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उत्तर प्रदेश के प्रशासन की रिपोर्ट, ५९५१ ई० 
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विगत वर्ष विश्व के लिये जितना अधिक चिन्ताजतक था, विचाराधीन वर्ष उतना नहीं 

रहा। फिर भी यह वर्ष उतने ही महत्व का था जितना कि हाल में समाप्त होने वाले संकटपूर्ण 
तथा व्यापक घटनाओ से भरे हुए दद्यक का कोई भी वर्ष । संसार की बड़ी शक्तियों के बीच 
पारस्परिक तनातनी रही, और वास्तव में इस शताब्दि के उत्तरार्ड के प्रारम्भ में स्थिति 
आद्याजनक रहने की अपेक्षा निराशाजनक ही अधिक रही । कोरिया के युद्ध की आग भोतर 
ही भीतर सुलग रही थी और यह कहना कठिन था कि युद्ध की अपक्षाकृत विभान्ति और दीघे- 
कालीन विराम-सन्धि वार्ता के पद्चात्‌ शान्ति की स्थापना होगी अथवा एक बडे पेमाने पर 
फिर से लड़ाई की कार्यवाहियां शुरू हो जायगी और विभिन्न राष्ट्र एक बार फिर विश्वयुद्ध 

के सच्चिकट आ जापयंगे। संयुक्‍त राष्ट्र संघ द्वारा कोरिया में चीन को 'आक्रमणकारी” घोषित 
किये जाने, चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के उक्त संस्था से बराबर पृथक्‌ रक्‍्खे जाने और सेन- 
फांसिस्को सम्मेलन से, जिससे सुदृर्यु्व के मासलों में महत्वपूर्ण स्वत्व रखने वाली शक्तियों 

में से कुछ का प्रतिनिधित्व नही था, जापानी शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाने का परिणाम 

केवल यही हुआ कि समस्याएं और भी जल्लि हो गयी और “युद्ध-विरति' निर्णय से जो एक 

आश्षा की भावना पेदा हो गई थी वह भी क्षीण हो गयी । भारत के लिये यह स्वाभाविक ही 

था कि वह किसी एसी कार्यविधि से अपने को अलग रखने में बडी सतकंता से काम ले जो 

उसकी शान्ति और यथार्थंवाद की नीति के मूल सिद्धान्तों के अनुरूप न हो और जहां तक जापान 

का संबंध था, यह समझा गया कि उस देश के साथ एक पृथक सन्धि करना श्रेयस्कर होगा। 

राष्ट्रों में करस्पर अधिकाधिक शस्त्रास्त्र तेयार करने की होड की भयानक सम्भावनाए निःशस्त्री- 
करण कमीशन स्थापित करन से और भी स्पष्ट हो गई, यद्यपि व्यापक रूप से बिद्यमान तनातनी 
को देखते हुए इस बात की बहुत कम सम्भावना थी कि इस प्रकार का कर्मौशन कोई उपयोगी 

कार्य कर सकेगा। सध्य-पुर्वे रक्षा-योजना के विचार ने स्पष्ट रूप धारण किया, किन्तु 

सिल्र॒ में एक नाजुक स्थिति पेंदा हो गयी, जिसमें आंग्ल-मिस्नी विवाद से सबधित प्रदनों में 

सिल्र के शाह के अधीत नील की घाटी को एकता का प्रइन प्रमुख थाँ। ईरान सरकार की 

तल के राष्ट्रीयकरण की नीति के प्रशव पर ईरान सरकार और एग्लो-ईरानियन आयल क्म्कनी 
में पेदा होने वाले विवाद के कारण उस क्षेत्र में एक और संकटापत्न स्थिति उत्पन्न हुई। पेकिंग 

सरकार के तिब्बत की  द्ान्तिपुर्ण मुक्ति” सबंधी निश्चय से यह प्रतीत होता था कि आगे चलकर 

इस समस्त क्षत्र पर चौन अपना वास्तविक अधिकार कर लेगा। पड़ोसी. देश नेपाल स, 

कभी-कभी उपह्व होने के बावजूद अपेक्षाकृत शान्ति रही और अन्त में चलकर वहां जुनप्रिय 

नताओ की अध्यक्षता में एक सरकार स्थापित हुई । किन्तु काइमीर पर (जहां १९५१ ६० 
के अन्तिम काल से एक विधान-निर्मान्नी सभा की स्थापना हुई) पाकिस्तान के आक्रमण 
से पैदा होने वाली समस्या अभी भी हल नही हो पायी थी, क्योकि सुरक्षा परिषद्‌ फिर इस 
समस्या का कोई न्‍्यायोचित और मान्य हल निकालने में असफल रही। मध्यस्थता के सबध 


हि 


ब्‌ 


में आग्ल-अमे रिकी प्रस्ताव से, जिपते भारत अस्वीकार करने के लिये विवश था, यह प्रतीत 
होता था कि वास्तविक स्थिति को समुचित रूप से समझ कर उसे नहीं तैयार किया गया था 
और इस गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने का नया उपाय ढूंढ निकालने का भार आग 
चलकर राष्ट्र संघ के एक नये प्रतिनिधि, डा० फूक ग्राहइम को सोपषा गया। इस बीच 
पाकिस्तान के जिस्मेद्वर क्षेत्रों ने ऐसे रुख का परिचय दिया जो आइचयेजनक रूप से युद्धोन्‍्मुख 
और पूर्णतः अनुचित था। भारत के प्रधान मंत्री की इस घोषणा से कि यदि काइस्तोर पर कोई 
आक्रमण किया गया तो उसे भारत पर किया गया आक्रफण साता जायगा और इस बात से कि 
देश की सेना किसी भी धमकी का सामना करन के लिये तथार खडी है, यह॒ स्पष्ट रूप से प्रकट 
हो गया कि यद्यपि भारत शान्तिपूर्ण उपायो का प्रेमी है ओर कभी भी उन्ले विरत नहीं हुआ 
है, फिर भी वह करता के सामने झुकने या युद्ध की सा के सामने घुटरना देकने के लिये किसी 
भी हालत मे तैयार नहीं हो सकता। किन्तु दोनों देशो क्वे बीच के व्यापार संबंध इस वर्ष 
हुए नये समझौते के फलस्वरूप और सुधर गये। दक्षिण अफ्रोका तथा लरका के भारत्रीयों 
को संबंधित सरकारो की नीतियो से पैदा होने वाली कठिताइयो का सामना करना दचत। 
दक्षिण अक्लीका के अधिकारियों द्वारा वर्ण-विभेद की नीति का परित्याग करने से बार-बार 
इन्कार किये जाने के कारण दक्षिण अफ़ीका के भारतीयों के संबध से स्थिति विशेषरूप से 
असह्य हो गयी। &द्धधर अपने देश में, सम्पुर्ण राष्ट्र आथिक क व्नाइयों से घिरा रहा 
और खाद्य का लगातार अभाव बने रहने के कारण फिर बड़े पैसाने पर उसका आयात करना 
आवश्यक हो गया, जिसका काफी बडा भाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त हुआ। देश की 
अर्थे-व्यवस्था तथा सामान्य ज॑वन-स्तर में सुधार करने के प्रथत्न जारी रकखें गये और योजना 
कमीशन द्वारा तेयार की गयी एक पचवर्षीय योजना का ससविदा भी प्रकाशित किया गया। 
भारतीय गणराज्य के प्रथम सामान्य निर्वाचन के सिलसिले सें सवंत्र राजनीतिक दागरर- 
वाइयों की चहल-फ्हुल रही । इस निर्वाचन में जितनी बड़ी सख्या में मतदाताओं ने भाग 
लिया उसे देखते हुए यह निर्वाचन जनतंत्र के क्षेत्र से एक ऐसा महान्‌ प्रयोग था जैसा इसमे पूर्व 
संसार के किसी भाग में कभी भी नहीं देखा गया था। ,, 


बह २--राजनी तिक सिहावलोकन 


उत्तर प्रदेश में, १९४६ ई० में पद-प्रहण करने के लिये आसन्त्रित मंत्रिमंडल द्वारा राज्य 
के शासन-प्रबन्ध की बागडोर संभालने की अवधि अब समाप्त होने जा रही थथी । युद्ध के 
तथा, कुछ ह॒द तक, वेश-विभाजन के फलस्वरूप पेदा होने वाली कठिनाइयो के कारण इस अवधि 
से उन्नति प्राय. भन्‍्दगति से हुई ओर विचाराधीन वर्ष की स्थिति मे पिछले वर्ष से अधिक अन्तर 
नहीं रहा। आशिक संक्रट, जो अधिकांशतः विश्व-कारणो से पेदा हुआ था, अथ भो एक 
ग़म्भोर वास्तविकता के रूप में विद्यमान था और ऊची कौमतों तथा वस्तुओ के अभाव का ' 
भूत अब भी सारे देश पर सवार रहा। राज्य के कुछ भागों, विशेषतया पूर्वी जिलो को 
फिर देबी प्रकोप का सासना करना पड़ा और वे अपनो फप्तलों के काफी बडे भाग से वंचित 
हो ग़ये। क़ानून तथा व्यवस्था की स्थिति, यद्यपि पहसे से कुछ अच्छी थी, फिर भी 
अभी ऐसी तही थी कि चौकसी में कमी की जाती । श्रमिक वर्ग में बचेनी के कुछ लक्षण 
बरु॑बर दिखाई पडते रहे और छात्र समुदाय के एक भाग ने भावावेश में आकर अनुशासनहींत, 
कार्यो से अपनी सूल्यवान दक्ति लष्ट को। फिर भी दिनप्रतिदिन पेदा होने वाली समस्याओं 
का सामना करने के संबध में की जाने वाली कार्रवाइयो के साथ-प्ताथ विकास और पुनननिर्माण 
का कार्य भी पहले की तरह चलता रहा। ख्ाद्य-उत्पादन, सिचाई की सुविधाओ के विस्तार, 
विद्युत्‌ विकास तथा राष्ट्र-निर्माण के अन्य कार्यो की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। 
जसींदारी विनाश तथा भूसि-व्यवस्था अधिनियम को अत्तिम रूप से कानून का रूप दिया 
गया, यद्यपि समय के अनुकूल चलने में प्रत्यक्षत. अपनी असमर्थता के कारण ज़्मीदार वर्ग 
से जो विधि संबंधी विवाद खडा किया था उससे एसा प्रतीत होता था कि किसानो का म॒क्ति 


३ 


क्षत्रों मे और अधिक दृढ हो गयी और जिलों के नियोजन कार्य से इसका सम्पक अधिकाधिक 
बढता गया, जिसे इस बर्ष और अधिक तेजी के साथ चलाया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों 
तथा इठावा में पाइलट योजनाओ के अन्तर्गत काछी बडे इलाकों में रचत्ात्मक कार्यों 
की चहल-पहल रही। सामान्य निर्वाचनों के दौरान से, जिनका प्रभाव सारे प्रान्त की 
राजनीतिक स्थिति पर पड़ा और जिनके फलस्वरूप सत्ता प्राप्त करने के कुछ नये महत्वाकांक्षी 
'भो सामने आये, सन्रिसडल असासान्य कठिनाइयो के बावजूद जनता के सम्मुख अथक परिश्रम 
और अनेक उल्लेखनीय सफलताओ का रैकई प्रस्तुत करने मे सफठउ हुआ। 


राजनीतिक दलो में सर्वश्रेष्ठ होने का गोरब अब भी कांग्रेस को ही प्राप्त रहा। जिन 
आस्तरिक सतभेदो के कारण १९५० ई० थे जनतत्नात्मक सोर्चा बना था वे विरोधी विचार 
के कुछ लोगो के अलग हो जाने पर,(जिनमें कुछ प्रमुख सदस्य भी सम्मिलित थे, तथा किप्षात 
सज्ञदूर प्रजा पार्टो के बत जाने पर इस वर्ष समाप्त हो गये, किस्तु इसका काग्रेस सस्था को 
प्रमुखता एर कोई प्रभाव नहीं पडा। कांग्रेस अध्यक्ष के परिवर्तत, जिसके फलस्वरूप श्र 
जवाहर लाल नेहरू को दल के प्रमुख का उत्तरदायित्व प्रहण करना पडा तथा वर्ष के 
लगजग सध्य भाग से सिकाले गये मिर्त्राचत घोषणापन्न के सबंध से व्यापक रूप से दिलचप्पी ली 
गयी। कांग्रेसजन आगामी निर्वाचनो की तेयारी करने के अतिरिक्त आमतौर पर रचनात्मक 
कार्यो मे रूम गये, जिनके लिये उत्तर प्रदेश काग्मेस कमेटी के अग्रेल के अधिवेशन में काफी जोर 
दिया गया था। उन्होने बिहार को खाद्यान्न की सहायता पहुचाने के मासले से भी काफी दिल- 
चस्पी ली और गणराज्य दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह, स्वाधीनता दिवस तथा गान्धी जयन्ती जेसे 
सहत्वपुर्ण राष्ट्रीय कृत्यों तथा घटनाओं को यथोद्ित रूप से मनाने से जनता को अपना 
पुर्ण सहयोग प्रदान किया । 


जन कार्ग्रेस नामक दल, जिसे उत्तर प्रदेश से भूतपूर्व काग्रेसजनो ने पिछले वर्ष संगठित 
किया था, किसान-सजदूर प्रजा पार्टी के बन जाने के बाद कुछ समय तक अपना काम करता रहा। 
काग्रेस तथा सरकार के विरुद्ध प्रधार"करना ही इसका सुख्य कार्य था और लखनऊ से विधान 
भवन के सामने अप्रेल में प्रदशन करने के अतिरिक्त इस दल की ओर से बहुत सी सभाओं और 
जुलूसो का भी आयोजन किया गया । कुछ जिलो मे स्थानीय कर्मूचारियाँ, ख/|सकर पुलिस 
विभाग के कर्मचारियों की कडी आलोचना की गयी। 


नवनिरसित किसान-सजदर प्रजा पार्टी के नेताओ और कार्यकर्ताओं द्वारा, जो अभी तक 
काग्रेस में ही थे और जिन्होंने उसके कार्यो मे भाग लिया था, सरकांइ पर भ्रष्ठाचार, अयोग्यता, 
कुप्रबन्ध जछ्लेर अत्याचार के आरोप लगाये गये। कई जगहो पर पार्टी की शाखाये खोली 
गयी ओर विभिन्न प्रचार सभाओ से जनता से कहा गया कि वह बड़ी तादाद में इस पार्टी मे शामिल 
हो ओर काग्रेस को वोट न दे । अहिंसात्मक तथा वैधानिक उपायो से सरक्वर को बदलते का 
समर्थन किया गया, किन्तु दो एक जगह से यह रिपोर्ट सिली कि व्यक्तिगत रूप से कुछ थोडे 
से बक्‍ताओ ने हिसा का भी प्रचार किया। नवम्बर के महीने मे लखनऊ में हुई पार्टो की 
कार्यकारिणी की एक बेठक मे पार्टी के निर्वाचच घोषणापत्र को अल्त्म्मि रूप दिया गया। 


सभाये करने और पच्चें बांदने के अतिरिक्त, सदा की भाति, प्रदर्शन करनाऔर जले 
निकालना समाजवादी पार्टी का राज्य मैं सुख्य काय था। सभाओ में जो भाषण दिये 
गये उनमे कांग्रेस और सरकार के विरुद्द पुबंबत्‌ आरोप लगाये गये और कुछ एसी भी रिपोर्ट 
मिली जिनसे यह पता चलता था कि कुछ जगहो में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एसी बाते कही 
जिनकी प्रवृत्ति लगभग जनता को हिसा के लिये प्रोत्साहित करने की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 
पार्टी का प्रभाव बढाने की पुरी-प्री कोशिश की गयी और स्पथ्ठतः पार्टी को जनता से जनप्रिय बनाने 
के उद्दश्य से स्थानीय शिकायतो, खासकर किसानो और श्रमिको की शिकायतो को बहुत महत्व 
दिया गया। कुछ स्थानों पर किसानों के प्रदशंेन आयोजित किये गये और कुछ अन्य स्थानों 
पर अषमिकों को ह॒श्ताछ करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। आगरा में एक स्थानोय 


डे 


चलाया गया, जो कुछ दिनो तक चला और समझौता हो जाने पर १३ जुलाई को समाप्त हो गया, 
किन्तु हडतालो के प्रति सरकार के रुख की तथा रेलवे की भावी हडताल के संबध मे भारत 
सरकार द्वारा निकाले गये आ्डिनेन्स की कडी आलोचना की गयी । उत्तर प्रदेशीय हिन्द 
किसान पचायत तथा हिन्द मजदूर सभा की जनरल कासिल और कार्यकारिणी समिति की 
बैठकों के अतिरिक्त इस वर्ष हिन्द किसान पंचायत का वाषिक अधिवेशन भी हुआ। उत्तर 
प्रदेद समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी समिति कौ कई बार बंठके हुई ओर एक बेठक में 
महिलाओ में कार्य करने के लिये महिला पंचायते सर्गठित करने का निईचय हुआ । मई 
दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलो में किसानों और मजदूरों की कुछ मांगो को दुहराना और 
संबंधित जिला मेजिस्ट्रेटो को इन मांगो का एक स्मृति-पत्र प्रस्तुत करना ,पार्टो का सुख्य कार्य 
रहा। २० मई से २७ मई तक एक रचनात्मक सप्ताह भी मनाया गया, किन्तु इससे 
जनता में कोई अध्कि उत्साह पैदा होता नहीं दिखायी बिया। २२ नवम्बर से २९ नवम्बर 
तक एक “किसान सप्ताह भी सनाया गया। तीन जिलो के, जिनमे समाजवादी ३० मई 
को जनवाणी दिवस" सगठित कर सके, जिला मेजिस्ट्रेटों को एक सांग-पतन्न पेश किया 
गया, जिससें बिना कोई प्रतिकर दिये जमीदारी का विनादा करने, भूमि का पुनवितरण करने 
तथा मल उद्योगों का राष्ट्रीयररण करन आदि की मागे सम्मिलित थी। राज्य भर मे जिलों 
के सदर म॒कामो पद इस दिवस को मनाने की बहुत पहले से तैयारिया की गई थीं। सामान्य 
निर्वाचनो का समय ज्यो-ज्यो निकट आता गया, प्रचार-सभाओ की सख्या बढती गयी और 
उभ्मीदवारो को चुनाव करने के कार्य के लिये जुलाई मे एक पालंमेन्टरी बोर्ड स्थापित किया 
गया। कुछ जगहो पर समाजवादियो ने झडचूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ एक ' संयुक्त मोर्चा" 
बनाया, किन्तु पार्टी के नेतागण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय ऋान्तिकारी कम्युनिस्द 
पार्टी और कान्तिकारी समाजवादों पार्टी जेसी संस्थाओं के साथ गठबंधन करने के विचार 
के प्रबल विरोधी मीौल्म पड़ते थे। कुछ जगहो से पार्टी में फूट पड़ जाने के समाचार भी मिले 
और बहुत से त्याग-पत्र दिये गये । 

ऋत्तिकारी' समाजवादी पार्टी की, जिसने अधिकतर पूर्वी ज़िलों में कॉग्रेस सरकार, 
पूंजीपतियों, जमीदारो और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पुराने ढंग पर प्रचार करना जारी 
रक्‍खा और जिसकी कुछ सभाओो में वक्‍ताओं ने हैसा का ससर्थेन करने मे कोई संकोच नही 
किया, प्रगति को इस वर्ष धक्का पहुचा । पार्ठी की आन्धरिक फूट और अधिक बढ़ गयी, 
जिससे यह संस्था दो समर दायो में बंद गयी, जिनमें से एक ने कुछ समय तक दूसरे को अपेक्षा 
कास में अधिक मुस्तेदी दिखायी और पूर्वी जिलो में कुछ ज्ञिला किसान सम्मेलन तथा कानपुर 
में &£ अगस्त से १५ अगस्त तक झूठा स्वतंत्रता सप्ताह संगठित किया । किन्तु इस सस्पूर्णं 
सस्‍था का भविष्य वर्ष के अन्तिम दिनो में अच्छा नही दिखायी पड़ रहा था श्रौर इसके 
सदस्य नवर्निसित बास पक्ष! समाजवादी पार्टी में अधिकाधिक दिलचस्पी ले रहे थे, जो समस्त 
“बास पक्ष दलों मे एकता कं आवश्यकता का समर्थन करती थी । कुछ स्थानों में ऋान्तिकारी 
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ताओ ने निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये, जिनके सबंध में पहले 
उन्होने विधान मंडल की कुछ जगहो के लिये उम्मीदवार खडे करने का निदचय किया था, 
कस्युनिस्टों के साथ मिल कर कास किया। हि 


कु 
* कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसकी कार्रवाइयों में वर्ष के आरम्भ में कोई ज्ञोर नहीं था, अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बाद के सहीनो में सभाओ, जुलूसों तथा पोस्टरों और पुस्तिकाश्रों 
के जरिये और कभी*कर्भ! नाटकों और फिल्मो (सिनेसा-चित्रों) के प्रदर्शनों दारा, जिनमें 
रूसी और चीनो फिल्में भी सम्मिलित थी, ज्ञोर-शोर से काम किया। सामान्‍य निर्वाच्ों 
के संधध से भारतीय कस्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के निर्णय की घोषणा होने से पहले ही 
उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्टो ने निर्वाचनों मे भाग लेने का निहचय कर लिया था और इस संबंध 
में एक तदर्थे समिति बना लो थी । उसने अन्त में चलकर जो अपेक्षाकृत थोड़े से उम्मीदवारों 
को खड़ा करने का निइचय किया उससे यह प्रतीत होता था कि जनता पर उसका जो सीमित 


ब्‌ 


अभाव था और उसे सफलता की जितनी आशा थी, उसे वह समझती है, किन्तु वह जनता से 
सम्पर्क बढ़ाने और अपनी विचारधारा का प्रचार करने का अवसर खोना नही चाहती थी । 
जिर्वाचन-संबंधी कार्य के अतिरिक्त, पूर्वी ज़िलो में फौजदारी के मुकहमों में फंसे हुए कम्पुनिस्ट 
कार्यकर्ताओं को बचाने के लिये रुपया इकट्ठ। करना, समस्त बासपक्षों दलों का एक सयुक्त 
सोर्चा बनाने को कोशिश करना, “शान्ति अपील” पर हस्ताक्षर करा कर प्रायः वर्ष भर “बान्ति 
आन्दोलन” चलाना तथा सम्प्रेलनों का आयोजन करना इस पार्टी के कुछ खास-खास 
काम थे । 


सदा की तरह १ मई को “सई दिवस”, २१ जनवरी को 'लिनिन दिवस, १ अगस्त को' 
“राजबन्दी दिवस और ७ नवम्बर को “रूसी क्रान्ति दिवस” सनाये जाने के अतिरिक्त सगठव 
के मृत सदस्यो को स्मृति में कुछ जगहों पर शोक सभायें आदि आयोजित को गई । पार्टी 
के कार्यकर्ताओं ने छात्र-छात्राओं) किसानों और मजदूरों की ओर विशेष ध्यान दिया 
ओर कर्भा-कभो निम्नश्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी सेन्नीपर्ण भाव व्यक्त किये । 
ट्रेड यूनियन की कार्यवाहियों के सिलसिले में संयुक्त सोर्चा कायम करने के उद्देश्य से गर-पास्य- 
वादी (कस्युनिस्ट) कार्यकर्ताओं को भी उत्तर प्रदेश टूड यूनियन कांग्रेस का सदस्य बनने की 
अनुमति दे दी गई। कई छोटी-छोटी सभाझ्नों में सदा को तरह कांग्रेस, सरकार, स्थानीय 
कर्मचारियों, पूंजीपतियों और जमीदारों की आलोचना की गई और खाद्य व कपड़े की स्थिति, 
ज़मींदारी विनाश निधि, प्रिवेन्टिव डिटेन्दन ऐक्ट और विभिन्न स्थानीय सासलों का विशेष 
रूप से उल्लेख किया गया । ऐसे उदाहरणो की कमो नही है जब वक्‍ताओं ने वेधानिकता को 
आड़ छोड़कर हिला का प्रवार किया या यह सुझा।या कि सरकार केवल ऋन्‍्ति ढ।रा ही बदली 
जा सकती हे। निम्तकोटि के सरकारी कर्मचारियों पर, जो ड्यूटी पर थे, कई आक्रमण होने 
के के कार्यकर्ताओं के साथ झगड़े और भारपीट किये जाने को भी रिपोर्ट 
सली । हे 


हिन्दू सहासभा, रास राज्य परिषद्‌ और भारतीय जन संघ ने अपना ध्यान अधिक्रतर 
हिन्दू सम्प्रदाय से अपन पक्ष का प्रचार करने में लगाया । यह रियोर्ट भी सिलो कि इन पार्टियों 
के उत्तर प्रदेश के नेताश्रों ने वर्ष के श्रंत मेंछ अपने कार्यकर्त्ताश्रों को यह आईँश दिया कि वे 
जिलों मे संयुक्त पालियामेन्टरी बोर कायम करें। लेकिन महतभी के लोगो में म्रादाबाद 
के इस प्रस्ताव के संबंध में बड़ा सतभेद था कि उक्त संगठन के पालियामेन्दरी कार्यक्रम में गेर- 
हिन्दुओं को भी भाग लेने दिया जाय । 
महालभा के नेताओ्ो ने अपने आन्दोलन के सबंध से कई जिलों का दौरा किथा और सदस्यों 
को भरता करके इस संगठन को सज्ञबूत बनाने का प्रयत्न किया । महासभा के वक्‍ताओं 
ने सभाओ से देश के विभाजन के लिये कॉग्रेस को दोषी ठहुराया। अखंड भारत के आदर्श की 
छिंट की, हिन्दू कोड बिल का विरोध किया या उन सदिरों के पुनरुद्ध/र की माँग को जो भूतकाल 
मे मस्ज़िदो से परिणत कर दिये गये थे; मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति सरकार की 
नीति को तुष्टीकरण की नीति कहकर बहुध। उसकी आलोचना की गई । काइमोर के प्रति 
अपनाई गई नीति से भी वे सहमत नहीं थे । उक्त संगठन के सदस्यों ने पाफिस्तान हरा, जिसके 
“तने हुये घंसे” के चिन्ह से वे और भो०्चिढ़े हुप थे, आक्रमण किये जाने की दह्ञा भ 
काइ्मीर की रक्षा के हेतु सरकार को पुरी सहायना करने का बचन दिया। २ सितम्बर 
को भहासभा द्वारा सनाये गये “काइसीर दिवस” के अवसर पैर दस प्रतिज्ञा को 
दोहराया गया । 


राम राज्य परिषद्‌ का दावा यह था कि यही एक ऐसी संस्थ। है जिसका आधार धर्म है 
यह संगठन अधिकतर हिन्दू कोड बिल का विरोज सगठिर करने और गोजय पर प्रतिबंध लगाने 


की माँग के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने में व्यस्त रहा। इसके अतिरिक्त महासभा की तरह 
इसके बक्ताझो न भी कभी-कभी दूसरी समस्याओं की चर्चा की जितम आथिक समस्य ।, विस्थापित' 
व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्‍या तंया अथीध्या के बावरी मस्जिद-जन्मभूमि संबयों विवाद 
सम्मिलित थे। धर्म निरपक्ष राज्य के आदर्श क! खिल्‍ली उडाई गई और यह कहा गया कि 
जब परिषद की सरकार बनेगः तो भारत का संविधान धर्म शास्त्रों के आध।र पर होगा । 
लोगो से यह कहा गया कि यदि वे वास्तव में राम राज्य कायम करना चाहते हो तो बे परिषद्‌ 
का समर्थन करे । इस बांध का भी आइवासन दिया गया कि अल्पसख्यकी को भी उक्त राज्य 
में उचित स्थान सिलेगा। हिन्दू कोड बिल के ढिरोध में किये जाने वाले प्रदर्शन में 
भाग लेने के लिये कुछ स्वयंसेवक दिल्‍ली भेजे गये और “हिन्दू कोड बिल विरोध दिवस 
संनाथा गया ; 


भारतीय जन संघ ने भ॑। मुख्यतया हिन्दू कोड बिल क&विरोध किया और गोबध पर प्रतिबंध 
लगाने के लिये जोर दिया । वर्ष के उत्तराद्ध में यह संगठन के यम हुआ और इसने लखनऊ 
में प्रान्तय कार्यालय खोलने के अलावा कई जिलों में भी अपनों जाखाये खोली और मुख्यतया 
सभाश्रो द्वारा ज़ोर- शोर का प्रचार किया । इसके वक्‍ताओं ने कट आलो बनाये की और कभी-- 
कभी प्रध/न मत्री तथा अन्य नेतओं के प्रति अपशब्दो का प्रयोग किया। करोओ्रोर नियंत्रणों 
(कन्ट्रोलो) को ऋषपारी वर्ग के लिये हानिकर बताया गया और उनके सबंध में प्रकार नोति 
को आलोचना की गई। धर्म निरफक्ष राज्य के सिद्ध.न्त, वेदेशिक नोति सथा मप्तलमानों 
और पाकिस्तान के प्रति सरकार के रुख क॑ भी बहुधध आलोचना की गई । पार्टो के का कर्तान्रों 
ने कर्भा-कभो यह भी दावा किया कि इस संगठन का उहेश्य हिन्दू संस्कृति ओर सभ्यदा को रक्षा 
करना हे और उन्होंने मुसलमानों को भी सलाह दी कि वे भारतोय सस्कृति' अपनाय । अन्य 
अवसरो पर उन्होने यह घोषण। की कि सघ का उद्देशय' सभी जातियों की कठिताइपों को दूर 
करना तथा उनके हको की रक्षा करना है । राष्ट्रपति शासन की मॉग को गई, ताकि “निष्पक्ष 
ओर स्वतत्र चुनाव हो सके और इस संबंध में कई स्थानों पर “ राष्ट्र्त्ि शासत दिवत” मनाया 
गया। ह 


जन सघ के"उस्मीदवारो को राष्ट्रीय स्वयसेव्रुक सथ के कार्यक्रर्ताश्रों का समर्थन मिलने 
के; बात भी सुनने मे आई, यद्यपि राष्ट्रय स्वयंसेवक संघ के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से 
अलग रहे और पार्टी के आध र पर उन्होने चुनाव मे कोई भाग नही लिया । राष्ट्रीय स्ववंसेवक 
सघ का दनिक कार्य शारोरिक व्यायार, नकली (साक) लड़ाइयों और रेलियो हक ही सीमित 
रहा। इनमे बे रेलियाँ " आदि भी सम्मिलित है जो महत्वपूर्ण हिन्दू त्यौहारो और विशेष 
अतसरो पर सगठित की गईं । कई स्थानों मं ग्रीष्य तथा दरदकालीन शिविर भी संग्कठत किये 
गय। साधारणतया रलियो के संबंध में दिये गये भाषणों में हिन्दू संस्क्ृति तथा सगठन को 
शक्तिशाली बनाने को आवश्यकता पर जोर दिया गया । कभी-कभी सरकार की आलोचना 
की गई और काइमर के म|भले का भी उल्लेख किया गया । रक्षाबंधन के दिन जो रेलों की 
गई उसमे भाण लेने वाले स्वयंसेवको से यह कहा गया कि मातृभूभि पर आक्रमण होने की दह्षा 
म उन्हे किसी तरह का भी बलिदान करने के लिये तय।र रहना चाहिये ।_ कभी-क्भो साम्यवाद 

द्ध/न्तो का भी उल्लेख किया गया और इस बात का सकेत किया गया कि सघ उसके विरुद्ध , 
मोर्चा लेने के लिये तैयार है और साथ हो उसके किश्द्ध की जीने वालो कार्यवाहियों में सरकार 
का सहायता करने के लिये तत्पर है। 


डत्तर प्रदेश में सिख सम्प्रदाय के लोगों ने अकाली दल के पक्ष में प्रचार किया और दीवानों 
तथ। विशष “दिवसों” जसे “खालसा दिवस”, “बेसाखी दिवस” इत्यादि पर आयोजित सभाझ्रों 
थे एक पूरक पजाब--भर्ण। राज्य स्थापित करने को मॉग की । सितम्बर से जो य० पी० 
सिख कम्वेंशन हुआ उसमे भाग लेने वालो ने एक भस्ताव पास करके सिखों से यह कहा कि. के 


चुनाव म कांग्रेस का विरोध करे और बाद मे उत्तर प्रदेश सिख सम्मेलन के पॉचवे अधिवेशन 
मे सिख प्रतिनिधि बोर्ड को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह चुनाव के सिलसिल्ले में 
भअब्य प्रगतिशील पादियों' से समझौता कर सकता है । पंजाब! विस्थ।पित व्यक्तियों के लिये 
कुछ विद्येष सुविधाओं की भी सांग को गई १ विस्थापित व्यक्तियों के संगठनों न अपनी समस्याओं 
की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया और निष्क्रान्त सम्पत्ति मुसलमानों को देने के संबंध 
म निष्करान्त सम्पत्ति अध्यादेश (इवेकुई प्र.पर्टी आर्डीनिस) से किये गये संग्ोधन की आलोचना 
की । केन्द्रीय पुरुषार्थी बोर्ड हारा मनाये गये “निष्कर न्‍्त सम्पत्ति विरोध दिवस के अवसर 
पर यह सॉग की गई कि म्‌स्लिम निष्क्ष्मणार्थियों 6, रा छोडी गई रूम्पत्ति विस्थ,पित व्यक्तितयों 
को दी जाय । 


देडचूल कास्ट कंडरेशन और शोषित संघ ने मृख्यतया सवर्ण हिन्दुओं और सरकार के 
विरुद्ध अपनी शिकायतों का वर्णव किया । सवर्ण हिन्दुओं पर अत्याचार करने का 
दोषारोपण किया गया और सरकारें के ऊपर यह दोष लगाया गया कि वह अनु सूचित जातियों 
ओर पिछडे हुये वर्गों की समस्पाओ्रों के प्रति उदासाीन है। उनके कलिपय सम्सेलनो और 
सभाओं से कडी भाषा और अपदब्दों का प्रयोग किया गधा और कई अवसरों पर फेडरेशन 
के नेताओ्री ने अपने अनुगामियों से बुद्ध धर्म ग्रहण करने के लिये कहा । दोनों ही संगठनों ने 
आस च्‌ नाव में अपन अपने उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिये लोगों से कहा । सितम्बर 
सम सघ की कार्यकारिणी समिति की जो बेठक हुई उसमें “दोषित संघ” 'के सदस्यो में आपस 
में फूट पड गई और इसका परिणास यह हुआ कि दो दल बन गये । इस संगठन ने हिन्दू 
कोड बिल का समर्थन किया । 


जमाय-+-उल-उलेसा तथा जमायत-ए-इस्लामी ने मुसलमानों को ध.सिक भावनाओं 
को उभाडा। इन दोनों ही सस्थाश्रों ने राजनीति से अलग रहने की घोषणा की थी और 
वे धामिक आध।र पर अपने सम्प्रदाय के सदस्यों को संगठित करने में व्यस््ध प्रतीत होती थीं । 
जमायत-ए-तबलीग द्वारा भी इसी प्रकार की कार्यवाहियाँ की गईं और पहले के खाकसारों, 
मुस्लिम लोगियों तथा अहरारों ने अथने म्‌र्दा सगठनो मे फिर से जान डालने की कोशिश की । 
आमसतोर पर मुसलमानों ने हिन्दी के प्रति सरकार की नति की आलोचना की और उर्दू के 
पक्ष का समर्थन किया। इस सम्प्रदाय के कुष व्यक्तियों ने तो ऐसी प्रवृत्ति कौ परिचय दिय: जिसे 
देखते हुये यह नहीं कहा ज। सकता था कि उन्हे भारत के नागरिक होने की ज़िम्मेद/रियो का 
जरा भी ध्यान हे और उन्होंने भारत विरोधी प्रचार भ किया । कभी कभी (इस्लाम खतरे 
में हैं” का पुराना नारा दुहराया गया और यह रिपोर्टे भी मिली कि म्‌सलमानों को गुप्तरूष से 
दास्त्रासत्र इकट्ठा करने को सलाह दी जा रही है और उनसे कैहा जा रहा है कि भारत 
के विरुद्ध जेहाद' आरम्भ होने पर पाकिस्तान की सहायता करन के लिये वे तेयार रहें । यह 
भी सुनने मे आया कि जेहाद' के शीघ्‌ ही शुरू होने का जिक्र अक्सर पाकिस्तान से आई हुई 
प्राइवेट चिद्ठयों में होता था। किन्तु कुछ म्‌स्लिम संगठनों ने, जेसे अखिल भारतीय शिया, 
कासफरेंस और यू० पं।० मोसित कान्‍्फेस ने पाकिस्तान में जेहाद' प्रचार की घोर निदा की । 
शिवा कान्फेस ने अग॒ह / मे अपने लखनऊ के अधिवेशन में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में पूर्ण विद्वास 
प्रगः किया और काइसीर के प्रति पाकिस्तान के रुख के आलोचनी की । मोसिन कानफ से 
की कार्य क्र रिणे। समिति ने यह विश्वात्त दिलाया कि पाकिस्तान और भारत में लड़ाई बछुड़ने 
पर थे सरकार का पूरा-पुरा सौथ देगे ? हु 


“सुभाष दिवस सनाने के अतिरिक्त फारवर्ड ब्लाक ने कतिपय स्थानों पर छोटी छोटी 
सभाये की । इमके अलावा उतने वर्ष से प्रायः कोई और ऐसा काम नही किया जिससे राज्य 
में उसके अस्तित्व का पता चलता । कई व्यक्तियों पर, जो इस संगठन के सदस्य थे, दो जमीदररों 
की ह॒त्या के सिलसिले से फौज़दारं, मुकहमा चलाया गयाँ। वे दो पाये गये और सेदनन्‍्स 
कोर्ट ने उन्हे सजा दी । 


जमीदारो ने सभायें आयोजित करके और तये अधिनियम की वेधता के सबध में मुकदमा 
लडने के लिये चन्दा इकट्ठा करके अमीदारी विनाश विधायन के विरुद्ध अपने आन्दोलन को और 
भी तेजी के साथ चलाया तथा राज्य के विरुद्ध हजारो मुकदमे हाईकोर्ट में चलाये। अप्रैल 
में य० पी० जमीदार्स एसोसियेशन के सम्मेलन ने आस चुनाव में अपनी पार्टो के उम्मीदवार 
खडा करने का निइचय किया और उसने गत वर्ष जमीदारो द्वारा बनाई गई प्रजापार्टी का 
प्रसीडेट और जनरल सेक्रेटरी भी चुना। बाद में प्रजा (जमींदार) पार्टो की कार्यकारिणी 
सम्तिति और पालियामेटरी बोर्ड की सयुक्त बेठक मे यह तय किया गया कि उम्मीदवारों का 
चनाव करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जाय औद समय समय पर प्रचार करने के सबंध 
मे जो सभायें की गई उत्तमें किसानो का समर्थन प्राप्त करने का प्रय न किया गया। 


| 


३--समाच (र-पत्र ओर जनसत 


उत्तर प्रदेश में जिस समस्‍या की ओर जनता का ध्यान सबसे अधिक आक्रृष्ट हुआ वह खाद्य 
समस्या थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा (जनवरी में) राशन में घोषित को गई कटौती की 
बहुत से समाचार-पत्रो ने तीत्र आलोचना की । इन समाचार-पत्रो ने “खाद्यान्न खोज समिति” 
(फडग्रेन्स इन्वेस्टीगेशन कमेटी) की इस सिफारिश की ओर ध्यान आक्रृष्ट किया कि प्रतिदिन 
१६ आउंस राशन दिया जाय । देश के कुछ भागो की खाद्य स्थिति खराब हो जाने पर चिन्ता 
प्रगट की गई और जोर देकर इस बात की जरूरत बताई गई कि खाद्य उत्पादन बढाने की महत्ता 
पर नये सिरे से ध्यान दिया जाय और “निर्यात” सम्बन्धी दृष्टिकोण में परिवर्नेन किया जाय । 
कुछ समाचार-पत्रो ने जोरदार शब्दों में इस बात की सिफारिश की कि बंदरो और जगली 
जानवरो को नष्ट कर दिया जाय और मुनाफाखोरो, गलला जमा करने वालो तथा चोरबाजारी 
करन बालो के व्रिद्ध और कडी कारंबवाइया को जाय । 


यह बात सामान्यतया स्वीकार कर ली गई थी कि सूरे देश के लिये खाद्य नीति एक सी 
हो तथा गल्‍ले का “आयात” राष्ट्र के आत्म-सम्भान के विरुद्ध न समझा जाय, परर| भूमि सेना 
तेयार करने के विल्वार का समर्थन नहीं किया गया | वर्ष के अंत से यह सुझाव दिया गया कि 
खाद्य में आत्म-निर्भरता ऋष्त करने के लिये सरकार को चाहिये कि वह लोगो में एक प्रकार 
का धासिक उत्साह पैदा करने में सर्वोदय के कार्यकर्ताओं को सब तरह का सहयोग दे। 
कुछ समाचार - पत्रों को इस बात का पूर्णतया विश्वास नहीं था कि वास्तव में ५० लाख ठन गल्ले 
की कम्मी हैं। उनकी राय पे खाद्य समस्या गम्भीर होते हुये भी इतनी गम्भीर नही थी जितनी 
कि बह प्रतीत हो रही थी। उनका विचार था कि वह प्रभावपूर्ण ढंग से हल को का सकतो 
हैं, यदि वास्तव में संकटग्रस्त व्यक्तियों के लिये सभी छोग त्याग करने के लिये 
तयार हो । न ९ 


भारत को ऋण के रूप से गेहूं देने के प्रदत्त पर अमेरिका में लम्बे अर्से तक जो बाद- 
विवाद चला उससे धहां के समाचार-पत्रो की भावनाओं को सबसे अधिक च्षोट पहुंची । यद्यपि 
देशू सें खाद्यान्न की बड़ी सल्‍्त जरूरत थी, फिर भी अधिकतर समाचार-पत्रो का यही विचार 
था कि देश की स्वतंत्रता, सम्मान या उसके हितो को किसी इईसरे देश के हाथ बेचकर वहा 
से खाद्यान्न प्राप्त करने से बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता । लास तौर से यह कहा गया कि 
अपसानजनक शर्तों के शाथ दान के रूप में खाद्यान्न प्राप्त करने से तो अच्छा यह होगा कि हम 
भूख सर जायं। इस संबंध में सरकार ने रूस और चीन से खाद्यान्न प्राप्त करने की जो 
कोशिर्श की उसकी सर[हना की गई । किन्तु इस बात की ओर ध्यान आक्रुष्ट किया गया कि 
देश में जिस दर पर गेहूं और चावल की वसूली की जाती है उसमें और इन्ही वस्तुओ के लिये 
देश के बाहर दिये जाने वाले मूल्य मे बड़ी विषमता हे । 


स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के कारण देद के राजनीतिक वातावरण में एक असाधारण 
उत्साह भरा हुआ था। नई नई पारियों का जन्म हुआ और पुरृज्ञी पारियों ने अपना कास 
जोरो के साथ शुरू किया। फिर भी सभी जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रधानता थी। 
आचार्य कृपछानी ने जब अपना डिसोक्रेंटिक प्र नन्‍्ट' तोडा तो यह आश्या बंध चली थी कि कांग्रेस 
से आये हुये लोग उसमें वापस चले जायगे । आचार्य जी द्वारा यह ' फ्रन्ट” तोड़ दिये जानें पर 
उतना खेद नही प्रगठ किया गया जितना कि उनके काग्रेस से इस्तीफा देने पर किया गया। 
सामान्यतः यह महसूस किया जा रहा था कि आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होने के लिये 
जो कारण बताये वे सबंध विच्छेद करने के लिये पर्याप्त नही थे । किन्तु अधिकतर समाचार- 
थत्रो ने जुलाई में जारी किये गये काग्रेस के निर्वाचन-घोषणापत्र का स्वागत किया। कुँछ 
चत्रो ने यह आलोचना की कि वह वास्तविकता से बहुत दूर है। लगभग सभी ससाचारपत्रो 
से कांग्रेस के नये अध्यक्ष का स्वागत किया और पार्टी के नये प्रधान श्री जवाहर लाल नेहरू 
की तारीफ की । जब श्रे। जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस से निकले हुये व्यक्तियों से उसमें 
फिर से आ जाने की अपील की तो कई समसाचारपत्रो ने यह आशा प्रगट की कि किसान-मजदूर 
अजा-पार्टी, जिसके निर्माण का स्वागत तो कम किया गया था और आलोचना अधिक हुई थी, 
अपने रुख पर फिर से विचार करेगी । 


देश की सामान्य आर्थिक स्थिति कभी भी सतोषजनक नहीं समझौ गई। कभी-कभी 
समाचार-पत्रो ने सध्यम और निर्धत वर्गों के लोगो की मुसीबतों की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया 
और सरकार से इस बात की सिफारिश की कि वह इन वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये 
कारंवाई करे । मार्च के शुरू मे संसद से पेश किये गये बजठ मे कर लगाने के प्रस्तावों की कई 
समाचार-पत्रो द्वारा आलोचना की गई। उन्होने विशषतया तम्बाकू और मिट्टी के तेल 
पर ड्यूटी बढाने पर आपत्ति की और सरकार से प्रार्थना की कि वह अन्य साधनो से, जसे राजाओं 
की सम्पत्ति से धन प्राप्त करे। रुपये के पुनर्मूल्‍्यन के प्रइदन पर वित्त मत्री के इंस कथन का 
साधारणतः समर्थत किया गया कि “रुपये के विनिमय-अनुपात में परिवर्तत करके खतरा मोल 
लेने का निश्चय ही यह समय नहीँ है ।” 


कपडे के उद्योग के संबंध मे कुछ समाचारपत्रो की यह शिकीयत थी कि इस उद्योग का 
न्‍्यवहार बिगड़े हुये बच्चे की तरह है और कपडे की मिलो के मालिक सरकार द्वारा दी गई 
किसी, भी सुविधा का अनुचित लाभ उठाने के लिये सदेव तत्पर रहते है । कपडे के मुल्य मेजो 
चुद्धि की गई उस पर क्षोभ प्रगट किया गया और सरकार से कहा 'गया कि वह कपड़े के उद्योग- 
पतियों की ज्यादतियों को रोके । कुछ समाचारपत्रों ने यह लिखा कि देश में कपडे की सप्लाई 
संतोषजनक बी पप नें पर भी कच्ची रुई का बाहर भेजना, चाहे वह थोडें ही परिमाण मे क्‍यों 
न हो, बुद्धिसत्तौपूर्ण नही है। उनकी राय से विशेष आवश्यकता इंसबात की थी कि कपड़ूँ 
के उद्योग के संबध में यथार्थंवादी नीति अपनाई जाय, जिसके अनुसार अन्य बातो के अलावा 
मिलो को यह भी सुविधा मिले कि वे कच्ची ₹ई उचित दर पर पा सके । कुछ समाचारपत्रों का 


यह भी विव्वास था कि कपड़े की जितनी कसी हैँ सरकार ने उससे कम अनुसात 
लगाया हैं । 


पंचवर्षीय योजना के पांड्लेख का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण घटना थी । कई समाचार- 
पत्नो ने इसका स्वागत किया ओर कहा कि देश की आर्थिक सुक्ति की 'दिद्ा प्ले यह एक महत्वपूर्ण 
कदम है तथा यह सुझाव दिया कि कम से कम उन योजनाओ को, जिनके विषय मे कोई विवाद 
नही है, अविलस्ब कार्यान्वित किया जाय । आम तौर पर यह विद्वास किया जाता था कि 
योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि देश की विशाल जनशक्ति को रचनात्मक 
कार्यों में लगाया जाय। तदनुसार गेरसरकारी एजेन्सियो और प्रमुख व्यक्तियों का सक्रिय 
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सहयोग प्राप्त करने की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया। श्रधान सत्री के इस कथन की 
सराहना की गई कि उक्त योजना के संबध में नये प्रस्ताव और नये सुझाव अब भी प्रस्तुत किये 
जा सकते है। यद्यपि इस योजना को वित्त-पोषित करने के भ्रइन पर दिये गय सुझावों की 
संख्या अधिक नही थी, फिर भी जो सुझाव दिये गये उनमें इम विचार का समर्थन 
किया गया था कि निजी पूजी का लगाना भी इस प्रइन को हल करने का एक उपाय 


साना जाय । 


कंटोलो के प्रइन पर परस्पर-विरोधी मत व्यक्त किसे गये। किन्तु अधिकांश सम्ाचार- 
पत्रों का यह विश्वास था कि कट्रोलो के हटाने को नीति अपनाने का समय अभी नही आया। 
टौरिफ कमीशन के स्थापित किये जाने का साधारणतया सभी ने स्वागत किया। यही बात 
प्रशासन पर दी गई गोरवाला कमेटी (७078 ४39 (/0707770068 ) की रिपोर्ट के संबंध से भी 
कही जा सकती है । केन्द्रीय सचिवालय की कार्यपद्धति के,सबध मे तखमीता कमेटी (॥780- 
7786०8 (/097000९७ ) की रिपोर्ट पर जो आलोचनायें की गई , उनमे से एक अधिक महत्वपूर्ण 
आलोचना यह थी कि यदि अन्य मन्‍्त्रालयों की बहुत अधिक धनराशि व्यय करने की प्रवृत्तियो 
पर वित्त मन्त्रालय का नियत्रण ढीला कर दिया जायगा तो यह ठीक न होगा। यह सुझाव 
अव्यावहारिक समझा गया कि उच्च अधिकारी अपने वेतन में से उस धनराशि को अपनी इच्छा 
से समपित कर दे जो उन्हे ३,००० रु० प्रति मास से अधिक मिलती हो । 


सैनिक शक्ति घटाने के निर्णय की सराहना की गई। संसद में प्रतिरक्षा मन्त्राल्य 
( 7060०४०७ (१778.79 ) के विरुद्ध जो आरोप रूगाये गये उनसे चिन्ता पेदा हो गई 
और यह माग की गई कि इन आरोपो की अच्छी तरह से जांच की जाय। कुछ समाचार- 
पत्नो ने प्रिवेन्टिव डिटल्शन (निवारक निरोध) एक्ट की अवधि बढाए जाने की आलोचना की, 
किन्तु कुछ अन्य एसे समाचार-पत्र भी थे जिन्होने इस कार्यवाही को न्‍्यायोचित बतलाया। 
इसी प्रकार कुछ पत्रों ने हिन्दू कोड बिल की सराहना की तथा अन्य समाचार-पत्रो ने उसे एक 
अनुपयुकत कानून बताया । “ 


प्रायः सभी सत्याचारपत्नों ने मद्रास विधान सभा के अध्यक्ष ( 50०0८७ ) के इस 
निर्णय (एपष्च8) पर"आपत्ति की कि सभाचार-पत्रो द्वारा विधान-मंडलो को 
कार्यवाहियों पर की जाने वाली ऐसी टीका-टिप्पणियां, जिनसे मत-दान (४०77४) पर प्रभाव 
पडने की संभावना हो, विशेषाधिकार का उल्लंघन ( 976800 ०६ एाशा68 %) हो 4 यह 
बात बड़ जोरदार दाब्दो में व्यक्त की गई कि समाचार-पत्रो को यह अधिकार प्राप्त है कि वे 
सार्वजनिक हित मे न केवल ससद ही पर बल्कि जनतंत्र के किसी भी अंग पर प्रभाव डौलने का 
प्रयत्त कर सकते हे तथा उन्हे इस अधिकार से वचित करने का अर्थ यह होगा कि उन्हें उनके 
एक सौलिक अधिकार ( प70&7707४0/! 7780 ) से वंचित किया जा रहा है। कुछ 
सेमाचार-पत्नो ने प्रेस बिल का यह कहकर स्वागत किय्रा कि वह भारत के प्रेस के स्वतत्रता- 
आंदोलन के इतिहास मे एक महत्वपूर्ण घटना हे तथा अन्य समाचार-पत्रो ने उसकी यह कहकर 
आलोचना की कि उससे सल्ली सौलिक अधिकारों पर आघात किया गया हे । 


रेल क्ंचारियों द्वारा आम हडताल करने की धरूकी पर बहुत महीनो तक बडी जोरो से 
चर्चा होती रही। कोई भी समाचार-पत्र समाजवादी नेता, श्री जयप्रकादा नारायण की यह 
बात सानन को तेयार दही था कि ऐसी कडी कार्यवाही करने के लिए रेल कर्मचारियो के पास 
कोई उचित कारण था। यह अनुभव किया गया कि रेल कर्मचारी श्रमिक वर्ग के एक ऐसे 
भाग है जिसे काफ़ी अच्छा वेतन दिया जाता हैं और एक ऐसे समय जब कि खाह-स्थिति इतनी 
गम्भीर थी तथा पाकिस्तान के साथ भारत के कोई बहुत अच्छे सबध नहीं थे, रेल कर्मचारियों 
द्वारा आम हड़ताल करना, न केवल स्वर्य उनके ही हितो के लिये अच्छा नही था, बल्कि उससे 


११ 


देश भी एक बडी भारी विपत्ति मे पड जाता। बहुत से सम्राचार-पत्नो ने सरकोर को इस 
बात का आइवासन दिया कि रेल कर्मचारियों की चुनौती का सामना करने में जनता उसका 
साथ देगी। अगस्त के महीने में हडताल स्थगित कर दी गई तथा नवम्बर म सरकार और 
रेल कर्मचारियों के फडरेशन (र8॥|फ8977७॥ 8 श९व०७४०४ ) के मध्य एक समझौता हो' 
गया । इन दोनों ही घठनाओं का स्वागत किया गया । 


जब कभी कोई रेल दुर्घटना होती, तो प्रत्यक बार रेलवे प्रशासन की आलोचना की जाती थी । 
इस सत का कि एसी दुघटनाये साधारणतया तोड़-फोड को कार्यवाहियो (58000986) 
के फलस्वरूप होती है, बहुत समर्थननही किया गया तथा सरकार से कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों 
के विरुद्ध अत्यन्त कडी कायवाही की जाय जो अपन कर्तव्यों की अवहेलना करने के दोषी पाए 
जायें। रेल के किरायो मे वृद्धि किसी ने भी पसद नही की । 


सविधान में सद्योधन करन्केन्‍्की आवश्यकता पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। कुछ 
समाचार-पत्रो न इस सबंध सें सरकार पर सभी प्रकार के आरोप लगाये कि यह कुछ इरादों से 
प्रेरित होकर एसा कर रही है और यह कहा गया कि सरकार विरोधी शक्तितयो को कुचलने के 
लि० अधिकार प्राप्त करना चाहती हे। कुछ समाचार-पत्रो के विचार में वह संसद, जो 
उस समय मौजूद थी, संविधान में किसी आमूल'” परिवर्तत करने के अधिकार से वच्तित थी। 
इस मत के विरुद्ध अन्य समाचार-पत्रो ने जो मत व्यक्त किया, वह यह« था कि इस परिसीमा 
(॥0778(707 ) के अधीन, कि सविधान के किसी मौलिक” अंश में बहुत जल्दी-जल्दी 
क्रोई परिवर्तत नही होना चाहिये, ससद जनतत्र की कोई सेवा नहीं करती है, यदि वह किसी 
वास्तविक आवश्यकता पड़न पर भो, किन्‍हीं सिथ्यानिष्राव के विचारों (97एपरवाआ 
००72870672४४०709) से प्रेरित होकर संविधान में संशोधन नही करती । जब सविधान सशोधक 
बिल ((0070807/प॥00 477९४त४०7४ 97) पारित हो गया तो कुछ समाचार-प्रों ने 
इसके विपरीत दिशा मैं बडी कडी आलोचना की तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया 
कि वे तानाशाही के लिये अपना मार्ग साफ कर रहे है । 

भारत सरकार द्वारा पंजाब का प्रशासन अपने हाथ में ले लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं 
की गई । सभी समाचार-पत्रो ने एक्स्वनत होकर यह मत व्यक्त कियानके देश की सुरक्षा के 
हित में यह अत्यन्त आवद्यक है कि पंजाब राज्य का प्रशासन# जिसकी स्थिति सेनिक दृष्टि 
से बहुत महत्वपूर्ण है, बडी कुशलता के साथ किया जाय। राजस्थान में जो मत्रिमडल 
संबंधी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई थी, उससे यह सदेह प्रकट किया जाने रूगा कि सभी भूतपूर्व 
रियासते जनतत्र संबधी प्रयोगो के लिय तेयार हे। सभी ब्समाचार-पत्र भाग सी कुछ 
राज्योण्को स्वायत्त-पद (9प०४0०/07४ 89008) प्रदान करने की आवद्यकता के 
संबध से संतुष्ट नही थे। विशेष रूप से यह सुझाव पेश किया गया कि दिल्‍ली अभी कुछ दिन 
और केल्रीय सरैकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण मे रे। भारत सरकार ने कछोदा के महाराजा के 
विरुद्ध जो कार्यवाही की उसका साधारणतया सभी ने समर्थन किया । यह आशा प्रकट की 
गई कि इंस कार्यवाही से ऐसे सभी राजाओ को चेतावनी मिल जायगी जिनमें कोई अनुचित 
आकांक्षाएं पेशा हो गई हो। अधिकांश समाचार-पत्रो ने ब्राजाओं के संघ (+िपा७78' 
एफा0०0) की कार्यवाहियों की जोरदार शब्दों में आलोचना की। मैसूर सरक्वार की 
भी इस बात पर कुछ आलौचना की गई कि उसने उस मुकहमे को, जिसे चीफ जस्टिस 
प्वाइर्जानग केस (0॥7४[ रंप्रछघ्घ०७ ?0807ंए7४ (०७७४९) कहते हे, बस्बई की किसी अदालत 
हे ०8 के संबंध में दिये गए राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्विक्त करने में हिचकिचाहट 

साईं । “ 


कक 
गांधी जयन्ती दिवस तथा राष्ट्रपिता के निधन की तीसरी वर्षगांठ ऋमद्मः २ अक्टूबर और 
३० जनवरी को मनाई गई। दोनो अवसरो पर समाचार-पत्रो ने महात्मा गांधी के प्रति 
अपनी सम्मानपूण श्रद्धाउजलि अपित की और यह दोहराया कि महात्माजी ने भारत तथा विदव 
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के लिये क्या क्या किया है तथा इस बात की याद दिलाई और इस पर जोर दिया कि उनकी 
महान शिक्षाओ का कितना महत्व हूँ। 


स्वर्गीय ठककर बापा, जिनकी मृत्यु वर्ष के प्रारम्भ में हुई थं, तथा आचायें बिनोवा भावे, 
जिनका भसिदान यज्ञ इस बात का प्रतीक समझा जाता था कि लोग सर्वोदिय कार्यक्रम को पसद 
करते है, के कार्यो की हार्दिक प्रशसा की गई । डाक्टर कंलासताथ काटजू के गृह-मंत्री नियुक्त 
होने पर यह मत प्रकट किया गया कि इससे वेयक्तिक योग्यता समुचित रूप से स्वीकार कर 
ली गई और ग्रशासकीय योग्यताओ का सही चुनाव हुआ हूं। डाक्टर जान सथाई तथा 
डाक्टर अम्बडकर ने काग्रेस के विरुद्ध जो आरोप लगाये, उनकी सभी ने आलोचना की | सध्य 
प्रदेश के श्री डी० पी० सि को, जिल्‍्होने प्रधान मत्री के विरुद्ध एक लस्बा निन्दात्मक वक्तव्य 
दिया था, उनके विचारों के लिये बहुत कम समर्थन सिल्ा तथा उनकी शेली“कौ बडी निन्‍्दा को 


गई। 


वर्ष के अन्त से निर्वाचन चर्चा का मुख्य विषय बन गया । जब बडे बडे राजनीतिक दल 
खूब जोर शोर के साथ अपना प्रचार कार्य कर रहे थे, साधा रणतया सभी समाचार-पत्र यह विद्वास 
करने को तैयार नही थे कि मतदाता ( ४०/७' ) उसी ह॒द तक अनभिज्न हे जितना कि वह 
अशिक्षित है। बहुत से समाचार-पत्रो को यह बात निद्चचत सी प्रतीत होती थी कि काग्रेस 
को निर्वाचन में बडी भारी सफलता मिलेगी, विशेषकर इन रिपोर्टों के आने के बाद कि सभो 
जगह श्री नेहरू को सुनने के लिये लोग बडी भारी सख्या में जमा हो रहे है । राजाओं के 
निर्वाचतल से सस्सिलित होने का साधारणतया सभी ने स्वागत किया, किन्तु इस बात 
पर बडा ज्ञोर दिया गया कि उन्हे अन्य नागरिको की तरह निर्वाचनो मे लूडना चाहिए, न 
कि उनसे पृथक किसी वर्ग के रूप से । इस संबध से कई समाचार-पत्नो ने सरकार से यह 
अनुरोध किया कि वह राजाओ के विशेषाण्किरो को समाप्त कर दे । 


सभी समाचार पत्रो को उस समय बडा हे हुआ जब इलाहाबाद हीईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश 
जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के सबंध सें अपना निर्णय दिया तथा उसे 
एक वेधानिक विधान घोषित कर दिया। यह समझते हुये कि यह अधिनियम उन सभी 
प्रगतिशील कानूनों में, जिन्हे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, सबसे अधिक प्रगतिशील 
कानन था, राज्य के पताओ की, विशेषकर उसके मुख्य मंत्री की, जिन्होंने उसे विभिन्न मंजिलो 
( 892०३ ) से सफलतापुर्वेंक पारित करवाया था, सराहना की गई। जमीदारो के 
प्रति बहुत ही कम सहानुभूति प्रकट की गई । इन जमादारो में से कुछ तो ऐसे थे जो अवद्यस्भावी 
स्थिति स्वीकार करने ( 7767०70900)6 ) में हिचकिचा रहे थे तथा जिन्होंने एक 
ऐसे प्रयोजन के लिए आन्दोलन जारी रखा जिसे वे पहिले ही खो चुके थे। राज्य के बजट 
को सभी ने एक ऐसा सन्‍्तुलित बजट बताया जिसमें जनता को आवद्यकताओ के प्रति जागत 
होने की झलक सिलती थी। शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय की वृद्धि, , विकास-सबधी 
योजनाओ को प्रगति तथा बजट में किसी तये कर के लगाये जाने के प्रस्तावों के न होने की 
विशेषरूप से सराहना को गई। 


अन्तर्राष्ट्रीय मासलो के स्रुंबंध में प्रायः पूरे वर्ष काइसीर का प्रइन समाचार-पत्रो का मुख्य 
विषय बना रहा। भारत और पाकिस्तान के सध्य जो झगडा था उसमें कोई समझौता होने की 
बहुत ही कम आशा थी, ओर बार बार यह सुजझ्नाव पेश कियू। गया कि सुरक्षा-परिषद से काठमीर 
का सासला वापस ले लिया जाय । यह प्रस्ताव कि काइमीर सें राष्ट्रमंडल ((१0:70707ए०७/४ ) 
की सेनायें रखी जाप बढी,घुणा की दृष्टि से देखा गया तथा उस पर कोई ध्यान नही दिया गया । 
प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का हादिक स्वागत किया गया कि काइसीर पर किये गये किसी भो 
आक्रमण को भारत पर किया गया आक्रमण माना जायगा तथा कुछ ससाचार-पत्नो ने यह आशा 
प्रकट की कि इस वक्तव्य का पाकिस्तान के शासको के धमकी देने के रवैये पर अच्छा प्रभाव 
पड़गा। ब्रिटन तथा अमेरिका के उन प्रस्तावों की बड़ी कटु आलोचना की गई जिनसें यह 
कहा गया कि काइमीर के प्रइन में समझौते के लिय सध्यस्थ निर्णय ( ध।०7॥7%४०7॥ ) 
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एक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाय । समाचार-पत्रो की एक बहुत बडी संख्या 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकां की सरकार पर यह आरोप लूगा रही थी कि वह ऐसा किन्‍्ही प्रेरणाओ 
( 7४०४768 ) से प्रेरित होकर कर रही है और यह अनुभव किया गया कि सयुकत 
राष्ट्र अमेरिका की सरकार पाकिस्तान का काइमीर पर कब्जा हो जाने में अपने ही हितो की 
बढती देख रही हैँ। 


जब डाक्टर फंक ग्राहम राष्ट्र संघ कै प्रतिनिधि के रूप में इस उप-महाद्वीप(3प)-००0(7767) 
में आये तो बहुत से समाचार-पत्रो ने यह मत प्रगट किया कि काइमीर की समस्या पर उस समय 
तक कोई समझौता नही हो सकेगा जब तक यह नही मान लिया जाता कि पाकिस्तान आक्रमण- 
कारी रहा है तथा एसे राज्य-क्षेत्रो को जिन पर पाकिस्तान ने अवेध रूप से कब्जा कर लिया 
है जम्मू तथा काइसीर की वेध रूझ से स्थापित सरकार को वापस नहीं कर दिया जाता। 
काइमीर राज्य की संविधान सभा(((0080770पए7०7॥ 243886770]9) के निर्वाचन से शेख अब्दुल्ला 
के राष्ट्रीय सम्मेलन की बड़ी भारी लोकप्रियता का स्पष्टतया पता चल गया और यह अनुभव 
किया गया कि केवल इसी बात से डाक्टर ग्राहम को संतोष हो जाना चाहिये था कि काइमीर 
की जनता ने दो-राष्ट्र संबंधी उस सिद्धान्त को बिलकुल ही नही माना है जिसके आधार पर 
पाकिस्तान का रुख निर्भर था। इस बात का सबूत, यदि किसी सबत कीन्आञावद्यकता थी, कि 
कादमीर के ससले पर सभी भारतीय मुसलमान भारत सरकार के साथ है, उस स्मरण-यत्र 
द्वारा मिल गया, जिसे भारतीय मुसलमानो ने डाक्टर ग्राहम को दिया । यह बात बड़े जोरदार 
हाब्दों मे व्यक्त की गई कि संथकत राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि इस स्मरण-पत्र की इस आधार 
पर कोई उपेक्षा नहीं कर सकता था कि उसका काइसमीर के प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं 
था । वर्ष के अंत से कुछ समाचार-पत्रो ने यह सुझाव पेश किया कि शायद काइसमीर का 
झगड़ा मंत्रीपूर्ण ढंग से हल हो जाय, यदि उसे पुर्णप से भारत और पाकिस्तान पर ही छोड 
दिया जाय । किन्तु सभी समाचार पत्र एकमत होकर काइमीर राज्य मे उसके सीसा- 
प्रदेशों ( #70४00/8 ) की सुरुक्षा के लिये यथ्थेष्ट सेनिक रखने की महत्ता पर ज़ोर 


दे रहे थे । 


भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते पर विभिन्न मत प्रकट किये गये । जहां कुछ समाचार- 
पत्रों ने इस पर संतोष की भावना व्यक्त की तथा यह आशा प्रकट की कि इस समझौते से देतनों 
देशों के मध्य आथिक संबन्चब और अधिक अच्छे हो जायेगे, अन्य सम!चार-पन्न इसके लिये अधिक 
चिन्तित थ कि पास्किस्तानों रुपये के अवमूल्यन से पूर्व की दर ब्वीकार कर ली जाय। कुछ 
समाचा रब्यत्रों को यह आशका हुई कि कही दैस समझौते के कारण भारत में कीसत न बढ॒ जाय । 
निष्कान्त सम्पत्ति के प्रइत के सबध में इस बात में कोई संदेह नहीं था कि केवल दोनो सरकारों 
के बीच समझोते*के आधार (४००४. 00 ७०7४ 7०४73) पर ही उसका हल सभव हैं । 
पूर्वी बंगाल के हिन्दुओ की दुर्दशा का बार-बार उल्लेख किया गया और कुछ समाचार-पत्रों 
को विवद् होकर यह कहना पडा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य उस समय तक सच्ची मित्रता 
होने की कोई सम्भावना नही है जब तक कि पूर्वी बंगाल की सरकारन्अपने राज्य में गेर-सुस्लिस 
व्यक्तियों के प्रति अपनी नीति बदलने से इंकार करती है। भारत के विरुद्ध पाकिस्हान का 
लगातार प्रचार, जो उस समय अ्षपनी चढस सीमा को पहुच गया जब श्री लियाकत अली रक॑ ने 
अपने देश को “तना हुआ घूंसा” एक राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर दिया, हृदय पर आघात पहुंचाने 
वाला होने के साथ-साथ उत्तेजनात्मक भी था। किन्तु उत्तर प्रदेश में साधारणतया सभी 
समाचार-पत्र श्ान्तपूर्ण बने रहे और यद्यपि उन्होने जुलाई के महीने में प्रधान मंत्री की इस घोषणा 
का स्वागत किया कि भारत के सीमा-प्रदेशों की सुरक्षा के प्रबन्ध ओर सुदृढ़ बनाये जायगे, तो भी 
जब अक्तूबर में रावर्लूपिडी की एक सार्वजनिक सभा से श्री लियाकत अली खा अपने ही 
एक देशवासी द्वारा गोली से मार डाले गये, तो उन्होंने स्वेच्छा से पाकिस्तान के प्रति 
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खद तथा सहानभति प्रकट की। सुरक्षा परिषद्‌ में पाकिस्तान का निर्वाचित होता कोई 
बहुत महत्वपूर्ण घटना नही समझी गई, यद्यपि कुछ सम्ताचार-पत्रो ने यह अवश्य अनुभव 
किया कि इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान को उसके आक्रमण के लिए क्षमा 
कर दिया । 


जब संयक्षत राष्ट्र अमेरिका के प्रेसीडेट ने जनरल मेकआरयेर को कोरिया तया जापान के 
कसान से हटा दिया तो इस पर कोई खद नहीं प्रकट किया गया । कुछ समय तक यह श्रतीत 
होता था कि दूसरे विश्व युद्ध के होने का डर पुणत' दूर हो गया हे और कुछ समाचार-पत्रो ने 
यह आशा प्रकट की कि जनरल सेकआथ र के हटाए जाने के बाद सथुक्त राज्य सध के प्रति चोन 
का रुख भी पहिले से बेहतर हो जायेगा । लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया आश्ञा की 
भावना पुत्र. निराशा से परिण्त्त हो गई और उस समय भी जब केसाग_ (+368078) में 
सन्धि-वार्ताये चल रही थीं बहुत थोड़े ही समाचार-पत्र बह विशयास करने के लिये तेयार थे 
कि कोरिया में फिर शान्ति स्थापित हो जायगी। वास्तव में समाचार-प्रा को यह 
प्रतीत होता था कि कोरिया मे लडाई बन्द होने के प्रइन का सयुकत राष्ट्र संघ द्वारा 
साम्यवादी चीन को स्राध्यता प्रदान करने के प्रइन से बहुत ही निकट सबंध हैँ तथा 
बहुत से सम्ाचार-पत्रो ने खेद प्रकट किया कि इस सबंध से संथुक्त राष्ट्र अमेरिका 
की नीति 'राष्ट्र-मंडल ((/07777079890(/ ) के देशों की नीति से भिन्न होती जा 


रही है । 


किसी भो समाचार-पत्र ने संथुक्त राष्ट्र सघ की उस कार्यवाही का, जिससे उसने 
कोरिया में चीन को एक आक्रमणकारी (8287०8807) घोषित कर दिया था, समर्थन 
नही किया । इसके विपरीत अधि काश समाचार पत्र यह समझते थे कि इस विषय पर 
जनरल असेम्बली का प्रस्ताव अवैध, अन्यायपूर्ण तथा अनुचित"था, और यह कि उसने न केवल 
संयुक्त राष्ट्र सघ की मर्यादा ही कम कर दी है बल्कि उसने चीत को भी और अधिक हठी बना 
दिया है । संयुक्त राष्ट्र सघ के उस प्रस्ताव की, जिसके द्वृ/ए चीन के विरुद्ध अवरोध ( 0)0/%£ 0४) 


लगाया गया था, उतने ही जीरदार शब्दो में निन्दा को गई, जितनी कि चीन को आक्रमणकारी 
घोषित करने के प्रस्ताव की की गई थी। 


बहुत थोड़े ही समाचार-पत्र यह्‌ विव्वास करने के लिये तैयार थे कि जो निःशब्मीकरण 
कमीशन ([>8070%090॥ (0एाइशणा ) वर्ष के अंत में स्थापित किया गया था उसे 
अपने उद्देदयों को प्राप्त-करने मे सफलता सिलेगी। उनके विचार से कम्मोशन से बकत अधिक आज्ञा 
करना, विशेषकर एसे समय जब कि बड़े-बड़े राष्ट्र अपनी युद्धसामग्री के उत्पादन को बडी ज्ञीयता 
के साथ बढा रहे थे, एक हास्पास्पद बात थी। जापान को श्ञान्ति-सन्धि के संबंध से, जिस पर 
वर्ष के दौरान में सानझ्ान्सिस्रकों में हस्ताक्षर कर दिये गए थे, सभी समाचार-पत्रो ने भारत 
सरकार क्रे रुख का ससर्थत किया । यह अनुभव किया गया कि सानफ्रान्सिसकों सम्मेलन 
में रुक, यीन और भारत के भाग न लेने के कारण उक्त सन्ष्ि का बहुत महत्व कम्त हो गया 
था तथा इप्त बात की कोई भो संभावना नही थी कि उससे विद्व शान्ति की स्थापना से कोर्द सहा- 
यता सिले । मित्र और ईश्युत की जनता के सामने जो कठित स्थिति थी उस पर उनके प्रति सभी 
न सहानुभूति प्रकट की । कुंछ समाचार-पत्रो ने यह सुझाव पेश किया कि पश्चिमी शक्तिया 
(ए९50>॥ 707००) एक सध्य पूर्वी कमान (४7608 88 007077870 ) स्थापित 
करने की अंपनी योजना उस समय तक के लिये स्थगित कर दे जब तक कि उस क्षेत्र का 
वातावरण श्ञान्तपूर्ण नहीं हो जाता। “अधिकांश समाचार-पत्रो को यह प्रतीत होता था कि 
ब्रिठेन द्वारा ब्रिदेत तथा ईरान के तेल संबधी विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (]900786079/] 
(007 0 रेप४08 ) के ससक्ष ले जाने के परिणामस्वरूप ईरान की स्थिति और भी अधिक 


श्र 


जटिल हो गई थी। ब्रिठेन से कहा ग़या कि वह यह बात अनुभव करे कि यदि उसने ईरान में 
सेनिक शवित का प्रयोग किया तो संभवतः रूस हाथ पर हाथ धरे न बेठा रहे और सारे मध्य-पूर्व 
से युद्ध की आग भभक उठे। 


भारत सरकार की बेदेशिक नीति की, विशेषकर कोरिया और चीन से संबंधित नीति की 
साधारणतया सभी ने सराहना की । इस नीति की अमेरिका से जो आलोचना की गईं, उसे 
उस राज्य के समाचार-पत्रो ने अन्यायपूर्ण बताया। इन समाचार-पत्रों को ऐसा प्रतीत 
होता था कि अमेरिका के आलोचक भारतीय परिस्थितियों, परम्पराओं तथा प्रेरणाओ को 
समझ नहीं पा रहे हे। समाचार-पत्रो न जोरदार शब्दों में बह बात व्यक्त को कि युद्धपि 
भारत भी शान्ति और सुरक्षा मे दिलूचस्पी रखता है तो भी वह कुछ सिद्धान्तों के खिलाफ केवल 
पुर्वद्वेधष ( .770]०१7०७ ) के आधार पर नही लड सकता हैं। थोडे ही समाचार-पत्रो 
ने भारत के राष्ट्र-संडड ((/07770796०8७7४ ) से मिले रहते पर आपत्ति की। ब्रिठेन मे 
सरकार के बदल जाने के सबंध में साधारणतया सभी ने यह अनुभव किया कि अनुदार सरकार 
संभवतः कोई एसा कार्य नही करेगी जिससे भारत के साथ, जो उसके संबंध हे, उन पर बुरा 
प्रभाव पड़े । जिस ढंग से चीनी लोगो ने वह कार्यवाही की, जिसे वे तिब्बत की “दान्तियूर्ण 
मुक्ति ([/09०८प] ]06/80707 ) ” के नाम से पुकारते हे, उसे बहुत से समाचार-पत्नो ते पसंद 
नहीं किया । किन्तु अन्य ससाचार-पत्रो ने यह अनुस्क्ष किया कि यद्यपि यह 
आवद्यक था कि सीमा-प्रदेश (बा्डर) पर सख्त निगरानी रक्‍्खी जाय तथा 
लैपाल में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने भ सहायता पहुँचाई जाय, तथापि इस 
बात का कोई कारण नहीं था कि भारत इस बात से बहुत अधिक घबडा 
जाय । 


समय समय पर इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और नैयाल एक दूसरे पर तिर्भर 
है। आम तौर पर यह विश्वास किया जाता था कि नेपाली कांग्रेस तथा रानाओ के मध्य कोई 
स्थायी संमझोता नहीं हो सकता था। नेयारू में नवम्बर के महीने में श्री एम० पी० 
कोइराला के अधीन जो एक नया संत्रिसमडल बना उसका हादिकु स्वागत किया गया 
और इस घटना को एक बहुत काफी एतिहासिक महत्व रखने वाली घटना समझा 
गया । 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों तथा अन्य अर्वेत जातियो के प्रति जो ज्यवहार किया गया 
उसकी कई अवसरों पर निन्‍्दा की गई । समाचार-पत्रो को इस"बात पर आहइचरय हुआ कि 
डाक्टर मान जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे उसके भयंकर परिणामों को पद्चिमी 
हाक्तियां अनुभव नहीं कर सकी । कुछ समाचार-पत्रो ने लंका की सरकार द्वारा बरती गई 
“सीलोनीक रण” की कार्यवाही की यह कहकर निन्‍दा की कि वह न्याय के सभौ नियमो के विपरीत , 
है। चन्द्रनगर की जनता को फ्रान्सीसी शासन से स्वतत्नता पाने पर बधाई दी गई। किन्तु 
समाचार-पत्रों दे इस बात पर ऋषध प्रकट किया कि फ्रान्स तथा पुतंगाल भारत के कुछ भागो पर 
अभी भी अपना कब्जा जमाए हुए थे। कई समाचार-पत्रो ने पैरिस और लिसबन की 
सरकारो को यह चेतावनी दी कि उपनिवेशवाद के दित अब समाप्त होँगए हे 
और यह कि भारत, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से छुटकारा पा लिया है, नौतो 
फ्रानस्सीसी तथा पुर्तंगाली साम्न्‍राज्याद को सहन कर सकता था और न अब आग 
करेगा । 


०---विधान मंडल 


इस वर्ष विधान क्षत्र मे महत्वपूर्ण कार्यवाहियां हुई । उत्तर प्रदेश 
जअमीदारी वबिनाहा और भूमि-व्यवस्था अधिनियल, १६५१ ई० का पहिला 


१ 


की 


अधिनियम बन गया और सामाजिक महत्व के अन्य विधयक अर्थात्‌ यू० 
पी० चिल्ड्रेस्स बिल को विधान मडल ने पारित कर दिया। इस वर्ष जो 
अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम बनें वे उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन अधि- 
नियम, १९५० ई०, उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मचसार उद्योग श्रमिक 
कल्याण और विकास निधि अधिनियम, १९५००, उत्तर प्रदेश विधान मंडल 
के सदस्यों का अर्हता-निवारण अधिनियम, १९५१, ई० उत्तर प्रदेश टिड्डी 
बविनादह अधिनियम, १९५१ ई०, उत्तर पफ़देश जरे चहादम उत्सादन अधि- 
नियम, १९६५१ ई० तथा दूधी राबद सग्गंज (जिला सिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार 
अधिनियम, १६५१ ई० थे । कुल ३४ अधिनियम बने। _ 


आम चुनावों के लिये तैयारी में मेम्बह्ों के व्यस्त होने के कारण उत्तर 
प्रदेश विधान मंडल की बेठक पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कम दिनो तक 
हुई । पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 
की कऋरमदयः १३८ तथा &० बैठक हुई', जबकि १९५१ ई० में विधान सभा की 
६३ और विधान परिषद की ३८ बेठके हुई । विधान परिषद का सत्रावसान 


केवल एक बार हुआ । 
के 


उस समय जबकि विधान मंडल के सत्र नही हो रहे थे, राज्यपाल 
महोदय ने चार अध्यादेश जारी किये, जिनका स्थान बाद से अधिनियमों 
न ले लिया । 


आलोच्य वर्ष में केवल एक सरकारी प्रस्ताव, जिसके द्वारा संग्रथित 
संपत्ति के संबध में निष्कान्तों के स्वत्व को ऐसे छोगो के स्वत्वों से, जो 
निष्कान्त नहीं है, पृथक करने के प्रइत प्र इस राज्य को ओर से संघ 
संसद_को कानून बनाने के लिये अधिकृत किया गया था, राज्य के विधान 
,मंडलजजे पारित किया। दोनो सदनों में से किसी ने भी कोई गेर-सरकारी 
प्रस्ताव पारित नहीं किया । माननीय मुख्य सन्‍्त्री के प्रस्ताव पर उत्तर 
प्रदेश विधान सभा ने राज्य की खाद्य स्थिति पर २३ अगस्त, १९५१ ई० 
को विचार किया। 


विधान संभा में ७ रिक्त स्थान-थे और विधान परिषद में एक रिक्त 
स्थान था। विधान सभा के केवल एक रिक्त स्थान की पूति के लिये एक 
उपनिद्नाचन हुआ। इस विचार से कि आम चुनाव कुछ ढ्ितों बाद होने ही 
वाले हे, निर्वाचन कमीदान के पराम्ंं से यह निश्चय किया गया कि दोष 
रिक्त स्थानो की पूर्ति न की जाय और उन्हें योहीं रहने दिया जाय । 


५-- निर्वाचन ५ 


आलोच्य वर्ष के पहिले भाग में निर्वाचच सुचियों का संशोधन कार्ये 
हो रहा था। निर्वाचन सूचियों के सम्बन्ध में दावे, ओर आपत्तियां दायर 
करने की अवधि ३१ मां, १९५१ ई० तक कर दी गईं, किन्तु सामान्य जनता 
इसमें पर्याप्त दिलचस्पी नहीं ले रही थी। दावे और आपत्तियों के मुकदसें 
जो दायर किये गये उनकी संख्या ४४,००० थी। निर्वाचन सूची में निर्वाचकों 
की संख्या ३१४ लाख थी। कई मामलों में, जेसा कि बाद को ज्ञात हुआ, उने 
लोगो ने भी, जो चुनाव के लिये भावी उस्सीदवार थे, अपनी निर्वाचन सूची 


९9 


की जांच करने की ओर ध्यान उस ससय नहीं दिया जब दावे और आपत्तियों के 
दायर करने का समय था कि उनके नास निर्वाचन सूची में है या नहीं। जनता 
ने निर्वाचन सूची के सम्बन्ध से जो लापरवाही दिखलाई उसने उसकी गल-- 
तियो और भूलो को सुधारने में बडी कठिताई हुई । इतलिये सशोधक 
आधिकारियों के पास मूल निर्वाचन सूची में छठ हुए नामों को सम्मिलित 
करने के लिये दरख्वास्त देन में निर्वाचन पंजीयन पदाणिकारी के अधिकारों 
का उदारतापूर्वक उपयोग किया गध्या । दाव और आपत्तियों के कारण 
निर्वाचको की संख्या से कुल वृद्धि ३,९४,००० हुई । केवल कुछ को छोड़कर 
सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचत सूची अन्तिम रूप से अक्टूबर, १६५१ ई० 
के पहले पखबारे से प्रकाशित हुई। शेष निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन सूची का 
प्रकाशन विलम्ब से हुआ, क्योंकि निर्वाचन सद्योधक आज्ञा, १९५१ ई० का 
उन पर प्रभाव पडा। उनसे सम्बन्धित निर्वाचन सूची भी अन्तिम रूप से 
१ नवम्बर, १९५१ ई० को या उसके करीब प्रकाशित हुई। इसके बाद निर्वाचन 
सूची जनता में बिक्री के लिये उपलब्ध थी । 


लोक सभा तथा राज्य की वियान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन 
की आज्ञा राष्ट्रपति द्वारा मई, १९५१ ई० में जारी की गई और उपके 
बाद जल्‍दी ही सघ सस॒इ के सामने रखी गयी । इस आज्ञा में ससद हारा 
कुछ सशोधन किये गये और जून, १६९५१ ई० भे उत्हाअव्तिम रूप दे दिया 
गया। उत्तर प्रदेश लोक सभा के लिये ६६ प्रारेशिक निर्बादन-प्षेत्रो 
सथा राज्य की विधान सभा के लिये ३४१ निर्वाचत-द्षेत्रों में बाटा गया। 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षत्रो में से ५२ एक सदस्य के क्षेत्र थे तथा शेष«१७ 
एसे क्षत्र थे जहां से दो सदस्य चुत जाते हे । विधान सभा के निर्वाचन-द्षेत्रों 
से से २६४ एक सदस्य के क्षेत्र थे और ८३ ऐवे क्षत्र थे जहा से दो सदस्य 
चने जाते है । प्रत्येक दो सदस्यों के 'निर्वाचन-क्षेत्र मे एक स्थान अनुसुचित 
जाति के सदस्य के लिये सुरक्षित था। चंकि लोक सभा की एक जगह, के 
लिय राज्य की विषान सभा में ५ जगहे यो पुनर्तीप-निर्धारण द्वस प्रकार 
किया गया कि एक या दो सद्ृस्पों के निर्वाचत-क्षेत्र बियात सभा के उतने 
ही सदस्यों के लिये क्षेत्र बन जाय । केसद्रीथ सरकार ने इसके बाद निर्वाचन 
ईनयम बनाये, जिनको जल्द ही अन्तिम रूप दिया जाने वाला था। , 


सितस्ब के बाद निर्वाचन कार्य बढता गया। मुह्य चुन व अधिकारी को 
सहायता देने के लिये ५ प्रादेशिक निर्वाचन अधिक्वारी और एक सहायक 
निर्वाचत अधिक्री नियुक्त किये गये । प्रादेज्ञिक निर्वाचन अधिकौरी 
लखनऊ, इलाहाबाद, सेरठ, बनारस और हलदानी से थे। जिलों में निर्वाचन 
सम्बन्धी प्रबन्ध जिला अधिकारों के अजीत थ, जो जिलहोते अक्सर डिप्टी कले-- 
क्टर या उसी के बराबर के पद के अधिकारी को जिला ,निर्वाचन “अधिकारी 
'निषुक्त किया और चुनाव के प्रबन्य का इन्चार्ज बना दिया। 


है 

प्रौद मताबिकार के आवार पर होने वाला यह पहला निर्वाचन भा, इस कारण 
सव॒दान स्थानों (?०॥४० 5086073) के नियत करने मे बडी छूटठिनाई 
थी। चूकि निर्वाचन विधि के अबीत मतदाताझो को सवारी देना सझष्टाचार 
(००7०७०४ 979०708) था इस कारण सतदान स्थान एसे स्थात पर नियत 
करना आवश्यक था जहां निर्वाचक सुगसता से पहुंच जारं। हर प्रक्तार से 
प्रथत्त किया गया कि किसी निर्वाचक को तीन मील से अधिक न चलता पड़े, 
किन्तु कुछ स्थानों पर भोगोलिक तथा अन्य कारणो से एसे नियम का कठोरता 
से पालन करना क़ढिन था। मतदान स्थानों की कुल सख्या १०,००० से 


कं 
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के प्रारम्भ में जोर शोर के साथ की जा रही थी, भनन्‍्दी हो गई। सृत्त का वितरण 
इस प्रकार आयोजित किया गया जिससे प्राष्य सप्लाई का अधिक परिभाण 
जुलाहों को दिया जा सके । 

लोहे और इस्पात और सीमेन्ट पर नियन्त्रण जारी रहा, किन्तु कोयले के 
चूरे की सप्लाई में उल्लेखनीय सुधार हो जाने से ईंटो पर से नियन्त्रण 
हदा दिया गया । दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद हालत बिगड़ गयी, यद्यपि यह 
आज्ञा की जाती थी कि अन्त से स्थिति'ठीक हो जायगी । 


इस राज्य से लोहा भौर इस्पात कुल ४६,८०६ उन प्राप्त हुआ, जब कि कुल 
५२,५५२ टन सिलना निश्चित हुआ था। कुल २,४१,२३८ टन सोमेन्द मिला, 
जबकि कुल २,६४,००० टन मिलने को था। कोयले की खानो से इस राज्य 
के लिये कुल १३,४६४ भरे हुए बेगन "भेजे गये, जब कि ३०,१४४ भरपुर 
बंगन भेजना नियत किया गया था। 


अब और सूत के अतिरिक्त नमक, सिट्टी का तेल, जलाने की लकडी, 
झौषधियां और सामान्य उपभोग की सामग्री पर नियन्त्रण रहा। यातायात 
के आधनों मे कभी और माल को चढाने-उतारने के स्थान पर कठिनाइथो के 
के साथ-साथ नमक पर भी नियन्त्रण रखता आवद्यक हो गया था। १६५१ 
ई० के पुर्वार्ड में विशेषतः राजपुदाना के नमक के उद्गर्मों से माल भेजने में कमी 
पाई गयी और परिणामस्वरूप राज्य के काफो बडे भाग से, विशेषकर उन्त जिलो 
में जहां छोटी लाइन जाती है, नमक दी भारी कमी हे! गयी । इस कमी को 
विद्येष गाडियो (रेक) को चलाकर पूरा किया गया। वर्ष के उत्तरा््ध में सॉमर 
नमक्ष के उद्गम में उत्पादन की कमी हो जाने से कठिनाइयाँ पंदा हुयी, 
तथापि सब प्रकार से सप्लाई का सब्तोषजनक प्रबन्ध क्रिया गया और 
उपभोक्‍लाओं को नमक सस्ते दासों पर शप्राप्त हुआ । 


सिट॒टी के तेल के सम्बन्ध में सप्लाई मे सुध'र हो जाने से, जो कि १६५० 
ई० के उत्त्रार््ध में हुई थी, यह >ाज्ा की जाती थी कि नियत्रण से जन्ततः 
हिलाई हो जायगीं, किन्तु इसमें शिथिलदा आ गयी और यह बात अधिकतर 
ईरान को होन वाली घटनाश्रो क कारण हो गयीं थी । कई महीनों तक 
मिट्टी के तेल को कमी रही और खास कर बुन्दलखन्ड और घाघरा पार 
के प्रदेशों में । वर्ष के समाप्त होत समय इस स्थिति में कुछ सुधार होने लग 
गया था। उपभोक्ताओं को जलाने की लकड़ी सप्लाई करते का परबन्‍्ध करन 
को समस्या स्टाक प्राप्ति से एकाएक कसी आ जाने से कठिन हो गई। 
१६४१-५२ ई० से अनुमानित स्टाक गिरकर ५५,लाख मन रह गया, जबकि 
पिछले वर्ष ८० लाख समन प्राप्त हुआ था। निजी ज्मींदारोी जगरो को काठन 
में प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप नियं त्रेत वन डिवीजनो से समस्त श्रेणी के 
उप 'ेगकर्त्ताओ ने जो मागे- की उनमे वृद्धि हो गई। शक्कर के कारखानो 
से सबसे अधिक माग हुई। प्राप्य सप्लाई के वितरण का आयोजन करने 
में सावधानी बूरती गई झोर इस अप्योजन के साथ-साथ जलाने के कोयले की 
सप्लाई का प्रबन्ध करके घरेलू कामों के लिए जलाने का कोयला .नागरिक 
श्षेत्रो म॒ सस्ते दामो पर उपल<्ध किया गया । 


ओऔषधियो और उपभोग के चुने हुए सामानों पर नियंत्रण इस प्रकार किया 

गया जिंससे भारत सरकार द्वारा उच्चतम निर्णात मूल्य लागू किय्रे जा सके। 

यह नियत्रण थोड़ा बहुत भी मालूम नहीं पडता था, किन्तु एक नियोजित और 

3 38 की से ऊपर इन चीज़ो के मूल्य बढने पर रोक रखने से इससे सदद 
। 


्‌र 


नएरों म मिवास-ह्यात प्राप्यि संबंधी स्थिति अभी असन्तोषजनक रहो 
और यू० पी० उस्पोरेरी कंट्रोल आफ रेट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट का पूर्ण प्रभाव, 
जिसके अनुसार १ जनवरी, १९५१ ई० के पश्चात्‌ निर्मित सकानो को उक्त 
एक्ट के प्रतिबन्धो से इसलिए उन्मुक्त किया गया जिससे नये मकान बनाने से 
प्रोत्ताहन मिलता रहे, , अभी भी पूरी तरह व्यक्त होना बाकी रह गया था। 
इसी बीच छावनी मे कई किरायेदारों को निकालने की सख्या में वद्धि हो जाने 
से कठिन स्थिति पैदा हो गई, क्योकि नये विधान के अधीन यह एक केन्द्रीय विषय 
था और इस पर किराया और किरायेदार की निकाल देने के संबध मे विनियम लागू 
नही होते है। तथापि राज्य सरकार के कहने पर भ(रत सरकार न उसी विधान 
के आधारो पर यू० पी७ कैन्ट्नमेट (कन्द्रोल आफ रेट एण्ड इविकशन ) ऐक्ट 
बनाया, जिस पर कि राज्य के अन्य नागरिक क्षत्रो में किराया और किरायेदार 
की निकालने के नियस नियत्रित किय*जाते हें । 


_आलोच्य वर्ष में नियत्रण आदेश भंग करने के कई मासले लिपटाये गये । 
इनमे से ३,६५३ मामलों मे सजायें हुई । इनफो्सेमेट स्कवाड न विभिन्न 
नियत्रण आदेशो को भग करने के सासलों का पता लगाया, १,६५७ व्यक्तियो को 
गिरफ्तार किया और लगभग ५,३९,५६६ रु० की कौमत की वस्तुए अपने कब्जे 
में की। बदनासी, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण १५९ सरकारी नौकर बखस्ति 
या अलग किय गय और ३२ सरकारी नौकरो को अन्य प्रकार की सजाये दी गई । 
४ अन्य सरकारी नौकरों न त्यागपतन्न दिये । 


दिसम्बर, १६९५० ई० में सरकार ने जिस कमेटी को नियत्रण प्रशासन त्रणाल्री 

को मितव्ययी और अच्छा बनान के लिए कुछ युक्तियां निकालने के लिए नियुक्त 

किया का सती कपड़े के वितरण और अन्न वसूली के सबंध में अन्तस्मि 

सिफारिश की । तथापि यह कमेटी १६५१ ई० के बाद इसलिए कास न कर सको 

का न सदस्थ नये विधान के अध्यीन प्रथम आम चुनावों से सबधित कार्यों 
लगे रहे। 


$---श्रम की ब॑स्थति 


श्रम की स्थिति मे बडी हडताल या औद्योगिक झगड़ो के कारण कोई विशेष 
बात नही हुई । शक्कर के उद्योग में १९५१ ई० के प्रारम्भ मे एक बड़ी हडताल 
संगठित की गई, किन्तु सरकार न उस पर तुरन्त कारवाई को, इसका परिणास 
यह हुआ कि ड्डडताल प्रारम्भ होन के एक सप्तबह के भीतर यह हडताल समाप्त 
हो गयी और कारखाने काम करन लगे । ८१ बार कारखाने बन्द रहे ओर ७७१ 
बठकियां हुई, जिनके क्वारण ऋमशः ८,५४९ तथा १,३७,४५५ मज़दूर बेकार हो 
गये । छठनी के कारण २,५७३ सज़दूर काम से हटा दिये गये । इस वर्ष 
कुल १०५ हड़तालें हुई, जितरमें ७४,४६२ मज़दूरों ने भाग लिया और कूल 
३,०५/७९२ काम के दिनों का हज हुआ, जब कि पिछले वर्ष ६१ हड्ताले हुई 
थी और ४६,७६२ मज़दूरों ने भाग लिया था और २,३२,४५० काम के दिनो 
का हज हुआ था । कारखानों की बद्धी, तालाबन्दी, छठनो, बेठकी और हडताल 
मुख्य रूप से कच्चे माल की कमी, तयार सामान का इकदंठा छ्लेना, वित्तीय 
कठिनाइयो, स्थिरयन्त्रों के टूटने या अन्य कारणों से हुई । तेल की मिलें, ,तेयार 
किये गये माल के इकदृठा होने तथा कच्चे माल की सप्लाई मे कमी के कारण बन्द 
रहीं । 
८+-पघहायता तथा पुनर्वास 
विस्थ/पित व्यक्तियों के पुनर्वासत कार्य को राज्य की सरकार बराबर बडा 
” महत्व देती रही ॥ १० अप्रैल, १६४८ ई० के पहिले आये हुये व्यक्तियों तथा 
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, 
ऐसे व्यवितयों, जिनके मामले निधमानझूँल थे और ऐसे भी व्यक्तियों, जिनके 
सामके शोचनीय थे, की रजिस्टरी की अनुसति दी गई। 


जुलाई, १६५१ ई० में भारत सरकार ने शिक्षा सबंबी रियायते देने की योजना 
में ओर रथोधर कर दिया। सशोधित योजना के अल्त्गंत प्रारस्थिक, शिक्षा 
सुफ्त देता जारी रहा, किन्तु नकद अनुदान केवल ५० प्रतिशत विद्यार्थियों को देने 
को व्यवस्था थी, बशतें कि उनके माता-पिता या अभिभावक की जाय १०० रु० 
प्रति मास से अधिक न हो । छठी से ्ै॑वी कक्षा के ५० प्रतिशत झोर €वी तथा 
१०वी कक्षा के ४० प्रतिशत “विद्याथियों की फीस साफ की जा सकतदी थी और 
उन्हे नकद अगूदान सिल सकता था बातें कि उनके स्पूता-पि7 की आध एक 
>िर्धारित सीमा से अधिक न हो, जो ६ढीं से ८वी कक्षा के विद्याथियों के सबध में 
३०० रु० सासिक और €्वी तथा १०वी कक्ष। के विद्याथियों के सबध में १५० रु० 
भसिक थो। हाई स्कूल के ऊपर के विद्याथियों को छाजत्र-बेतन देने मे ओर 
अधिक उदारतत दिखाई गई । १६५१-४२ के शैक्षिक वर्ष मे २१/११६ 
विद्याथियों की फीस साफ की गई, २५,१३१ विद्याथियों को एक अनुदान 
दिये गये तथ। ४२६ विद्याथियों को छात्रवेतन दिये गये । अनुसन है कि इस 
स्लिसिले से कुल ११,१५,०३२ रु० का व्यय हुआ। १४ बविल्ला(बयों को 
१८,६३० ० तक के ऋण भी दिये गये । पु 


विभिन्न केस्द्रों मे विस्थापित व्यक्तियों को व्यावसायिक और आऔद्योगिक 
सन की सुविधाय प्रदान फरने को व्यवस्था की गई । फेक्टरिय प्रौर कारखानों 
मे ५०० अपरेन्टिस को देपिंग देने के एडन्ध के अगिरिक्षत वर्ष के खर्त गे श्र 
जत्रालय के केखों मे ५६६ सीटें, कुटीर उक्ग के सचाल+ केन्द्र क शिबिरों और 
ते उपनगरों मे १,५०० सीदे (५०० छात्र-वेतन पानेवाले, २०० बिना छात्र- 
बेतन पाने वाले और ८०० उत्पादन कार्यकत्तर), जापानी सशीतर। ढ्रेनिग सेन्टर, 
लखनऊ से २०० सीओ और रफ्मपुर ट्रॉनिग'तिय: उत्पादद केन्द्र से १३० सी य। । 
« कुंडीर उद्योगो के डाइरेक्टर के केन्द्रों से ठोलिग पाने बालों, को छात्र-वेतन 
देन की स्फेजना चालू की गई और भारत सरकार मे १०० राज झर मिस्त्रियो 
को टॉलग देने के लिए एक अन्य योजता स्वीकृत की । 


ऋण, नियत्रित वह ओ का कोटा, बिजली इत्यादि देकर विस्थापित व्णक्तियो 
को व्यवसाओ वाणिज्य और व्यापार से पुरर्वातित करने में सुविवा हुई । आलोच्य 
वर्ष के अन्त तक १७,५०० विस्थापित परिवारों की व्यवसाय, वाप्डिज्य, व्यापार 
झौर उद्योग मे फिर से लगाने के लिए १,१४,५५,००२ रुपये की धनराशि ऋण 
के'हूप से दी गई और २,८९७ परिवारों को कृषि में पुर्नेब/सित्र॒ करने के हेतु 
३७,९७,६४० रुपये दिये गये। पुनर्वास वित्तीय प्रशासन ने ७२३ पार्टियों को 
७४,३२,९०० रु० की धनराशि ऋण के रूप भे दी । 

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गोबिन्दपुरी, नेनी और हस्तिनापुर 
के तीन उपनगरों के विकास कार्यक्रम मे सस्तोषजञनक प्रगति रही । दंष 
अन्त से कई कारखानो इत्यादि «का निर्माणकार्य पूरा ही चुका था। डंडे 
का निर्माण कार्य हो रहा था। यह आशा की जाती थी कि हस्तिनापुर के उप-« 
नगर मे २,००० विस्थापित परिवारों के रहने की व्यवस्था हो जायगी, जिनमे 
बे १,००० परिवार भी सम्मिलित हे जिन्हे भारत सरकार इस राज्य के बाहर 
से यह लायगी । 


डिस्थापित व्यक्तियों की भवन निर्माण सहकारी समितियों, स्थानीय निकायों 
झौर सिजी (प्राइवेट) व्यक्तियों को ऋमशः ६,४७,५०० ६०) १६/३८/६९६९ 
ऋौर १,३५०,००० रु० की धनराशिया इस उद्दृदय से ऋण के रूप मं दी गई कि 


«3 

विश्याधित व्यकिियों को सकान बवाल में प्रोत्साहत सिल्ले। आलोच्य बर्षे 
के जन्त तक राज्य सरकार ते विस्यापित व्यक्तियों के लि३ ६,७१८ महान 
झौर ३,००० म्टाल दनवाये। 

विस्थापित व्यक्षितयों को नोइरी दिलाने के लिए प्रत'प्त जारी रहे। 
आलोच्य व के अन्त तक २१,१७८ व्यवितयों को नौऋरी दिलाई गई थी । 
पविचमी बगाल से जूठ की खंती करने वाले ५०० परिवारों ते से, भिन्‍्ठ राज्य 
सरकार फिर से बदस्ाने को राजी हो गई थी, ३०० परिवार इस वर्ष पहुंच 
चेक थे। 


राज्य के विभिन्न भागों मे रहने के मकान घद जाने से सम प्त शिविर [६ को 
छाड कर जिवप सेए5० और रा के जाभव (होम) भें; जल्पमलि-त है , नितसे 
जब तक विस्यायित ब्याययों को रह्स्‍ते को व्यवस्दा थी, बन्द कए हिये गये | 
इल,.ह.बाद दा, आ श्रम रहो) लिन्‍न्‍वर, श९णर ई० से इसलए बन्द कर 
दिया यश जि उछ जलाशय (होम) से रहन वालो अधिक्तत्र 
लोगो को पूर्वी पजाब से फिरोजपुर के नये बसाये हुए आश्रम (होम) से भेज 
दिया गया था ओर बाकी को सेरठ अधश्षप्त (होम) में भज दिया गया था। तोन 
अधभश्षत्र, जिनमे कुल ४०० सहितत्पों के रहन की व्यवस्था थी, इलाहाबाद, बृतारस 
और बन्दाब॒न से पूर्वी बगएन से भाई हुई निराश्षित वृद्धाओं के लिए खोले गये। 
ऋषीकेश की इनफ्सरी (अशप्तों के लिए जाश्रस) प्रशासकीय सुदिणओं के 
विचार से मेरठ स्थातान्तरित कर दी गई । 

देहराहुन में आवासिक ग्रोदोगिक आजम और चुनार में से हलाओों के लिए 
भ्रोयोगक अज्यप्त चाल रहे । इपके अपेरेक्‍त मेरठ, मगुरा, लखबऊ, 
बतारस, आगर,, मुरादाबाद, च दौती, सहारचपुर, हरहार, गाजिता।बार और 
कानपुर के टॉनिग तबा उन्पादन केसर व्यावसायिक टांग देते रहे । इन अध्चमों 
की ३३ महिलओ से से प्रत्येक को,२५० रु० का पुर््वाप्त अनुदान दिया गया, 
जिल्होंन दस्तकारी मे पर्याव्त दक्षता प्राप्त कर ली थो अ(र जो अ.भप छोड़ने के 
बाद स्वतः अपने कास में ला सकती थी। $ १४ विस्यापित व्यक्तियों में सेबात्येक 
को १५७८० मासिक सकद भत्ता दिया गया जिससे कि दे अपना खर्दा छला सके | 


क्षपरोग से पीडित विशध्यापित रोगयो के लिए भवाली सेनेगर रिप्स मे १८ 
रोगियों के रहने की वप्रव॒त्या के निः्नेत चिकित्सातथा स्वस्थ्य के ड(इरेक्टर 
को २५,००० रु० की घतराशि दी गई । _ अन्य रोपो के उपव.रै के लिए राज्य 
के विभिनै स्थानों के रथानीय अस्पतालों और सेने ऐेरियम से प्रशन्‍्ध करे 
के निमित्त १०,००० रुयय की घतराशि देन की व्यवस्था की गई । 

निष्कान्त सम्पत्ति के राज्य सरक्षक के सगठन पर हुउ व्यय को पूर्रोँ करते 
के लिए १९५१-५२ ई० के बजदठ से व्यवस्थित ८,६०,००० रु० की धरराशि 
से भारत सरकार का अशदान ४ २६ लाख रुपये था-। शेष धवराशि निडऋण्त 
सम्पत्ति की प्राप्तियों से होने बाली आय के १० प्रत्तेशत धवरादि से पुरे को 
गई। राज्य में रिष्कान्त सम्पत्ति की खोज करने बाले विशेष कर्नेचारिवग 
के जयवानादि के सम्पर्ण व्यय कौ थी साख्त सरकार ने किया । _ इस कर्म चारिवर्गं 
ने लगभग १२,००० ऐसी सम्पत्तियों का पता लगाया। 


भारत और पाकिस्तान के प्रवात मत्रियो के बीव सरझोते के अतुमारू जो 
मुसलमान फरवरी और सई, १६५० ई० के बीद पश्चिमी पाकिस्तान चह़े सर्े 
थे और तदुपरान्त फिर सरकार से प्रोत्स/हत् घितनते पर हिन्दुत्त वे में डोजियों से 
वादिस आ गये थे, उच्हे अयनी उस्त सम्पत्ति के सिलने का अधिकार सित्र गया 
था ,जिये विव्काँत सम्पत्त के उप सेले लिये गया था ! इत सत्दन्य 
में निपकात सस्पत्ति पि्ाग के सखव को भारत सरकार ने यहु अ पद्तर दे 


ब्छ 


दिये थे कि वह हल ही मे वाप्सि आय हुए व्यवित्यों को निष्कान्त 
सम्पत्ति वापस दिलाने के प्रमाण पत्र दे सकता है। लूटने ब।ले कुछ मुसलमः्नों 
की विषम परिस्थित्यों को दंखत हुए सम्प्त्ति वाप्स पाने के प्रत्येक प्रार्थना 
पन्नपर १०२० की निर्धारित कोर्ट स्टाम्प को फंस तथा कुछ अच्य प्रोरस्भिक| 
कानूती कार्यवाहियों से, जिनमे सम्प्त्ति वाएस होने में बधा पहुंच रही थी, 
उनको बरी कर दिया गया । आलोच्य वर्ष मे समप्त्ति वापस दिलाने के लिये 
ड८२ प्रमाण-पत्र जारी किये गये । 


ँ 


इस वर्ष इब्कुई इन्टरेस्ट (सेपरेदान) ऐवट, १६५१ नाप्कक एक सेन्ट्रल ऐक्ट 
इस उद्देश्य से पारित क्या गया एि ससे कि सम्रथित निष्करान्त सम्पत्ति में निष्क्राग्तो 
के हित को गेर निष्काथ्तो के हित से पृथक किया जारुक। इस एक्ट के अधीन 


इस राज्य मे. निष्करान्त स-पत्ति के बटवछऋ| के काम को शुरू करने के लिये 
एक सुयोग्य अधिकारी की नियुवित की गयी । 


भारत मे छोड़ी गयी एक्त्रित निष्कान्त सम्पत्ति से विस्थापित व्यक्तियों की 
क्षति पूति के लिये भारत सरकार न उत्तर प्रदेश में ग्राश्य और नागरिक सम्पत्ति 
का मूल्य निर्धारण करने के लिये एक योज्ना बनाई । इस येजना के 
अन्तर्गत राज्य के कई जिलो मे. काम किया गया और कई जगहो, इमारतों 
इत्यादि का मूल्य निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया। 


्घ्५ है 3 कि 
८ लाख रुपये की कुल धनराशि निष्क्राम्त सम्पत्ति के निजी खह्ते से 
भारत मे निष्करान्त सम्पत्ति के सामान्य सरक्षक के निजी खःते में विस्थापित 
व्यक्तियों को भरण-पोषण का भत्त, देन के लिये सक्रमित के गयी । 


छः 5 श हक 
७ नवस्बर को राष्ट्रपति ने डिस्पलेस्ड परसन डेट एजरटमेट एक्ट, 
१६५१ ई० के सस्बन्ध से अपनी सम्भति दी, जिसमे विस्थापित व्यितियों द्वारा 
देदऋण का समाधान करने, उनको देय कुछ ऋणो की वसलो करने और कुछ 
न्‍्य सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था थो । भारत सरकार ने इस एक्ट को. 
१० दिसरू६र, १६५१ ई० से उत्तर प्रदेश में लागू किया। इस एक्ट से डिस्पलेस्ड 
परसन (इन्स्टीट्यशन आफ सूद्स) ऐक्ट, १६४८ तथा डिस्पलेस्ड परसन (लीगल 
प्रोसोडिग्स ) ऐक्ट, १९४९ ई० का अपखंडन हो गया। सभी सिविल जजो का 
अपने-अपने काय्‌ क्षत्रो में और जिला जजो को उन जगहो पर जहा सिविल 
जज नही थे उत्तर प्रदेश सरकार रू इस ऐबट के अन्तर्गत क्षेत्रात्षिकार में 
धर्माधिकरण के अधिकारो का प्रयोग करन के निमित्त नियक्त क्या । 


हे 
इस बर्य निष्कान्त सरकारी नौकरों तथा पूर्व रियासतो और स्थानोय 
निकायो के नौकरो के पेन्शनो, एुर्वदायी कोष (प्राविडेग्ट फन्‍्ड), वेतन के 
बकायो आदि के ८७४ दावे छानबीन के, लिय प्राप्त हुए और २,४३६ ओर दावों 
की छानबीन को गई और भारत सरकार के सेन्द्रल क्लेस्स आर्गेनाइजेशन को 
अप्रैल, १६४९ ई० के अन्ताधिराज्य समझौते के (इटर डोमिनिय एग्रीमेंट) के 
अनुसार वापिस कर्‌ दिय गये। उसके अर्तिरिब्त इस राज्य के विस्थापित व्यवितयो 
द्वारा पाकिस्तान मे छोड़ो गयी चल सम्पति के लिये कई दवो का हवाला 
पाकिस्तान में भारत के हाई कमिइनर को या पाकिरतातन में सम्बन्धित 
प्राग्तो के मुख्य सच्वों को भेज दिये गये । एक अन्य अन्ताधिराप्य समझौते 
के अनुसार प्रार्थना क्यि जाने पर सरकार ने कई उन निष्काम्त सरकारी नौकरों. 
इत्यादि के, जो पहिले उत्तर प्रदेश मे. कर्मचारी थे, सेवालेखो को पाकिस्तान 
संक्रमित कर दिया । 
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६--भूमि सम्बन्धी समस्याएं 


वर्ष के दौरान से कृषि उपज के सामान महंगे बने रहे । अंशतः महगाई 
के कारण और अद्यतः अधिक अच्च उपजाओ' आन्दोलन तथा किसानो को 
तकावोी ऋण के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता के कारण जोतो कः 
क्षत्रफल लगभग १ १/२ प्रतिद्त बढ़ गया । १३५४ फसली से १३५८ फसली 
तक के पांच वर्षों की अवधि में कुल लगभग ७ ततिशत को वृद्धि हुई, जिसमें 
से १ प्रतिशत की वृद्धि अन्तर क्षेत्रो के विलयन के फलस्वरूप राज्य के प्रवेदा 
में विस्तार होने के कारण हुई । उसी अवधि मे जमीन्दारों की सीर 
और खुदकाइत की जमीनें भी लगभग, २ प्रतिशत बढ़ गयी । 


खतो मे काम करन वाऊू मजदूरों की मजदूरी और बेलो तथा कृषि सम्ब धी 
झ्ौजारो के मृत्य भी बढ चढे रहे । इन बातो से और साथ ही कृषि उपज की बिक्री 
से अधिक आय होने से श्र ट्रैक्ट्रो की खरीद के लिये. राज्य सहायता दिय' 
जाने से बड़ किसानो की मर्शानो के द्वारा खेती करने की ओर महत्वपूर्ण 
प्रवृत्ति हुई । 

कुछ वर्गों के उन किसानों को जिन्हें यू० पी० टेनेनसी ऐक्ट, १६३९ 
ई० के अन्तर्गत स्थायी अधिकार नही प्राप्त थे, उन्हें सुरक्षा प्रदान, करने 
तथा निकट भविष्य मे होने वाले -जमीन्‍न्दारी प्रथा के विनाश के आधार पर 
एक बड़ी सस्या में होने वाली बेदखलियो को रोकने के अभिप्राय से आलोच्य 
वर्ष में भी बनेन्सी ऐक्ट की धारा १७५ के अन्तर्गत गरदखीलकार काइत- 
कारो की बेदखली सम्बन्धी मुकहमों को स्थगित कर दिया गया । & अगस्त, 
१६५१ ई० को एक ऐसी विज्ञेप्ति निकाली गई कि जिसके अनूसार टेनन्सी 
एक्ट की धारा १८० के अन्तर्गत दखीलकार काइतकारों की बेदखलो से 
सस्बन्धित मुकहसो को भी स्थगित किये जाने के लिये दुबारा आदेश जारी 
किये गये । के 

जगलो तथा पेडो को व्यापक रूप से और अविवेकपूर्ण ढंग से कादने 
को रोकने के लिये. यू० पी० प्राइवेट प्रेस्ट एक्ट के अन्तर्गत की गई * कार्य- 
वाहिया जारी रही । साथ ही साथ लेैन्‍ड यूटिलाइजेशन ऐक्ट* से भी लाभ 
उठाया गया कि कोई क्रषि योग्य भूमि बिना खती के शेष न रहे । राज्य 
की आश्िक स्थिति में इन दो कारंबाइयो के द्वारा सरकार इस बात मे॑ सामजस्य 
स्थापित कर सकी कि कहां कृषि होनो चाहिए और कहा" जगल लगने 
चाहिए 7 

सार्चे और अज्लेल, १९५१ ई०म राज्य के १२ जिलो मे कही-कही पुर झोले 
पड़े। राज्य के सभी जिलो में टिडिडयो ने धावा किया, किन्तु जिला अल्मोड़ा 
को छोडकर और कही भी रबी की फसल को अधिक हानि नही पहुंची । 
आरम्भ से वर्षा न होने के कारण व्यापक सूखे से खरीफ की फसल को विशेषतः 
पूर्वी जिलों से बहुत काफी हानि पहुची । 

१०-७ऊैषि सम्बन्धी स्थिति 

फरवरी, १६५१ ई० मे ओले पडने क कारण कुछ जिलो मे खड़ी फसल को 
नुकसात हुआ तथा कुछ जिलो मे टिड्डयो के कारण कुछ स्थानीय क्षति 
हुई । मार्च के आखिरी तथा अप्रैल के पहले सुप्ताह में वर्षा और ओोले 
पड़ने के कारण कुछ जिलो से रबी की खडी फसल तथा खलिहान में पड़ी 
फसल को क्षति हुई । जुलाई और अगस्त के महीनो मे वर्षा बहुत से जिलों 
मे औसत से कम और कुछ जिलो मे अधिक वर्षा हुई। किन्तु दोनो महीनों 
को मिलाकर बहुत से जिलो में वर्षा औसत से कम हुई। मानसुन के महीनों 
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भे और बाद को अपर्याप्त तथा छटठ्फुट वर्षा होने कं कारण खरीफ को फसल 
आर विशेषकर धन की एरसल को बहुत क्षति हुई । देषाल तरह के दुजु भागों 
में तथ। गोडा, बस्ती, गोरखपर का वह भाग, जो नेपाल की सीझा पर ह झोर जहां 
धान पेंद होता हैं, बहा खरीफ की फसल का बीदा तय दर से पकने बाले धान 
क पौधों को सेपन का कास द किया जा सका | छीन से सती के कारण, 
विश्ेषक्तर पर हिदाई के क्षेत्रों & एबी की फत्तल के लिये एतताो को तेपार 
करने का कार भी सनन्‍्तोपद्ञनण नहीं थ[। रबी, का फसल के क्षेत्र मे भी 
थोर्ड। कमी हुई । धालोचय वर्ष मे पिछट वर्ष के क्षेत्रऔर पंदवार ७! तुलना 
में क्षेत्र तथा परजार रोदो . गन्ना, रूक्‍का और गेह भे काझ ६६ "? च्यूर, 
बाजर। तया गन्ना से उमर (६ । ना और कपास के क्षेत्र थे कम। हे ह3 हुए 
भी पिछले वष फी अपक्ष, प्र॒त्यक फरूल पु; क्षेत्र अधिक था। धान के सम्बन्ध 
से उपज मे करी डुई गंदा पान दाक्षद से थादी यदि हुई! 
५ १ लि विद, (ल्‌ 

कृषि विभाग दे दास अब्द उत्पादन बटाले के समस्या दा ए्प्रयण 
स्थान रहा । १३,०५,६२१० ए० की धनर! हि बिना ब्याज के “इणो के रूप 
मे शैर ३७,उ४,७४६ रपये की प्रमराज्षि का अनृदान (७ सहित तकावी 
के रूप में किसानो को दिये जान और उन्तको प्रोत्साहन मिलने के फप्रस्व्प 
१,१४,९२६ एकड़ भूमि जोती गयी । लगभग १४,२२,७१७ मन की 'रबी के 
फसल को बीज और ३,३२,३५३ मन खरोफ के फसल फे बीज क्िझालों के 
बाएं गये और दसके अतिरिक्त ६१,५४६ मन खली, ५,२१,३६८८ मग कृ्ृश्सि 
खाद, १९,८३२ सन सनई के बीज हरी खाद के लिये शोर ६,२५,४ १,४५० सन 
मिलवा खाद बादी गयी । फयलो की प्रतियोगिता प्रारम्भ करन से प्रत्तयोगिता 
की भावनाएं अच्छी पेंदा हुयी ओर लगभगू ६०,००० किससो ने रस प्रति- 
थोगिताओं में भाग लिय।। पोधा सरक्षण सेव! प्रो विभिन्न अतुसधान -क्शन 
उपयं री कार्य करते रहे । 


| ५२--आम-सुधार छह" ' 

सुख्य कार्यालय के स्थाने (नि०0न00&0०७४) से प्रास-सुधधर विभाग 
ने सहकारी सम्तितियों की रजिस्ट्रार तथा ग्राम सुधार अधिकारी और सहायक 
ग्राम सुधार अधिकारी तथा सहक्लक ( 58». या ) रजिस्ट्रार के 
संयुक्त शासनाधिकार के अधीद रह कर क्राम किया। ग्राम सुधार विभाग के 
बाकी कुर्मचा रवि के सहकारी विभाग[('०-०7७%४४७ किए) घण्था)ं सें 
खपाने की किया जारी रही श्रौर साल की समाप्ति पर बह पृर्णता के 
समीप पहुच चुकी थी । 


कु 


सहिला ' हितकारी योजना का स्थान विभाग के कार्यक्रम में सहत्वपुण 
रहा । देहाती नार्यो की सेवा के लिये उसे समग्र ग्राम सेवा” के आधार पर 
पुनस्सगठित किया गया। योजना" के उद्देक्यों में माता और छोटे बच्चे 
(90])0. ०४ 4) क' प्रबोध ( प्राटा/शा॥३ ) देने, माता 
आर बच्च का कल्याण साधत और आथिक भलाई करने के उद्देश्य सी थे । 
गत वर्ष की भ(ति १२ जिलों मे यह कास होता रहा और इस योजना की सातहती 
मे ३ मडल संगठनकत्ततो (20087 ०82०॥8७७), १२ जिला सगठन 
कताझो और २०० ग्रास सेविकाशो ने काम किया। हर एक जिले मे ३ से ५ 
तक केन्द्रो मे अधिक ज्टकर ( ००708/0756९र्प ) प्रयत्म किये गये। 
आलोच्य वर्ष से सरकार ने व्यायाम परिषद्‌ के सच्चिव के टे बिशकल (५१ /:/७७ ) 
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सहायक शौर व्यायाम निरीक्षक (छप्रत०वंत्राशावृध्ाए जिए्छंटकों ९यॉघाउ); 
करे ! 


इलाहाशाद के पदों का! सहिला छिंतकारी योजना के अच्ठर्गत कर दिया, 
ताकि देहाती ह॒ल्कों में. औरतों के शारीरिक संबर्दंत के काम में आसानी हो | 
आलसबाणग, लखनऊ में एक बालबारी और प्रोढ़ शिक्ष! प्रशिक्षण केम्त्र आर्म्य 
किया गया आर ४ महीने को प्रशिक्षण के लिये २० ग्राम सेविकाओं को 
उन्न्ें जरती' किया गया । 


(०५. धर, पथ 


इहाती क्षेत्रों में पानी की कम ह्रौर- यातायात की दिक्कत को. दर करने 
हैझ शाजलारों के बनाने और सस्ण्यत करने की 





झालीडय बंद में नर्साण सम्डन्यी ऋाय जिला 

>8ए९/590ा6 *ैडठलंकानठा5) द्वारा हो. 

ता काये। जिला लिघोजन उसितियों को लुपुई 

में जल की व्यवस्था (४एतओ5ए) में बधार 

दुख उपये की और पंचयतघरों तथा सील उाडाएों 

व बनाने छ् परस्सद पे सिपे तीस हजार सपये की रऋरे सरक्षार नें 
हाट (ः 


| 
्प. 
: &थ 

2 
कट 
द्र। 
जज 


हि 


पशु-शाऊून दिवाग ने विभिन्न दिज्ाओं कहें और जधिक प्रशति को । राज्य 
में ८२८ कहा खिद्ित्साल्‍यों का प्रबन्ध दरदे और पता राों को फेलने 
से सोक्षरे के लिय। ए६८ वेहे रिनरी असिश्डेन्ट सर्जन शोर ६६४ स्टाकर्मत 
थे। सत्तल पशु चि७ऋत्सा यूमिद मेरद केले दी गयी, जहां उसका उपयोग जिलों 
मे पशुदम की प्रगाद्रूप नस्लकशी करते और सुदृर भागों से पशु 
चिकत्सा पहुंचार के लिये. किया गया । 


बायोलाजिकल प्रोडक्ट स्‌ सेक्शन ने रोग से बचने के दो पदायों अर्थात्‌ 


रिडरपेल्ट गोद टिस्यूं बेकक्‍्सीन' (डेसिकेटेड) तथा हेसोराजिक सेप्ठीसीमियां 
वक्‍लीन (दोनों अग्नववास और ब्रोथ बेक्सीन ) को काफी झात्रा में तुपार किया 


झौर उनकी रे _ई में बद्धिकी। १६५१ ई० में इन बंदुष्दीनों 
बब समाप्त हो समय इस सेक्शन में रानीखंत डिजीज बेक्दीन, फाउल पाक 
वेक्सीन और फाउल कालरा बेक्योन तेयार करने का कार्य भी प्र।रम्भ किया गया। 
इंजान आई० ए० आर० आई*, नई दिल्‍ली और विभिज्ञ सेसनिक 
आर अन्य केन्द्रीय सरकारी दुग्धशाला फासों से ३०० से अधिक बविशुद्ध तस्ल 
के लांड खशेदे गधे । देशी परशायन के ह्तर को डझुडा उठयने 
के लिये स्वीकृत स्तर के सांड पेंदा करते के हैतु राज्य 
पाइत सह्लन्नरा फार्स ( स्डेठ लू इवस्टाक ब्रीडिंग फा्स ) मे विसिन्न 
नसलों के २,४४२ पशु और दिशुद्ध नश्ल को भर्से रखी गई | निजी तोर से 
उपतोण करने बालों का ३०२० प्रति सांड की दर से ६०० विशुद्ध नस्ल के सांड 
सप्लाई किये गये । ज़िल मेरठ और छाता (ज़िला मथुरा) में प्रमूख ग्राम 
कार्य (की जिले वक ) जारी रख। गया और १४ अच्य फ्राख ग्रास कार्य ब्लाक 
(की विलेश बर्कू ब्लाक) स्थापित किये गये, जिनका वित्त-पोषण सारत सरकार 
प्ोर राज्य सरकार दोनों न॑ शिलकर ५०:६० प्रतिशत के हिसाब से किया । 
सेरठ, लखवऊ, देदरवा, गाजीपुर और सहेवा (इटावा) में कृतजिस गर्भाधाव, 
केन्द्र संतोेबजनक काय करते रहे और जनृअ्रय हो गये। बाबदगढ़ (सेरठ) 
धुरीक्षुड (मब॒रा), सरारी (झांसी) और बनी (प्रतापगढ़) छामों के कृत्रिम 
गराधात केन्द्रों का नियन्त्रण हुटाकर पंशपालनत विभाग के अधीशय, कर दिया 
नगया । द 


सुछन 
जुक़बके 
श्‌ 


विशुद्ध नस्ल की साहीवाल गायो के एक गल्‍्ले के रखरखाव के लिए बेती 
के पशु फास के सालिक को ३६,००० रुपये का आवक अनुद्दात दिया गया। 
इस विभाग के लिये विशुद्ध नस्ल के सिधी सांड-बछेड़ा उत्पन्न करने के सबंध मे 
एग्रिकलचरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद के साथ किये गये प्रबन्ध जारी रहे। 

आलोच्य वर्ष मे भ्ृक (लखनऊ) के सरकारी डरी फार्म में १५,९७१ सन 
दूध, ८,३६८ पौड सक्‍्खन, २८ मन घी तैयार हुआ और सेन्द्रल डेरी फासे, अलीगढ' 
से कुल ३,२२,६६ ड्छ पोौड द्ध , १,४५७, १०६ पोड मसबवखन, १,२२,६३ २ पौड घी 
झौर ३,१२,८४४ पौड सुबर वाड़ो से प्राप्त होम वाली वस्तुएं तैयार की गईं । 
बजट से निजी डेरी फार्मो के लिये तकावी ऋण के रूप मे ७५,००० रु० के अनुदान 
की व्यवस्था की गई और ऋण स्वीकृति सम्बन्धी नियमों के अंतिम्न रूप से बन जाने 
के उपरान्त ५ प्राथियो को यह अनुदान दिया गया । 


निजी गौशालाओो में (जिन्हे १४४८, १९४९ तथा १६५० ई० में विशुद्ध 
तसल की २४६ हरियाना गाये दी गई थी) भ्रतिदित के हिसाब से ४५ सन 
दूध पैदा किया गया । इन गौशालाओ हारा पेदा किये गये ४ विशुद्ध नस्ल 
के सांड पशुपालन विभाग ने खरीदे । 

एटा, मैनपुरी, बिजनोर, सथुरा, सहारनपुर, इटावा और कानपुर के नय 
चुने गये ज़िलो में घोड़ो तथा खच्चरो के नसलकशी की कार्यबाहिया जारी रही । 
वर्ष समाप्त होने के समय इन जिलो मे क्वीमती सरकारी साड-घोड़ों के लिए 
उपयुक्त अस्तबलों का निर्माण कार्य चाल रहा॥ए 

कूच से खरीदे गए ५ कठियावाड़ी घोड़ियां और २ काठियावाड़ी सांड-घोडे * 
तथा एक काठियावाडी बछड़ा मुरादाबाद से सांड-घोड़ो के डिपो में पाले गये ४ 
१९५१ ई० मे राज्य के बाडो मे ४३ सांड-घोडे और ८ सॉड़-गधे थे । 

फुलाही (इलाहाबाद), रतनपुर (फतेहपुर ), भुलावन (गोरखपुर) और 
शिवपुरो (बनारस) के सांड-सेढा केन्द्रो मे पहिले की ही तरह कार्य होता रहा 
श्रौर वहां स्थानीय भेड़ो के बाल काटने, उतकों नहलाने और पे रासाइटिसाइड्सः 
(एक8शप्रणाते88) से भिगाने की सुविधाये भी दी गयी । पूर्व को 
भांति सरकारी भूंडो के फार्स, उरई, डेरी 'डिमान्ट्ट्रेशन फार्स, सथुरा और साधुरो- 
कुड (सथ्रा) तथा बाबगढ़ (मेरठ) के यत्रीकृत राज्य फार्मो मे विशुद्ध 
नस्ल की बीकानरी भेड़ो के गल्‍्ले रखे गये। गढ़वाल ज़िले में ग्वालडम ओर 
पीपलकोटी के सरकारी भेडो के फार्म मे रामपुर-विशेर की रे मादा भेड़े रखी गई 
पीपलकोटी (जिला गढवाल) के सरकारी भेड़ो के फार्म मे रखने के लिए 
१० विशुद्ध नस्ल के मेरिनो मादा भेड़े और ४ विशुद्ध नस्ल के मेरिनो नर भेड़ो 
के अमेरिका से आयात करन के प्रबन्ध मे शीघृता बरती गई। «&६५१ ३० में 
विभाग ने देशी भड़ो को नस्ल सुधारने के लिए १५० साड भड़े सप्लाई किये । 


इटावा ज़िले के चाकरनगर क्षेत्र मे जमनापारी बकरियो और बकरो 
के रखरखाव के सबंध से राज्य सहायता देने को योजना चालू रही। उरई 
के भेड़ो के फाम, एटा के पशु क्‍्वारन्टाइन स्टेशन और साधुरोकुण्ड (सथुरा) 
के यंत्रीकृत राज्य फार्म में भी जमुनापायी बकरिरो की यूनिटों का रखरखाव 
किया गया। सथुरः के डेरी डिसास्स्ट्रेशन फार्स से, जो बरवारी बकरियां रखो , 
जाती थीं, वे सिशन फार्म, एटा को स्थानान्तरित कर दी गई । 


आलोच्य वर्ष में राज्य में निजी रूप से सुअरो की नसलकञ्ी करने वाले 
' व्यक्तियों को विशुद्ध नस्ल के ५४ मिडिल हवाइट याकंशायर सुअर दिये गये । 
लगभग ३८,४६६ अंडे, जिनसे बच्चे पंदा हो सकते है, ६,४६० बडी सुर्गियाँ 
और २,०७२ मुर्गा इत्यादि के बच्चे विकास संबधी कार्य के लिए दिये गय और 
२१,४५६ अड और १,५५८ मुरगियां इत्यादि खाने के लिए बेंची गयीं । 


हक 
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समस्त पशओ के मेलो और प्रदर्शनियों स॑ चार्ट और नमूने दिखाये गये 
सथा अन्य प्रदर्शन भी किये गये। विभाग ते आगरे से राज्य के पशुधन संबंधी 
द्वितीय प्रदर्शनी के अतिरिक्त अन्य ज़्िलो में एक दिन वाली क पशु-प्रदर्शनियों 
और प्रादेशिक पशु-प्रद्शनियों का आयोजन किया। 


वर्ष में राज्य में खाल उतारने वाले चार दलो ने दो ग्रासीण क्षेत्रों में और 
'दो शहरी क्षेत्रों में काम किया । इन दलो ने १०६ ग्रामीण खाल उतारने 
बालो और १०९ कसाइयो को ऋमशः मरेप शुओ की खाल उतारने और वध किये 
गये पशुओ की खाल उतारने की ट्रेनिंग दी। इसके अतिरिक्‍त ग्रामीण खाल 
उतारने वालो को सरे पशुओं की उतारी गयी खाल सिझाने श्रोर उसको उपयोगी 
बनाने सें प्रयोग करने के लिये उन्नत प्रकार के औज्ञारों के १९२ सेद और ७० 
कीनियए किस्म के लकड़ी के छ्लचे दिये गये । 


पिछले वर्ष कौ भांति पशुपालन विभाग के नियंत्रण मे १२ यंत्रीकृत सरकारी 
फास थे । इनका कुल क्षत्रफल १९,२५५ एकड़ था, जिसमें से १९,००० एकड़ 
भूमि से खेती की गई। आहलोच्य वर्ष में इन फार्सो मे ७३,३०६ मत अनाज, 
६४,३०६ सन सुखा चारा, २,६६,६६३ सन हरा चारा, १३,७०५ मन सब्जियां 
और १,१७,४६१ सन गन्ना पेदा किया गया । विभिन्न फार्मो में जितने पशुओं 
का रखरखाव किया गया, उनकी संख्या ४,५१७ थी। फार्मो मे पशुओ को 
रखने का सुख्य उद्देश्य यह था कि भारत संघ के अन्य भागों से प्राप्त किये गये 
पशु यहां के जलवायु तथा वातावरण के आदी हो जाय और तदनन्‍्तर उनका 
उपयोग देशी नस्ल के पशुओ का सुधार करन के लिए किया जाय । बाबूगढ, 
माधुरीकुंड और भरारी के फार्मों में बकरियों और भेडों का भी रख रखाव 
किया गया । बाबूगढ, भरारी और मझहरा फार्सों मे बड़े पेभाने पर 
भुगियां उत्पन्न करने का कार्य किया गया और इन फर्मोसे जनता को भुगियां 
श्र शअ्रंडे भी सप्लाई किये गये**। 

उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन कालेज, सथुरा में १५३ 
पन्न थ। आलोच्य वर्ष में इस कालेज सै १५ स्वातको का कप बेच निकला । 
राज्य. पशुधन अनुसन्धानशाला पशुधन संबधी तात्का उ्क महत्वपूर्ण 
समस्याओओ को सुलझाती रही । 


१४--मत्स्य-पालन 


ऑलोच्य वर्ष से २५२ तालाब़ो में, जिनका क्षेत्रफल ३०८ एकड़ था, मछलियां 
रखो (स्टाक की) गईं । अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन भारत सरकार 
न तालाबों में मछलियो को स्टाक करने तथा उनकी विकास योजना की राज्य - 
सहायता व्यय के ५०:५० प्रतिशत के आधार पर दिया। 


कुसायं के पहाड़ी क्षेत्रों के उच्चतर अक्षांशो में द्राउठा नासक सछलिरो 
का विकास करने के विचार से टेहरी-गढवाल ज्ञिले मे 'कलदियानौ हेचरी' को वन 
विभाग से ले लिया गया। (समिररकायें नामक सछलिया जो ऊटठकमड से लाई 
गईं थी भुवाली हेचरी में सफलतापूर्वक पाली गई और इस ज़्ये किस्म की छोटी 
छोटी (#77४2अआग788 ) सछलियां कुमायूं पहाड़ियो के पानी सें_स्थान-स्थान 
पर डाली गई। ; 


सत्स्य-पालन खोज प्रयोगशाला ( #789073९ 40836७ जी 4,७०07७“079) , 
लखनऊ में खोज तथा प्रयोग जारी रहे और रामपुर, बतारस, भु वाली (नेनीताल) 
और मिर्जापुर में चार खोज-उप-स्टेशन स्थापित किये गये। एक नय प्रकार 

(की मछली अर्थात्‌ दाजिलिग महासीर' को बंगाल के पहाड़ी प्रदेश से भुवाली 


३७9 


फिल जाम में अयोग के लिए लाया गया । खोज का काग करने बडे कम 
चारिया ने कई तालाबों मे मछलियों के स्टाकिग का काम भी शत केयर और 
आढोच्य वर्य मे १०२ एकड़ पानी स्टाक किया गया। 
१५ च्जस 
नहरो के किवारे और सडको के रास्तों पर एवद बंटी को नुकसान से बचाने 
के गिवार से इस बर्य राज्य विधान मंउल ने भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधक) 
विधेयक, १९५१ ई० पारित किया ।  ., 
लेड मैनेजमेट मक्तिल ईचन तथ/ चारे की रिजव की व्यवस्था के लिये रेल 
की भूमि, नहरो अझे किमारो, सडको के किनारों और सजल की भमि जेंधी राजकीय 
भूमि पर पेड लगाता रहा। कुछ नहुरो के किनाए। पर शहपुत के पेड लगाये 
गये । 
बहराइच जिला में ख्यान्रों के अभाव के कौरण सकट को दूर करने के लिये 
बन विभाग न बेड़ो के तगामे फी योजना आरभ की । इस योजना के अतर्गत 
इस क्षेत्र के बहुत से आदर्सियों को काम मिला। इस जिचार से राजस्थान 
सरकार अपने शल्य में चारे के अकाल का सामना छर सकू, उत्तर प्रदेश 
सरकार ने अपने तन से ४ लाख सन पुआल देना मंजूर किया ) 
एज्य में शमि-मरतलण खबपी कोर कानत बनाने के प्रहल दर +िवार करने 
के लिये भूमि "बञ्रक बोर्ड ने एद उयश्षभिति नियक्‍त किया | « 


लोच्य अवधि में बनारस फारेस्ट डिथोजन से बन-बच्दोगस्थ को कोश - 
वाहियां आरंभ की गई । 
१६०“ सिचाई 

पिछले साल से ६०,१७,६७३ एक के मुवाब्ले 4 इस पाय ६२,३१,४७० 
एकड भूमि की उल्लेखनीय सिचाई हुई। वर्षा न होने स पाती की लो झांग 
को पर करने # प्रधत्त और सिचाई के लिये सलभ पानो के पुतितपुल्ददा ।बरण 
ही सिखाए था कतंण + ५ बद्धि के कारण 7 । सरकार, दानव की रू 
से होने वालो फलों #। कुल कीमत १९९७करोड रु० आको गई अर इसवे जवु ह 
किसानो पर बार्य गये लगातों की रकम ५४०८ ₹० करोड़ हो गई । 


साल के ऋत में सिचाई की नहरे कुल २६,०७४ मसौल 4॥) सात के 
दौरान में १,२०८ कील लम्बी नई कुल्या बनाई गई । साच के अग्य भे रशक,री 
नल-कपों की सख्या २,३५१ थी, जिससे १७ ५४ लाख एकड़ भूमि की सिचाई हई 
इनमें से साल के दौरान मे १३७ तेयार हुए, जिनसे बिजली लगा दी गई । 
आलोच्य वर्ष में नीचे लिखे निर्माणकार्य या तो पूरे हो गये या हो रहे थे : -- 
(१) गगा और यमुना नहरो से नई कुल्या का निर्माण और मोजूदा 
का विस्तार, ै 
(२) नहर गंगा की पानी फंकन की सामथ्य ( दा&णा#ए2० 
८8०४७) को ८ हज़ार से बढ़ए कर साढ दूस हजार कुसेक्स (00५००8) 
कर देन के झोजना सबंधी का, 
सोलनो जल-प्रणाली (67०१70८४) की सतह को नोचा 
सना अर र उसकी बगली द।वालो को दढ करना ताकि उससे गगा नहर में 
अधिकतर जल पहुंचाया जा सके। 
(४) घनोरी रेगुलेटर (॥७४४प७/००) में लगे हुए पुरानी चाल 
के कपाठो को बदलना, 


(५)कनखल कस्ब के बचाव के निमित्तगंगा नदी से एक बांध का निर्माण, 


-ह 4 


कक, 


(६) परदिचमी जिलों मं ३००,२०० ओर ४० नल-कूप बनाने की योजना 
के अंतर्गत नल-कूपों का. निर्माण, 


(७) बंबेलखंड में ललितपुर, सपरार और कबराई झोलों ज्ञी परियोजनाओं 
( 275 ००ा5 ) के संबंध में भिर्माण कार्य, 


पक क्र 


(८) बांदा जिल में रंगवां बांध का निर्माण द । 
(६) इलाहाबाद जिले मे बलन महर परियोजना! ४70[8:५ ) के 


सम्बन्ध में निर्माण कार्ये, 

(१०) बेसवा नहर प्रणाली में ३२१० मील नई कुश्या और जिस्तारों का 
निर्माण, ह श 

(११) कृर्थोद शाखा को दिर से बनाना, 

(१२) झातसों, हमोरपुर, बाँदा, इलाहाबाद, आर मिजादुर जिशों में 
बन्धियों का जअसाना, के ह 

(१३) अखप्रभो, अहरोौरा। मातालोला औए- अजुन परियोजवाओं 
([7:]९०७) के सश्बन्ध में निर्माण कार्य, .. द 

(१४। मो 


श्र ब्यापर ध्ड! 6 हु: ब्लड कप शा रत] सफका' ९ ऋग्ााजय 2 ड्न बी छा 
४ रखथगर, बस्ली ओर देवश्यि सा भें (०० सलकपा को याणं, 


कि 


5 


अदा कक फेज ब हा] लिन (आटा एक हि झट के 
१५) शाहजहांपुर, खीरी, सीहाधर ओर गोंडा जलों क्‍ 
कपों का निर्माण ॥ जे यु 5 


के किन हक] न ३ छा. मापा जाह # मे का] ८ पल प् न कप हट कप वर्षा) अब 4 माह कक अम्लपक्णा। बज का 
इज पका से आशादा शश झाछा मे कह हार सलकय के बनाने के 
कि नि आज । ऋा ७८ कर दा: मा प्र का का 5] हि ४४ है अभणा-- रे +जथा 2 पटक डा आक्ा- ् 
एक हच्छाज दा सब्डाथओ मे अआजननसदू जला रे चार सादुदण (१ 2:07 7४075) 
अशतपात पे (8३ डा ख्रापा ४ पा ना ट्ट ं के च्ट ज क ् त्ण्प्त कद ठ् बज कल्प पुष्ष्श्य लि] हु 8 । 7५ ध््श्फ््ा पका डक 
सलकण यह फसध्यथ करन के लय अतांद गंदे कि इस हुएकी भे सिय अफर के 
3.2३ कै 2४ का 
बलब्प अत्यग्ल उपयुक्त होंगे । ह 
दि मम बा पी हि भी ' य्‌ 3 हे 
एरदा नहर में २ हुजार सोल नई कुल्या के बनाने और विस्तार कटने का 
ई ] ] हक स ऋक् श्र पर १३ ध्् ४१५ रे से रच कया कं! झ्स हक नजर ५५ 5 ञ कप 
काद हुए बड़ा था। संस साल का समााच्च सक्क २,८४७०५ राल कुल्यो 
ले: भ मेष 23072 % #। कु न हक धि से जा आकर हि थे पे श् झ्जा ध्म्क आयात ता ५ 7७... ७ 2734 "हट हर आप! 
और विस्तार निर्मित किये जा चुक,थे और वे काम दे रहा भों।  सुख्य सारदा 
0 आह 3७७ न्‍। पक कद है कह ह:7 के ल्‍् गए फ' ु॒ 
नह प्रो उल्चकी शाखाओं को सामथ्य से २ हजाए उसेक (०09808) 
78) के पा हु दि>- भर जल , ््प पा ् से ॥ः ५ उ्कपुक मं हक 228 हर ३०१ के थु रे 
की वृद्धि कर देते का काम् भी आरम्भ किया गया. ताकि इुजभ होते पंच्रु नई 
व कक कस पका मय या | 


६० ०, 
हम ४00" ऐ कर | आज का पा औआ न मस्त 
का पाना झा बताता जाना 


0 5 
5 
प्ह| 
कह 
/ ड 
| 
्! 
न्म्ण्सू 
लें 
बन्द 
पाल 
के 


हड प्र 


आअत्मोड्, ननीदाल, गढ़वाल मे 
हल्कों के, जित्कों अन्त की कमी चिर काल से सता रही हैं, सहायता पहुंचाने. 
के लिए लगभग ११२ मील लम्बी सिचाई की ४१ छोटो कल्फणा बनाई जा. 
रही थीं ९ साल के अन्त तक्क ६३ मील हुैल्या वस्तुतः बन गई थीं और सिचाई 
के लिये खोल दी गयी थीं । हा 


पड 


8 &म्प, 78७ ४०» के कि 
हह्ख्खछ 6.38! हद प्ख़ अ्ल्टाक की चच उपजलज करत कटशजकत जड़ है आट-+० कदम ॥५ हु दस 
फल अप ऊअ्ी 4७१००: कर यूं 2, पथ 
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१७--अ्यापार ओर उद्योग 
आलोच्य दर्ब की एक उल्लेखनीय बात यहु थी कि ओशद्योगिक उत्पादवः 


- में हुए तरह से वृद्धि रही । कुछ बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में. उत्पादन १९४८ 
ई० के बाद इस वर्ष अधिकतंस हुआ । द 


व्पादन में सुधार हो जाने का . मुख्य कारण यह था क्रि परिवहन की 
सुविधाये कुछ अच्छी हो घयी था। गन्ना, कच्ची कपास और कच्चा जूद जंसे 
बच साल मिलने लग गये थे और मालिकों तथा सह॒दूरों के बीच साधारूण 
सन्‍्तीषबजनक सम्बन्ध रहे । द 
१६५१ ई० के प्रथम चार महीनों में कासयें 
बाद कीमतें कम होने लग गयी थीं और इस वर्ष में 
ि पडाव कर है] 


ढ़ रही थीं, किन्तु जुलाई के- 
ग 


दब 
लगभग २६ प्वाइन्ट की गिरावठ: 


श्र 


तथापि रहन सहन के व्यय मे वृद्धि हो गयी, क्योकि कीसते बढ गयी 
थी और सांग और साल को प्राप्य सप्लाई और सेवाशो के सध्य बडा भारी 
अन्तर हो गया था। श्रौद्योगिक कच्चे साल को कीमतो से भारी वृद्धि हो 
गई थी । 


१८-“सहकारी आन्दोलन 


१६५०-५१ ई० के सहकारी वर्ष में! मुख्तया पिछले वर्षो से किये 
गये समस्त सहकारिता सम्बन्धों कार्यो क॑ प्रगति का एकन्नीकरण किया गया। 


वर्ष के अन्त से विभिन्न प्रकार की ३५,००० समितियां थी, जिनके सदस्यो की 
सख्या २८ लाख थी। कुल मिलाकर समितियों की वित्तीय स्थिति सब्तोष- 
जनक थी और उनका झोन्‍्ड कैपिटल (निजी पूजी) (७-८२ करोड़ 
रुपये) ब्रकिग केपिटल (कार्यवाहक पूजी) (लगभग २३ करोड़ रुपये) का 
लगभग एक-तिहाई था। 


ससस्‍्थाये उत्पादन की शोर अधिक ध्यान देने और अर्थ सम्बन्धी अन्य 
कार्यवाहियों में वृद्धि करने की नीति का निरन्तर अनुकरण करती रही ॥ 
आलोच्य वर्ष मे समितियों ने मुख्यतः जो कार्य किये, वे ये थ--वित्तीय व्यवस्था 
करना, बुर्ेज, खाद तथछ खेती के औजारो की सप्लाई करना, सिचाई सम्बन्धी 
सुविधाओं तथा कुटीर उद्योग के लिये कच्चे माल की व्यवस्था करना, आवश्यक 
वस्तुओं को प्राप्त करता और उनका वित्तरण करना, चीनी के कारखानो को 
गन्ना सालाई करना, शुद्ध दूध तथा दूध से बनी चींजे सप्लाई करना, श्रौद्योगिक 
वस्तुओ का उत्पादन तथा विक्रय करना, जोतो की चकबन्दी करना, भूमि 
उपनिवेशन तथा सहकारी कृषि सम्बन्धी कूर्य और दहरो में मकानों का 
निर्माण करना । 


१६५०-४,१ ई० में राज्य में जो प्रमुख सहकारी समितिया कार्य करती रही 
जे ये थो--य० पी० को वापरेटिव बेक, यू० पी० कोआपरेटिव डेवलपमेंट 
तथा साक टिंग फेडरेदन, कैनद्रीय सहकारी ((/७0'78/ (00 09०/७४0४ए०) वे क 
और बेकिंग यूनियने (६६), डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फडरेशन (५०), डेवलपसेट 
और सार्काटग यूनियने (१,५६७), लात्षा समितियां (१०५), #$पष्रि ऋण 
ससितिया (२६,३६०), अक्ृषि' ऋण समितिया (६४६), दुग्ध समितियां 
(६ केक्लीय, २०३ प्राथमिक), घी समितियां (११ केन्ेय, ३ प्राथमिक ), 
कपडा समितियां (३६ केन्द्रीय, ५८१ प्राथमिक), जोत चकबन्दी समितियां 
(४८२ ), सहकारी कृषि समितियां (३२), भूमि उपनिवेशन समितियां (६७), 
भवन निर्माण सुसितिया (१६७ ) और उपभोक्ता समितियां (५०८) ३0 


१९--नियोजन «. « 

लियोज-न और विकास (+]8070778 ४०१ ॥027०00.97०70) 'वभाग का 
युनस्सगठन, १६५० में हुआ या | अपने उसी रूप से बह पूरे साल भर सरकार 
के मुख्य कार्यालय और जिलों में काम करता रहा । राज्य नियोजन बोड 
(8(8(७ ?]877778 30७70) की सा और नवम्बर महीने में दो बेठके हुयों, 
जिनमें उसने राज्य नियोजन समिति (30606 ?]#70ए708 (!ए7णा00०९) की 
बनाई हुई हिरषोथ और पंचवर्षीय योजनाओ (2!&08) पर विचार रिया 
जस>ण जपयक्त प्रिष्कारों का सुझाव दिया। 


रे३ 


नव-निर्मित जिला नियन समितियों (?]877778 (!0४77(6९६४) 
ने नियोजन विभाग के बताये हुए आधार पर बनाये गये कायक्रम के 
अनुसार जिलो में काम क्या। ब्लाक नियोजन समितियों की सलाह 
से दिकास कार्य के अपने वाधिक नियोजन ( ?!78 ) बनाने को जिला 
नियोजन समित्यो से कहा गया । जिले में नियोजन की विद्येष 
बाते यह थीं :-- 

(१) सरकारों और गरसरकारी संगठनों तथा कार्यकर्त्ताओं का एकीकरण ॥ 


(२) ग्राम नियोजन, ( ५798० ?]808 ) को आत्म-सहायता 
के सिद्धांत पर कार्यान्वृत करना, और 

(३) कृषि, पशुपालन-सहकारिता ( (०-०9०७४४०7 » सार्वजनिक 
स्वास्थ्य और ५चायती राज में” प्रशिक्षित बहुप्रयोजन कार्यकर्ता का 
उद्विकास । लगभग ५० प्रतिशत जिलो में विभिन्न विकास विभागों 
(720ए7९07977७)* 06908) के दफ्तर एक ही भवन मे रक्‍्खे गये। 
उपयुक्त स्थान के अभाव के कारण बाकी जिलों में भी एसा ही 
अबन्ध कर देने के प्रस्ताव को स्थगित करना पडा। अधिकांश 
जिलो में बहुप्रयेजन कार्यकत्तओ को थोडे दिनो तक जाब ट्रेनिंग 
( ४००७ परणथणाए8 ) दी गई। क्मचारियों के पथप्रदर्शन के लिये 
इब्सटेन्दन मेनुअल [ र5४९ाश्म00 शरमप्रथ्चोड ) के रूप में उपयक्त 
साहित्य तेयार किया गया । कायक्षम सें १८ बातें थी-- सडकों श्रौर सकानो का 
बनाना, ग्रम आरोपय दिल्या और स्वच्छता, पशपालन, शिक्षा और मनोरंजन, 
क्सिनो और बागवानी, सहकारिता श्रौर बुटीर उद्येग । प्रत्येक जिद में 
स्थानीय उत्साह के अनुरूप हो तरदकी हुई । 


समग्र ग्राम सेवा के आदर्श के अनुसार गावो को संगठित करने के 
उदृत्य से कार्यव त्तओ के प्रहि क्षण के लिये प्रादेशिक शिक्षण केन्द्र की योजना 
[68270798/ -च्चितााह (९77९8 5०९४6) चालू रही। जिला नियश्जन 
अधिकारियों (+१89770778 (7८68) के" नियम्त्रण में रखे गे विभिन्न 
व्भिगो के कमंचारियो और उन उस्मोदवारों को, जो प्राम पन्‍्चायतों 
के सेक्टरियो के रूप मे काम करते, ट्रंनिंग की व्यवस्था के लिये यह नि३चय 
हुंआ कि योजना को फिर से संगठित किया जाय और दो केद्रो.कौ कक्षेयें 
तोड़ दी जायुं। चार क्षत्रंय हिक्षण केद्रो मे कार्य को परिसीसित कर दिया 
गया । इन चारो केनद्रो मे पन्‍्चायत राज का कास सिखाने के लिये 
एक अतिरिवत शिक्षक्त नियुवत क्या गया। प्राप्तीय रक्षक दल के पुनस्संकन 
के साथ, उसके कायवत्तओ को ग्र.स कव्याण कार्यक्रम की शिक्षा देना जरूरी 
हो गया झोर २ के-द्रो से मुबत्त ह'&को के एक सेट को इस काम में लगा दिया ग्या 
यजना के पुनरसगठन के बाद छठे जत्थे का प्रशिक्षण आरम्भ हुआ । इस 
जत्थ मे १२० उम्मदवार थे, जो गांव पन्चायतो के सेक्रेटरियो का क करने के 
लिय चन गये थे । 


गाजीपुर का रौजनल टुनिंग इस्टीट्यूड ([ 72९27079) 478॥779 
गधांय8) भी अपना काम करता रहा। प्रथम वर्ष वर्ग. (हर 
शैल्का (088 ) ४५ और द्वितीय वर्ष दर्ग ५ ३५ छात्रो से धरारम्ध 
हुआ । इंस्टीट्यूट से सलग्न कृषि फार्म ( मध्वातता ) से साल 
भर मे १०,००० रुपये से अधिक की आमदनो हुई । व्यावहारिक उत्थान कार्य 
के लिय छात्र चुन हुए गांवों में सप्ताह मे दो बार जाते रहे। उन्होने 
सोख लने बाले गडढे (508/926 478) बनाये, नालियों ओर 


कम 


ह् 


इंडछे - 


और गलियो की सफाई कीऔर बालियों को पढ़ाने के लिये दज खले। अपन 
विक्षात्मक दौरे मे वे इटावा और गोरखपुर के पाइ लेट प्रोजेक्ट (00 070]०० ) 


हट तथा कानपुर, तैनी और किछा (नैनीताल) की कृषि संस्थाश्रों को देखने 
भी गये । 


इटावा के पाउलेट प्रोजेक्ट न सफलतापूर्वक कार्य करने का ईलेए 
साल पूरा किया । प्राय दो सौ गावी से बोजता (270०७) का का्ये- 
क्षेत्र रहा । कृषि, पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा, तारी 
कल्याण, सहकारिता, पचायत, कार्य और घरो तया रास्तों के सुधारों के कार्यों 
में काफी उन्नति हुईं। एक एकड जमीन से ४२ सन से अधिक गेर और ३८६ वन से 
अधिक आल पंदा होने की रिपोर्ट सिली । दूसरी फसलो की पैदावार में 
भी वृद्धि हुई । उत्क्ृष्द (70700784) गेहू से पूरा क्षेत्र पाठ दिया गया ओर 
दूसरे जिलो तथा इटावा के अन्य हलको को भी १५,००० मन उत्कृष्ट 
गह के बीज दिये गये। किसानों को लागन पर तरकारियों के लगभग १२ हजार 
छोटे पौधे (बेढत), ४२ पाउन्ड तरकारियों के बीज झौर १,२०० फल तथा 
४,१७० इसारती लकडी के पौधे बचे गये। तीन नलक्ूप और चार पाताल कूप 
(47०४8 ०5) उक्त क्षेत्र में बनाये गये और सहकारिता के आधार पर 
संचालित हुए । यमुना नदी के कछार के तीर खोज निकाली गई पाताल पढ़्टी 
(40०8800 22076) प्रकृति की एक अमूल्य ढेन है । कल्टीबेटर ('णौंपए४४००7) 
हल, साडने का यन्त्र ([77687०7), बीज बोने का यस्त्र (3००१९ 900॥), फसल 
काटने का यन्त्र ( 3०७००" ) इत्यादि का इस्तेमाल अधिकता से 
हुआ और महेवा के देहाती कारखानो की लोकप्रियता बढी। रोग- 
निवारक टीके लगाकर पशु रोगो को मिटाने ओर अच्छी नस्ल 
के पशु मुहस्या करके पशुओं की नस्ल सुधारने, कृत्रिम रूप से गाभिन 
करने (७7079) 780777#707/) आर बधिया करने के कार्यक्रम में 
बराबर उन्नति हुई । पशु महामारं (फ00०79०४0 तो प्राय मिट ही गई 
आर रक््तलाव रोगाणु रक्‍तता (पसि&९७४०:०॥७80 8७७७४०8९००॥७) नाम 
सात्र को रह गयी । गांववासियों को. १२४ सफेद मुग दिये गये और ७२ 
तालों में मछलियां रक्खी गई । सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षीत्र में चेंचक के 
निवारण के लिये अनुविद्ध ठीका (३४४प/४४९९ ए80200%४07) लगाया गया 

च्छ हि 
और हैजा तथा खुजलं। के नाश के भी उपाय किये गये" साथ ही 
आसपास के क्षेत्रो में स्वास्थ्य सुधार को भी चेथ्टा की गई । प्रौढ साक्षरता, नारी 
ऋकत्यीण इत्यादि के कार्यक्रम को जोरों के साथ चलाया गया और. जनता 
ने इसका स्वागत किया। आलोच्य वर्ड में दो नये सेकेन्ड्री (3०००००७/ ४) स्कूल, 
चार नये मिडिल ((:660) स्कूल और ११ प्रारस्भिक_ स्टूल चलत रहे । 
इनको गाँववालों ने चलाया और साज-समामान के लिये उन्होने 
६० हजार रुपये दिये । इमारत को पूरी लागत भो, जो लगभग एक लाख 
रुपये थो, उन्होते दी। ४० गांरो मे'स्ववप्तेवशी की मेहनत से ५१ मोल लम्बी 
कठ्ची सड़के बनायी गई । वाषिक किप्तान मलों में १५ हजार से ऊपर लोग 
आये। 
हा 

प्रोजेक्ट (270०0) हल्के के समस्त सहकारी संघों ( (४0-00शंव०७ 
ध"ा०७७) के अपने ईंठों के भटरे थे और उन्होंने गांव वालों को बीज, खाद, 
प्रौजार (700/070009), कपड़ा तया अन्य उपभोक्ता वस्तुएं (००0800093 
2००१७) तथा दव,इया सप्लाई की । १६५१-५२ ई० में विक्रम धन * जा 5० 


३५ 


से अधिक था, जितमे लगभग ४३,००० रु० का शुद्ध लाभ हुआ। इठावा 
पाइलट प्रोजेक्ट सम्बन्धी पाक्षिक समाचार देते वाले सन्दिर से” नामक 
'यर्चे के लगभग एक हजार चनदा देने वाले ग्राहक थे । 


गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर में पाइलट नियोजनो (९०0 
770[००४४) के अन्तगंत जो काम हुआ वह उससे भिन्न था जो इटावा में 
हुआ। इठावा में जो अनुभव हुआ उससे. इन जिलो में कुछ कार्थों को तेजी 
और किफायत से करने में सहायता भिदी । महिला कल्याण केख्द्र और ग्रामोण 
सहयोग वर्ग काफो लोकप्रिय सिद्ध हुए । 


सब जिलों सें' नियोजन समितियों ( ?)480707४ (0४४76०७४ ) 
के बन जाने पर कुमायूं सुबार बोड़े तोड दिया गया । किन्तु यह अनुभव 
किया गया कि अल्मोड़ा, गढ़वाल, ठेहरी और नेनीताल के जिला निधोजन 
अधिकारी और कुछ गर -सरकारो सज्जनों की समय-समय पर सभाग्रों का 
होना इस क्षेत्र के लिये उपयोगी होगा और इन पहाडी जिलों के सामान्य 
सासलों पर सनाह देने के लिये एक तदये कम्ेदी का बताना वाछतोय 


होगा ॥ है 


कुमायूं के यात्री ब्यूरो ( 70प्राशड8 फिप०७5प ) ने अयना कायें 
अधिक जोर-शोर से किया । केवल इसी देश के ही नही, अधपतु विदेशीय 
आत्रियो में भो कुमाय्‌ पहाडो की सेर करने की इच्छा पेदा करने के अभिप्राय 
से रेल, स्टशनो, पुत्तकालयो, होटलो, क्लबो तथा अन्य सावे जविक स्थानों और नई 
दिल्ली में स्थित विदेशीय दूतावासों से विज्ञापनो, पोस्टरो आदि द्वारा प्रचुर 
अचार का प्रबन्ध किया गया । आलोच्य वर्ष में ब्यूरों ने रेलगाडियाँ और 
जसो से पहले और दूसरे दर्ज के लगभग ४०० यात्रियों के लिये जगहो 
(3०४४७) का रिजब करने का «“्बन्दोबस्त किया। यात्रियों की सुविथा के 
लिये अवधतिरहुत रेलबे का एक टिकटघर नेनीताल में खुलवाने का भी काम 
ब्यूरो ने किया । पहाड़ी जिलों के अनेक छनोहर स्थानों की व्यवस्थित सैर के 
"कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये गेर-सरकारी व्यक्तियों को राज्य-सहायता 
देने के निमित्त ५,००० रुपये मन्‍्जूर किये गये। 


१ अप्रैल, १९५१ ई० से व्यायाम परिषर३ ( ए०णातो छ# ?॥एश० को 
'एप्राषप्ा०), उत्तर प्रदेश को शिक्षा विभाग के प्रशासन से हटाकर नियोजन 
“विभाग ( 7%77708 289%०४४०7०४ ) के नियन्त्रण सें कर दिया गया। 
एकीकरण के विच॒रर से महिला कमंचारियों को महिला कल्याण योजना के 
संचालक (70)7/60007 ० ७४००७००४ ए०५7०७ 800०06) के अधीन कर 
“दिया गया । राज्य में व्यायाम सम्बन्धी कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करने के 
लिए अतेक अबाड़ो, खेल-कूद समितियों तथा जिला नियोजन समितियों को 
१,३२,४०० ₹० के अनुदान दिये गये। 


२०--+विद्युत्‌ 


विद्यर्‌ शाखा मे, जो फरवरी, १६५० ई०७में सिंचाई शाखा से अलग 
कर दी गई थो, १ जनवरी, १६९५१ ई० से एक अलग चीक इन्जीनियर क 
चाजे में रक्खी गयी । सारदा हाइडल सर्किल में रूरल लाइनों के बनाये 
और खातिमा में बिजहं। पेदा करने के लिये दो नये डिबीजन स्त्रकृत किये 
गये। इस प्रक्रार विद्युत ज्ाखा में कुल मिलाकर १४ डिवीजन ओर ३३ 
सब-डिवीजन हो गये। 


३६ 


विद्युत्‌ शाखा ने आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित बडे निम'ण-कार्य किय :--- 
गंगा हाइडिल सकिल-- 


(१) हरदुआगज स्टीस स्टेशन का विस्तार । 

(२) मोहम्मदपुर पावर हाउस का निर्माण (विद्युत-गृह) । 

(३) रामपुर पावर हाउस (विद्युत-गृह) का निर्माण । 

(४) मोहम्मदपुर सालवा ६६ के० व।० डबल सकिट लाइन का निर्माण । 


(५) सुमेरा-चन्दौसी तथा मुरादाबाद सब-स्टेशनो के बीच ६६ के० वप०- 
की डबल सकिट लाइन का निर्माण । 


(६) ६१६ राज्य टयूब-बेलो का विद्युत्‌करण । 

(७) साल बल्‍लाओ के स्थान पर इस्पात के बने खस्भे का लगाया जाना। 
(८) चितौर और निरगाजनो में ६६ के० वी० के मेन सब-स्टेशनों 
का विस्तार । 


सारदा हाइडिल सकिल-- 
"मय छयिधिषणथथष्ष 


(१) खातिमा पावर हाउस का निर्माण ! 


(२) सारदा हाइड्रोएलेक्ट्रिक ट्रण्सभिशन तथा ट्रान्दफारमेंशन लाइनों का 
निर्माण । 

(३) गोरखपुर राज्य टयूबठल विद्युततरण थोजना का कार्यान्वित 
किप्मा जाना । 


(४) आज़मगढ विद्युत्‌ सप्लाई कारणबार की स्थ.पना । 
(५) सोहवबल स्टीस स्टेशन और फंजपज्राद विद्युत्‌ सप्लाई योजना का 
विस्तार । 

। लर्गभग १ करोड रुपय लागत के “बड़े निर्माण कार्य किये गये । आलोच्य 
वर्ष मे १,१४,५०,००० रु० का अनुमर्भनत राजस्व प्राप्त हुआ, जो निम्नलिखित 
है :-- 

(१) गया हाइडिल प्रिड (रामपुर और टहरी-गेढवाल के... र० 

बिलीनीकृत राज्यों को मिला कर ) ०909: अं श6 06 55७ 

(३) सोहवल पावर हाउस «० २,००,००० 

(३) गोरखपुर पावर हाउस 8 २,००,००० 

(४) आज़मगढ पावर हाउस न १०,००० 

जहाँ तक कानपुर विद्युत्‌ सप्लाई प्रशासन का संबंध हे विद्युत उत्पादन और 
राजस्व मे वृद्धि होते रही । वर्तेमान स्थिर यंत्रों में सुधार करने के लिये जो 
अनुसधान किया गया, उससे स्थिर यंत्र में ३७,०४० किलोवाट बिजली का भार- 
वहन करन की क्षमता आ गयी, जबकि पिछले वर्ष बिजली का भार--वहन करन 
का इसकी “अधिकरम क्षमता ३१,००० किलोबाटद थी। उपभोक्ताओं की 
संख्या २३,२५२ से बढ़कर २३६३१ हो गयी । वर्तमान तथा संभ'वित उप- 
भोकताओं की समस्त सॉँग पूरा करना सम्भव नहीं था। किल्‍्तु यह आज्ञा 
को गयी कि १९५२ ई० में रीवरसाइड पावर हाउस में विद्यत उत्पादक स्थिर-- 
यंत्रमे १५,००० किलोवाट यंत्र के चालू हो जान से कुछ सौ किलोबाट का अतिरिवत 
भार-वाहन करना सम्भव हो जायगा । 
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२१--सावंजनिक निर्माण काय 
आलोच्य वष मे सावंजनिक निर्माण विभाग के संरक्षण में ८,४४२ मोल 
पक्की और ६,२२३ सौल लम्बी कच्ची सड़के थीं, जब कि १६५० ई० में ऋमरशः 
5,२६२ और ६,२१३ मील लम्बी पक्‍की और कच्ची सड़कें थीं । 


प्रथम चरण के कार्यक्रम के अउुर्ण निर्माग-ह्ार्यों के लिए लगभग एक 
करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई । यह रुपया राज्य को पक्की सडकों को ओर 
अधिक बढ़ाने में उपयोग किया गयौ। 

आलोच्य वर्ष में कोई बडा. निर्माग कार्य तहीं शुरू किया गया, किन्तु विधान 
संडल के सदस्पों के लिए निया ३-श्यानों का निर्माण किया गया। लखनऊ के 
महात्मा गॉधी मेमोरियल अस्पताल का विस्तार किया गया और प्रिंटिंग प्रेस 
(लखनऊ) की इमारत पुरी कौ गई। सहायता तथा पुतर्वात सबधों कार्य 
के सिलसिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बहुत से क्वार्टर बतवाये और 
हस्तिनापुर उपनगर के निर्माण का भार भी इसी विभाग पर रहा । 


आलोच्य बर्ष में राबद समंज के सरहारी सीमेम्ट के कारवाने का निर्माण 
काय चालू रकता गया और वहाँ बहुत सी इमारतें खड़ी की गई । 
विभाग के गवेबगा स्टेशन (895363707) ने, जो अब पुर्ण हूप से सुसज्जित 
था, सडक और इमारतों के निर्माण से संबंधित समस्याह्रों पर अनुसधान करना 
जारी रक्‍खा। 


२२--परिवहन 

वित्तीय कठिनाइयों के कारण रोडवेन सेवाशों का विस्तार प्राय. « नगष्य 
रहा। पिछले वर्ष की तरह वर्तमान स्विसों के स्थायीकरण और कर्मशाला 
(वरकश्ञाप) संगठन को खूब उन्नत करने की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया गया । 
आलोच्य वर्ष में यू० पी० स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट, १९५० ई० प्रचलित किया 
गया । 

वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के प्रथम ६ महीने में टूढ-फूट*्का खर्च ओर 
पूंजी को लागत पर ब्याज को सम्मिलित करके कुल खर्चे पूरा करने के बाद 
आमदनी १८,१५,८६० रुपया थी। 


मूल्यों के और अधिक बढ़ जाने से, गाडियो तथा कल-प्रुजों को प्राप्त 
करने में कठिनाइयों होती रहीं। अरुतु, किराये वही चालू रहे जो १६४६ ई० 
में थे। 

पहिले की तरह यह विभाग मुसाफिरों के आराम के लिये यथासंभव सब 
कुछ करता रहा। बसें निश्चिचित समय के अनुसार चलती रहीं और समय की 
अच्छी पाबन्दी की गई। 5 

वर्ष के अन्त में नगर बस सर्विसे लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और बरेलो 
मे चलती रहीं। 


वर्ष के अन्त तक रोडवेज्ञ के प्रत्येक आठ रीजनों में वर्कद्ाप्पों के निर्माण का 
यपहिला दौर पुरा किया गया । कानपूर का सेन्द्रल वर्कशप बड़ी बड़ी मरम्मतों 
का सभी काम करता रहा, जिपमें गाड़ियों की बाड़ी बनाने के अतिरिक्त गाड़ियों 
और बेठरियों को अच्छी खासी सरम्मत सम्मिलित थीं। इस वर्कशाप ने 
“धूल से बचने वालों गाड़ियाँ बनाने, उनकी डिज़ाइनों तथा उनकी बाड़ी को 
उन्नत करने का अच्छा कॉम किया । आटोमोबाइल इंजिनियरिय में उम्मीदवारों 
को ट्रेनिंग देने को वह योजना, जिसे १६५० ई० में अंतिम रूप दिया गया था, इस 
सैन्ट्रल वर्कशाप सें चालू को गईं। 


है 
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सरकार की कर्मकारो के कल्याणवरद्धंन की न।ति के अनुसार रॉनिग स्टाफ: 
के कुछ श्रेणियों के लोगो को यूनिफार्स की व्यवस्था, विशेष भत्तो, इनासों और 
मानदेयो की स्वीकृति जेर्स! विशेष कार्यवाहियों की गईं । 

इस वर्ष समस्त सरकारो गाड़ियों की जॉच करने की योजता के अन्तर्गत 
चार टेक्निकल इंस्पक्टरों की सहायता से एक मोटर वेहिकिल्स आफिसर ने काम 
आरभ किया । हे 

रीजनल ट्रान्सपोर्ट अफसरों के आुधीन मोटर वेहिकिल्स अधिनियमों के 
केन्द्र।कृत प्रशासन की प्रणाली सझलतापुर्वक चलती रही । टेक्निकल इंस्पेक्टोरेड 
भी फिटनेस (70०88) के प्रमाण-पत्र देने में होशियारी से काम करता 
रहा । मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के उपबन्धों को प्रचलित करने का कार्य इंफोर्समेंट 
स्क्‍्वाड करते रहे * व 

पावर अलकोहल उद्योग के हिट मे उत्तर प्रदेद्वा में पेट्रोल को राशनिग 
सितंबर, १६५१ ई० तक जारी रक्खी गई । वर्ष भर पेट्रोल की सप्लाई संतोष- 
जनक रह । 

लखनऊ का हिन्द प्राविशियल फ्लाइंग क्लब तथा इलाहाबाद और कानपुर 
में क्िथित उसके केन्द्र ए-१ और बी लाइसेंसों के लिये पाइलटो को ट्रेनिंग देते रहे । 
इस क्लब के तत्वावधान मे कानपुर में एक अखिल भारतीय एयर रेली हुई, जिसमें 
भारत के लगभग सभी फ्लाइग क्लबों ने भाग लिया। भारत सरकार तथा 
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्लब को काफी वित्तीय सहायता दी । राज्य सरकार 
ने १९५१-५२ ई० के लिये इस क्लब को कुल ५ लाख रुपया दिया। 


॥॒ २३--शिक्षा 
पिछले सालो में जितने प्रारस्भिक स्कूल सरकार ने खोले थे और नवस्व॒र, 
१६५० ई० मे जिला बोर्डों के सिपुर्द कर दिये थे; वे सभी आलोच्य वर्ष में उन्हों 
(जिला बोर्डो) के हो अधिकार में रहे' ६ से ११५ साल तक को उस्प के 
लड़को के लिये 5८६ म्युनिसिपैलिदियों में शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त रही 
तथा २४ लवनिर्मित स्युनोसिपैलिशियों में भी इस व्यवस्था को चालू करने का 


' प्रबन्ध हो रहा था। २३ अनुविद्ध ( 8४0०7४/०१ )_ जिलो मे प्र'रस्भिक 


शिक्षा के लिये काफ़ी सुभीते सुलभ थे झौर वस्तुतः कुछ जिला बोर्डो के किन्‍्हीं 
देहाती क्षेत्रों मे ऐसो शिक्षा लडकों के लिये अनिवार्य थी। प्रारस्भिक पाठ- 
शालाओो की कुल संख्या वो हज्ञार से ऊपर थी और शिक्षकों तथा पाठकों की 


- संस्या बढकर यथाक्रम ७० हजार और ८ लाख हो गईं । 


०७ अन्य स्युनिसिषेलिटियों में लडकियों के लिये प्रारण्मिक दिक्षा अनिवार्य 
कर दो गई। १० स्युनिसिपेलिटियों और २ जिलों के कुछ भागों से भी यह 
योजना चालू थी। 

रामपुर को छोड़ कर, सभी ज़िलों में कार्यश्ञील सचल प्रशिक्षक टुकडियों 
(४५०७०४ ) ने तामेल स्कूलों के साथ साथ प्रारम्भिक स्कूलो के शिक्षकों 
को ट्रेनिंग दी। एच० ठी० सी३ (पस्र॒८, 0.) और जें० ढौं० सौ० 

(० 7 (.) की प्रशिक्षा ११,१०० से अधिक शिक्षकों ने पाई। 

, जूनियर हाई स्कलो की पुनस्संगठित नई योजना के अधीन लगभग १ लाख 
विद्यर्थियों के पहले जत्थे भे इस साल परीक्षा दी। विद्वर्णथयों की संख्या 
में बढ़तों के साथ ही अध्यापन कार्य में भी उन्नति हुई। सामान्य विज्ञान 
(9९76 5७८९7००) की शिक्ष। ११९ और स्कलो सें दी जाने लगो, 
जिससे एसे स्कूलों की कुल संख्या ३३७ हो गई । स्कूलों के लिये तीन लाख 
से अधिक अनुदान दिया गया, ताकि वे सामान्य विज्ञान के अध्यापको की 
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तनख्वाहें दे सकें और साज-सामान (पिप्ाप्रा ७ €९(प7ए०7४७४४ ) इत्यादि 
खरीद सके । सात सरकारी नामंल स्कलो में, लड़कियों के १२ सरकारी 
जूनियर हाई स्कूलों में तथा लडकों के १५ सरकारों आदर्श (॥060) 
स्कूलो में सामान्य विज्ञान की शिक्षा देने के सुभीते के लिये ५० हज्ञार की एक 
और अनावत्तेक (707-76८ए८०7४) रकम मजूर को गई। इसके सिवाय इन 
हरएक सरकारी स्कलो म्‌ उक्त विषय के एक एक अलग शिक्षक की 
व्यवस्था को गई । सभर नामंल स्कलो में कृषि का विषय अनिवार्य कर दिया 


गया। लड़कियों के नामंल स्कूलों मे कृषि, विद्या के स्थान पर गृह, कला 
(प्०0786 (7७४ ) की शिक्षा दी गई । 


लड़को की १६६ और लडकियो की १० संस्थाओं मे ग्यार 


अं ि कक हुवा दर्जा चाल्‌ 
कर दिया गया। इंटरमोडियेट ,कक्षाओ से युक्त और रहित संस्थाओं की 


यथाक्रम संख्या ५०६४ और १,०६० थी। गैर-सरकारी संस्थाओं में अधिक 
व्यय के कारण भौतिक विज्ञान (॥ए8708 )» रसायन विद्या ((॥८णा३0-7), 
कृषि-विद्या, जीव-विद्या (80]089) और गणित विद्या जैसे विषय आम तौर 
पर नही पढश्ये गये। इसलिये कुछ सरकारी स्कलों में इनके पढ़ाने की 
व्यवस्था के! गई । औद्योगिक रसायन विद्या ([7रता877&] (४७४87छ) और 
कुम्हारं। क॑ शिक्षा देने का प्रबन्ध सरकारी हायर सेकेंडरी सकल, इलाहाबाद 
में किया गया और केवल श्रौद्योगिक रसायन विद्या का बनारस में । उत्तर प्रदेश 
बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरसीडियेट की परीक्षा देने वाले विद्याथियों की 
(बनारस और अलोगढ़ विश्वविद्यालयों तथा प्रयाग महिला विद्यप्पीठ सरीखी 
अन्य सस्थाओं की तत्सभ परीक्षाओं मे बेठने वाले छात्रों को छोडकर ) संख्या 
यथाक्रम १,१०,५८१ और ४१,१०६ थी। 


इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयों को कुल २६,०७,६०० 
रुपये के अनुदान दिये गये। उस्तर प्रदेश के कालेजो और विश्वविद्यालयों के 
डिग्री और पोस्ट-प्रेजुयेट (उत्तर-स्नातक) दर्जों में छात्रों की संख्या इस वर्ष 
२६,८२६ थी, जब कि पिछले साल उछ्की संख्या २४,१४१ ही थी ।* ६ नये 
डिगरी कालेजो को आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करत की अमुसति दी गई । 
ज्ञानपुर और ननीताल में २ नये डिगरी कालेज खोले गये । 

कॉस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज (0८मढप्रठत5७ 7थांगाश३& (०0०2०), जो 
हृलाहाबाद के विभिन्न भवनों से स्थित थू,, बहाँ से हटाकर लखनऊ में एक ऐसे 
समुचित सरकारी भवन में बसा दिया गया जहाँ आसानी से उसका विस्तार 
हो सेके । कालेज ने स्नातक और उपस्नातक ((:कतप७०४ 700 व7607- 
078 (7४६९४ ), दोनों तरह के शिक्षकों को अध्यापन कला की शिक्षा 
दी । लखनऊ स्थित सरकारी हायर सेकेडरी स्कूल के, जो उस (00080070- 
छर8 क्ाएए8 (००९४०) की अभ्यासज्ञाला (?780#ंश्रृंस४ 5०0००) 
थो, नवे दर्जे में श्रौद्योगिक रसायन विद्या (परतपर#एक्रा 'थ्राताधकाए) कँषि 
विद्या, जिल्दसाजों, से ओ ल्‍प (४७६७) (7७7 ), कताई शोर बुनाई जेसे 
विषयों को इस साल आरम्भ किया गैया। 

इलाहाबाद का मनोविज्ञान ब्यूरो (फ्राा०७० ० एशथ०7००४४) 
मनोविज्ञान के संबंध में पथप्रदर्शंन करता रहु। उत्तर प्रदेश के पॉँचो शिक्षा 
क्षेत्रों मे एक एक भनोवेज्ञ।निक केन्द्र चालू करने के विचार से ५ भनो- 
विज्ञानविदों और ५ सहायक मनोवेज्ञानिको को उच्च कोटि के भनोविज्ञ'न के 
काल्पनिक और व्यावहारिक पहलझो की व्यापक (7//0999) प्रश्िक्षा 


कक 
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दी गई। नो अतुसन्यान-निब्य (8)36%/०॥ ?»03703) भी प्रकाशित 
किये गये। 

इलाहाबाद के सरकारी केन्द्रव पेडागर्तजकल इंह्डीइचूड (70492०204 
[8300 78) ने जुनयर हाई स्कूलों के शिलेकों के लिये गणित विद्य, हिन्दी, 
भूगोल, सासान्य विज्ञाद और अग्रेजी की छोटी पुस्तिकाएं (90व ७००४७) 
भी तेयार कीं। गेर सरकारी सस्याञ्ों में, जिनमें गर-परकारी प्रशिक्षण 
(7, छत्ाए2) कालेज भी सम्मिलित हैं, कास करने वाले प्राच्य भाषाश्रों 
झोर हिन्दी के शिक्षकों के लिये उतने” रिफ्रशर कोर्ता (ह०778४॥०7 
00प7/388) भी चलाये। इस्टीट्यूड ने प्रररम्भिक सझूलो, बेसिक स्झूलो, विज्ञान 
की शिक्षा, नक॒ज्ञा देखना आदि को पाठ्य पुस्तकों (०००७०एाॉपा॥) के सबच 
में पॉडित्यवूर्ण निबन्ध (80378) प्रकाशित किये। 

इलाहाबाद के व्यायाम-शिक्ष| कालेज न) जो राज्य भर मे इस प्रकार 
की एकमात्र संस्था है, आलोच्य वर्ष मे ५४ पुरुषों और १२ महिलाओं को व्यतयाम 
वदिक्षण में नियुण बनाथा । इलाहाबाद स्थित महिलाओं के लिए गृह-विज्ञान 
और हस्तकौद्ल (स्र०003 820703 ७४0प१_०ं 07903) के कालेज ने, जो 
सन्‌ १६४७ ई० में स्थापित हुआ था, १३२ छात्राओं को शिक्षा दी । 


इलाहाबाद का नर्सरी दोनिग कालेज, जितमें अन्‍्यास के लिये एक नर्सेरों 
स्कूल (शिशु शाला) भं: संलग्न है, छोटे बच्चों को शिक्षा देने और'सम्हालन को 
विशिष्ट योग्यता की प्रशिक्षा प्रशिक्षकों को देता रहा, ताकि उनमें (छोटे बच्चों 
में) अपने भात्रों को व्यक्ष करने की शक्ति और व्यक्तित्व का विकास हो । 


समस्त राज्य के देहाती क्षेत्रो में सरकार ने १,३१७ पुस्तक्ालयो (जिनमें 
महिलाओं के लिये ४० पुस्तकालय शामिल, है) और ३,६०० वाचनालयों 
का प्रबन्ध किया तथा पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं आदि की खरीद के लिये 
७५,००० ४० की रकम दी । उपदेशात्कक चल-चित्रों ( ६0705) 
झौर चल-च्ित्र पट्टियों (वात हंयाएए3) को बताने के लिये एक 
चल-चित्र विभाग (7007 53०00) भी चलाया गया ॥ चल-चित्र विभाग 
में देहाती क्षेत्रों, मेलों इत्यादि में प्रर्यापत (9प॥0%ए) और सुनाने, 
दिखाने (७०१०-४४पथ) के कार्य के हेतु प्रोजेक्टरों (/0]०00078 ), भकाश 
फैलाने वाले यन्त्र, रेडियो-सेटों (7४079 8003), लाउडस्पीकरों (/0एक७/80९%- 
[:७/8) इत्यादि से सुसज्जित ५ सिनेसा गाड़ियां (॥06700%-ए%॥5) थीं । 


३ रह) लों 

वाई,र और मत से दुर्बल बच्चो की शिक्षा के लिये कई स्कूलों को 
चालू रक्‍्खा गया और नतवस्वर, १९५१ में एक नया सरकारी स्कूल बरेली में 
खोला गया । 


उत्तर प्रदेश शिक्षा कोर ( श3प38007 0०७93) और राष्ट्रीय कडेंट 
कोर (७४००० (४१% 05093) ,दोनों छुशलता से काम करत रहे। 
लखनऊ में एक सैनिक प्रदर्शन (४]४७०ए दिए) भी किया गया था । 


शिक्षा “सम्बस्त्री तिताही पत्रिका शिक्षा” सफत्तपूर्वक चलतो रही और 
शिक्षा विभाग के कार्यों और जन्वेषणों के प्रह्यापप ( एपएशाड 
में बहुत सहायक हुईं। 

अ$ तोय विद्वापुर्ग साहित्यिक तथा वैज्ञानिक कृतियों के लिये ३१ ग्रथकारों 
को कुल मिलाकर २४,७०० ह० के पारितोषिक दिये गये । पीडित तथा 
विषम परिस्यितत के प्रंथक्ारो को वितीय सहायता प्रदान की गईं। 


४१९ 


गेरसरकारी शिक्षा सस्थाओ्रो के शिक्षकों की स्थिति में सुधार करने तथा 
'एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनके अनियमित स्थानांतरण को रोके के अभिष्राय 
से उनके लिये पहले जो सरकारी वेतत-क्रम (7976&007ए 509०9) नियत किये 
गये थे वे चालू रहे। १९६५१ ई० में शिक्षक्तों को उनको १० वर्ष की सेवा 
पर एक वेतन-बुद्धि के हिसाब से (दो वेतन-वृद्धियां तक) अग्रिम वेतन-वद्धियां 
दी गई । क्षयरोग से ग्रस्त हो जाने की स्थिति में शिक्षकों तथा उनके आश्िितों 
के लिये चिकित्सालय सें रखकर चिकित्सा की व्यवस्था करने के प्रयोजन से 
शिक्षा विभाग के लिये एक क्षय रोग के चिकित्सालय की योजना प्रारम्भ की 
गई। उक्त योजना के लिये १५ लाख रुपये की धनराशि इकट्ठा की गई । 

उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐतिहासिक सस्‍्मारको, स्थलों, भग्नावदेषों इत्यादि 
की, जिनका कोई राष्ट्रीय महत्व न हो, सामान्य रूप से पड़ताल करने तथा 
उनकी रक्षा और उनके रख-रखाब”मे सुभीता करने के अभिप्राय से एक सूची 
तैयार करन के लिये एक पुरातत्व शास्त्रज्ञ अधिकारी की नियुक्ति की गयी । 
इस उद्देश्य के लिये [५०,००० रु० की व्यवस्था की गयी । 

२४--स्थानीय स्वशासन 

आलोच्य वर्ष के अन्त में राज्य से ३५,७१९ गाव सभार और &,४१४ 
'पन्चायती अदालते थी। पन्चायनो, जिन्हें विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों में 
महत्वपूर्ण भाग लत को कहा गया, क काय में वृद्धि हो जाने के कारण 
असिस्‍्टलट डिस्ट्रिक्ट पन्‍्चायत अफसरों की नियुक्ति की आवश्यकता हुई। 
प्रायः सभी जिलो से पन्चायत सेऋटरियो के लिये शिक्षण शिविर खोले गये और उन्हें 
जो ट्रेनिंग दी गयी उसमें,टीके लगाना, (हैजे की) सुइया लगाना, कृषि के उच्चत 
ढंग, सहकारी समितियों का सगठन इत्यादि करना भी सस्सिलित था। 
इन ट्रेनिंग पाने वालों ने ट्रेनिंग पाने की अवधि से सडको का निर्माण किया, 
गांव साफ किय और सिलवा खाद रूखने के गड्ढे बनाये । 


पन्‍्चायतो ने अपने सोलह-पृत्री कार्यक्रम की ओर समुच्चित ध्यान दिया 
और पन्‍्चायतघरों और गांधी चबूतरे के «निर्माण कार्य पर॒ विशेष जोर” दिया 
गया। इस वर्ष ४६८ पक्के, ६३४ कच्चे पन्चायतघर बनाये गये १ अन्‍्तर्प्रास्य 
व्यापार और यातायात में सुधार करने के लिये पन्‍्चायतों ने ६० मील पक्‍की 
शौर १,०२८ मील कच्ची सड़कें बनायी । 

शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य किन्तु लगातार प्रगति रही ! पन्चायतो ने 
लड़के श्रौरे लड़कियो के लिय ७१० पाठशालायें, ६२० प्रौढ़ पाठशालायें, १०,८९६ 
वाचनालय और ५,९३२ पुस्तकालय स्थापित किये ओर गांव सभाओ्रो के लिये 
६६६ रेडियो सेट को व्यवस्था की। इन निकायों ने समय समय पर तैक्षरता 
सम्बन्धी जो आन्दोलन किये उसके परिणामस्वरूप #*८,५७६ पनन्‍्च साक्षर 
बनाये गये । 

१०७ सील कच्ची और ३६ मील पवक्‍की गनदे पाती 'की नॉलिया बनायी 
गयों और ग्रास्य-स्वच्छता मे सुधार करने के उद्देश्य से स्वच्छता आन्दोलन 
का संगठत किया गया। थीडी सील्गांव सभाओं ने छोटी-मोटी बीमारियों 
के लिये औषधियां सप्लाई कों । कुछ जगहों में ग्रात्रीगो के लाभ के लिये 
'पन्चायतों ने स्थानीय वद्य और हकीमो की सेवाश्रो का उपयोग किभ्ा । , इस 
वर्ष ७,३३५ लेम्प पोस्ट लगाये गयें। कई पन्वायतों ने खेल-हूदो ओर शारोरिक 
सम्बर्डन कार्यों में बहुत दिलचस्पी दिखलाई और कई जगहों से खेल के मेदानों 
की व्यवस्था की गई। वि 

“अधिक अन्न उपजाओं ? आन्दोलन के सम्बन्ध से पन्चायतों ने १,६३,८८८ 
बसलवा खाद के गड़ढे तेघार किप्रे और कई ना के, नह॒रे, तालाब और कुएं बनाये 


श्र 


ओर इसके अतिरिवत बहुत बड़े परिमाण में उन्नत प्रकार के बीजों का वितरण 


किया और गांव के क्सिनो को ऐसे ढंग अपनाने का प्रोत्साहन दिया जिससे 
उत्पादन बढाने में सहायता मिलो। 


जन्म-मरण के रजिस्टर ठोक से रखे गये और नियन्त्रित वस्तुओं का 


वितरण सन्‍्तोषप्रद ढंग से किया गया। हरिजन उत्थान और नशाबन्दी 
की ओर भी ध्यान दिया गया। 


पन्‍चायतोी अदालतों ने २,७१,९३५७ मुकदमो को सुनवाई की । इनमे से 
5७,१६८ मासल आपसी समझौते से तय किये गये, १३,०४१ मभापमलो में 


पन्‍चायती अदालतो के निर्णय के खिलाफ अपीले करना ठीक समझा गया। तथापि 


केवल ५,४८४ मामलो में ही नजरस+नी की गयी। 


स्यूनिसिपेलिटियों की संख्या ११७ सै" बढ़कर ११६ हो गयो । वर्ष में 
बलरामपुर के स्यूनिसिपल बोर्ड को वित्तीय कुप्रबन्धता के कारण अवक्रांत 
कर दिया गया ओर आगरा, मन्सूरी, टांडा, बहराइच, गोरखपुर, लखनऊ और 
रामपुर की स्यूनिसिपेलिटिया (जो रामपुर राज्य के उत्तर प्रदेश मे विलीनीकृत 
होने के पूर्व भूतपूर्व रामपुर राज्य प्रशासन हारा अवक्तात कर दी गयी थी) 
अवऋल्त रही । हाल के वर्षो मे नवस्थापित कुछ म्यूनिसिपेलिटियों की दह्षा 
से प्राचीन टाउन एरिया समिति अथवा नोटीफाइड एरिया समिति स्यनिसिपेलिटी 
के कार्यो का सम्पादन करतो रही और अन्य स्यूनिसिपेलिटियां सम्बन्धित 
जिला सजिस्ट्रेट के अधिकार में रही । यू० पी० म्यूनिसिपेलिदीज ऐक्ट, १६१६ 
ई० की धारा ३० की व्यापकता को स्पष्ट करने तथा किसी बोर्ड की अवक्रान्ति 
अवधि को बदलने, संशोधित करने या बढ़ाने के विषय में मूल आदेशो में निर्दिष्ट 
राज्य सरकार के अधिकारों के सम्बन्ध में संदेह दूर करने के लिये १६५० 
ई० मे जो अध्यादेश जारी किया गया था, उसके स्थान पर उत्तर प्रदेद्द 
स्यूनिसिपलिटीज अनुपुरक अधिनियम, १९५१ ई० बनाया गया। 


मू० पी० स्यूनिसिवलिटीज ऐक्ट८, १६१६ ई० की धारा ३३६-क में, जैसा 
कि यू० पी०्यूनिसिपलिटीज ( अमेन्‍्डमेट | एक्ट, १९४८ ई० द्वारा निर्दिष्ट की गयी 
थी, अन्य बातो के साथ-साथ यह भी व्यवस्था थी कि अन्तरवर्ती काल में, जब तक 
कि उक्ट ऐक्ट के अधीन प्रथम बोर्डों का निर्माण न हो जाय, राज्य सरकार 
गजट से प्रकाशित आदेश द्वारा इस बात का निदेश कर सकती है कि नि प्द 
सीमित अवधि से निर्दिष्ट अनुकलनी, परिवतंनो तथा संशोधनो की पाबन्दी 
के साथ उक्त एक्ट लागू होगा। हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि चूंकि ऐक्ट 
में ज्नुकलन, परिवर्तन अथवा सशोधन का अधिकार एक विधायी अधिकार 
है, अत' इसे राज्य सरकार को नहीं सौपा जा सकता । तदनुसार किसी मध्य-- 
वर्तो कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से यू० पी० स्यृनिसिपेलिटीज ऐक्ट, १९१६ 
ई० में राज्ज सरकार द्वारा किये गये अनुकलनो, परिव्तंनो तथा संशोधनों 
की विधश्यों स्वीकृति देने के लिये उत्तर प्रदेश स्यूनिसिपेलिटीज ( अनुपूरक 
तथा उंध) अधिनियम, १६५१ ई० कानन बनायी गया। | 


स्यून्सिपेलिटियो को विभिन्न योजनाओं के लिये ५३,०४,५०० रू० का अग्रिम' 
ऋण दिया गया । इन ऋणो में वे ऋण भी सम्मिलित थे, जो जल-कल के 
तिर्माण कार्यों, विस्थापित व्यक्तियों के लिये गह-योजनाञ्रो, विद्यतकरण योजनाओं, 
गन्द पानी के निकास की नालियो की योजनाओं और लखनऊ में सरकारी 
कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण करमे की योजना के सम्बन्ध में 


थे और इनमें वे ऋण भी सम्मिलित थे जो स्यूतिसिपैलिटियो को वित्तीय कठिनाइयों: 


४३ 


को दूर करने अथवा उत्रके कर्मचारियों के लिये सशोधित वेतन-क्रम लाग 
करने की निमित्त दिये गये थे। 

विभिन्न स्युनिसिपल बोर्डो को कुल मिलाकर ३,५६,०६४ र० के सहायक 
अनुदान भी दिये गये । ये अनुदान २५,०६,४०० रु० को उस धनराश्षि के 
अतिरिक्त थे जो उनको सड़को के सुधार के लिये उत्तर प्रदेश सड़क कोष से 
दी गयो थी । राज्य स्वास्थ्य बोड न नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रो और तीर्थ 
स्थानों की सफाई की दक्षा में सुधार करने के लिये ५,५००००० ० का 
हक अनुदान दिया। हाहरी क्षत्रो में अनाथालयों को भी वित्तीय सहायता 

गयी । 


स्थनिसिपल बोर्ड शिक्षा सम्बन्धी सुविधाश्रो को राज्य सरकार के 

आदेशानुसार बढाते रहे। बोर्डो-ने शहरी इलाकों में लोक स्वास्थ्य और सफाई 
में भो सुधार करने के प्रयत्न किये। 

संसद और राज्य विधान मंडल के सामान्य निर्वाचनो के कारण १६४४ 
ई० मे स्यूनिसिपल निर्वाचतो के आधार पर बनाये गये । वर्तमान म्यूनिसिपल 
बो्डों का कार्यकाल ३१ अक्टूबर, १६५२ ई० तक पुनः बढ़ाना पड़.। अक्टूबर, 
१६४८ ई० से बोर्डो का कायंकाल समय समय पर बढाया जाता रहा और बोडों 
में जो कतिपय आकस्मिक रिक्तियां हुई वे सामान्य निर्वाचनों के निकट होने 
के कारण भरी नही गयी। किन्तु इसबात को देखते हुए कि आहलोच्य वर्ष 
में इन निर्वाचनो को और स्थगित करना पड़ेगा, बोर्डों को आदेश जारी किये गये 
कि वे उप-निर्वाचनो का आयोजन अविलम्ब करे। तदनुसार कई स्यूनिसिदैलिटियों 
में उपनिर्वाचन किये गये और आकरिसक जगहें भरी गयी। 
किन्तु थे उपनिर्वाचन विस्तृत मताधिकार के आधार पर नही किये गये। 


रामपुर तथा देहरी-गढवात्न, की विलोनीकृत रियासतो में डिस्ट्रिक्ट बो्डों 
का निर्माण आलोच्य वर्ष में स्थगित कर दिया गया और इन क्षेत्रों का विकास 
कार्य नियोजन समितियों के सुपुर्दे कर द्विया गया और उनको क्रमश" १,७ ०,००० 
रुपया तथा ६०,००० रुपये के अनुदान दिये गये । 

उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्डो मे अब भी वित्तीय कठिनाइयाँ रही | 
उनमे से अधिकतर कज़ंदार थे और उनके द्वारा किये गये साधारण व्यय उनकी 
साधारण आय से अधिक थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमले को ब्रंशोधित वेतनक्रम 
के अनुसार वेतन देने के लिये १९,१९६,६०० रु० का सरकारी ऋण दिये जाने के 
बावजूद, इस संबंध म॑ बोर्ड पूरे तौर से अपने कत्तंव्यो का पालन न कर सके । 
विभिन्न प्रयोजनों के लिये डिस्ट्रिक्ट बोडडों को १३,०७,१९६ रुपये के भन्‍य ऋण 
तथा अनुदान दिय गयें। दिक्षा पर विद्येष रूप से व्यय होता रहा, किन्तु 
यद्यपि परिस्थितियो के अन्तर्गत बोर्डो ने यथासंभव सब कुछ किया, फिर भी अपेक्षित 
परिणाम प्राप्त होने को बाकी हैं । वित्तीय कठिनाइयों के क्यरण कुछ ज़िलो 
से बहुत से प्राइमरी स्कूलों को आलोच्य वर्ष में बन्द कर देना पड़ा । 

् ६ 

बहुत से ज़िलो में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने बहुत से पुल-पुलिय़रां और कच्ची सड़कें 
बनवायीं।_ इन निकायों ह्वारा व्यवस्थित सड़को की हालत आमतौर पर 
अच्छी नहीं थी। कुछ बोर्डों ने कुछ नये स्कलो के लिये और दूसरी इमारतें 
भी बनवाईं। सड़को के सुधार के लिये डिस्ट्क्ट बोर्डो को ४,००,००० रुपये 
के सरकारी अनुदान दिये गये। 

सरकारी अनुदानो को सहायता से पहाड़ी ज़िलो में पाइप लाइन लगाने 
तथा पानी सप्लाई योजना में और अधिक प्रगति हुई। अन्य बोर्डो ने या तो 


ठैठे 


नये कुएं बनवाये या जहा-जहां आवश्यक थ , पुराने कुओ की सरस्सत कराई और 
उनसे सुधार करवाये । 


करो की वसूली सतोषजनक नहीं रही । कर अदा न करने वालों से अधिकतर 
सज्दूर, रेल के कर्मचारी और कुछ विभागों के सरकारी तौकर थे। स्थिति 
सुधारन के विचार से यह निदचय किया गया कि इस संबध में बो्डों को 
और अधिक अधिकार दिये जापं। यह मामला भारत सरकार के पास भेजा 
गया जिससे चिट्ठठा बाँटते समय इस प्रकार की वसुली में सुविधा के लिये पेमेंट 
आफ़ वेज्ञेज्ञ ऐक्ट सें उपयुक्त व्यवस्था कर दी जाय । 


अपनी आय के साथनो को बढ़ाने के लिये डिस्ट्रिक्ट ब्रोडों ने कुछ सामलों 
में अत्यधिक दरों पर लाइसेंस फोस लगा दी और आय-कर के किस्म का कर 
लगा दिया। इन निकायों को इस संबध सेंब्आवश्यक आदेदा दिये गये कि जे 
इस प्रकार के कर न लगाएं, क्योकि ऐसा करने के वे अधिकृत नही थे और दूसरे 
यह संभावना थो कि उनके ऐस। करने पर अदालतो में आपत्ति की जायगी । 


स्थानीय निकायो को सहायक अनुदान समिति को रिपोर्ट तैयार की गई और 
वर्ष के अन्त से सरकार उस पर विचार कर रही थी । 


आलोच्प वर्ष मे एक नया टाउन एरिया बताया गया और तीन टाउन एरिया 
कमेटियां अवकरान्त की गईं। जिला नियोजन समितियों ने इत निकायों को इस 
उपनगरों के विकास के लिये यथासंभव सभी सहायता तथा टेक्निकल सलाह 
दी। कुछ जिलों में, मुख्यतः वर्तमान सड़कों को पक्‍का करने, तालियो की 
प्रणाली में सुधार करने और बाजारों, अस्यतालो, औषयालयो और पुस्तकालयों 
की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये एक पचवर्षीय कार्यक्रम चलाया गया । नालियों 
और सड़को के सुधार के संबंध में सरकार ने १,०९,८०० रुपये के ऋण 
तथा अनुदान दिये। पिथोरागढ़ (अल्मोड़ा ज्ञिला) और ठतकपुर ( ननीताल 
ज्ञिला) टाउन एरियाओ के बीच सरकार द्वारा निर्मित खुले सोसम में चलने 
वाली सड़क स्थानीय जनता के लिये अधिक सहायक सिद्ध हुई । 


कई टाउल एरियाओं में कुओं को व्तिक्रासित करने, टीका और सुदयां 
लगाने के लिये डेचित व्यवस्था को गयी और कुछ अन्य टाउन एरियाश्नो में धात्रियों 
की भी व्यवस्था की गयी । कतिपय टाउन एरिया स सितियों ते विशुद्ध पानी की 
सप्लाई के लियेहाथ से चलाये जाने वाले पम्प लगाये। 


भेलाई में बन्ध का निर्माण कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा थाऔर इस 
बात को आशा को गयी कि निर्माग कार्य पूरा हो जाने (पर मिर्जायुर में 
राबर्ट सर्भज टाउन एरिया में पानी को सप्लाई की समस्या हल हो जायगी । कुछ 
समितियों ने सार्वजनिक सड़कों पर बिज्जड़ी को रोशनी का. भो प्रबन्ध क्रिया । 


२५-जन-स्वास्थ्य 


सब बातो को देखते हुये राज्य मे लोगो का स्वास्थ्य संतोषजनक रहा और 
वर्ष में किसी भीषण सहासारी का प्रकोफ-नहीं हुआ । इस उद्देश्य से कि हैजा न 
फलने पाये, कुछ 'प्रमुख मेलो में जाने के लिये अनिवाय रूप से टीका लगाने 
“की व्यवस्था की गल्लो और यह उपाय उपयोगी सिद्ध हुआ । 


उत्तर प्रदेश में १२ वर्ष को आयु से कम के अल्प-पोषित तथा कुपोषित 
बच्चो ओर प्रतीक्षिकाओं तथा धात्रियों को निशुल्क वितरण के लिये यूनाइटेड 
नेशन्स चिल्ड्रेन्स इसर्जेन्सी फंड ने, जो लगभग ४,६०,००० पौंड का मक्खन निकाला 
हुआ द्ध का पाउंडर दिया था, उसका पूर्ण उपयोग किया गया। यूनाइटेड 
नेदान्स इसजेंत्सी फंड ने राज्य में जच्चा-बच्चा केख्रों के लिये जच्चा-बच्चा 


ड्छ 


था शिक्षु-स्वास्थ्य सबधी सज्जा और जच्चा-बच्चा उपयोगी ओऔजारो के थैले 
भी सप्लाई किये। यूनाइटेड नेशन्स आ्गनाइजेशन, नेनोताल तराई मे हिसज्वर 
(मलेरिया) नियंत्रण प्रदर्शन योजना और बी० सी० जी० टीका आंदोलन में, 
अधिक परिमाण में सप्लाइयो, मोटरगाड़ियो तथा सज्जाओ की व्यवस्था करके, 
सहायता देता रहा । राज्य सरकार न हिमज्वर नियंत्रण तथा बी० सी० जी० 
टीका-कार्य क्रमो के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय विशवज्ञों के साथ कार्य करने के लिये 
कई ठीमो की व्यवस्था की और उनकी सम्सति के अनुसार क्षय रोग को कम 
करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से ठीका लगाने के लिये फील्ड में काम करने 
वाले बी० सी० जी० कर्मचारिवर्ग की सख्या में वद्धि को। 


आषधियो के द्वत्पादन तथा उसको विक्री पर और कड़ा नियंत्रण रक्‍्खा 
गया और अन्य राज्यों में उप-प्रमाप की औषधियो के तेयार होने तथा 
उत्तर प्रदेश में उनके बचे जाने के*संबध में वहां के नियंत्रक अधिकारियों के 
साथ सम्पर्क बढाया गया। 


नवस्थापित इन्डस्ट्रियल हेल्‍थ आगनाइजेंशन ने अनेक फंक्ट्रियों का निरीक्षण 
किया तथा फंक्ट्रियो में खतरनाक जगहो पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को परीक्षा 
की और कार्य सम्बन्धी परिस्थितियों तथा स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मामलों में 
सुधार करने के लिये सिफारिश कीं। उक्त आगगंनाइजेदन मरे पेशे के *रोगो” 
से संबंधित परिस्थितियों की ओर भी विद्येष ध्यान दिया । 


दाइयो के काम तथा धात्रियो के यहा रजिस्टर्ड असामान्य रोगियो की 
परिचर्या पर नियत्रण रखने के उद्दृश्य से ग्रामीण जच्चा-बच्चा केन्द्रो का लगाव 
अस्पतालों से कर विया गया।, 

१६५०-५१ ई० मे क्षय शी गकी सीलो की बिक्री से २,३६,४०७ रु० 
से अधिक इकट्ठा हुआ और यह निणय किया गया कि सरकार, जो धनराशि 
यहिले ही से दे रही थी, उसके अज्लविरिक्त यह धनराशि भी स्थानीय क्षय रोग 
योजनाओ के सबंध में व्यय की जाय । भारत में लोगो को क्षय रोग की शिक्षा ' 
देने के उद्देश्य से (अफ्टूबर, १६५० ई० मु) क्षय रोग की सीलों की विक्ली की 
एक थोजना प्रारम्भ की गयी । इस योजना के अधीन प्रत्येक व्यक्क्निसे १ आना 
मूल्य की एक सील खरीदन के लिय कहा जाता है और लेन-देन के समय रोग के 
संबंध में कुछ उपयोगी बातो की सूचना भी दी जाती हे । 

इंडियन रेड क्रास सोसाइटी की उत्तर प्रदेश शाखा और लखनऊ क्रे म्युनिसिपल 
बोर्ड ने मिल्क कर जनता को गुह-व्यवस्था के शैंबंध में सुझाव देने के लिये प्रयोगात्मक 
आधार पर लखनऊ में काये प्रारम्भ किया । इस सबंध में राज्य सरकार ने भी 
१०,००० रु० का एक प्रतीक अनुदान दिया। महिलाश्ो श्रोर पुरुषों के लिये 
अलग-अलग क्लिनिको की स्थापना की गयी और वहां शरीर तत्व संबंधी बातो 
तथा गर्भाधान नियंत्रण के सिद्धान्तों की विस्तारपुर्वेक व्याख्या की गयी । इन 
क्लिनिको में लागत मूल्य पर बिक्नी-के लिय साहित्य तथा, सामग्री. भी उपलब्ध 
थी। . दिसम्बर, १६५१ ई० के अन्त तक ६ महीने मे १,००० से अधिक व्यक्तियों 
को सुझाव दिया गया । इस योभ्षना को ह्राज्य के दो अन्य बड़े नगरो में प्रसारित 
करने के लिये निर्णय किया गया । ० रु 

आबादी के कूडा-कुरक्ट से तैयार की गयी कृषि संबधो मिलवा,खाद में 
विगत वर्ष के परिमाण से ८ प्रतिशत की व॒कद्धि हुईं। कतिपय प्रारम्भिक 
कठिनाइयो के कारण कसाई बाडे की बेकार चीज़ो से रबत प्राशित खाद (0]00त 
मार्क्षी ऋक्णाप्रा० ) तेयार करने की योजना अधिक प्रगति नहीं 
कर सकी और कानपुर के म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा केवल ३०० मन खाद तैयार 
की गयी । यह खाद ज्ञीघ ही बिक गयी । 


४६ 


ग्रामीण स्वास्थ्य के छोटे निर्माण कार्यो के लिये स्टेट हेल्‍थ बोड द्वारा 
५,६०,००० रु० का सहायक अनुदान दिया गया। 


हरिजनो के लिये कु्यें बनाने की दह्शा में और ऐसी योजनाओो की भी दक्षा 
सें, जहां विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की रियायत की आवश्यकता प्रतीत 


हो, निर्माण कार्य की आधी लागत तक की सहायता देने का सामान्य नियम शिथिल 
कर दिया गया । 


स्टेट हेल्‍थ कौसिल की दो बेठके हुई औरणउन बेठको में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य 
प्रदासन, संक्रामक रोगो के अस्पतालो, जबिकीय पदार्थों के प्रमापण तथा चिकित्सा 
अनुसंधान को प्रारम्भ करने और उस पर नियत्रण रखने के, लिये राज्य सगठन 
'की स्थापना से संबंधित नीति की विभिन्न बातो पर विचार किया गया। 


२६--गजड्य-रा जस्व 


१६५०-५१ ई० के बजंट में ५ लाख रुपये का अनुमानित बजट ठीक ही 
निकला, यद्यपि आय तथा व्यय दोनों ही में ३२७ लाख रुपये की कमी हुई । 

१६५१-५२ ई० के मल बजट सें आह्या की जाती थी कि ६,१२६ लाख 
ऋपया आय होगी और ६,१५१ लाख रुपया व्यय होगा और इस प्रकार २५ लाख 
रुपये की कमी होगी । 

१६५१-५२ ई० के संशोधित अनुमान तखमीने में आय घट कर 
9,६६५ लाख रुपया हो गयी और व्यय ५,७०६ लाख रुपया । इस प्रकार ४१ 
लाख रुपये को कमी हुई, जिससे रेवेन्यू रिजये फन्‍ड से रुपया संक्रमत करके 
पूरा क्या गया। 


मल बजट सें १,६७६ लाख रुपया पुजो व्यय घटकर संशोधित बजट में 
१,५३६ लाख रुपया हो गया। यह कमी मुख्यतः इसलिये हुई कि राज्य सरकार 
से असमोनियम सहल्फेट फंक्टरी के लिये पुजो कौ लागत के रूप में €० लाख 
रुपये की जो व्यवस्था की थी उसका उफ्भोग नहीं किया गया और यह कि सीसेन्ट 
'फेक्टरी प्रोजेक्ट” से सस्बन्धित निर्माण कार्यों की प्रगति धीम्की रही । 


सरकार को आशा थी कि १६५१ ई० में बाजार से ४०० लाख रुपया ऋण 
सिल जायगा, किन्तु वास्तव सें २०३ लाख रुपया ही सिल सका। 
५०० लाख रुपये के ट्रेजरी बिलो के जूछरी करने का पहले जो विचार था वह 


आवश्यक नहीं समझा गया और तदनुसार कोई ट्रेजरी बिल नहीं जारी किये 
गये । 
२७--आबकारी 

शराबबन्दी के सम्बन्ध सें राज्य सरकार को नीति में कोई परिवतंन नहीं 
हुआ, यद्यपि आलोच्य * वर्ष में इस योजना को और आगे बढ़ाया अच्छा नहीं 
समझा गया । भसदनिषेध की प्रगति बड़ाने के लिये [प्रगादरूप से प्रयत्न किये 
गये और पेंदल सफर का प्रयोग, जिसके द्वारा “पिछले वर्षों में अच्छे परिणाम 
प्राप्त हुये थे, नये क्षेत्रों में चालू किया गया। 

,इलाहबाद और मिर्जापुर जिलों के निर्दिष्ठ क्षेत्रों और बन्देलखन्ड रीजन 
को छोड़ कर, जहाँ देशी शराब को पहले की दरें बहुत कम थीं और जहां 
शराब अधिक पी जाने लगी, देशी दराब पर सहसूल ज्यों का त्यों रहा। ३१ 
साचे, १६४६ ई० में अफोप्त खाता निषिद्ध करने की भारत सरकार को नीति 
के अनुसार अफोम की निकासी का सूल्य २४० रु० ७ आता प्रतिसेर से बढ़ाकर 
२८० ० प्रतिसेर कर दिया गया, जिससे कि उसकी खपत कम हो जाय । 


3७ 


यह अनुमाव किया गया कि देशी शराब की खपत १.६ प्रतिशत घट गई और 
भांग की खपत २९७४ प्रतिशत बढ़ गयी । यह आशा की जाती थी कि अफीस और 
शांजा की खपत कमदशः २१.४ प्रतिशत और ४१.४ प्रतिशत गिर जायेगी ॥ 
अफीम की खपत में कमी की आशा इसलिये को जाती थी कि ईसकी निकासी के 
मूल्य में' वृद्धि हो गयी थी और दूसरे यह कि भारत सरकार ने इसका कोदा 
कम कर दिया था। गांजा की खपत में कभी की आशा इसलिये की जाती थी 
कि वह बहुत बड़ी तादाद में चोरी से नेपाल से मगाया जाता था। इस 
प्रकार चोरी से गाजा लाते को रोकने के_ सम्बन्ध में भारत सरकार नें 
कार्यवाहियां की । कुल अनुमानित-राजस्व ६६३ २० लाख रुपये से घटकर 
६४३९६४ लाख रुपयें रह गया अर्थात्‌ २.६ प्रतिशत की कमी हो गयी । चालानों 
को कुल संख्या २ ४६ प्रतिशत घढ ग़ई और उनकी सर्या ८,३१६ रह गयी। इनमें 
से १,४८४ड मुकदसे कच्ची झराब बनाने के थे, जबकि पिछले वर्ष मुकदसों 
को संख्या २,१११ थी । 

१ अग्रेल, १६९५१ ई० से डितचड स्प्रिठ का बिक्री शुल्क १२ आना 
अति बलक गलन से बढाकर २ रुपया प्रति बल्क गेलन कर दिया गया । इस 
चर्ष विदेशी दराब को फुटकर बिक्री की लाईसेंस्स फीस भी १०० प्रतिशत 
खढा दी गयी। 

उत्तर प्रदेश में नीरा की बिक्री की योजना बनाई गयी और लखनऊ 
से एक दूकान खोली गई । यह नि३चय किया गया कि इस योजना को अन्य 
क्षेत्रों में चलाने के पहिले इस शहर में इसका काम देख लिया जाय । 

राज्य में भदिठयों की सख्या १६ से बढकर १६ हो गई । इनमें से १२ 
करीब करीब पृुर्णरूप से पावर अल्कोहल के उत्पादन में लगी हुई थीं । 
रामपुर जिला और मुरादाबाद जिला के एक भाग को छोड़कर पावर अलकोहल 
योजना सारे उत्तर प्रदेश में चाल, कर दी गयी । आबकारी कमिश्नर शीरे के 
कन्ट्रोलर के रूप में कार्य करते रहे। चूकि पावर अलकोहल उद्योग एक 
सहत्वपुर्ण राष्ट्रीय उद्योग है और पावर अलकोहल तेयार करने में शीरा एक मुख्य 
कच्चे साल के रूप सें प्रयोग किया जाता है, इसलिये शीरा जमा छरने और उसके 
'उपयोग पर प्रभावपुर्ण नियन्त्रण रखना आवश्यक था। इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्र० नियम, १६५१ ई० १ दिसम्बर, १६५१ 
ई० से प्रचलित किया गया । इस सिलसिले में भारी काम को, संभालने के लिये 
कुछ अब्विरिक्त असले की स्वीकृति भ॑; दी गयी । 


२८--न्यायालय तथा जेल 


आलोच्य वर्ष में कुछ ऐसी आवश्यक कार्यवाहियां की गयीं जिससे हाईकोर्द 
तथा अधीनस्थ दीवानी अद्यलतों से मुकदसें का फंपला और जल्दी हो सके 
आर बकाया कामों में कमी हो सके । भारत सरकार ने हुई कोर के लिये 
जजो की स्वीकृत संख्या २० से बढ़ाकर २४ कर दिया ओर डिंस्ट्रक्ट तथा 
सेशन जजों के कंडर को बढ़ाकर (३० से ३७ कर दिया । इस कंडर में 
रामपुर, एटा और मथुरा में डिस्ट्रिक्ट जजों के तीन पद, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार 
का एक पद, डिप्ठी लोगल रिमेम्बरेन्सर का एक पद तथा डिपुटेशन रिजर्व 
के लिये दो पद सम्मिलित किये गये। प्वह भी आवश्यक समझा गया 
कि सिविल और सेशन जज के कैडर को बढा कर १५ से ४४५ कर दिया जाय 
ओर सिविल तथा सेशन जजो के २५ अस्थायी पदो को स्थायी कर दिया जाय ॥ 

एटा और मथुरा में डिस्ट्रिक्ट जजों के दो नये पदो के बन जाने से बहुत 
दिनो से अलग नयी जजी के लिये जनता की जो मांग थी वह पूरी हो गयी। 
सिविल तथा सेशन जजो का कंडर बढाने का निदचय इसलिये किया गया कि 


ध्ण 


सिविल तथा सेहन जजो के पदों पर अस्थायी रूप से मुन्सिफ बहुत दिनों 
तक काम करते रहे और मुन्सिफो की जगहो पर जो काम करते रहे उससे 
उनकी अदालतो में मुकदमे के निपटारे को अवधि बढती जाती थी। सिविल 
तथा सेशन जजो के पदो पर मुन्सिफो के अस्थायी रूप से काम करने के फलस्वरूप 
मुन्सिफों के कंडर में रिक्त स्थानों की पूति अब की जा सकती थी। 


“ सरकार ने यह भी आदेश जारी किये कि सम्मनो कौ तामील समय पर 
और जीघध्य हो और नकल ज्ञीव्य दे दी जायए करे। नकल के मुकदमे की कार्य- 
क्षमता बढ़ाने के विचार से विभिन्न जजी के नकल मुकदमो के लिये और 
अधिक टाइपराइटरो क॑। व्यवस्था की गई और जहा आवश्यक था वहां नकलनवीसों 
की संख्या बढाने के प्रघनन पर विचार किया गया। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटो को 
भी आवदयक आदेश दिये गये कि नकल देनेन्में जल्दी की जाय और जमानत 
की दरख्वास्तें जल्द निः्टाई जाय । | 


इसी बीच जुडिशियल रिफार्म्स कमेटी ने न्‍्याय-व्यवस्था के प्रदन पर विचार 
किया । इसके फलस्वरूप कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर में प्रस्तुत की 
झौर कर्ज्विधि में सरलता, अनौवइ्यक गवाही को कम करने, विभिन्न वर्गों 
को अदालतों के सगामि तथा अतिछाही अधिकार-क्षेत्रो को दूर करने के 
सम्बन्ध में. सिफारिशे की । वर्ष के अन्त में यह रिपोर्ट सरकार के विचारा- 
घोन रहे || 


कुमायूं डिवीजन तथा पहिले की आंशिक रूप से पृथक्‌ किये गये क्षेत्रों 
को विशोर्ष समस्याओं की जांच करने और इन क्षेत्रो की न्‍्याय-व्यवस्था को राज्य 
के अच्य क्षेत्रों में प्रचलित न्‍्याय-व्यवस्था के स्तर पर लाने की एक योजना बनाने 
के लिये सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी! “छसने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की और उसकी सिफारिशों पर विचार करना आरम्भ किया गया। 


आ्केझ्य दर्ष में मथुरा छर एटा के लिये दो नये जजो के नियुक्त हो जाने के 
कारंण इस राज्य सें वतेसशत डिवोजनों की सख्या में दो नये सेदान्स डिबीजनों 
की वड्धि हो गई । बरेली, कुमायूं और लखनऊ सेशन डिवीजनो में अतिरिक्त जिला 
और सेशन जजो के अस्थायी न्यायालय और राज्य के २९ जिलो में सिबिलू और 
सेशन जजो के अस्थायी न्यायालय इस उद्देश्य से स्थापित किये गये ताकि 
फौजदारी _के अधिक कार्य को निःटाने में सुविधा हो सके ।« इन अस्थायी 
न्यायालयों ने कुल मिलाकर २४ साल ११ महीने ओर २३ दिन काम किया, 
जबकि पिछले वर्ष २५ साल ७ महीने और ६ दिन काम किया था। 


सथुरा और” आगरा 'के लिए दो नयी जजी बन जाने के परिणामस्वरूप 
दीवानी न्‍्यायालयो के अधिकार-द्षेत्र में कुछ परिवत्तन हुए। इस वर्ष २९ स्थायी 
आर ३ अस्थायी जिला जजो के न्यायालय” और १५ स्थायी और ३६ दीवानी 
और सेशन जजों के. न्यायालय काम करते रहे । अतिरिक्त जिला जजों की 
संख्या , तीन'ही बनी रही। इस वर्ष २३ अतिरिक्त दीवानी जजों के अतिरक्ति 
दीवानी जजो के ४२ स्थायी तथा”२ अस्थायी न्यायालय कार्य करते रहे। &१ 
” स्थायी और ३ अस्थायी मुन्सिफो के न्यायालय और इसके अतिरिक्त ३३ अतिरिक्त 
मुन्सिफो के न्यायालय भी कार्य करते रहे । स्थायी स्माल काजेज न्यायालय 
की संख्या १९ थी जिनमें से २ स्थान रिक्त रखे गये । आहलोच्य वर्ष में 
गांव मुन्सिफ का कोई न्यायालय नहीं था। सिविल जजो ने मुकदमे को पुरी कार्ये- 
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वाहियां करने के बाद कुल २,३२४ नियमित मामले और मुन्सिफों ने कुल 
२१,१२६ मामले निपटाये। स्माल काजेज कोर्ट ने. 5५,५१७ मामले निपटाये। 
इन्सालवेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग ४२ सिविल जजों 
ने किया । बाराबकी और अल्सोड़ा में अवेतनिक मुन्सिफों के न्यायालय 
कार्य करते रहे। इन न्यायालयों हारा निर्णीत मुकदमों की संख्या ४६४ से घटकर 
२४७ हो गई। दन्‍्ड विधि संग्रह की अनुसूची १ के आडर ५ के नियम २ 
के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने वाले पक्षो की संख्या १०,५५२ 
से बढ़कर १३,५७१ हो गयी। इसमें से ७,१८६ से पुछताछ की गयी। तामील 
करने वाले समनो की संख्या बढ़कर €,९५,५५७ हो गई । जिन समनो 
को दन्‍्ड विधि संग्रह की अनुसूची १ के आर्डर १६ के नियम ८ के अधीन 
पक्षों ने स्वतः तेमील किया उनकी झंख्या बढकर २,००,०४६ हो गई । 


आलोच्य वर्ष में जेलों की देनिक औसत आबादी मे कुछ कमी हुई । 
जेलों में अनुशासन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति आसतौर पर संतोषजनक 
रही । बहुत सी ईंमारतो में कुछ आवश्यक सुधार किये गये और उ्नन॒क़ी 
मरम्मत की गई तथा कुछ जेलो में पानी की सप्लाई की व्यवस्था में 
सुधार किये गये। तीन और जेलो में तथाकुछ क्वार्टरों मे बिजली का 
प्रबन्ध किया गया। बन्दियो को कुछ और अधिक आराम देने तथा सुविधा 
पहुचाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये गये । अनेक जेलो में बन्दियों के 
मनोरजन के लिये नाठको, प्रदर्शिनियो तथा सिनेसा की व्यवस्था की गई और तीन 
जेलो में बन्दियों के लिये जलपान-गृह खोले गये | देवी विपदा्रो के कारण 
खेती खराब हो गयी, परन्तु जेलो के उद्यानो का रखरखाव बहुत अच्छा रहा । 
११ जेलो में खेती के फार्मो की स्वीकृति दी गयी। उद्योगो के सम्बन्ध 
में आमतोर पर उन्नति हुई । 


२९--शान्ति और व्यवस्था 


अपराधों की संख्या, जो पिछले वर्ष स्वतन्त्रता प्राप्त करने के समय 
से १९५० ई० में सबसे कम थी, १६५१ ई० से और भी कसम हो गयी। 
मुकदमा चलाने वाली शाखा का पुनस्संगठन और कुछ जिलों में तफतीश 
करने वाले अमला का वाच्र ऐन्ड द्वार्ड स्टाफ से अलग करने का 
कार्य वर्ष " में पूरा हो गया और पाठ्य विषय समिति को सिफारिशों 
को जो विभिन्न पुठ्यक्रमों में कुछ नये विषयों को सम्मिलित करने, तथा 
शिक्षा के उन्नत तरीके इत्यादि के सम्बन्ध सें थी और जिनको कार्यान्वित करने 
में कोई वित्तीय कठिनाई नही थी, कार्यान्वित किया गया । 


पुलिस सें अशिक्षित सिपाहियो की प्रतिशत संख्या को कम करने के सम्बन्ध 
में निश्चितत कार्यवाही को गयी । इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण पुलिस की संख्या में 
से अशिक्षित सिपाहियों की संख्याँ करीब*०१४ प्रतिद्मत कम हो गयी। तफतीद 
विभाग ने और उन्नति को । है 


विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध प्रायः काफी अच्छे रहे और 
प्रत्यक्षरूप से उनके बीच सनमुटाव के कोई कष्टदायक लक्षण दृष्टिगोचर 
नहीं हुए । सीमा के उस पार देश में युद्धोन्‍्माद के प्रदर्शन की इस देश में 
बहुत कस गम्भोर मनोवेज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। हां, मुसलमान सम्प्रदाय 
के एक छोटे से बर्ग में कुछ घबड़ाहट अवश्य थी और यह रिपोर्ट मिलो कि 
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यह घबडाहट उन पन्नों के कारण और भो बढ़ गयी जो पाकिस्तान सें रहने 
वाले उनके मित्रो या रिहतेदारों नें भेजी थी तथा जिनमें उन्होंने युद्ध अवशध्यम्भावी 
बताकर मुसलसानो को पाकिस्तान चले जाने के लिये लिखा था। लगभग 
सभी बड़े और छोटे त्योहार शान्तिपू्वंक बीत गये और कुछ जगहों पर होली तथा 
ईद के अवसरो पर विभिन्न सम्प्रदायों के लोग आपस में श्रात्‌ भाव से सिले । 
साम्प्रदायिक किस्म की घटनाएं होलीं में एक बार बरेली जिले में और मुहरंस॒ के मौके 
पर बाराबकी तथा बहराईच जिलों से हुई। इन घटनाओं के सस्बन्ध में अधिकारियों 
ने तुरन्त और प्रभावपुर्ण ढंग से कारंबई की। स्थानीय महत्व के सामलों 
जैसे चोरी से पशु वध करना, मस्जिद के सामने बाजा बजानता आदि के सिलसिले 
में समय समय पर अलग अलग जगहों मे जो तनए्तननो दृष्टिगोचर हुई 
उसके सम्बन्ध सें भी अधिकारियों ने इसी प्रकार तुरन्त ही और प्रभावपूर्ण 
ढंग से काररवाई की। आहलोच्य वर्ष बड़ी"ही शात्ति के साथ बीता तथा छोणों 
में सेलजेल रहा और राज्य में आम चुनाव के पहिले स्थिति पिछले आम 
चुनाव की तुलनी में बहुत ही संतोषप्रद थी । पिछले आम चुनाव में तो 
उत्तर प्रदेश एक प्रकार से सास्प्रदायिक उन्माद का कीड़ास्थल बन गया 
था ३ 


प्‌ 
भाग ९२ 
विस्तृत अध्याय 


अध्याय १--सामान्य प्रशासन और स्थिति 
११४१ ३० में सरकार के सदस्यगण 


महासान्य श्र हारसस जी पेरोशा मोदी इस वर्ष भी राज्यपाल के पद पर 
कार्य करते रहे । 


इस वर्ब भन्त्रि परिषद्‌ के सदस्यों में कुछ परिवर्तन हुए । वर्ष के प्रारम्भ 
से साननीय म्‌ख्य सन्‍्त्री सहित सन्त्रियों की संख्या १० थी। ४ जन, १६५१ 
ई० को साननीय मुख्य सन्‍्त्री के समा सचिब श्री चरण सिंह सन्त्रि परिषद्‌ 
के संदस्य के रूप में. 'पम्मिलित किये गये । इस प्रकार सन्त्रिमंडल में मन्त्रियों 
की सख्या बढकर ११ हो गई। अगस्त के प्रारम्भ में सानतोय श्री केदवदेव 
मालवीय और मसाननीय श्रीं तिसार अहमद शो रवानी के पद रिक्त हो गये और 
तदुपरान्त उसी महीने मे श्री अली जहीर और सभासचिव अर| हरगोविद सिंह 
सन्त्रि परिषद्‌ के सदस्यो के रूप में सम्मिलित किये गये और उन्हें ऋमशः 
(क) न्याय और श्रम तथा (ख) उद्योग और सहयोग विभाग दिये गये। अक्तूबर 
में मानतीय श्री लाल,बहादुर न, जिनके पास पुलिस और परिवहन विभाग थे, 
अपना सन्सत्रिपद रिक्त कर दिया और माननीय शिक्षा सन्‍त्री ने पुलिस विभाग 
आर माननौय साल सन्‍्त्री ने परिवहन विभाग का कार्य संभाला । इन प्रबन्धों 
के सम्बन्ध में माननौथ म्‌ख्य मन्त्री ने वित्त विभाग का काम संभाला शोर अन्य 
साननीय संत्रियों के कार्य विभागों का भी फिर से निर्धारण हुआ । 
वर्ष के अन्त में मंत्रिमंडल०्फे सदस्य और उनमें से प्रत्येक के कार्य-विभाग 
(पोर्टफोलियो) निम्नलिखित थे :-- ञ 











» शक साननीय भन्‍्त्र। के नाम न 2७20 37 
क्त्ल्छाः ७ 
१ साननीय प० गोविद बललभ पन्त,विधान सभा. सामान्य प्रशासन तथौीं 
के सदस्य, मुख्य भत्त्री वित्त 
माननीय हाफिज मोहर्मद इन्नाहीस,वि० स०्स०. यातायात ६ 
साननीय डाकटर सम्फर्णावन्‍द,वि०स०स्‌० शिक्षा तथा पुलिस* 
साननीय श्री हुकुम सह, वि० स० स० माल, वन और, 
* परिवहन 
५ सानतीय गिरवारी लाल,वि०स० स० आबकारो, जेल, रजि- 


स्ट्रे शन, स्टाम्प और 
हरिजन सहायक 


हा 


कानून तथा 
व्यवस्था 


नपाल की 
- स्थिति 


क्रम-- 
संख्या 





क्‌ 
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(पोर्टफो लियो ) 


जन वरपनननमनवरनअमनमसन»५५<कनकनमक पतन, 


५ जे गरू का हे हि 
माननीय मंत्री के नाम बेभागिक कार्य-विभाग 





६ माननौय श्री आत्सारास गोविंद खेर, वि० स० स० स्वशासन 


हे 


2... ०--म>+ न सनम पाननीपनीन विनान कन-+>ननन- न + तन “नमन न. अननकम नमन. 5० ्नीननाओ >> 








अगस्त, १६५१ ई० मे माननीय मुख्य स्त्री के सभा सचिव, श्री जगन 
प्रसाद रावत, ने त्यागपत्र दिया । तदनन्तर सितम्बर में श्री जगमोहन 
सिंह नंगी, वि० स॒० स० को साननीय मुख्य सन्‍्त्री का सभा सचिव नियुक्त 


किया गया। 


इस दर्ष के अन्त से निम्नलिखित सभा सचिव अपने अपने पद पर कार्य 


करते रहे--- हा 

(१) श्री मगला प्रसाद, वि० स& स० . माननीय मुख्य सन्‍्त्री 
(२) श्र जगभोहन सिहनेगी, वि० स० सं० से सम्बद्ध 

(३) श्र लवाफतहुसे।, वि० स० स॒० मानतीय यातायात 
(४) अं! वहीद अहमद, वि० प० छ० मन्त्री से सम्बद्ध 


२--प्रश्ासकीय कायवाहियां 


इस वर्ष इस राज्य में सामान्य आपराधिक स्थिति संतोषजनक रही और 
विधि तथा व्यवस्था की दृष्टि से इस राज्य में अपेक्षाकृत अधिक द्वान्ति बनी 
रहो। बरेली जिले मे होली के अवसर पर दोनो जातियो में मुठभड़ हो 
गई और झांसो स्र दगा हो गया, जिनके संबंध में पुलिस को गोली 
चलाना पड़ी कं । ये ही दो घटानाये उन थोड़ी सी घटनाओ में से थी जिनके 
कारण , सार्वजनिक शान्तिभग़हुई । इस वर्ष की एक सर्म/चीन और उल्लेख- 
नपय विशेषता यहु थी, कि बुहुद सो दशाओ में गाव के लोगों ने डाकुझे का सामना 
किया और कानून भंग करन वालो को पकड़वाने मे पुलिस क। सहायता की । 
कुख्यात डाकुओओ के गिरोहो को भग करने में भी पर्याप्त सफलता मिली । 


भारतीय सेना की सहायता करने के लिये, जो नेपाल सरकार की प्रार्थना 
पर भारत सरकारने सौमापार के आतंकवादी तत्वों का सामना करने के 





७ माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, वि० स० सं० स्वास्थ्य और रसद 
९ (सिविल संप्लाईज ) 
८. माननीय श्र! चरण सिह, वि० स० स० ५ कुषि, पशुपालन तथा 
हु सुचना 
&£ माननीय श्री सेयद अली जहीर,बि० प० स० न्याय तथा श्रम 
१०--माननीय श्री हरगोंविद सिह,वि० प० स॒० उद्योग तथा 
सहकारिता 


"७. ०+नललनमत...3+4के ७ूमक--कााअा० «कर 


ब्ट्रे 


लिये भेजी थी, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल को आदेश दिया गर्या । नेपाल 
सेना के साथ फरवरी में कार्यवाहियाँ प्रररम्भ की गयी और बहुत से कानून भंग 
करन वालों को उनके नेता डा० के० आई० सिह के साथ गिरफ्तार कर लिया 
गया। जूलाई मे प्र/न्तीय सगस्त्र पुलिस दल के यूनिट्रों को डा० के० आई० 
सिह की, जो नेपाल में पुलिस की हिरासत से निकल भागे थे, फिर से पकड़ने 
की कार्यवाहियों के सम्बन्ध मे नेपाली सेना को सहायता करने के लिये 
खुलाया गया । 


श्रिवेन्टिव डिटेन्शन (अमेन्डमेट) ऐक्ट, १९५१ के बन जाने से केन्द्रीय 
प्रिबेच्टिव डिटेन्शन एक्ट, १९७५० (निवारक निरोध अधिनियम) एक साल 
के लिये और बढ़ गया। उसकी प्रक्रिया में भो कुछ परिवर्तन किये गये और म्‌ल 
अधिनियम के उपबन्धों को नजरैंबन्दों के पक्ष में और अधिक उदार बना 
दिया गया । सश्योधित अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि नजरबन्दी 
के सब मामलो को ऐसे एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए 
जिसमे तीन सदस्य हों श्रौर उनमें से सब के सब न्यायाधीश होने चाहिए। इस 
राज्य में उक्त बोर्ड से दो हाई कोर्ट के न्‍्यायाधीश और एक जिले के न्यायाधीश 
(डिस्ट्रिक्ट जज) थे। इस ब्ष के प्र/रस्भ होने के समय विचाराधीन भौसलों 
को संख्या ५थी और वर्ष के भीतर एडवाइजरी बोर्ड ( परामश्ञंदात्रो 
बोर्ड) के पास ४५ भामले भेजे गये । उक्त बोर्ड ने ३२ मामलों में नजरबन्दो 
के आदेशो का अनुमोदन किया और १६ सामलो में ये आदेश बोर्ड की रिपोर्ट 
के आधार पर निरसित किये गये । 


१६५० ई० के अन्त से यू० पौ० मे सावंजनिक शान्ति बनाये रखने 
का (रद्द करने) विधेयक, १६५००६० को विधान मडल में प्रस्तुत किया गया 
ओर जनवरी में पारित किया गया। इस अधिनियम को रद्द करके सरकार ने 
स्वेच्छा से ऐसे कुछ विशेष अधिकारो को छोड़ दिया, जो उसे विभाजन के बाद 


के उद्देगका र! दिनों में साप्प्रदायथिकताजन्य संक& को निवारण #रने के लिये 
झहुण करने यड़े थे। 


इस बू्ष जिला अधिकारी डिव॑जनों के कसिइनरो, भूसि-व्यवस्था कसिइतर 
तथा माल बोर्ड के कामो को फिर से निर्धारित करने की एक नई योजना के 
अतु सार मसहत्वयुणं प्रशासकीय परिवर्त न किये गए । 


इस योजना के प्रचलित होने से पुर जिला अधिकारी जिला प्रसाशन 
केव्षिय से डिवीजन के कसिइनरो और माल बोर्ड द्वारा सरकार खरे सम्बद्ध थे। 
इस प्रणाली के अनुसार कास को निपटाने से दोहरी कार्यवाही करनी पडती 
थी और देर भी लगती थी। छतससे यह, अनुभव किया गया कि जिला प्रशासन 
का उत्तरदायित्व पूर्णतः जिला अधिकारियो में हैं| निहिश होना चाहिए 
नकि उनके और सरकार के बीच के सध्यवर्ती और उनमें युग पद मा संयुक्त 
रूप से । जिला अधिकारी को स्थल के आसच्न क्रधिकारी के रूप मे दिन-प्रति 
दिन के मासलों को निपटाने के लिये पूर्णत' उत्तरदायी बनाने और ऐसे मासलों 
से कमिइ्तरो और माल बोर्ड को उनके दायित्व से मुक्त करने और बाद के 
इन दोनों प्रतधिकारियों को माल की अदालतों के काम का निरीक्षण और जिले 
का सामान्य प्रशासव तवय। अपील और पुनरीक्षण के न्यायालय के काम 


कादनों का 
निर्माण 


साल बोड 
डिबीजनों के 
कमिदनरों 
तथा भूसि- 
व्यवस्था 
कमिदनर 
(लेड रिफासर 
कमिश्भर) के 
कार्यों का 


श्र 


पुनस्सं गठन 


(१) सित- 
स्वर, १६५१ 
ई० तक की 
स्थिति 


४४ 


सॉौंपने के प्रदन' पर" अच्ततः विचार प्रारंभ किया गया। इस प्रहन पर भली 
प्रकार से विचार करने के बाद सितम्बर, १६५१ ई० में एक योजना बनायी 


गयी और उसके सम्बन्ध में उसी महीने में जारी की गई आज्ञाश्नों हारा उसे. 
कार्यान्बित किया गया। 


किये गये परिवर्तेनो को उपयुक्त रूप से समझने के लिये यह आवश्यक 
है कि इन आज्ञाओ्ओं से प्रभावित होने वाले प्राधिकारियो द्वारा सिध्म्बर, 
१६५१ ई० तक किये गये कामों और प्रद्योग किये गये अधिकारो को ध्योन 
में रता जाथ। 


१९२२ ई० से पूर्व साल बोर्ड रेवेन्यू ऐक्ट, टेनेन्सी' ऐक्ट और अन्य 
सम्बद्ध अधिनियमों के अधीन उच्चतम न्य[याधिकरण के रूप में काम करता 
था जिसके सामने कमिहनरों की आज्ञाओ तथा डिगरियों के विरुद्ध अपीलें 
और पुनरीक्षण किये जा सकते थे और कमिश्नर अपने स्थान पर॒ कलेक्टरो 
और प्रथम श्रेणी के असिस्टेच्ट कलेक्टरों से ऊंचे न्यायालय थे। साल बोर्ड 
को विशषलत्रः भू-राजस्व-प्रशासन के क्षेत्र सें और कोर्ट आफ वार्डेस 
बन्दोबस्त तथा स्थाम्प के विषय सें प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण के 
विस्तृत अधिकार भी दिये गये थे। इन सामलो मे कमिदरनरों का सरकार 
के साथ सीधा सम्बन्ध न होकर माल बोडे के हं।रा था। 


बोर्ड आफ रेवेन्यू अमेंडमेंट ऐक्ट, १७४२२ ई० ने माल बोर्ड को कोर्ट आफ 
वाड'स के प्रशासन से सम्बंद सामलो को छोड कर उसके सभो कार्यकारी 
अधिकार से बचित् करके उसे मुख्यतः एक न्यायिक निकाय ( पंप्रताशको 
80069 ) में परिवर्तित दर दिया। अब कमिहनतरों का, जो पठले राजस्व 
प्रशासन के मामलों में माल बोर्ड के अधीन वस्तुतः प्रादेशिक अधिकारी थे, 
सरकार के साथ सीधा सम्पर्क हो गया। 


१९३२ ई० में कार्यकारी आज्ञाओ के द्वारा कुछ मामलो में बोर्ड को 
कार्यकारी फऋिकार दुबारा दिये गये । राजस्व प्रशासन सम्बन्धी 
विज्येषत: भू-अभिलेख, तकावी और सरकारी आस्थानो जेसे गे र-अदालती 
किस्म के कुछ मामले माल बोर्ड को फिर से दे दिये गये। इस प्रकार से वह 
फिर सरकार “और जिला अधिकारियों के बीच के क्राम निपठाने के 
सम्बन्ध में दो मध्यदर्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करने लगा" कोर्ट 
आफ वार्ड एक स्वतन्‍्त्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया । डायरेक्टर 
आफ लैमग्ड रिकार्ड्स (भू-अभिलेख-संचालक) का पद तोड दिया गया 
और माल बोर्ड भू-अभिलेख:संचालक के रूप में प्रख्यापित किया गया । इस 
प्रकार माल बोड अपने प्रशासकीय क्षेत्र में' प्राय: विभागाध्यक्ष के रूप सें 
कास करने लगा और“कमिव्नर कुछ मामलो को छोड़कर, जिनमें वे सरकार से 
सोधे ही पत्र-व्यवहार करते थे, अधिकॉश मामलो में बोड़े के हारा ही! सरकार 
दे पत्र-व्यवहार करने लगे। लक 


१९४७ ई० में सत्ता हस्तान्तरण के साथ हो माल बोर्ड के विधान त्तया 
कर्तेद्यों मे. आमल परिवर्तंत 6 हो गया। बोर्ड के सीनियर मेम्बर के पद का 
तास ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर रखा गया और उसे सभी प्रशासकीय मामलों की 
देखरेख करनी पड़ती थी। कानूनी मासलों को निपटाने के लिये बोडे के 
अस्थायी जुडिशियल सेम्बरो को नियुक्ति की गई। कृषि-आयथकर अधिनियम 
( 3270प्र।पकक 7४5 0०0 ) के पास हो जाने पर साल बा्ड को इस 
क्धितियम का प्रतासन' भी सोप दिया गया। 


प्ण्‌्‌ 


डिवीजनो के कसिइतरों के सस्बन्ध में यह निश्चित किया गया 
कि उन्हें अपील सम्बन्धी अदालती काम से मुक्त कर दिया जाय. और १९४२ 
ई० से एडीशनल (अतिरिक्त) कमिदनरो के पद बनाये गये। अगस्त, १९४७ 
ई० के बाद डिवोजनों के कमिइनरों को संख्या १० सेघटाकर ५कर दी गई 
और प्रत्यक कमिइनर के अधीन दो-दो माल की डिबौजने रख दी गयीं। 


जमीदारी विनाश की योजना के सूत्रपात के बाद भूमि-व्यवस्था कमिदनर 
क। अध्यक्षता म॑ एक पृथक्‌ संगठन बल्लाया गया। 


सितस्ब॒र, १९५१ ई० में विभिन्न प्राधिकारियों के प्रमुख कर्तव्य फिर से 
नियत किये गये जिनका व्योरा नौचे दिया जाता है :-- 


सितम्बर, १६५१ ई० से पूर्व की भाति भाल बोर्ड के दो भाग होगे,। एक 
भाग में प्रशासकीय सदस्य (ऐडसिनिस्ट्रेटिव म्ेम्बर) होगा और दूसरे 
भाग मे न्यायिक सदस्य (जुडिशियल मेम्बर) होगे। प्रशासकीय सदस्य 
(ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेस्बर) का नियन्त्रण कमिहनरों, जिला अधिकारियों, संयुक्त 
मजिस्ट्रेटों. (ज्वाइन्ट मेजिस्ट्रेटो), डिप्टी कलेक्टरो तथा अधिकारियों 
पर होगा । कमिवनर प्रशास्कीय अधिकारी ध्ष्या साल सम्बन्धी अपीलो की 
अदालत दोनों रूपी सम सीध उसके अधीन रहेगा । वह सरकार की ओर से 
यह सुनिद्िचत करने के लिये एक एजन्सी को व्यवस्था करेगा कि जिले के 
कार्यालयों में प्रशासन का देलिक कार्य कुशलता के साथ चलता रहे और 
यह कि जिले के अधिकारी और उनका अमला आचरण तथा कार्य 
सम्बन्धी नियमों का उन आदेशों के अनुरूप पालन करे जिनकी उनसे ब्आाज्ञा 
की जाती है # उसके निदेशानुसार प्रत्मेक कसिइनर जिला कार्यालयों 
तथा अपन क्षेत्राधिकार की अदालतों का निरीक्षण करने के लिये उत्तरदायी 
होगा। समय समय पर निरीक्षण करके प्रशासकोय सदस्य ( ऐडमिनिस्ट्रेटिव 
मेम्बर) इस बात॑ को सुनिश्चित कर देशा कि कसिइतर उचित तथा षर्याप्त 
निरीक्षण-कार्य करते हे। वह प्रत्यक वर्ष कमिदनरों हारा किके गये काम के 
सम्बन्ध में भी रिपोर्ट भेजेगा। प्रशासकीय कतंव्यो के अतिरिक्त वहु विभिन्न 
अधिनियमों द्वारा प्रदत्त माल बोर्ड के पुरे अधिकारों का भी प्रयोग करेगा। 
बोर्ड के न्यायिक सदस्य (जुडिशियल सेम्बर) पृंबत्‌ केवल *माल सम्बन्धी 
अपीलो कौ ही सुनवाई करेंगे और वे कोई भ। प्रशासकीय कार्य नही करेगे। 


प्रशासकीय सैदस्प॑ (ऐंडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) के निदेशानुसार कईमदनर 
अपने अधिक्षेत्र के तहसालदार के स्तर से ऊंचे जिले के कार्यालयों तथा अदालतो 
के निरीक्षण के लिये उत्तरदायों होगा) वे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेडों इंडियन 
सिविल सर्विस, इडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सॉविस तथा प्राविशियल सिविल सॉबिस 
के अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियो के सम्बन्ध में बो्डों' के प्रशासकीय 
सदस्य (ऐंडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) केपास अपनी वाधिक गुप्स रिपोर्ट 
सरकार के पास अग्रसारित करने के लिये भेजेगे। विधि स्था नियमों में 
तद्विषयक व्यवस्थ। होने पर, कमिइतनर ऐसे मामलो की, जो उनके प्रास आये, 
अपीलो तथा पुनरीक्षणों की सुनवाई करता रक्केरा। स्वयं कमिइनर द्वौरा 
दी हुई आज्ञाओं के विरुद्ध अपीले तथा पुनरीक्षण आजकल की तरह, माल 
बोर्ड को किये जायगे। यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, यू० पी० लेब्ड रेवेन्यू एक्ट 
तथा यू ० पी ० इनकम्बर्डे स्टेद्स ऐक्ट के अधोन होने वाल! अपीलों, जैसा न्यायिक 


(२) सित- 
सब्र, १६५१ 
र्ड ० में क्यि 
गये परिवतंन' 
(क) माल 
बोर्ड 


(ख) डिबी* 
जनों के 


कमिइनर 


(ग) भूसि- 
व्यवस्था 
कमिश्तर 
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साल-कार्य, जो आजकल एडीशनल कमिइनरों द्वारा किया जाता है, धीरे धीरे 
कमिदनरो के हाथ में वापस चला जायगा। कमिइनर स्थानीय निकायो से सम्बन्धित 
अपने कार्यभार से यथासंभव मुक्त कर दिये जायंगे और वह अब नियत प्राधि- 
कारियो के हाथ में चला जायगा। आपसे ऐक्ट और उसके अधीन बने नियमो तथा 
पुलिस वितियमों से सम्बन्धित सामलों के सम्बन्ध में कसिइनर का कास 
अब जिला अधिकारियों द्वारा किया जायगा । कमिदइनरों का जेल प्रशासन 
सम्बन्धी कार्यों ओर एक्साइज मेनुअल के अधीन व उनके द्वारा किये जाने वाले 
कार्यो से अब कोई सम्बन्ध नहों रहेगा। सरकारी अपीले दायर करने के 
सम्बन्ध में जिला अधिकारियों हारा कौभई सिफारिशों की छानबीन करने 
केकाम से भीचे मुक्त कर दिये जायेगे। कोर्ट आफ वाइस मसेनुअल के 
अधीन सभी मामलों में कोर्ट आफ वार्ड्स कमिहनरों के हढ/रा कार्यवाही 
करने के बजाय सीधे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से व्यवहार करेगा। मालगुजारी 
का निर्धारण, उसकी वसुली और उसमें 'छूट, नहर-कर तथा अन्य विविध 
करों की वसूली सम.र्थ, राजस्व प्रशासन के कुछ कार्य, जो अब तक 
कमिहनरो द्वारा किये जाते थे, अब भूमि-व्यवस्था कमिदनर द्वारा किये जायेंगे। 
सरकारी आस्थानो के प्रबन्ध से सम्बद्ध मामलों में कमसिव्नर निरीक्षण तथा 
पर्यवेक्षण के कार्यो से मुक्त कर दिया जायगा । 


भूमि-व्यवस्था कमिइनर निम्तालिखित कार्य करेंगे :--- 


(क) रेवेन्यू मनुअल (अध्याय १ से ८ तक) में उल्लिखित पर्यवेक्षण 
सम्बन्धी कार्ये; 


(ख) नहर-कर तथा अन्य विविध करों की वसूली क। पर्यवेक्षण; 


« (ग) सरकारी तथा कुर्क किये हुए आस्थानो के प्रबन्ध के सम्बन्ध में 
जिला अधिकारियो द्वारा सरकार को भज हुए कागजो के सम्बन्ध में 
कारवाई; है 

(घ) भू-अभिलेख सचालक के रूप में काम; 


" (हु ) प्रादेशिक परिवर्तनो (६००४7८००७ ०॥&७70888) बठबारो, चक- 
बन्दियो, “दाखिल खारिजों, पेमाइशो तथा बन्दोबस्तों के सम्बन्ध में कार्य, 
और 


(च) तहसीलदारो तथा नायब-तहसीलदारो के सस्बन्ध सें ऐसे कार्य, 
जो पहले डिवीजनो के ऊमिदनरो द्वारा किये जाते थे। न 


उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) 
के पदो फै लिये भर्तो करने और उक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा को 
दातों के सम्बन्ध में नियम बनाने का काम प्रूरम्भ किया गया और उसकी 
प्रगति संतोषप्रद रही । वर्ष के अन्त में नियसो पर अन्तिम रूप से विचार 
किया जा रहा था। इस वर्ष उस समय तक के लिये जब तक कि इन नियमों 
को अन्तिम रूप न दे दिया जाय, इस सेवा के अधिकारियो का वेतन तदसथ 
स्वीकृत वेतन के दाइम-स्केल में नियत करने की रीति के सम्बन्ध में कुछ 
आज्ञायें जारी की गयी थीं। इस सेवा के सदस्यो (केडर ) की संख्या भी 
नियत की एई। नई सेवा में सम्मिलित डिस्ट्रिकट तथा सेशन जजो के ३० 
स्थायी पदों और सिविल था सेशन जजों के १५ स्थायी पदों मे, 
'डिस्टिक्ट तथा सेशन जजों के ७ अतिरिक्त पद और सिविल तथा सेशन 
जजों के १० और पद, जिनमें से अधिकांश अस्थायी रुप से चल रहे थे 
बढ़ा दिये गये। १ जुलाई, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायिक 
सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) के सदस्यों (केडरों) की संख्या, 


है. 


५५ 


फ्जसमें मथुरा, एटा, रामपूर के तोन नये जजों के पद भो सम्मिलित है, निस्‍्न 
अकार से निश्चित की गयी थी। :--- 


डिस्ट्िक्ट तथा सेशन जज नह हे ३७ 
सिविल तथा सेशन जज ग्क हा ४० 
छुट्टियों के लिये सुरक्षित ४३ ५्‌ 
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उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( यू० पी० हायर जुडिशियल सबिस ), 
डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजो के पदो,« को पूतिके प्रयोजन से, जो पहले इंडियन 
सिविल सविस के यू० पी० केडर सें सम्मिलित थे, १९४९ ई० में प्रचलित 
की गई थी और १५ अगस्त, १९४७ ई० से ही सप्रभाव हो गयी थी। उतत 
समय ८००-५०-१,०४७-६०-१,३००-५०-१,८०० रुपया का अस्थायी 
बेतन-क्रम अर्थात्‌ इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिय सरत्रिस का उच्च वेतन-ऋम 
नई सेवा में आने वाले डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के पदों पर काम करने, वालों 
के लिये स्वीकृत किया गया था। 


नई सेवा की रचना से पूर्व अर्थात्‌ १४ अगस्त, १९४७ ई० तक डिस्ट्रिक्ट 
तथा सेशन्स जजो के सब पद, जिनकी सख्या ३० थी और जिसमें यू० पी० 
सिविल सर्जिस ( जुडीशियल ब्राच) के अधिकारियो की पदोन्नति के लिये सुरक्षित 
९ पद और सिविल तथा सेशन जजो के १५ स्थायी पदों में से ४ पद सब्मिलित 
थे, इंडियत सिविल सर्विस के यू० पं५० के केडर पर आधारित हुआ करते ये ओर 
सिविल तथा सेशन्स जज और डिस्ट्रिक्ट तथा सेदन्स जज के पदों पर नियुक्त 
किये जाने वाले सिविरू स्विप्त (जुडिशियल ब्रान्च) के अधिकारियों को 
ऋमशः इडियत सिविल सर्विस के छोटे श्ौर बडे वेतन-क्रमों के अनुसारु वेतन 
दिया जाता था। १५ अगस्त, १९४७ ई० से इडियन सिविल खविस तोड दी 
गई और उसके स्थान पर इडियन ऐडसिनिस्ट्रेटिव संविस रक्‍खी गई, किन्तु 
भारत सरकार ने इडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सविप्त के कैडर में कोई न्यायिक 
यद न रखने का निदचय किया। उन्होने राज्य सरकार के राज्य की न्यायिक सेवा 
(उप्रवाथंध 6०४70) को पूर्ण रूप से प्रान्‍्तीय सेवा बना लेने का परामशे दिया 
और तदनुसार उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल 
सबविस) अस्तित्व भें आई। 


अवध चीफ कोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिल जाने पर सरकार, ने 
यह निईचय किया कि यू० पी० सिविल सवित्त (न्याय झाखा ) के दोनों अवध 
तथा आगरा के कैडरों को मिला कर एक कर दिया जाय । इस वर्ष उक्त 
दोनो कैडरों के अधिकारियों की "पारस्पदिक ज्येष्ठता को कुछ विशिष्ट नियमो 
के अनुसार इस एक भ्रस्तावित कैडर से निर्धारित करने का" प्रइत सक्रिय रूप 
से सरकार के विचाराधीन रहा । 


यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा) के सम्बन्ध में भर्ती करने के विषय 
पर सरकार ने विभिन्न स्थानों से प्राप्त इस आशय के सुझावों को स्वीकार 
कर लिया कि इस सम्बध सम अपेक्षित अहंता से विधि की उपाधि (ला की डिग्री) 


के साथ-साथ कम से कम कुछ समय तक का वकालत का अनुभव भी सम्मिलित 


यू० पी कक 
सिविल सर्विस 
(न्यौय इझएखा) 


न्यायिक 
अधिकारी 


विशेष मेजि- 


सचिवालय 
पुनस्संग- 


स्टेनोग्राफरो 
के नये 
स्थायी पद 


्ट 


हो । मुंसिफो की भर्ती के लिये अब तक नियमों से विधि की उपाधि की ही 
अहँता नियत की गई थी। अब यह॒निदचय किया गया है कि भविष्य में 
उक्त सेवा में भर्तो होने के लिये प्रार्थना-पत्र देने वालो के लिये यह आवश्यक 
होगा कि उन्होने वस्तुतः कम से कम ३ वर्ष तक वकालत की हो । भर्ती 
हक से अधिकतम आयु की सीसा २७ वष से बढा कर २८ वर्ष कर दी 
गई है । 


इस वर्ष कुछ और परिवर्तन करने का भी निदचय किया गया है । यू० 
पी० सिविल, सर्विस (न्याय शाखा) के पदों *पर नियुक्ति तथा उसके सदस्यों की 
सेवा की दार्तों से सम्बद्ध दो नियमावलियों का संशोधन किया गया और उनको 
मिलाकर एक ही नियमावली बनाई गई और यह आज्ञा दी गई कि यह नियमावली 
बाद में निश्चित किये जाने वाले किसी दिनांक से लागू की जाय । ऊपर 
के अनुच्छेदो में वर्णित उपबन्धों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपबन्ध संशोधित 
नियमावली की मुख्य विशेषताये हे :-- 


(१) यू० पी० सिविल सविस ( न्याय शाखा ) में केवल मुसिफ और 
सिविल जज के पद ही रहेंगे, क्योकि सिविल तथा सेशन्स जज के पद अब उत्तर 
प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) के कंडर से है । 


(२) इस सेवा में भर्ती होने के लिये महिलाये भी पात्र होगी। 


(३) इस सेवा का वेतन क्रम ३५०-३५०-३७०-२५-४००-प्रगुणता 
अगल-३०-७००-प्रगुणता अगल-५०-८५० रु० होगा। 

सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के ६० पदो को १ अप्रेल, १९५१ ई० से 
स्थायी “करने का निश्चय किया था और पब्लिक सर्विस कमीशन से इस राज्य 
के सभी न्यायिक अधिकारियो का सद्शनं करन के लिये 
और उनमें से स्थयोकरण के निमित्त ६० व्यक्तितयों को चुनने के लिये प्रार्थना 
की गई थी। कमीदान के परामर्श पर स्थायी पदो पर ६० अधिकारियों को 
स्थायी करने की आज्ञा जारी की गई और शेष अधिकारी अस्थायी आधार पर 
काम करते स्टे। साथ ही न्यायिक अधिकारियो को नियत वेतन न देकर 
उनके लिये वेतन का एक टाइम रकेल (अर्थात्‌ ३००-२५/२-४००-प्र० अ० 
“२०५/२-५०० ) रुपया निश्चित किया गया और कुछ विशिष्ट नियमो के अनुसार 
नये वेतन-क्रम में उनका वेतन उनके सेवा-काल के आधार पर नियंत किया 
गया । $ श 


आलोच्य वर्ष मे दो विशेष मजिस्ट्रेट, एक कानपुर मे और दूसरा मेरठ में, 
विशेष पुलिस स्थापना से सम्बद्ध कुछ मामलो में कार्यवाही करने के लिये 
नियुक्त किये गये । 

सचिवालय में काम काफी रहा। १९५० ई० में नान-गजटेड कर्मचारिवर्य 
पर सचिवालय प्रशासन विभाग के नियन्त्रण का विकेन्द्रीकररण करन और सरकार 
के सेक्रेटरियों के पास इस कास को सौपने के [लिये जो प्रस्ताव किये गये थे 
उन्हें १ जनवरी, १९०१ ६० से कार्यान्वित किया गया। यह भी निर्णय कियए 
गया कि १ जनवरी, १९५२ ३६० से जमादार और चपरासियों पर उक्त विभाग 
का नियन्त्रण भी विकेन्द्रित किया जाय । 


१ अप्रैल, १९५१ ई० से सचिवालय स्टेनोग्राफरों के १६ पद स्थायी 
कर दिये गय । इन पदो की भर्ती पब्लिक संबिस कसीशन, उत्तर प्रदेश 
द्वारा लिये गये योग्यता-परीक्षा (0प७एशए३8 ॥:०0079007) के परीक्षाफल 
के आधार पर की गई थी। 


(५८ 


सरकार की सामान्य नीति के अनुसार यह भी निर्णय किया गया कि बनारस विलीनीकृत 


और टहरी-गढवाल की भूतपूर्व रियासतों के ६ अस्थायी कर्मचारियों को 
स्थायी रूप से सचिवालय में ले लिया जाय ॥ ये व्यक्ति सचिवालय में इंन 
रियासतो के उत्तर प्रदेश में विलीनोकरण के पद्चात्त अस्थायी पदों पर काम 
कर रहे थे ॥ 


सरकार को इस बात से कुछ चिएुता हुई कि क्लक तथा अपर श्रेणी के 
कमंचारिवर्ग अपनी कथित दिकायतो को अभिव्यकत करने के लिये कुछ 
समय पु से ऐसे उपायो का सहारा लेते रहे है, जो नियमों के अधीन अनुल्ञेय 
नही है अथवा जो परम्परागत रीति से प्रतिकूल है। यह भी देखा गया कि 
सरकारी नौकरो के कुछ सगठनो ने अपनी मागो पर जोर डालने के लिये प्रेस 
तथा राजनीतिक सगठनो की सक्रिय सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया । 
यह सरकारी अनुदेशो तथा नियमों के प्रतिकूल था। इंस स्थिति को सुधारने 
के उदृत्य से अप्रैल, १९५१ ई० में समस्त विभागाध्यक्षो तथा कार्यालयों के 
अन्य प्रधानाध्यक्षो को विस्तृत आदेश जारी किये गये, जिनमे सरकारी नौकरो का 
ध्यान आवेदन-पत्र देने के सम्बन्ध में निर्धारित कार्यविधि की ओर आकर्षित 
किया गया और उक्त विभागाध्यक्षों तथा प्रधानाध्यक्षों से यह कहा गया कि बे 
उन सरकारी नौकरो की सस्थाओ के पदाधिकारियों को, जिनसे उनका संबन्ध हे, 
इस बात की सूचना दे दे। 


निर्वाचनो के अवसर पर सरकारी नौकरो के पूर्णयता निष्पक्ष रहने की 
आवश्यकता पर जोर डालने के अभिप्राय से अप्रेल, १९५१ ई० में सश्कारी 
कमचारी आचरण नियमों में एक सशोधन किया गया, जिससे इस. बात का 
विशेष रूप से उल्लेख किया गया *4के पुरे समय का कोई भी सरकारी नौकर 
विधान सभा के किसी भी निर्वाचन, चाहे वह भारत में या अन्य कही हो जथवा 
म्यूनिसिपल बोड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था अन्यस्थानीय निकायो के किसी निर्घाचन 
के सम्बन्ध मे न तो मताचनाथ प्रचार करेगा न उसमें हस्तक्षेप करेगा, न अपना 
प्रभाव डालेगा और न उक्त निर्वाचनों मे भाग ही लेगा। ः 


यू० म्मी० सिविल (जानपद सेवा) सर्विस (कार्यपालिका शाखा), यू० पी० 
पुलिस सर्विस तथा यू० पी० एकाउन्ट्स सविस (लेखा सेवा) की भर्तो भिन्न-भिन्न 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न करके, जैसा कि पहले किया जप्ना था, 
सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने की योजना वर्ष में चाल 
की गयो। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा दिसम्बर, 
१९५१ ई० में छोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गयी,। 


सरकार को लोक सेवा आतौग ( डित2]0 ७४708 €/079शाहइ807 | ने 
१९४९-५० ई० की अपनी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में ऐक रिपोर्ट भेजी 
और उस रिपोर्ट में आयोग ने जिन जिन प्रमुख बातो की ओर सरकारब्का ध्यान 
दिलाया था, उन समस्त बातो की सरकार ने जांछ की । ् 


आयोग ने अलग से कतिपय उन बातो को ओर भी सरकार का ध्यान 
आक्ृष्ट किया जो सरकारी पदो के लिय आयोग द्वारा व्यक्तियों के चुनाव की 
कार्यविधि क सम्बन्ध में थी। आयोग ने जो सुझाव दिये थे उनके अनुसार नियुक्त 


रियासतो के 
कमंचा रिवर्गं 
को सचिवा- 
लय में सम्मि- 
लित करना 


सरकारी 
नोौकरो तथा 
सेवाओं से 
सम्बन्धित 
सामले 


राज्य सेवाओं 
के लिये भर्ती 


लोक स्व 
आयोग 


इलाहाबाद सें 
अफसरो का 
दूरनिंग स्कूल 


बभागिक परी- 
क्षायं.. तथा 
जूनियर अफ- 
सरो की ट्रेनिंग 


धचूसखोरी और 
अष्टीचार का 
मूलोच्छेदन्‌ 
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करने वाले समस्त प्राधिकारियो को निम्नलिखित आधार पर अनदेश 
जारी किये गये:-- है 
. (क) किसी सेवा या पद पर नियुक्ति की शर्तें और उयाधियां 
सवप्रथम आयोग के परासश से ते की जानो चाहिए और एक बार जब 
उन्हें इस प्रकार ते तथा विज्ञापित कर दिया जाय, तो उनको कडाई से 
पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि उनमें बाद से संशोधन न हो और 
उस संशोधन की विधिवत्‌ घोषणा न कर दी जाय । 

(ख) यदि आयोग उस अश्क्ष्यो के संद्ोन (इंटरव्यू) की इच्छा 
प्रगट करे, जिसकी किसी वेभागिक चुनाव समिति ने किसी पद या सेवा में 
नियुक्ति के लिये सिफारिश की है, तो प्रशासक विभए्ग में सरकार के पूर्व 
स्वीकृति प्राप्त किये बिना आयोग के समक्ष इस प्रकार के अभ्यर्थी के 
उपस्थित होने के सम्बन्ध में कार्यवाही बंग जाय । 


जूनियर इक्जीक्यूटिव अफसरो को द्ूनिग देने के अभिप्राय से स्थापित 
अफसरों का ट्रेनिंग स्कूल जनवरी, १९५१ ई० से कार्य करने रूगा । इस स्कूल 
से ३४ डिप्टी कलेक्टर थ, जिन्हें तीन महीने तक प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग 
दी गई । दूसरी बार जुलाई से इस स्कूल मे प्रारम्भिक तथा अन्तिस 
देनिग के सम्मिलित पाठ्यक्रम के लिये २५ डिप्टी कलेक्टरो को भर्तों 
किया गया। यह ट्रेनेग तीन महीने तक रही और सितम्बर में समाप्त हुई। 
तीसरी बार दिसम्बर में इस स्कूल में प्रारस्भिक ट्रेनिंग के ज्रेसासिक पाठ्यक्रम 
के लिये २५ डिप्टी कलेक्टर भर्ती किये गये। इस राज्य के सिविल सर्विस 
सेवा के अफसरों के अतिरिक्त, सध्यभारत सरकार के ११ अफ्सरो और 


भोपाल, सरकार के २ अफसरो को भी व से इस सस्था से दरनिग लेने की 
अनुमति दी गई । 


वेभागिक परीक्षायें लेने का कार्य लोक सेवा आयोग से इलाहाबाद में 
नवस्थापित अफसरो के ट्रनिग स्कूल को हस्तान्तरित कर दिया गया और 
तदनुर्सार वर्ष से दो वेभागिक परीक्षाये मई तथा जून के महीने में स्कूल में 
ली गयों । 


वेभागिक परीक्षाओ में जूनियर आई० ए० एस० और पी5 सी० एस० 
अफसरो के फर्ल तथा न्यायिक एव ट्रेजड़ी ट्रेनिंग के सम्बन्ध मे उनको स्थिति का 
सबिस्तर पर्यावल्लोकन किया गया झौर यह देखा गया कि अधिकाश अफसरो ने न 
तो पूर्णतया अपनी वेभागिक परीक्षाये पास की और न निर्धारिल ट्रेनिंग ही प्राप्त 
की थी, यद्यपि वे कही अधिक समय से सेवा में थे । इस असतोषजनक स्थिति को 
सुधारने के लिये समस्त जिला अफसरो को अनुदेश जारी किये गये, जिनमे उनसे 
यह कहा गया कि इस प्रकार के जितने अफसर उनके अधीन कार्य कर रहे है उन 


सभी के सासलों पर वे विचार करे और उनमे जो कमियां रह गयी है उनको शीघ्ष 
दूर करन की कार्यवाही करे । 


१--सेवाओं (सर्विसेज) से घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार दूर करने के सम्बन्ध 
में सरकार ने जो पहले कार्यवाहियां की थी, वे १९५१ ई० सें भी जारी रही। 
गुप्तचर विभाग, तफतीश शौंखा ( ए०७४7280707 फे०४000 ) उन 
शिकायतो की जांच करती रही, जो विभिन्न प्राधिकारियो या सरकार द्वारा 
उसके पास भेजी गयी थीं । केवल ऐसे महत्वपुर्ण मामले, जिनपर स्थानीय 


&2 अल पर्याप्त रूप से कार्यवाही नहीं कर सके, इस विभाग को सौंप 
। 


६१ 
जिला भअ्रष्टाचार-निरोधक समितियां भी अपना कार्य करती रहीं ओर 
१९५१-५२ ई० के वित्तीय वर्ष में विज्ञापन तथा प्रचार पर व्यय करने के 
लिये प्रत्येक समिति को ५०० रुपया का अनुदान फिर से दिया गया। 


यू० पी० डिसिप्लिनरी प्रोसीडिग्स (ऐंडमिनिस्ट्रेटिव ट्विव्यूनल) रूल्स, 
१९४७ [ सयुकत प्रान्तीय अनुशासकीय ( प्रशासकीय अधिकरण ), नियम 
१९४७ ] के अधीन स्थापित प्रशासकीय न्‍्यायाधिकरण (7एा०प्ा७) का 
कार्य वर्ष भर होता रहा और इस अवधि में ४ नये मामले इस न्‍्यायाधिकरण के 
पास भेजे गये । निम्नलिखित आंकड़ों से प्रगट होगा कि न्यायाधिकरण 
ने काम प्रारस्भ «करने के समय से आलोच्य वर्ष के अन्त तक कितना काम 
किया :-- 


न्यायाधिकरण के पास विचार और निर्णय 


के छिये भेजे गये मामलो की संख्या हे हा ३६ 
निर्णात मामलों की संख्या... .... २५ 
बापस लिये गये मामलो की संख्या का 0४.5७, हे 
विचाराधीन मामलो की संख्या 5 हि ९ 


निर्णोत किये गये २५ मामलो में ३६ सरकारी नौकर अन्तप्रस्त थे, जिनमे से 
१९ व्यक्ति बेरखास्त किए गए, १ को छोड दिया गया, ७ व्यक्तियों को अन्य 
प्रकार के दन्ड दिये गये और ९ को बरी कर दिया गया। हू 


टहरी-गढंवाल, बनारस ओरू,रामपुर की रियासते जो स्वाधीनता प्राप्ति 
के सिलसिले में १९४९ ई० में उत्तर प्रदेश में विलीन हो गई थीं और वे रियासतें 
(४९७ गांव), जो प्राविसेज एन्ड स्टेट्यू (एब्जा'्शंन आफ एन्क्‍्लेब्ज)*आइंर, 
१९५० के अन्तर्गंत प्राप्त कर ली गई थी, सभी प्रकार से शेष त्तर प्रदेश की 
तरह प्रशाप्तित होती रही । विलीनोकरण के पूर्व बिलीन क्षेत्रों में, जो 
रियायतें दी गयी थीं, वह भी जारी रखी गयी। 


७ 
इसी प्रकार पहले के शासक केन्द्रीय सरकार से अपनी निजी थैली की 
राशि बराबर पद्ते रहे और विलयत सम्बन्धी इकरारनामे में निश्चित किये 
गये निजी विशेषाधिकारो इत्यादि का उपयोग करते रहे। 


विलीनीकृत क्षेत्रों के कर्मचा रिवर्ग के सम्बन्ध में विछूयन सम्धन्धी इकरार- 
नामे के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाहियां की गईं । सरकार द्वारा' समय 
समय पर जारी किये गये सामश्य अनुद्ेशों के अनुसार उन्हें उत्तर प्रदेश सेवा में 
उनके निवास-स्थान वाले क्षेत्रों तथा अन्य जिलो में यथीरसभव अधिक से 
अधिक संख्या में खपाने के लिये प्रयत्न किये गये । ऐसे कर्मचाशियों को भी 
खपाने के लिये विचार किया गया, जिनमें ब्काम के लिये शिक्षा सम्बन्धी 
आवद्यक योग्यता तो नही थी, किन्तु वे अन्यथा उपयुक्त थे। ऐसे व्यक्तियों को 
जिनमें आवश्यक योग्यता नहीं थी और जिनकी अस्थायी सेवा रूगभग एक 
वर्ष की थी तथा उन व्यक्तियों को, जिनके लिये उपयुक्त जगह उपलब्ध न हो 
सकी, सरकार द्वारा बनाई गयी नियमावली के अनुसार प्रतिकर देकर नौकरी से 


प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण 
(४७7४०प्रा79॥) 


विलीनीकृत 
रियासतें तथा 
अन्तरक्षेत्र 
(१) प्रशासन 


(२) शासकों 
की निजी- 
थेलियई 


(३)विलीनी- 


कृत क्षत्रो का 
कर्मची रिवर्ग 


(४) शासकों 
के सम्बन्धियों 
तथा अन्य 
व्यक्तियों को 
भत्ता 

(५) देहरी- 
गढ़वाल की 
नान-इंडियन 
स्टेट्स फोसे 
यूनिट 


(६) धर्माय 


इत्यादि के 
लिये अनुदान 


(७) देहरी- 
गढ़वोल के 
सन्दिर का 
न्यास 





दर 


हटा दिया गया । यह नियसावली सिविल साॉविस विनियसों के अन्‍्तगंत 
छठटनी किये गये व्यक्तियो पर सासान्यत* लागू होने बाली नियमावली की 
अपेक्षा अधिक उदार थी। विलयन के बाद से भूतपूर्व टेहरी-गठवाल, बनारस 
तथा रामपुर रियासतो के जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाहियां की गई 
है उनकी संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गयी है : 





रियासत का नाम वेतन पाते वाले उन कूसेचारियो की नोकरी से हटाये गये 





कर्मचारियों की संख्या जिनको कर्मचारियो की 
कुल संख्या. नौकरी दी गई संख्या 
टेहरी-गढवाल २,१४९ शष्टश्ड ३३५ 
बनारस २,२७२ १,५६२ ७१० 
रामपुर ५,१४८ ३,६५६ १,४९२ 
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इन इकरारनामो के अनुसार दासको के सस्बन्धियो तथा अन्य निर्दिष्ठ 
व्यक्तियों को भत्ता देना जारी रखा गया। टदेहरी-गढ़वाल की राजमाता का 
भत्ता उनके पति श्री नरेन्द्रशाह की मृत्यु हो जाने के कारण १०,००० रु० 
से बढाकर २४,००० रु० प्रतिवर्ष कर दिया गया । 


टेहरी-गढ़वाल की नान-इडियन स्टेद्स फोर्स यूनिट तोड़ दी गई। 
उसके कर्मचारियों को यथासंभव पुलिस ल्भिाग में रख लिया गया। ऐसे 
दोष व्यक्तियों को, जिनको उपर्युक्त रूप से काम पर न लगाया जा सका, नौकरी 
से अल्श कर देना पड़ा, किन्तु उन्हें नियमों के अनुसार प्रतिकर को स्वीकृति 
दी गई। 


रामपुर में परम्परागत धर्मा्े तथा उत्सवों के लिये सरकारी अनुदान ४०,००० 
रु० प्रतिवर्ष से ब्रढ़ाकर ५०,००० रु० कर दिया गया। बनारस में रामलीला 
इत्यादि के लिये बनारस के महाराजा को दिया जाने वाला अनुदान जछ्री रक्‍्खा 
गया और टेहरी-गढबाल के सदिरो तथा विलीनीकृत अन्तक्षत्रों को धर्मार्थ 
कार्यों तथा सेवा के प्रशासन के लिये दिया जाने वाला अनुदान औरी रखा गया। 


भूतपूर्व अन्तक्षेत्रों के मन्दिरों तथा अन्य धामिक संस्थाओं और पुजारियों 
को, जो धर्मार्थ भुगतान उनके शासकों द्वारा दिया जाता था, वह आलोच्य वर्ष में 
सरकार हारा दिया गया । इस प्रकार की धामिक संस्थाओं के प्रबन्ध के लिये 
न्यास बनाने का प्रइन भी विचाराधीन रहा। 


छा 


की 


टेहरी-गढवाल के विलूयन के इकरारनामे में यह व्यवस्था भी की गयी थी 
कि देहरी-/ढवाल के मन्दिरों और श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के पवित्र 
सन्दिरों के प्रबन्ध के लिये एक ्यास बनाया जाय और टेहरी-गढवाल के महाराजा 
उस प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष हों । इस न्यास के बनाते के सम्बन्ध में महाराजा 
से प्रस्ताव मांगे गये और वर्ष के अन्त तक उनकी प्रतीक्षा की जा रही थी। 
न्यास के न बनने तक सन्दिरों को अलग-अलग अनुदान दिये गये । 
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रामपुर की रियासत मे एक पुस्तकालय था जो पहले किताबबाता सरकारी 
रियासत रामपुर के नाम से प्रसिद्ध था और बाद से उस्तका नाम रजा पुस्तकालय 
पड गया । विलयन के सम्बन्ध सें पत्र-व्यवहार करते हुए भारत सरकार 
इस बात से सहमत थी कि नवाब रामपुर पुस्तकालय के प्रबन्ध तथा प्रशासन 
के लिय. एक न्यास बनावे जिससे भारत के सभी नागरिक तथा ज्ञानवद्धि 
में आरूढ़ अन्य सच्चे ज्ञानार्थी इससे छाभ उठा सके और पुस्तकालय की भी 
सुरक्षा और उसका विकास, परिवर्धन तथा सुधार होता रहे। इसके अनुसार 
रज़ा पुस्तकालय न्यास बनाया गयट और उत्तर प्रदेश सरकार ने पुस्तकालय 
के रख-रखाव के लिये अनुदान दिया । 


पहाड़ी जिलो और मेदान के कुछ जिलों से नर-भक्षी चीते और तेंदुओं 
द्वारा पहुंचाई गई हानि के कारण सानव जीवन के खतरे को प्रभावकारी ढंग 
से रोकने के लिये बढ़ी हुई दर पर फरितोषिको को स्वीकृति दी गयी, ताकि 
जगली जानवर और उनके बच्चों को मार दिया जाय। भेड़ियों और लकडबस्घों 
का आतंक, जो १९५० ई० की ग्रीष्म ऋतु में सहसा बढ गया था, १९५१ ई० 
की ग्रीष्म ऋतु में इस राज्य के कुछ जिलों मे फिर से होने लगा। लखनऊ, 
इलाहाबाद, मथुरा, फरुंखाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फुतेहपुर, 
और सिर्जापुर के जिलो मे इन जानवरो को नष्ट करने के लिये आवश्यकतानुसार 
पारितोषिक देने की स्वीकृति दी गयी । 


इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सिनेसा-घरों की संख्या लूगभग ३०० रही । 
भारत सरकार ने १५ जनवरी, १९५१ ई० से सिनेमेटोग्राफ (सेकेन्ड अमेंडसेट) 
एक्ट, १९४९ ई० लागू किया । उसी दिनांक से सिनेमेटोग्राफ (सेन्सरशिप ) 
रूलस, १९५१ जारी किय गये और फिल्म सेन्सरस का एक केन्द्रीय बोर्ड बनाया 
गया, जिसका क्षेत्राधिकार संघ के सम्पूर्ण प्रदेश पर था और जिसे प्रतिबन्धित 
और आम जनता के प्रदर्शन फे छिये फिल्मो को प्रमाणित करना पड़ता था । 
इस नये विधान के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सिनेसा परामहंदात्री समिति को 
उपयोगिता समाप्त हो गई और वह ९४ जनवरी, १९५१ ई० से भंग कर 
दी गयी । भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने पुवंवत्‌ शर्तों पर स्वीकृत 
फिल्‍मो की सप्लाई जारी रखी । 


पुराने नियमों को, जो १९३० ई० में जारी किये गये थे, अकारथ करते हुए 
उत्तर प्रदेश, सिनेमेटोग्राफ रूलस, १९५१ ई० १ फरवरी, १९५१ ई० से 
राग किये गयझ्ले । ये नियम मनोरंजन क स्थानों को, जो अधिकाधिक 
लोकप्रिय. होते जा रहे थे, अधिक अच्छे आदर्शों पर रखने की लिये 
बनाये गये थे। नये नियमों का भलीभांति स्वागत किया गया। 
आम जनता की यह राय रही कि _ इन नियसो को उक्त स्थानों में सफाई 
की अधिक अच्छी. दद्यायें करने तथा जनता को और “अधिक आराम 


पहुंचाने और उसकी सुरक्षा के लिये बनाया गया था । 
चछ 


इस वर्ष इंटरटेनमेंट तंथा बेटिंग टैक्स कमिश्नर के अधीन एक असिस्टेंट 
इंटरटेनमेट. ऐड बेंटिंग टेक्स कमिइनर तथा २७ टेकस » इंस्पक्टरो 
ने कार्य किया। १९५१ ई० में एडीशनल » इंटरटेनमेंट टेक्स इंस्पेंक्टरो 
के २५ पद और बनाये गये, परन्तु पब्लिक सविस कमौशन द्वारा 
सिफारिश. किये गये उस्मीदवारों कौ सूची देर से मिलने के कारण 
इन स्थानों को न भरा जा सका । मनोरंजन और बाजी लगाते 
के कर से रूगभग ९०,००,००० रु० की कुंड आमदनी हुई और कर की उगाही 


(८) रजा 
पुस्तकालय 
न्यास 


जंगली जान- 
वरो को नष्ट 
करने के लिपे 
पारितोषिक 


सिनेसा फिल्‍मों 
का प्रदशन 


सनोरंजन और 
बाजी क्रगान 
का कर 


छात्रवृत्तियां 
तथा अशदान 


१९५१ ई० 
की जनगणना 


नागरिकों का 
राष्ट्रीय रजिं- 
स्टर बनाने की 
तेयारी 
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पर लगभग १,२५,६०० रु० व्यय हुआ। आलोच्य वर्ष में मनोरंजन कर 
अधिनियम तथा नियमों. (90097 &70606 79६ 4७ ०0१ ऐप०७) के 
निदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ १७५ मुकदमे चलाये गये। 
इनमें से ९४ मुकदसमों मे सजा हुई और केवल ६ मुकदम ऐसे थे जिनमें 
अपराधी छोड दिये गए। शेष मुकदमों को सुनवाई वर्ष समाप्त होने 
तक पुरी नहीं हो पाई थी। जिन ९४ मुकदमों में सजाये दी गयी उनमें 
७,४१६ रु० के जुर्माने किये गये थे और उनमें से ७६ मकदसों 
का जुर्माना वसूल किया गया। ८ सासलो में चेतावती दी गयो 


और दोष १० मासलो सें लाइसेंस यातो रह कर दिये गये या स्थगित 
कर दिये गये। 


है पहिल की तरह सरकार ने प्रिन्स “आफ वेल्स  मिलिटरी कालेज, 
देहराइन और जाल्धर_ तथा अजमेर के किंग जा सिलिटरी कालेजों 
में इस राज्य के पढने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को कुछ छात्रवत्तियाँ 
दी। ७५० रु० वाषिक की एक छात्रवृत्ति प्र, आफ वेल्स सिलिठरी 
कालेज, देहरादून में पढने वाले इस राज्य के एक छात्र को २० जनवरी, 
१९५१ ई० तथा १ अगस्त, १९५१ ई० से आरम्भ होने वाली अवधियों 
में स हर अवधि के लिये दी गयी। पांच पांच रुपये की २० और १२ 
छात्रवत्तियँ साल में ९ महीने क लिये ऋमशः अजमेर ओर जालंधर 
के किंग जाज समिलिटरी कालेजो के कंडेटों को भी दीगयीं। सरकार 
ने भारतीय नौ सेना के कमीशन पदों में भर्ती के संबंध में तीन मामलों 
में ५८पौड प्रति व्यक्ति और दो मामलो में प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
११६ »पौंड की धनराशधियां उनके माता-पिता या संरक्षकों द्वारा दिय 
जाने वाले खर्चे के मद में भी दिया। 


फरवरी और मार्च के महीनो में “समस्त राज्य मे प्रति दस वर्ष 
भे की जानें वाली जनगणना काकार्य चालू रहा। ९ फरवरी, १९५१ 
ई० और १ मार्च, १९५१ ई० के प्रार्त. काल तक जनगणना होती रही और 
मार्च के . पहले तीन दिनों में उसको वास्तविक रूप से फिर से जांच 
की गई। सरकार ने यह पहिले ही ते कर लिया था कि जनगणना 
संबंधी कार्यवाहियो में प्रशंसनीय सेवाओं के लिये चार्ज सुपरिन्‍्टेंडेटो, 
सुपरवाइजरों और गिनने वालो को, पदक, सनद और प्रमाणक्तत्र देकर 
उनकी सेवाओं को मान्यता दी जायें और गजटेड स्टाफ के सबंध में प्रशंसा- 
सुचक पूत्र जारी किये जाये। अच्छे और प्रशंसनोय काश को और अधिक 
प्रोत्साहन दन के लिये सरकार ने यह तय किया कि जनसंख्या की कार्यवाहियों 
के समय सरकारी कमंचारियो द्वारा किये गये किसी भी अच्छे काम 
का उल्लेख उनके _काम और चालचलन की सामयिक रिपोर्ट में 
कर दिया जायगा। इस संबंध में जनगणना के कार्यो को कराने 
वाले सुर्पारटन्डेंटो और डिस्ट्रिक्ट अफसरों को आवश्यक आदेश द दिय 
गये। सब संबक्षित व्यक्तियों के सहयोग से जनगणना संबंधी सभी 
काय सफलतापूर्वक समाप्त हो गये। 


भारत सरकार के सुझाव “पर जनगणना संबंधी कार्यों के साथ ही नागरिकों 
का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने कौ तेयारी प्रारंभ हो गई और डिस्ट्रिक्ट 
अफसरों को यह आदेश दिये गये कि उनको यथासंभव शीघ्रता 
से पुरा कर लिया जाय तथा किसी भी दश्ञा में वित्तीय वर्ष के अन्दर 
ही उनको समाप्त कर दिया जारे। यह रजिस्टर दहाती और नागरिक 
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दोनों ही. क्षेत्रों में घर वालों के लिये बनाया गया और इसका उद्देश्य यह 
था कि ससाज-अर्थशास्त्र तथा जन्म-मरण के आंकडो ( 70070- 
2%70770 ) संबंधी जांचो का कार्य भी झुहू कर दिया जाये। यह भी 
आशा की जाती थी कि निर्वाचन संबंधी सुचियां बनाये रखने से सम्बद्ध 
अधिकारियो को ऐसे आय समूहो को जानने में आसानी होगी जो वर्ष 
भ्ति-वर्ष वोट देने के अधिकारी होते जायेंगे और इस प्रकार 
उन्हें निर्वाचन सुचियों को अख्तन ( ए0-०-५७॥७ ) रूप से तेयार 
करने में सहायता मिलेगी। यह ते हुआ कि इस रजिस्टर की तेयारी का 
व्यय भारत सरकार और राज्य सरकार ५० : ५० के आधार पर बांट ले। 


राज्य की राजभाबषासे अआुयरिक्ति सरकारी कर्तचारियोंकी संख्या 
और भी कसहोती गई। जिनके लिये भर्ती के समय साक्षरता अवनिवायें थी 
उनमे २ प्रतिशत से भी कम हो गयी। सरकारी कार्यालयो में हिन्दी का 
प्रयोग और अधिक बढान के संबंध में कार्यवाहियां होती रही और बहुत 
बडी संख्या में सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले फार्मों का 
हिन्दी में अनुवाद किया गया। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियप्त, १९७१ ई० 
पारित किया गया और इस वर्ष के अन्त में रागू किया गया। 


अनुवाद विभाग में हिन्दी विधिक दाब्दावली का संकलून-कार्य तथा 
सचिवालय के बाहर प्रयुक्त प्रपत्रो का अनुबाद होता रहा। 


१९४२ ई० के आंदोलन के सिलसिले में राजनीतिक पीड़ितो को जो 
क्षति पहुंची उसके लिये उन्हें ३०,५१८ रुपये का प्रतिकर दियह गया। 
एक सौ पेतालिस व्यक्तियों को साहशरी पेंशन के रूप मे ३,२२८ रु० 
८ आ० (जिससे महंगाई भत्ता भी शामिल है ) की धनराशि स्वीकृत को 
गई। पेतीस व्यक्तियों को इकसुटठ अनुदान स्वीकृत किये गये, जिसकी धनराशि 
१५,२५० रु० होती हे | 


प्राथना-पत्र विभाग से कुछ २०,५४९ प्राय्यंना-पत्र और शिकायते प्राप्त 
हुईं, जब कि १९५० ई० से उतकी संख्या २४,७४४ थी। प्रत्येक प्रार्थता-पत्र 
और शिकायत पर तत्संबंधी विषय पर समय समय पर दी,गयी भाज्ञाओं 
का ध्यान रखते हुए विचार किया गया। आशकोच्य वर्ष में जितने प्रार्थना- 
'पन्र और हिकायते प्राप्त हुईं उससेंसे १३,४१० सचिवालय के विभागों, 
चैभागिक अध्यक्षों, या अन्य संबंधित अफसरों के पास उचित कप्मंबाही 
के लिये भेज दी गयी, जब कि १९४० ई० से उनकी संख्या १४,२९२ थी और 
२,७८० प्रार्थना-पत्र प्राथियों को स्थानीय अधिकारियो के पास भेजने के लिये 
वापस कर दिये गये या उन्हें सीधे जवाब वे दिया गया,जब कि. १९५० ई० 
से इस प्रकार १,५८८ प्रार्थना-पत्र वापस किये गये थे । जिस किसी 
आधथंना-पत्र या शिकायत के लिखुने वाले के हस्ताक्षर की सच्चाई पर सन्‍्देह 
हुआ उसके लेखक से कहा गया कि वहै आरोपो को प्रमाण्ति करें और यह 
स्वीकार करे कि प्रार्थना-पत्र या शिकायत उसने लिखी है। इस अप्रकार के 
अधिकतर प्रार्थता-पत्र था शिकायते वास्तवू मे झूठे नाम से दी गयी 
प्रसाणित हुईं । निश्षिप्त या नष्ट किये गये प्रार्थना-पत्नों की कुल संख्या 
४,३५९ थी। 


हमेशा की तरह इक और शिकायते विभिन्न विषयो से संबंधित 
थी। कृषि संबंधी झगडों और ज्मीदारों तथा उनके काइतकारों के बीच के 


राज्य-न्भाषा 


राजनीतिक 
पीड़ितों को 
सहायता 


प्राथना-पत्र 
और शिकायतें 


सूखे से क्षति 


5६ 


के झगड़ो के संबंध में पहिले ही की तरह सबसे अधिक शिकायतें आई' और 
आलोच्य वर्ष में प्राप्त कुल शिकायतों में से उनकी संख्या लूगभग ४८ प्रति- 
शत थी । 


कुछ किस्म के प्रार्थना-पत्रो और शिकायतों की संख्या कम हो. गयी, 
वे ये ह--(१) विभिन्न सुविधाओं जेसे भरण-पोषण, भत्ते, ऋण आदि के 
लिये विस्थापित व्यक्तियो की दरख्वास्तूं (कुल सख्या की लगभग ४५ प्रति- 
दत), (२) राजनीतिक पीड़ितो के प्रार्थनापत्र या शिकायते (कुल प्राप्त 
सख्या का रूगभग ४ प्रतिशत) और (३) स्थानीय पुलिस की ज्यादती 
और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तथा डकंती और फौजदारी संबंधी शिकायतें 
(लगभग <५ प्रतिदत) । शक * 


इस प्रकार की शिकायतों की संख्या में कुछ बृद्धि हुई जेसे, (१) निष्कांत 
संपत्ति संबंधी शिकायतें, (२) सकान सालिको और किरायेदारों के विरुद्ध 
शिकायत और (३) चोरबाजारी, महंगाई और कंट्रोल के खिलाफ शिका- 
यतें । गांव पंचायतो के सदस्थो के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि के 
आरोपो की शिकायतों में ( कुल संख्या का लूगभग ६५ प्रतिशत ) और 
रियासतों तथा अन्तरक्षेत्रो के विलीनीकरण के फलस्वरूप प्राप्त« प्राथना-पत्रों 
या शिकायतों में ( जो अधिकतर पिछल कमचारियों की नौकरी समाप्त 
करने से सम्बन्धित थीं ) काफी वृद्धि हुई। 

कुल प्रार्थनापत्र में से ८ प्रतिशत प्रोर्थना-पत्र नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में 
थे । “इस किस्म के प्रार्थना-पत्रों से कोई विशेष कमी बेशी नहीं हुईं। 
उपर्युक्त किस्म के प्रार्थना-पत्रों या शिकायतों से भिन्‍न प्रार्थना-पत्रो और शिकायतों 
की संख्या कुल प्रार्थना-पत्रों तथा शिकायतों की संख्या की १० प्रतिशत थी। 
वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में ११ शिकायतें सरकारी _गजटेड अफसरो के विरुद्ध 
आई वऔर उन पर सितम्बर, १९६५ १३० में जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
कारंवाई कशगई। 

कप ३--वषे केसा रहा ? 


पहली जन॒वर से मार्च, १९५१ के तोसरे सप्ताह तक सविराभ, हल्की श्रोर 
छिटपुट वर्षा होती रही। माचें,के अंतिम सप्ताह तथा अप्रैल्न के पहलें 
सप्ताह में विस्तृत वर्षा हुईे। अप्रेल के इसरे सप्ताह से जून के तीसरे 
सप्ताह तक का सौसस प्रायः सूखा रहा। जून के भ्रंतिम सप्दाह में वर्षा प्रारम्भ हो 
गई । जुलाई के पहिले सप्ताह तक विस्तृत वर्षा हुईं। उसके बाद 
महीने के शेष भाग में सविराम छिटपुट वर्षा हुई। अगस्त में अन्तिम 
सप्ताह को - छोड़कर राज्य भर भ॑ विस्तृत वर्षा हुई। सितम्बर के 
पहले पक्ष में भी ध्यापक वर्षा हुई, किन्तु सितम्बर के दूसरे पक्ष से दिसम्बर 
के अन्त तक का सौसम वस्तुतः सूखा रहा । राज्य में विशेषत: प्रर्वी भागों में 
मामली से भी कम वर्षा हुई। 


« वर्षा ऋतु में वर्षा की कमी और उसके अनियमित वितरण के कारण 
खरीफ की फसलों को दूर“दूर हक हर्तन पहुंची । विशेषत: पूर्वी जिलो 
में दुर्भाग्ययदा रबी की फसलो को बुवाई श्रौर उनके श्रकुरित होने पर 
भी किसी हद तक सुर का बुरा अप्तर पड़ा । अल्मोड़ा, बहराइच, गोंडा, 
बस्ती, आजमगढ, मिर्जापुर और प्रतापगढ के जिलो के कुछ क्षेत्रों में 
कसी की स्थिति पदा हो गई और सरकार ने उक्त जिलों के 


5७ 


करने के लिये ७,०६,६५२ रु० की धनराशि स्वीकृत कौ। सूले के कारण 
जो कमी की स्थिति पंदा हो गईं थी उसके सम्बंध मे बच्चों, बुड़ढों दथा 
लाचार व्यक्तियों को, जिनके पास निर्वाह का कोई अन्य साधन नहीं 
था, निःशुल्क सहायता के रूप में देने के लिये ७६,१०० रु० की धनराज्षि 
स्वीकृत फी गईं । 


पिछले वर्ष जितनी भूमि में खुरीफ को फसल बोई गई थी उसका 
कुल क्षेत्रफल २,४३,८०,१०० एकड़ था जो १३५८ फसली में बढ़कर 
२,५३,३९,६१६ एकड़ हो गया। इसका कारण यह था कि परती भूमि 
के अधिक क्षेत्र में खेती की गईं थी और यह भी कि खरीफ की फसल 
की ब॒वाई के समय ऋतु अनुकूल था । दीघेंकालीन सुखे ठथा रबी की बूबाई 
के समय मिट॒दी में नमी की कमी होने के कारण रबी की फसलों की खेती 
कम भूमि सें की गई और उसका क्षेत्रफल १३५७ फसली के २,२६,३८,४७५ 
एकड़ से घटकर १३५८ फसलो में २,१६९,६१,६१४ एकड़ रह गया। 
इस राज्य में १९५०-५१ (१३५८ फसली) में कुल खेती की भूमि का शुद्ध 
केत्रफल ३,८५,७१,१७० एकड़ था, जब कि पिछले वर्ष उक्त क्षेन्षफल 
३,८२,४२,७०० एकड़ रहा था। इससे ३,२८, ३० एकड़ या (०-६ प्रतिशत ) 
की ब॒द्धि पाई गई । 


सितम्बर से दिसम्बर, १९५० ई० तक सूखा पड़ने के कारण 
इस राज्य में सिंचाई को साँग बढ़ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
कुल सींचा हुआ क्षेत्र, जिसमें नहरो ठथा दूयूबवेलों हारा सीची हुई भूमि का 
क्षेत्रलल भी सम्मिलित है, पिछले वर्ष १३५७ फसलीो के १,०८,०२,६६३ एकड़ से 
बढ़कर १,१८,८5४,१६२ एकड़ हो गया। आलोच्य वर्ष में कुल १३,३६१ पक्के 
कुएं बनाये गए (जबकि पिछले वर्ष "उनको संख्या ९,३७९ थी), कितु बहुत से 
पुराने पक्के कुओं को काम में न लान के कारण उनकी संख्या में वस्तुतः 
8,१३० की ही वृद्धि हुई। ७ ला 

रबी १३५८ फसलो के सम्बन्ध में मारूगुजारी की छूटो और मुल्तवियों के 
लिये. ऋमषश:ः ६१,३६७ रु० तथा ३) ६७६ रु० की धनराश्षियों को स्वीकृति 
दी गई, जबकि खरीफ १३५६ फसलो के लिए ४,६६,५५६ रु० तथा ,८८,२६२ रु० 
को धनराशियुँ स्वीकृत की गई थीं। अग्नि ह्रथा बाढ़ों के प्रकोपों के सबंध में 


भी ४६,८३७ रु० को धनराशि निर्मूल्य सहायता के रूप में दिये जाने के लिये 
स्वीकृत की गई थी ४ 


इस वर्ष राज्य के प्रायः प्रत्येक जिले में एक या दो बार टिडिडियों 
के दलो का आगमन हुआ । फसलो को पहुंची हुई हानि का नगदो में तखमोना 
६:१४२९४ रु० लगाया गया । इस आतंक का निवारण, करने के लिए सर- 
कार ने प्रभावशाली उपायों से काम लिया और इस प्रयोजन के लिये ३२,००० रु० 
तेथ! २,३६,००० रु० के; धनरूशियाँ कहृमशः डिवोजनो के कमिइनरों दया 
कानपुर में सरकार के कोटाणु विद्योषज्ञ को काम में लाने के लिये दं। गई। 
डिस्टिक्ट सजिस्ट्रेटो को टिडिडयों का विनाश करने तथा उन्हे आगे बढ़ने से 
रोकने के लिए उपयुक्त कारंवाई करने के सम्बन्ध में अधिकार देने के प्रयोजन 
से टिड्डी विनाश अधिनियम (॥,0०780 स्‍0९877 ०४०7 4060 ) पास किया गया । 
उक्त अधिनियम द्वारा डिस्टिक्ट मेजिस्ट्रेटों को यह भी अधिकार दिया गया 
कि वे आकांत क्षेत्रों के निवासियों को इस हानिकारक कौंट के विनात्ष के संबंध 
से 37 विशेष काम करने तथा आज्ञाओं का पालन करने के लिये आदेश 
द सकें । 


फसल तथा 
खेती किए 
गए क्षेत्र 


सींचा गया 
क्षेत्र 


टिडिडयॉ 


द्ट 


आलोच्य वर्ष में सभी मुख्य खाद्यान्न जेसे गेंहूं, जो, चना, ज्वार, 
सक्‍का और चावल _ राशनिग व्यवस्था के अधीन रहे । 


चना, ज्वार और सक्‍का के सूल्यो के चढ़ाव-उतार को छोड़कर, जिनके भाव 
१० रु० अली एम ११ आने तथा १६ ० प्रति सन के बीच में घटते-बढ़ते रहे, सभी मुख्य 
खाद्यान्नों के भाव रुके रहे । हैं 


अध्याय २--भूमि-प्रशासन 
४--जसमींदारी विनाश तथा भूमिव्य-वस्था 


जमीन्दारी विनाश कोष को वसूली का काम रबी की फसल में मई से 
जुलाई के सध्य तक जारी रहा। संयुक्त प्रान्तीय काइतकार (विशेषाधिकार 
उपाजं॑न ) ऐक्ट, १९४९ ई० के अनुसार जो रुपया किसानो हारा जमां किया गया 
था, ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० को ३२,९३,१२,३०३ रुपया था ( जो लक्ष्य 
कर २१.०६ प्रतिशत था)। किसानों को लूगान में आधी छूट और बेदखलियो से 
पूर्ण मुक्ति के रूप मे जो विद्ेषाधिकार दिए गए थे उसके अतिरिक्त युक्त 
प्रान्तीय काइतकार (विशेषाधिकार उपाजंन) ऐक्ट, १९४९ ई० के अधीन 
घोषणा-पत्र ( 4)2600&7&060०/॥ ) प्राप्त कर लेने पर उन्हें अपनी 
भूमि के सम्बन्ध से संक्रम के अधिकार भी दिये गये । 


* उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार 
जसीन्दारी प्रथा का विनाश, जिसके सम्बन्ध में २४ जनवरी, १९५१ ई० को 
राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी, जमीन्दारों,द्वारा उक्त अधिनियम की वेधता पर 
सतभेद प्रकट करतें हुए सुकदसे दायर किये जाने के कारण स्थगित कर दिया 
गबा। १० मई, १९५१ ई० को हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और यह घोषित 
किया कि उक्त अधिनियम संविधान के अधिकारान्तगंत ही है। इस निर्णय 
के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें दायर की गई थीं वे वर्ष के अन्त में 
'विचाराधीन थी। 


भूमि-सस्बन्धी स्थिति पूरे (वर्ष भर संतोषजनक रही और जसीन्‍्दारो 
तथा किसानो के पारस्परिक सम्बन्ध में तनातनी बढ़ने के कोई लक्षण प्रकट 
नहीं हुए। जमोीन्दारो ने भूमि का प्रबन्ध करने या ,रूगान की वसूली में 
किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया । 


किप्तानो की सामान्य आथिक स्थिति तथा उनकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता 
जनो रही। « 


"ए--सालगुजारी, कृषि सम्बन्धी अग्रऋण तथा नहरों के 
« सहसूलों की वसूलो 


« सालगुजारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण सांग ७०९*९२ लाख रुपये थी, जब 
पिछले वर्ष यह मांग ७०५७८ लाख रुपये (संशोधित) थी। यह बुद्धि अंशतः 
इस वर्ष विलीनीकृत बनौरस राज्य की मालगुजारी की सांग, जिसका हि 
पिछले वर्ष हिसाब नहीं रूगाया गया था, सम्मिलित करने और अंदशतः कछार 
महालो के अल्पकालीन बन्दोबस्त छागू करन तथा राज्य के कुछ जिछो म॒ मात 
गजारी कौ उत्तरोत्तर वृद्धि करने से हुई। कुछ मांग में से ६९२३० 


६६ 


इस वर्ष ऐक्ट संख्या १९, १८८४ ई० और ऐक्ट संख्या १९, १८८४३ ई० 
के अधीन वास्तव सें क्रमशः ६९.३१ लाख रुपये ओर ५७.४८ लाख अर दिये 
गये, जबकि पिछले वर्ष ऋ्रशः ४०.९१ लाख और ३९.४५ लाख रुपये दिये गये 
थ। दोनो ऐक्टो के अधीन विलंबित की जाने वाली धनराशि का हिसाब लगाने 
के बाद कुल ७३.०७ लाख रुपये वसूल होने को थे । दी जाने वाली धनराशियों 
मे जो वृद्धि हुई उसका कारण यह है कि “अधिक अज्न उपजाओ आन्दोलन 
के अधीन कृषि सम्बन्धी औजारो, ट्रैक्टरो इत्यादि को खरीदने और खेती को 
कृषि योग्य बनाने की सांग अधिक बढ़ गई थी। ऐक्ट १२ के अधीन उ० श्र० 
के पूर्वी जिलों मे, जहां सूखा पड़ जाने से बहुत नुकसान हुआ, कच्चे कुएं खोदन, 
बीज तथः बेल खरीदने के लिये अक्टूबर से दिसम्बर, १९५१ ई० के बीच की 
अवधि में २९.४८ लाख रुपया तकावी के रूप में बांदना पडा। 


दरह दखीलकार को कुल मांग»'जिसमें पिछले वर्ष के बकाये सम्मिलित 
हैं, ४७३-५१ लाख रुपये से बढ कर ५०५६-१२ राख रुपये हो गई । नाममसात्र 
की और वसुल न होने वाली दोष धनराशियो का हिसाब करते के बाद वसूल 
होने योग्य शुद्ध मांग ५४५.७५ लाख रुपये थी, जिसमे से ५४३-६८ लाख 
रुपये बसुल किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में केवल २ ०७ लाख रुपये की 
धनराशि दोष रह गईं। शरह मालिकाना के कारण जो मांग हुई वह ६७,००९ झपये 
से बढ़कर ८१,८०० रुपये हो गई और लगभग यह सम्पूर्ण धनराशि वसूल 
कर ली गई थी। 


६--क्षि आय-कर 


१ अक्टूबर, १९५१ ई० से कृषि आय कर के प्रशासन का कार्ये माल बोर्ड 
से भूमि व्यवस्था कमिइनर के यहां संक्रमित किया गया । 


१९५१-५२ ई०( १३५८ फसलो >मे दिसम्बर, १९५१ ई० के अन्त तक कृषि 
आयकर को कुल निर्धारित धनराशि १,२२,२०,५९६ ₹० थी, जबकि १९४८-४९ 
ई० में यह धनराशि १,०७,१०,७८३ रु०, १९४९-५० ई० में १,१३,६२, ११८०९० 
ओर १९५०-५१ ई० में १,०९,६०,००९ रु० थी । ०»इस वर्ष 
१३५८ फसली के लिये १०,८६५ में से १०,५८५ मामले ऐसे थे जिनमें अधिनियम 
की धारा १५ (३) के अधोन नोटिस जारी किये गये और वे निपठाये गये। केवल 
२८० मासले दोष बच गये थे। यह अनुमान रूगाया गया था कि १३५८ फसली 
के लिये निर्करित किये गये कर की धनराशि इन शेष मामलो को निपटाने के 
परचात्‌ १,२५,००,००० रु० तक पहुँच जायेगी। १३५५ फसली और 
१३५७ फसली के बीच कर-निर्धारण सम्बन्धी मामलों की कार्यवाही इस वर्षे 
पूरी कर दी गई और अधिकतर निर्धारित कर वसूल किया गया। आयकर 
लगते से छूट गई घनराशियों पर भो कृषि आय-कर अधिनियम की धारा २५ 
के अधीन समुचित कार्यवाही की गई। 

१३५८ फसली के लिये सम्पूर्ण निर्धारित कर में से २०,६९,४०३ रु० 
वसुल्ल किया गया था।_ कर निर्धारण की छनतराशि म जो वृद्धि हुई उसका मुख्य 
कारण यह था कि ऐसे उपाय किये गये जिनसे किसी को भी कर लगने से 
बच जाने का अवसर न सिल पाये। 


कृषि आय-कर कमिदनर की अदालत में इसवर्ष १,१०५ अपीले दायर 
की गयी। ये अपीले उन १,३७२ अपीलो के अतिरिक्त ह जो १९५० ई० से 
विचाराधीन हे । कुछ अपीलो में से १,१५३ अपीले कमिइतर ने निपटा दी 
थीं और आलोच्य वर्ष के अन्त मे १,३२४ अपीले अनिर्णात रह गई । 


नहर के सहसूल 
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१९५० ई० में कृषि आय-ऋर बोर्ड के यहां अनिर्णांत ४५ पुनरीक्षण के 
सासले थे। १९५१ ई० सें ३१० सासले दायर किये गये जिसके फलस्वरूप 
कुल सामले ३५५ हो गय । आहलोच्य वर्ष में बोर्ड ने इन सामलों में २३५ 
पर निर्णय दे दिया और वर्ष के अन्त में १२० मासले बचे रह गये। 


कर के प्रसाशन पर जो न्यथ होता आ रहा है वह वर्ष भर की कुल आय का 
रूगभग २ प्रतिद्वत हैं। 


७--पेमाइश, बन्दोबस्त और कागजातदेंही 
श छः कं 
सम्बन्धी कार्यवाहियां 


आलोच्य बबं में राज्य में बन्दोबस्त सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गई 
ओर जिला देहरादून के परगना जोनसार बावर, जिला मरठ के परगना हस्तिनापुर 
और जिला रामपुर की तहसील शाहाबाद" में पेमाइश तथा कागजातदेही 
संबंधी कार्यवाहियां जारी रहीं। जिला टेहरी -गढ़वाल में कागजातंदेही सम्बन्धी 
कार्यवाहियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में भी कुछ काय किया गया। 


(८--कांगजातदेही , 


आलोच्य वर्ष सें कागजातदेही कर्मंचारिवर्ग के जमौदारी विनाश कोष 
आन्दोलन , जनगणना, पशु तया द्वैक्टर गणना और मतदाता सूची तेयार 
करने में लगे रहने के कारण कागजातदेही के कार्यों भें कई प्रकार की बाधायें 
रहीो। इसका परिणाम केवल यह है| नही हुआ कि कागज-पत्र ठक से 
न रखे जा सकें, बल्कि कागजातदेही के काम की कई शाखाओं के अनुसूचित 
कार्यक्रम में रुफावटे भी आई । बहुत से निर्धारित सामय्रिक विवरणपत्र 
समय पर न दिये जा सके और समय-समय पर जिलों को जहाँ से ये 
विवरणपत्र नहीं आये थे. और अधिक ,समय देना पडा। जहाँ आवश्यक 
समझा गया सुप्रवाइजर कानूनगोओं द्वारा कागजातो की जॉच-पड़ताल 
के अनुसूचित कार्य में भो ढिलाई करनी पड़ी। 


कागजीतदेहीं! के तीन असिस्‍टेंट डाइरेक्टरों ने कई जिलों का दोरा 
किया और कागजातदेही के कार्य का निरीक्षण किया। 


सब बातों को देखते हुए नक्शों की दशा सन्‍्तोबजनक रही, यद्यपि उनमें 
बहुत कुछ सुधार किया जा सकता 'या। वास्तव में ऐसा प्रतीत लेता था कि 
नकशों को सुधारने के कार्य में पहिले से भं; अधिक ध्याव देन जरूरी हैं, क्योंकि 
खाद्यग्लों के वर्तमान बढ़े हुए मूल्यों और “अर्थधिक अन्न उपजाओं 
आन्दोलन के फलस्वरूप परती भूमिक कई भूखंडों (प्लाटों) में खेती 
की जाने लगी! है। इस्तमरारी बन्दोबस्त वाले बनारस डिबीजन में 
दोबारा «पेमाइश और कागजातों का संशोवषन  उत्त डिवीजन के 
नक्‍्झों और कागजातों में सुधार करने का एकमात्र उपाय समझ। गया, किस्तु 
राज्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तला भूमि-व्यवस्था अधिनियम द्वारा 
राज्य की भौतिक अधिकार प्रणाली (,%&00 ]07776 ठ598007) में प्रस्ता- 
बित परिवतेनो को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष यहु मामला स्थगित कर विया 
गया । ५ 
१० पटवारी उम्मंदवारों के साथ-साथ ४० कानूनगो उम्मोदवार, 
जिन्हें नवम्बर, १९५०० में कानूनगों ट्रेनिंग स्कूल म प्रविष्ठ किया गया 
था, सितम्बर, १६९५१ ई० को अंतिम परीक्षा में सफल हुए। पब्लिक 


उर्‌ 


सबिस कमीशन द्वारा लोगयी प्रतियोगिता परीक्षा तथा पटवारियों में 
से चुनावक आधार पर नवस्वर, १९५१० में इतने ही उम्मीदवार 
काननगो ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती किये गये, तथापि बाद में सरकारी आदेश 
के अनुसार कुल संख्या बढ़ा कर ५१ कर दी गयी। 
शजायजुछ मद ९--आराजी के क्षेत्र 

१९५०-४१ ( १३५८ फसली ) में राज्य में जोतों के क्षेत्रफल मे 
६,३६+८९१ एकड़ की वृद्धि हुई और वह ४,४५,०९,६६२ एकड़ हो गया, अर्थात्‌ 
उसमें १५ प्रतिशत को वृद्धि हुई । इसक/ कारण यह था कि खाद्यात्नों 
की महंगाई तथा अधिक अज्न* उपजाओ' आन्दोलन के कारण नौतोड़ 
भूसियों में भी खेती की गयी। 

मुख्यतः मौरूसी अधिकारों के दिये जाने के कारण सीर का क्षेत्र 
४२,३5०,६२० एकड़ से घटकर ४२/२६/२८५२ एकड़ रह गया। मुख्य रूपस 
जमींदारी अथा का विनाश निकट. होने के कारण खदकाइत॑ के अधीन 
कुल क्षेत्र ३१,६७,८९४ एकड़ से बढ़कर _ ३२,०९,६६२ एकड़ हो 
गया। साकितुलभिल्कियत काइतकारों के अधीन क्षेत्र में ६१६६ एकड़ 
को कमी हुई. (अर्थात्‌ ८5,३८,८०६ एकड़ से 5,३२/६१० एकड़ हो गया) । 
यह कमी अंशतः काइतकारों के बिना उत्तराधिकारियों के सर जाने और 
अंशतः उनके द्वारा जमीन के समपित करदिये जाने के कारण हुईं। दर्शीलकार 
काइतकारों के अधीन कुल क्षेत्र १,०८,३२,०५० एकड से बढ़कर १,१०,५०,६४४५ 
एकड हो गया। इसका मुख्य कारण बनारस, रासपुर तथा टेहरी-गढ़वाल 
की रियासतों के विलयन और अंतक्षेत्रो का उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण हे। 


सीर तथा खुदकाइत के क्षेत्रों के किसानों को उठाने ओर नौतोड़ 
भूमि में खेती किये जाने के परिणामस्वरूप मौरूसी काइतकारों के अधीन 
क्षेत्र में २५०,६१३ एकड़ की वृद्धि हुई (अर्यात्‌ १,७८,६६०६६१ एकड़ से 
१,८१,१७,८७४ एकड़ हो गय७, ) । गरदखोलकार असामियों के अधीन 
क्षेत्र, नौतोड़ भूमि में खेती किये जाने के कारण, ४,११,६५२ एकड़ से 
अढ़कर ४,३०,६१३ एकड़ हो गया ३ जो क्षेत्र अताभियों के पारू मौरूसी 
थे उसमें भी ४३,०६९ एकड़ की वद्धि हुई (अर्थात्‌ ३,३३,&१५ एकड़ से 
३,७६,६८४ एकड़ हो गया ) । यह वृद्धि जमीदारो द्वारा जमीन को कम लगान पर 
उठाने के कारण हुई। बागदारों के क्षेत्रों में जो ६,१९६ एकड़ की वृद्धि हुई 
वह्‌ जमींदारो द्वारा नए पढ्ढे दिये जाने के कारण हुई। « 
मुख्यतः लगान पर उठाई हुई भूमिसें वृद्धि होने के कारण रूगदी 
खगान की सॉगयू मं २३-१६ लाख रुपये की वृद्धि हुई। एक बड़ी संख्या 
में बदटाई लगानों को नकदी लगानों में बदलने के फलस्वरूप *अनाज के 
रूप सें लगान की मॉंग में ७६,८६६ रु० की कमी हुईं। सायर उपज का मूल्य 
अधिक होने के कारण सायर के अधीन लगान को साँग में ६,४६,७९५ रू० 
की वृद्धि हुई॥ आलोच्य वर्ष में लगान की कुल सॉग में २दै.६२ लाख रु० 
को वृद्धि हुई और वह १९,३ १,०५,२६६ रु० हो गई, 
पिछले वर्ष के आँकड़ों की तुलना में इस वर्ष कुल बसुलो स, जिसमें बकाया 
भी सम्मिलित हू, ४१,६८,३२३ रु० अर्थात्‌ ४.४ प्रतिशत कमी. हुई। 
इसका कारण अंशतः यह था कि _ पठवारियों के. जमींदारी विनाश, जनगणना 


तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगे रहने के कारण और गअंशतः प्राप्तियों ह 


जे आ आर 


के सियाहों में पूरे तौरसे सही ऑकड़े देने में उदासीन रहुने के कारण 
इंदराज न हो सके। 


लगाने संबंधी 
साँग 


कृषि सबंध 
विकास 


उद्योग-घंघे 


यातायात, 
चबत, हि: है 
भादि | 
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१०--सरकारी आस्थान 


१९५१० में उत्तर प्रदेश में ५३० सरकारी आस्थान थे। इन आस्थानों 


में रामपुर तथा बनारस को भूतपुर्व॑ रियासतों को सरकारी संपत्तियाँ भी 
सम्मिलित थों। 


कृषि की दृष्टि से वर्ष संतोषजनक रहा, यद्यपि पाला पड़ जाने के 
कारण तराई कम भाबर के सरकारी आस्थानों में रबी की फसल और 
इधी में. फसलों को, जहाँ कि वर्षा कम हुईं थी, क्षति पहुंची। 


तराई और भावर में जूद तथा कपास की खेती प्रारम्भ कौ गई । 
४५,००४ एकड़ क्षेत्र नये बसने वालों को दिये गये, जिनमें से अधिकांश ने खेती 
करनी प्रारंभ कर दी। ४,२५० एकड़ से अधिक भूमि राज्य ट्रेक्टरो से जोती 
गई और परती जमीन का बहुत बड़ा क्षेत्र द्विज़ीं ट्रेक्टरों द्वारा, जिनकी संख्या 
१७४ थी, कृषि योग्य बनाया गया । फलस्वरूप जोती गई भूमि ,का क्षेत्र 
गत वर्ष के १,६४,७४९ एकड़ से बढ़ कर १,८५,७४१ एकड़ हो गया। 
रामपुर की भूतपूर्व रियासत का एक बड़ा क्षेत्र, जो कि बेकार पड़ा था, 
कृषि योग्य बनाया गया। 


लगभग ६,८०० बीघे भूमि भू-हीन व्यक्तियों को गढ़वाल, भावर 


कै 


सरकारी आस्थान में खेती करने के लिये दी गयी । 


तराई तथा भावर सरकारी आस्थानों के बीज गोदाम ने कृषकों को 
१४,६९९ मन उन्नत प्रकार के बीजों को सप्लाई की। लगभग १,२६० सन 
उर्बरक और ६७६ कृषि संबंधी औजार भो कृषकों को रियायती दरो पर 
बेचे गये।- 

खेतिहरों को ३३,३२५ ₹० के व्यय पर कॉर्टेदार तार सप्लाई किये गये, 
ताकि वे जंगली जानवरो से अपने खेत की रक्षा कर सके । 


तराई और भावर मे जंगली ह्थियों के उत्पात को दूर करने के लिये 
'खेदा!ः कार्यवर्हहियाँ करने के प्रद पर विचार किया जा रहा था और इस 
संबंध से उड़ीसा सरकार के एक बन पदाधिकारी की सेवायें प्राप्त की गयी। 


सरकार एक. प्रशिक्षित कवाई अध्यापक की देखरेख में हल्द्वान। के 
ऊन-कताई केन्द्र की चलाती रही । कोटवाग में भी एक निजी केन्द्र खोला गया, 
जिसने अच्छे प्रकार के बहुत से ऊनी-कम्बल तेथार किये। जनता को १ मन 
ऊन, ४ चले और १२९० तकलियाँ रियायती दरों पर बेची॥गई ।_ घरेलू 
उद्योग-धंधों, जिनमें फल संबर्दधन तथा मधु-मक्खी पालन विश्येष उल्लेखनीय 
है, के विकास के लिये भी कार्यवाहियां की गयीं । 


|. 


वर्ष मे एक येशु-चिक्तित्सा, आवासिक क्वार्टरों, कतिपय सड़कों, पुलियों तथा 
कुओं इत्यादि का निर्माण किया गया और भवनों तंथा नहरों की मर* 
स्‍्मते की गई ॥ हू 


घर और कुएं इत्यादि बनाने के लिये तराई तथा भर सरकारी 
आस्थासों में खोतहरों को या हो मुफ्त या रियायती दरोंपर ३,७८८ ० 
- मुल्य का चुना सप्लाई किया गया। 


इन आस्थानों में एक द्यूबवेल को बेधन क्रिया, जो गत वर्ष प्रारम्भ कर दी गयी 
थी, पूरी हो गयी और अन्य ट्यूबबेल का कार्य हाथ मे ले लियागया। 


दे 5३ 


वर्ष में तीन पाताल-तोड़ कुओझं का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। 
इसके अतिरिक्त हाथ के ६ नये पम्प लगाये गये श्रोर बहुत से पुराने 
पम्पों की सरस्मत की गयी । 

दूधी सरकारी आस्थान में लगभग २०,४२८ रु० व्यय पर सात नई बन्धियां 
बनायी गयी । १७ बंधियों की सरम्मत्त भी कौ गयी। कुओं का निर्माण- 
कार्य चालू था और दृधों में आवासिक गृहों की अत्यधिक कमी को दूर 
करने के लिये क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया । 


गढ़वाल-भर आस्थान सें पीधे के पाती की कमी को देखते हुए 
१६,००० र०की सखमीनी लागत पर तल्ला-सुखरों में पानी कौ सप्लाई 
के लिये एक योजना स्वीकृत की गई। दे 
तराई तथा भ.बर सरकारी जझास्थानो में ११२ स्कूल थे। इन 
शिक्षा संस्थाओ्ों को दशा सामान्य रूप से सतोषजनक रही । विद्यार्थियों की 
संख्या गत वर्ष की ४,६३६ की अपेक्षा ४,०७४ थी। 
मलेरिया रोकने के लिये उपनिवेशन विभाग के मलेरिया-निरोधक 
यूलिटों, विदृद-स्वास्थ्य संगठन सलेरिया-नियंत्रण प्रदर्शन दीस और 
आस्थानों के जन-स्वास्थ्य. कर्मचारिवर्ग द्वारा आस्थान भर में प्रग्नाढ़ 
एवं व्यापक रूप से आन्दोलन चलाये गयें। किछा की सलेरिया-निरोधक 
यूनिट ने २५ प्रतिशत डी० डी० दी० से २,५७,०९,३०४ वर्ग फींट क्षेत्र में 
छिड़काव किया । विदृव-स्वास्थ्य-संगठन-सलेरिया नियंत्रण प्रदर्शन दम ने 
२१,०३९ घरो के ऑगन या उसके आसपास के क्षेत्र के ४७,३६,५३१ वर्ग 
मीटर में टेक्निकल ग्रेड को डी० डी० टं।० छिड़का, जिसमें शत प्रत्शित या 
तो घुलनशील पाउडर के रूप में प्रयोग किया गया या कन्द्रीभूत॑ द्रवप॒दार्थे 
के रूप में। इस ठीस ने १,५०० वर्ग मील में आबाद १,१०० गॉवो क॑। सेवा 
की, जिनकी जनसंख्या १,३०,००० से, लेकर १,४०,००० तक थी। 


दूधी में चेंचक के कारण ३७ मौतें हुई । अन्य स्थानों में चेचक की 
बीमारी छुट-पुट थी, किन्तु समय से टीका » लग जाने के कारण बीमारी का 
फैलना बन्द हो गया। गढवाल-भवर से सहामारी के रूप में हजा फला, 
जिसके फलस्वरूप ७६ मौते हुई, किन्तु प्रभावपुर्ण हेजा-निरोधक उपायों 
द्वारा उसे शोघधता से वह में कर लिया गया। 
०१ १--कोर्ट आफ वाड्स के अधीन आस्थान 


इस वर्ष ए से आस्थानों को संख्या, जिनका प्रबंध कोर्ट आफ वार्ड स के अर्ध।न 
था, १६४ थी, जबकि गत वर्ष उनकी संख्या १९० थीा। वर्ष के दौरान नें जो 
आस्थान मुक्त किए गए थे उनमें कॉथ आस्थान (स्रादाबाद) सबसे बड़ा आस्थान 
था और उसकी कुल आमदनी १-११ लाख रु० थीं और जो आस्थान्न कोर्ट आफ 
वार्ड स द्वारा हाथ में लिए गए थे उनभे केवल कुरवार आख्यान (सुल्तानपुर) 
महत्वपूर्ण था। इसकी कुल आमदनी ११६ लाख रुपये थी और यह आस्थान रानी 
भुवनदवरी देवी द्वारा को आफ कश्डेंस को धारा १० के अंतर्गत प्रार्थना किए 
जाने पर लिया गया था। यह आस्थान ऋण-परिश्योध-क्षम (80]7७70) थ। । 

आलोच्य वर्ष में चालू वर्ष के लगान तथा साथर की मॉग की वाजिबु लअदा 
शुद्ध धनराशि पिछले वर्ष के ४४ १५ लाख रुपये से भढ़कर ६६१२ लाख रु० हो 
गई। चालू बषं की तथा बकाये की दोनो प्रकार कौ सॉगो की कुल वसूलियाँ 
६७६६९ प्रशिशत थी, जबकि पिछले वर्ष १०००४ प्रतिशत वसूली हुई थी। 
प्रतिशत से कम्ती का कारण यहु था कि वर्ष के दौरान में मुक्त किए गए आस्थानों 


पानी की 
सप्लाई 


शिक्षा 


स्वास्थ्य 


कोर्ट आफ 
वार्डस के 
प्रबंध. से* 
आस्था 


वसूुलियाँ 


प्रबंध सम्बन्धों 
(व्यय 


सुधार कार्य 


लेख-परीक्षा] 


क््ज़ा आराज़ो 
संबंधी मुकदमे 


टेनेन्सी ऐक्ट 

के आरस्भिक 
मुक़॒दमों का 
निपटारा 


दाखिलु- 
खनरिज 


डे 


के संबंध में मॉग तो पूरे वर्ब भर के हिसाब में शामिल कर लो गई थी, परन्तु 


वसुलियाँ केवल आस्थानों के मुक्त किए जाने वाली तिथि तक ही हिसाब में 
शासिल की गई थी । 


समालगुजारी, करों (84068) और अबवाब के सरकारों मुतालबे, 
जिसकी धनराशि ३४७ लाख रु० थी, पूरे प्रे वसूल हो गए । इस वर्ष प्रबंध- 
सम्बन्धी व्यय १५४० प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह १५३६८ प्रतिद्यत था । 


संरक्षितों और उनके आश्वितों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता रहा । 
जमींदारी प्रथा का विनाश निकट हो सबझकर संरक्षितों को अपनी काइत शरू 
करने तथा उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया । इस काम में सुविधा 
देने के अभिप्राय से उनमें से कई व्यक्तियों के लिए ट्क्‍्टूर खरीदे गए । यह 
एक प्रसन्नता की बात है कि उनमें से अनेक व्यक्ति बहुत ही तत्परता के साथ 
खेती करने लगे। *,, 

संरक्षितों तथा उनके आश्रवितों की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया गया । 
ऋण चुकाने को योजनाओं के अनुसार ऋण चुकाने के लिए किस्तें दी गईं । 
कृषि संबंधी सुधार कार्यों तथा जन हितकारी कार्यो पर एक अच्छी धनराद्ि 
व्यय की गई । साल और दीवानी के मुकदसों की संख्या कस रही । 


इस वर्ष कोर्ट आफ वाड स॒ के अधीन सभी आस्थानों के लेखों को जॉच की गई । 
सामान्यतः उन्हें संतोषजनक पाया गया । कुछ भामलों में, जिनमें अनियमितताएं 
पाई गई, उससे संबंधित व्यक्तियों के साथ उचित कारंवाई की गई और इस दृष्टि 
से कार्यवाहियाँ की गईं कि उक्त प्रकार की अनियसितताएं दुबारा न हो सके। 


॥ १२--माल की अदालते 


राज्य में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन दायर किए गए मुकदमों की संख्या 
१९४० ई० की संख्या ३,४९, ३३४ से कुँछ बढ़कर १९५१ ई० में ३,५०,२६५ 
हो गई । विविव म्‌कदमसों की संख्या १,०६,२८५ से बढ़कर १,१०,६८६ हो गई। 
बकाया लगान के लिए दायर किए गए मुकदमों की संख्या भी १,०६,६७० से कुछ 
बढ़कर १,००,२५७ हो गईं। बेंदखली की नालिशों की संख्या ६०,२८१ से 
घटकर ५१,८०६ रह गई। जिन मुक्नदमों मे बेदखली की आज्ञाएं दी गई भी 
उनकी संख्या १५,४६९ से बढ़कर २३,०६० तक हो गई और जिस क्षेत्र 
पर इसका प्रभाव पड़ा वह १६५ ३१५ एकड़ से बढ़ कर १६,३५३ एकड़ | ग्या 


यर्ष के प्रारम्भ मे यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन कुल मिलाकर ५,०८,५३७ 
नालिशें और प्रार्थना-पत्र निर्णय के लिए थे और बर्ष भर में झममें से ३,५६,७९६ 
मुक़द्मों का निपटारा किया गया। 


उत्तर प्रदेश में हुक सालिकाना के संबंध में दर्ज किए गए दाखिलखारिज 
के सुकदमों की कुल संख्या १ अत हट से कुछ बढ़कर १५४३,३२८ हो गई। 
केवल उत्तराधिकार संबंधी मुक्तद्मों की संख्या में वृद्धि हुई और वह १,०६,७६१ 


'से बढ़ुकर १,१५,४७० हो गई । भसि छंड़ाने (7०१6७०७०४07) के 


मुक़्दमों की संख्या ८,£४३ से घटकर ७,३१८ रह गई झौर वेयक्तिक हस्तांतरण 

(97ए०/७ 07४य४667) के'सूकदमों की संख्या ६,७६६ से घटकर ५,४६४ 
रह गई। अन्य सभी प्रकार के मुक़दमों की संख्या १०,४८६ से घटकर 
8६,४४६ हो गई। 
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इस वर्ष बंटवारा संबंधी प्रार्थना-पत्रों की संड्या ३२४७ थी, जिनमें से ४ पुरे 
बंटवारे और ३४३ अधूरे बंटवारे के संबंध में थे। १६५० ई० के उत्तर प्रदेदा 
काइतकार (विशेषाधिकार उपारजन) (संशोधन) और प्रकोण निदेश संबंधी 
अधिनियम [ए. 72. 480०प्रोप्पाक पछाक्रएड. ( 40वणअग्रणा 0६ 
एप ज०2०७) (40७07) »&74 [80667/6078 70ए7#078 20.7० 
० 950 | की घारा १० के अधीन कार्यबाहियाँ स्थगित रहीं । 


यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अंतगंत कलेक्टरों की अदालतों में की गई अपीलों 
की संख्या ३,८६० से बढ़कर ४,२३० हो गई । निर्णय के लिए अपीलों की कुल 
संख्या ५,७७० थी, जिनमें से ४,३०४ निर्णय की गईं और ४२५ ऐसी अपीलों 
को सिलाकर, जो ३ महीने से अधिक पुरानी थीं, कुल १,४६६ अपील दोष रह 
गई । 

यू० पी० देनेन्सी ऐक्ट के अंधर्गंत कमिइ्तरों द्वारा फैसला की जाने वाली 
अपीलो की संख्या २९,०५० से बढ़कर ३२,५२५ हो गई । इनम से १५,७५६ 
अपीलों पर निर्णय हुआ और वर्ष के अंत में १८,७६२ विचाराधीन अपोीर्ल 
(जिनमें ४ संक्रमित की गई अपोलें सस्मिलित नहीं हे) शेष रह गई। ४१ १ 
श्रत्तिशत अपीलों के संबंध में नीचे की अदालतों के निर्णय या तो उल दिए गए 
या उनमें संशोधन किया गया या उन्हें नीचे को अदालतों में वापस भेज दिया 
गया । य० पो० लेड रेवेन्यू ऐक्ट के अंतर्गेत कमिह्नरों ढ्वारा फेसला की 
जाने वाली अपीलों की संख्या १,६१० थी, जिनमें से ८5५६ का निर्णय 
किया गया और वर्ष के अंत में ७५४ विचाराधीन अपीले शेष रह गईं। माल- 
बोर्ड में ६,६८१ अपीलों और पुनरीक्षण के मालले निर्णय किये गये और वर्ष के 
अंत में ११,६८३ अपोलें विचाराधीन रह गई । 

रानीखेत (जिला अस्नोड़ा) के आनरेरी असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत 
को छोड़कर राज्य के आनरेरो असिस्टेंट कलेक्टरों को अन्य सभी अदालतों ने 
१ अप्रेल, १९४७ ई० से काम करना बंद कर दिया था। इस वर्ष केवल एक 
आतनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर रानीखेत में कार्य करता रहा श्रौर उसने २६३ मुक़॒दमों 
का निर्णय किया । 


अध्याय ३-- शांति-व्यवस्था तथा स्वायत्त शासन 


१३--विधि निर्माण-क्रम 


उत्तर प्रदेश।य विधान मंडल ने बहुतत्से बिल पारित किये जो गवनं र महोदय 
या राष्ट्रपति महोदय के (रा, जेसा कि क़ानून द्वारा अपेक्षित है, स्वीकृत किये जाने 
के पश्चात्‌ निम्नलिखित विधेयक बन गये :-- 


(१) १६५० ई० का उत्तर प्रदेश ज़मीदारी-विनाश और 
भूमि-व्यवस्था अधिनियम (5त्तर प्रदेश अधिनियम सं० १,१६५१६०)। 

(२) १६५० ई० का उत्तर प्रदेश *राजकीब पथ-परिवहन 
(80966 0००0 77७787007% ) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम 
सं० २, १६५१ *ई०) ७ 


(३) १६५० ई० का उत्तर प्रदेश सिचाई संबंधी (आकस्मिक 
हा ) अधिनिय+ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० "३, १६५१ 
०॥ ३) 
_ (४) १६५० ई० का कानयुर अबंन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड 
(अमेंडमेंट आफ कॉस्टीट्यूदडन ) (कार्यवाही व धीकरण) अधिनियस 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ४,१६५१ ई०) । 


बंदवारा 


अपीलें और 
पुनरोीक्षण 
(नज़रसानी ) 


आनरेरी 
असिस्‍्टेंद 
कलेक्हर 
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(५) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश स्पुनिसिपेलिटियों कर 
(अनुप्रक ) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५१ ई० )॥ 


(६) १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) अधिनियम 
(उत्तर प्रदेश अधिनिय्त सं० ६, १९५१ ई०) ॥ 


(७) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश औषधि 'नियंत्रण (संशोधन 
और अधिकार को जारो रखने का) अधिनियम (उत्तर प्रदेश 
अधिनियम सं० ७, १९५१ ई०)। 


(5८) १९५१ ई० का उत्तैर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पुरक) 
अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८5, १६५१ ई०)। 


(९) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरैरी) कंट्रोल आफ 
रेन्ट एण्ड एविक्ररान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश 
अधिनियम सं० ६, १६५१ ई०)। 

(१०) मोटर बेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 
१६५० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम स० १०, १६५१ ई०) । 


_[. (११) १६५० ई० का उत्तर प्रदेश मेन्टेनेस्स आफ पब्लिक ओर्डर 
ऐक्ट का (निग्तंन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ११, 
१९५१६ई०) । 


(१२) १६५० ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइजल 
(टेस्पोरेरी! पावर ) (संज्ञोधन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम 
सं० १२, १६५१ ई०)। 

(१३) १९६५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनिधोग अधिनियम 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १३, १९५१ ई०) । 

(१४) १९५१ ई० का उत्तर मैदेश स्पूृनिसिपेलिटीज्ष (अनुपुरक 
और बेधीकरण) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम से० १५, 
१६५१६०) । हे 
_.. (१५) १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवूत्ति के 
प्रसार ( एड्ाशा807 07 2एश0०9४070 ) का अधिनियम 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १४, १६५१ ई० )। 


(१६) उत्तर प्रदेश श्वकर और चालक मद्यसार उद्योग/अषमिक 
कल्याण और विकास निधि अधिनियम, १६५० ई० (उत्तर प्रदेद 
अधिनियम सं० १६, १९५१ ई०) । 

(१७) उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेर)) कन्ट्रोल आफ रेन्ड ऐण्ड 
इविक्शन (अमेन्डमेट) विधान, १६५० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम 
सं० १७, १९५१ ई०)। 

(१८) १९६५१ ई० का ईं यम फरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १८, १९६५१ ई०) । 

» (१६) उत्तर प्रदेश राज्य विधान संडल के सदस्यों का अनहता 
निवारण अधिनियम, १६५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १९+ 
१९६५१ ६०) । 


(२०) उत्तर प्रदेश दिल्ली विनाश अधिनियम, १६५१ ई० 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २०, १६५१ ई०)। 
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(२१) रामपुर में बेदललो के बाद झौर व्यवहार रोकन का अधि- 
नियम, १६५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २१, १६५१ ३०) । 

(२२) उत्तर प्रदेश कॉस उन्मूछन अधिनियम, १६११ ई० 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २२, १६५१ ई० )। 

(२३) उत्तर प्रदेश कादतकार (विशेषाधिकार उपाजंन ) 
(संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश अधिनियम, १६५१ ई० (उत्तर 
प्रदेश अधिनियम सं० ९३, १६५१ ई० )। 

(२४) उत्तर प्रदेश विनियोग पुरक अधिनियम, १६५१ ई० 
(उत्तर "प्रदेश अधिनियम सं० २४, १६५१ ६०) । क्‍ 

(२५) इडस्ट्रियक्न डिस्प्यूट्स (उत्तर प्र देश संशोधन) अधिनियम, 
१९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २५, १६५१ ई०) । 

(२६) उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, १६५१ ई० 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २६, १६५१ ६०) । 

(२७) उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोस (संशोधन और विविध 
उपबन्ध) अधिनियम, १६५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 
२७, १९५० १ ई०) । 

(२८) कोड आफ क्रिसिनल प्रोप्तीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
अधिनियम, १६५१ ई० ( उत्तर प्रदेश अधिनियम सें० २८, 
१९५१ ई०) 

(२६) रेलिजस एस्डाउमेंद्स (उत्तर प्रदेश संशोधव) अधि- 
नियम, १९५१ ई० ( उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २७, 
१६९५१ ई०)। "« 

(३०) उतर प्रदेश ज़रे चहारस विनाश अधिनियस, 
१६५१ ई० (उत्तर प्रदेश उ्धनियम सं० ३०, १९६५१ ई5) । 

(३१) उतर प्रदेश स्टोरेज रिक्वोज़िशत (कन्टीस्युएंस आफ 
पावर) (सशोवन) अधिनियम, १६९५१ ई० (उतर प्रदेश अधिनियम 
सं० ३१, १६९५१ ई०) । हि 

(३२) हुवी राव सगंज' (जिला भिर्जायुर) कृषक ऋण उद्धारक 
अधितियम, १६५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३२, 
१६५१ ईुँ० ) | शक 

( श्रे ) उत्तर प्रदेश दरणाथियों को फिर से बसाने (के लिये 
ऋण देने) का संजश्ोधक अधिनिय8॥, १६५१ ई० (उत्तर प्रदेश 
अधिनियम सं० ३३, १९५१ ई० )॥ * " 

(३४) उत्तड्ू प्रदेश मुस्लिम वक्‍झ (संशोधन) अधिनियम, 
१६५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३४, १६५१ ई०) । 

उत्तर प्रदेश विचान मंडल ने उत्तर प्रदेश चिल्ड्रेन बिल, १९५० ई० भी पारित 
किया। वर्ष समाप्त होते के पदचात्‌ राष्ट्रपलि,इस पर अपनी अनुमति देगे । 

उस अवधि में, जबकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, राज्यपाल * 
महोदय ने नीचे दिये गये अध्यादेश प्रस्यापित किये :-- 

(१) उत्तर प्रदेश दिल्‍ली] विवाश अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर 
प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १६५१ ई०)। 


शान्ति और 
व्यवस्था 


जुर्स (अपराध) 








डकेत-गिरोहों 
के विरुद्ध « 
कार्रवाई 


छ्ट 

_ (२) रासपुर में बेदखलों के बाद और व्यवहार 
रोकने का अध्यादेश, १६५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश 
संख्या २, १९५१ ई०)। 

|. (३) उत्तर प्रदेश काइतकार (विशेषाधिकार उपाजंन) 
(संशोधन ) अध्यादेश, १६५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ३, 
१६५१ ई०)। 

(४) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सर्दस्यों का अनहँता 
निवारण अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ४, 
१९६५१ई०) । 

१४- ग्रह, 
(क) पुलिख 


कुछ घटनाओं को छोडकर, जिनमें कि अग्रेल, १९५१ ई० में झांसी शहर में 
छ द गा-फसाद, बाराबकी और बहराइच जिलो में मुहरंस के त्योहार पर व 
बरेली लिले में होली के अवसर पर छोठे-मोटे साम्प्रदायिक झगड़ शामिल हे, 
बाकी राज्य भर में लगभग पूरे साल शान्ति और व्यवस्था सन्‍्तोषजनक रही । 
बिगड़ी हुई आर्थिक दशाओ तथा गुंडे-बदमाशों को हरकतों के कारण कठि- 
नाइयों के होते हुये भी सामान्यतया अपराध सम्बन्धी स्थिति पर नियन्त्रण रहा । 
पिछले वर्ष की सुधरी स्थिति ही नही कायम रक्‍्खी गई (जबकि स्वतन्त्रता 
प्राप्त होने के बाद से जुर्म के आंकड़े सबसे कम रहे), बल्कि ऐसे सच्चे मामलों 
की संख्या में वास्तव से कमो हुई, जो पुलिस को रिपोर्ट किये गये । उन दो वर्षों 
के तुलनात्मक आंकड़े ये हे :-- 


>र-«»ज«मममम««८+ कप मम ५ ५५०५+४+४+ वार ५५७५५७७आ०3+ ७५ भाप न्‍ ०8 ९ 3)५++++ ५8१ «क३७ ४७५९५ +०३३७३५७३००००न 4०९० ४१४५३३३५०४५७भभाानामादाा नाना ५; काइनआ-+ज ७. 


' डकंतियां 
(जिनमें, वे 
डकतियां 
वर्ष ० शामिल हैं लूटमार ह॒त्यायें.. दंगे नकबजनी 
जिनमे ०] हे 
हत्यायें भो 
पु हुई) । 


१९५० **« ब८७९ ५७५ १,६०४ रे,७३८ २४,७६२ 


१९५१ ४० ८१७ श्टढड १,०६९ ३,३८२ २१,८८० 





आंलोच्य वर्ष में डकंतों के बहुत से गिरोहो का नाह किया गया। इनमें 
से कुख्यात गिरोह ये थे :--जिला आगरा में चरना का गिरोह, सेरठ में छु ट्टन 
कहार, नजरू रंगार, हुकुन सिह और देवी सिंह; |बुलन्दशहर में जहांगोरी; बदायूं 
में नब्ब और जालिस; नेनीताल में सजहीर; बदायूं में डुंगर कहार, मुरादाबाद 
में मोहन खांगी; इटावा में बाबू दिल्‍ली वाल्ग; कानपुर में मस्तान शाह, फरुखाबाद 
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में सोने छाल, प्रतापगढ में 'हुबलाल पासी, आजमगढ़ में काशी चमार और 
गोरखपुर मे वस्मीनाथ के गिरोह। चरना के गिरोह 83224 की ७२ घंटे 
मठभेड हुई, जिसमे ११ डाक सारे गये और चार रायफिल तथा ६ बन्दूकें पकड़ी 
गईं। राय सिक्‍खों और वीक सिक्‍खो का अन्तर्राज्य गिरोह, जो मुजफ्फरनगर, 
सहारनपुर, देहरादून, मेरठ, बुलन्दशहर और मथुरा में उधम सचाये हुये था, 
उसे भी पुलिस ने तहस-नहस कर दिया। पंजाब के इस गिरोह के लोग बडे 
दिलेर और अमानुषिक थें। श्र 


इन विभिन्न गिरोहों का मुकाबिला करने में पुलिस के एक सब-इल्सपेक्टर, 
प्राविशियल आस्ड कांस्टेबुलरी के एक कम्पनी कमान्डर तथा ८ कांस्टेबुलों की 
म॒त्यु हुई (जिनमे से एक चरना के गिड्टोह का सामना करते समय मारा गया था) । 


इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो ने डाकुओ तथा अपराधियों का मुकाबला 
करने मे बड़ी सहायता की। इसके भी स्पथ्ट प्रमाण सिले कि उनसे आत्स- 
विश्वास की भावना बढ़ रही है । 


कुछ बड़े जिलो में अभिषोग शाखा के संगठन तथा वाच ऐंण्ड वार्ड अचले से 
तफतीदा करने वाले अमले को अरूग करने का कार्य पूरा किया गया। स्काट- 
लेड (इगलेड) की तरह लखनऊ और कानपुर में इन्फार्मशन रूसस खोले गये 
और सब जिलो में डिस्टिक्ट ऋइम रेकार्ड सेक्शन कायम किये गये । 


दे आलोच्य वर्ष में अपराध तफतीद शाखा ने दो सो इकतीस मामले हाथ में 
लिये और ९० प्रतिशत मामलो में कामयाबी प्राप्त की । इनमें से. खास-वास मामले - 
थे थे र७ू०- 


इलाहाबाद बेक को धोखा देने को मामला जिसमें हाई कोर्ट ने ५ वर्ष की सख्त 
सजा और २४,००० ₹ु० का जुर्माना कायम रक्‍्सा; बनारस की १५ तेल की मिलो 
के मामले, जिसमें अभियुक्तों को सजाएं दी गई और कुल ४,७६,० ०० #० का जुर्माना 
किया गया; औरतों का व्यापार करने के अन्‍्तर्राज्य मामले (उत्तर प्रदेश, बम्बई 
और मद्रास), जिनसें ८ व्यक्तियों को रूम्बी सजाएं दी गईं और जुर्माना किया 
गया ४ रेल हत्या कांड (१२९ डाउन) जिसमें अभियुक्त को सेह़्ान अदालत ने 
सजा दी ७ 


फिगर प्रिन्ट श्यूरो और साइंटिफिक सेक्शन में काम बहुत बढ़ गया 
आम सेक्शन मे जिन रीजो की जांच की गई उनकी संख्या १९५० ई० की है हर 
बढ़ कर १९५१ ई० में २,०७८, क्वेइचन्ड डाक्मेन्ट सेक्शन में ९६० से ४,८९३ और 
फोटोग्रेफिक सेक्शन में ५,४५६ से ७,६६३ हो गई । क्षयक्तिगत छोगों का 
या ऐसे विभागो का काम करने, जिन्हें फीस देनी पडती है, से होन वाली इस 
विभाग की आय भो बढ़ गई ७७ फिगर्‌ प्रिन्ट ब्यूरो और फोटोग्रेफिक सेक्शन 
की क्रमदाः ८,८३३ रु० और ६,२८५ २० आलोच्य वर्ष मे अन्मदनी हुई। 


अपराध तफतीश विभाग के मुख्यालय में स्पेशल ब्रांच (विशेष शाखा: 
अफसरो और कर्मचारियों के लिये तथा जिलो के तफतीश कर 422 
और डिस्ट्रिक्ट ऋइम रेकार्ड सेक्शन के इन्चार्ज सब-इंस्पेक्टरो के लिये टॉनिंग 
के कोर्सों जी संगठन किया गया। प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने के विचार से सब 
एाठय- का पाठ्यक्रम भी संशोधित किया गया। 


गाँव वालों 
में नया जोश 


जिला काय॑- 
कारी दल 


अपराध तफ- 
तीश विभाग 


आविशियल 
आस्ड कांस्टे- 


बुलरी 


बेतार के तार 

का उप-विभाग 
(वायरलेस 
टेलीग्राफी 


सेक्द्ाल ) 


आन्तीय रक्षक 


द्ल 


विविव 


फोजदारी 


के 


भामलों का 


निपटाया 
जाना 


सब*रजिस्ट्रार, 


सेजिस्टेट कक. 


् 


अवेतनिक 


मेजिस्ट्रेट 


और 


ण्छ 


वर्ष के आरम्भ सें पी० ए० स॑।० की ७७ कृम्पनियां थी, जिनमें से १७ उत्तर 
प्रदेश के बाहुर ड्यूटी दे रही थीं। वर्ष के अन्त में कम्पनियों की संख्या ७१ 
थी और इनमें से पांच उत्तर प्रदेश के बाहर (हैदराबाद) रही थी । पी० ए० सी० 
के दल, जो अन्य राज्यो को दिये गये थे, के कार्य और आचरण की बड़ी सराहना 
कौ गई । विभिन्न राज्यो के उच्च अधिकारियों का एक बोर्ड, जो अगस्त, १९५१ ई० 
से हंदराबाद, गया उसको राय में पी० ए० सी० का कार्य देश के दूसरे ऐसे ही 
दलो के लिये आदर्श रूप था। 


कप 


हो 
आलोच्य दर्ष में ५० कम्पनिण्े) की आठ बठालियने स्थायी कर दी गई । 


अग्नेन्टिसो की दो बच्चों की ट्रेनिंग समाप्त होने से बेदार के तार के उपविभाग 
(वायरलेस देलीग्राफी सेक्शन) के लोगो की संख्या पिछले वर्ष की ६०४ 
से बढ कर ६४६ हो गई। परन्त सेक्ान की स्त्रीकृत संख्या ७९० थी । 
५२ आपरेटरो को उच्च &णी का पाठ्य-क्रम पढाया गया। 


सेक्शन हारा भेजे गये सन्देशों की १९५० ई० की संख्या ३,६९,९६५ से 
बढ कर ३,७९,५४९ हो गई। 


५परानन्‍्तीय रक्षक दल ने उपयोगी सहायता कार्य किया और गावो से डकंतों 
का संगठित रूप से सामना करने से विशेष रूप से भाग लिया। पुतस्सगठन 
के पत्चात्‌ इस दल ते विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों में भाग लिया और विभिन्न 
विकास योजनाओ के चलाने के लिये जिले के समस्त कर्मेचारिवर्ग के साथ-साथ 
कास किया । 


पुलिस कर्मचारी रचनात्मक कार्यो से बराबर हाथ बढाते रहे, जेसे अपने 
विभांग की इमारतों को सामूली मरम्मत, पेड़ रूगाना आदि । उन्होने बहुत 
सी जगहों में पलस्तर लगाने, पोताई करने और खपरेलोी को ठीक करने का 
कार्य किया और पुलिस लाइनों और थाने के कम्पाउन्डो में हजारो की संख्या 
मे फल और छायादार पेड रूगाये। 


के (ख) फोन्नदारों 


फौजदारी मुकदसों को शज्ञीत्षता से निपटाने के लिये मैजिस्ट्रेटो को 
अनुदेश जारी किये गये । उनसे निवेदन किया गया कि वें सेशन्स की अदालत में 
मुकदसा भेजने'के पूर्व समस्त सबूत पक्ष के गवाहो ([708806प707 फ्रग70858£8) 
की साक्ष्य अभिलिखित कर ले और विशेष परिस्थितियों में कोड आफ किमिनल 
प्रोसीजर (दण्ड विधि संहिता) की धारा २१९ के अधीन अदिरिक्त साक्ष्य अभि- 
लिखित कर ले। सेजिस्ट्टों से यह भी कहा गया कि वे सप्ताह में कुछ दिन किसी 
विशेष थाने या थानो के मुकदमो के काम (09७७ ए07/८) के लिये नियत कर 
दें, जिससे प्रभारी (इन्चार् ) सब-इन्स्पेक्टर ब॒लाये गये सब गवाहों को उस दिन 
अदालत से का सके और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाय कि सभो गवाह 
निश्चित दिन पर अपनी गवाही देने के लिये उपस्थित हो जाय॑ । सरकारी नोकरो 
विद्वषतः सेजिस्टूटों और पुलिस अधिकारियों के गवाही के लिप नियत तारीज 
पर उपस्थित हॉँने की वांछतीयता पर पुनः जोर दिया गया । 


» तह योजना, जिसके अधीन योग्य सब-रजिस्ट्रारो को फौजदारी मुकइमो को 
निपटाने के सम्बन्ध सें दूसरी श्रेणी के सेजिस्ट्रट के अधिकार प्रदान किये गये थे, 
उपयोगी सिद्द हुई ओर उसे इस बर्ष बढ़ाया गया। कुछ जिलो में फोजदारी 
सुकदमों को नियपदाने के लिये अतिरिक्‍त अवेतनिक सेजिस्ट्रेट नियुक्त किये 
गये । 


टर 


१९५१ का कोड आफ किसिनल प्रोसोजर (उत्तर प्रदेशीय संशोधन ) ऐक्ट, 
जिसके हारा कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा ४९८ तथा ५२८ का 
संशोधन किया गया है, इसे वर्ष पारित किया गया। जमानत के प्रार्थना-पत्रों के 
सम्बन्ध मे सेशन जज द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अभी तक किसी 
अन्य अधिकारी द्वारा प्रयोग नहीं किये जा सकते थे और चूंकि कई सेशन जज 
कुछ जिला के सदर मुकामो (हेडक्वार्टस) से स्थायों रूप से अपना इजलास 
नहीं लगा सके, इसलिये इन जिलो के मुकदमा लड़ने बालों को काफी अपुविधा 
उठानी पडी । संशोधित धारा ४९८ ७क्ेे अथीन अतिरिक्त सेशन जनों और 
सहायक सेशन जजो को जमानत के प्रार्थवा-पत्नों के सम्बन्ध में सेशन जज के 
अधिकारों का प्रयोग करने का प्राधिकार देकर मुकदमा रूडने वालो को सुविधा 
दी गई । किसिनल प्रौसीजर कोड की धारा ५२८ से किये गये संशोवन से 
सेशन जज को' सेशन डिवीजन के अतिरिक्त जजों की अद्यलतों से किप्ती भी 
मुकदमे या अपील को डिबीजन में कार्य-वितरण का उपर्युक्त प्रबन्ध करने के 
उहेश्य से लेने या उनका प्रत्यावर्तत करने का अधिकार मिल गया । अब तक 
वह उन्ही मुकदमों या अपीलों को वापस ले सकता था या उनका प्रत्यावर्तत कर 
सकता था जिन्हें उसने स्वयं अतिरिक्त सेशन जज के सुगुर्द किया हो। 


पब्लिक गेस्बलिंग एक्ट, १८६७ की धारा ३ और ४ बस्ती, हमी रपु र, आगैरा, 
झांसी, बांदा, इटावा और रासपुर जिलो के कुछ क्षेत्रों मे भी लागू की गई । 
उक्त ऐक्ट की धारा ३,११,१३-क और १४,१६ मयुरा ओर जालोन जिछो के 
कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। 


रेलगाडियो मे बिना टिकट यात्रा करते की रोकयाम योजता का 
कार्य संतोषजनक ढंग से होता रहा और इस वर्ष यह योजना और व्यापक 


बनाई गई । 
*(ग) जेल 


जेल के कैदियों की प्रतिदिन की औसत संख्या में थोड़ी कमी हुई और 
आलोच्य वर्ष में यह संख्या २९,०६४ थी पहली जनवरी, १९५१ ई० को 
कैदियों की संख्या २०,३२२ थी और ३१ दिसम्बर, १९५१ ३६० को २९,२८३। 
कदियों में अनुशासत्‌ और उत्तके स्वास्थ्य की दशा वर्ष भर सतोबजनक 
रही १ 

वर्ष में कई महत्वयुर्ग सुधार किये गये और कैदियों को नई सुविधायें प्रशव 
की गई । नवजवानू कंदियों को जुवनाइल (अल्पबयस्क) जेल, बरेली तया 
रिफारसेटरी (सुधारक ) स्कूल, रूखनऊ में भेजने के नियमो में संशोधन कया 
गया। देहराइन, बदायूं, रायबरेली और सेन्ट्रल जेल, नेती में रेडियो लगाये 
गये। उच्च श्रेणी की महिला केदियों के साथ हिरासत में रखे गये बच्चों के 
भोजन के परिभाण से संशोधव किया यथा और चावरू केश्भोजत में तमकू का 
परिमाण बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के जेलो में कैदियों और कम चारियों के लिये 
निम्नलिखित अतिरिक्त छुटिट्यां सरजर की बयी :--- 


बारावफात, शिवरात्रि, राम-तवसी, जन्माध्ठमी और जम-तन्त्र दिवस । 


वित्तीय संकद और व्यथ में कमी करने के कारण इमारत बनाने के कार्ये- 
क्रम से कमी की गई। कर्मचारियों के कई क्वार्टरों तथा तीन सुपरिल्टेन्डेन्टों 
के बंगलो में सुधार और परिवर्तेव किये गये । कुछ क्वादंर और एक 


कोड आफ 
किसिनलछ 
प्रोतीज॒र (दण्ड 
विश्व संहिता 
का से गेवत 


१८६७ ईं० 
का पहिछक 
गैर्म्बाला 
एक्ट 


बिता टिकट 
रेल यात्रा 
करतें की 
रोकथाम 
केदियों की 
सह्या, स्वा« 
रथ्प और 
अनुशासन 


सुधार 


" इसाररं हे 
बिजली झोौर 
पानी 


सुधार और 
पुनर्वास 
सम्बन्धी कार्ये 


हु स्थापत्ता 


८ 


रसोईघर बनाया गया और एक जेल में एक बगीचे की कच्ची चहारदीवारी 
को पक्‍का किया गया । एक दूसरे जेल में मुख्य दीवाल की ऊंचाई में वद्धि 
की गई । 


एक जेल में एलेक्ट्रिक मोटर पम्प लगाया गया और एक दूसरे जेल में एक 
नया कुआँ खोदा गया । लखनऊ में आदर्श जेल तथा जिला जेल में दो 
ट्यूबबेंल बनाये गये। तीन जेलों में बिजली दी गई और १२ क्वादंरों में भी 
बिजली छूगाई गई । . 


को 
जेल के उद्योगो में कुछ विकास हुआ और जनता में बिक्री के लिये अधिक 
सामान तेयार करने के विचार से जेल के अधिक कैदियों को काम पर लगाया 
गया। समय से ऊन के न मिलने के कारण कम्बल् बनाने के काम में बाधां 
पड़ी । मुंज घास के आयात तथा सुत के प्राप्त करदे में भी थोड़ी कठिनाई हुई ॥ 


सौसम के अनुकल न होने के कारण रबी और खरीफ दोनों फसलो को 
नुकसान हुआ। बाहर काम करने वाले केदियों कौ कमी बनी रही, तथापि 
जेल के बगीचो का इन्तजाम ठीक से होता रहा। * 


० ११ जिलो में कृषि फार्म की स्वीकृति दी गई । 


रिफारसेटरी (सुधारक) स्कूल तथा जुबेनाइल (अल्पवयस्क) जेल की 
प्रतिदित की औसत आबादी कम से ७१ और ११८ थी। जवेनाइल « (अल्प- 
वयस्क) जेल के २९ रूड़को को बाहर कारें करने की सुविधा दी गई थी 
और वर्ष में उन्होंने ६,९७१ ₹० १३ आता पैदा किया। जुवेनाइल (अल्प- 
वयस्क) जेल के १४ तथा रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल के ८९ लड़कों 
ने विभिन्न उद्योगो में अहँता ( १८०॥ी०४४०४ ) प्राप्तकी । उन्होने 
क्रम से २,३८९ रु० ९ आता ६ पाई तथा ५,६१९ रुपया ७ आना ६ पाई पैदा 
किया। रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल के लड़को ने स्कूल के बाहर बन्ड बजाकर 
फे ६१६० रु० कमाया। हू 


जेल के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल को यू० एन० ओ० की फेलोशिप 
सिली और वे ६ महीने की ट्रेनिंग के लिये इगलेन्ड गये। जेल ट्रेनिंग 
स्कूल के १९५१-५२ के सेशन में ४ डिप्टी-जेलर तथा ४० वार्डर ट्रेनिंग के 
लिये भेजे गये । विभिन्न राज्यो क्े ९ बाहरी कैडेठों को भी दुनिंग के लिये 
दाखिल किया गया। कई प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ, जिनमें यू० एन० ओ० के 
डाक्टर बाल्दर सी० रेकलेस भी सम्मिलित हे, स्कूल मे क_ये। डाक्टर वाह्टर 
सी० रेकलेस अपराध विज्ञान के विशेषज्ञ हे ओर उन्होंने विभिन्न विषयों पर 
ब्याख्यान दिया ॥ इन व्याख्यानों को विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने भी 


सुना । 


कम्पाउन्डरो के कंडर को २९ से बढाकर ५१ कर दिया गया । सेन्ट्रल 
जेलों में हेडबारईर के पदों को चुनौव द्वारा भर्ती का पद घोषित किया गया 
और जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल को इन पदो की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति 
क्षण्रिकररी बनाया गया । हु 


हा 
कुछ जेले :में नाटक खले गय, प्रर्कशिनियां सगठित को गई और सिनेमा 
दिखाये गये कप जेल, नेनी और जिला जेल, फतेहगढ़ तथा उच्चाव में 
कंदियो के लिये केन्टीन खोले गये । 


6 


८3 


१५---हरिजन उत्थान तथा पुनरुद्धार 


१९५१ ई० में हरिजन सहायक विभाग की कार्यवाहियों में विशेषकर शिक्षा 
के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। अनुसूचित जातियो के पिकडे हुए वर्गों 
तथा मोमिन में शिक्षा प्रसार के लिये ३० लाख की धनराशि खर्च हुई थी, 
जब कि गत वर्ष इसके लिये १७ लाख रुपये खर्च किये गये थे। वर्तमान थुविधायें, 
जिनमे फीस माफ करने तथा छात्र-वेतनों की व्यवस्थ! सम्मिलित थीं, दी जाती 
रही। एक विशेष बात यह थी कि डिग्री तथा पोस्ट-ग्रजुएट कक्षाओं 
सें पहने वाले हरिजन विद्याथियो "को छात्र-बेतन दिये गये । आलोच्य 
वर्ष सें १,३३६ विद्यारथियों (हरिजन ७००, पिछड वर्गों के सदस्य ६३६) 
को इन्टरमीडियेट डिग्रर और पोस्ठ-ग्रेजुएट कक्षाओं में छात्र-बेतन दिये गये । 
इन कक्षाओं से अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को ऋमशः 
७०,५२० र० तथा ३१,५९२ रु० “तक की अनावरततंक सहायता वी गई। 
प्रररभिक कक्षाओ, जूनियर हाई स्कूल तथा ,हाई स्कूल कक्षाओं में बहुत से छात्र- 
बेतन दिये गये और उनके अतिरिक्त ४७,९२० रु० की अनावलतेंक सहायता 
भी दी गईं । 


हरिजनो के लिये लूडकों तथा लड़कियों की रात्रि तथा दिन को थाठ- 
शालाओं, छात्रावासों, पुस्तकालयों आदि को सदा की भाति विभाग से सहायक 
अनुदान मिले और आलोच्य वर्ष से उनकी संख्या ३४५ से बढकर ३८४ 
हो गई । प्रत्येक पुस्तकालय को पुस्तकों खरीदनें के लिये २०० रु० का 
अनुदान दिया गया। 


शिक्षा सम्बन्धी सुविधा के कारण प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल तथा"हाई 
स्कूल को कक्षाओं में विद्याथियों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ गई। विदव- 
विद्यालय में भी उनकी संख्या १९५१९ई० में ६८८ हो गई, जबकि १९५० ई० 
में केवल ४८४ थी। 


उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग विभागी या रिसेटिल्मेट तथा इम्पलायमेंट 
डायरेक्ट रेट हरा संचालित विभाग के. विभिन्न व्यावसायिक तथा शिल्प शिक्षा 
सम्बन्धी संस्थाओं में ८०० विद्यारथियों को छात्र-बेतन मिलता था। ये 
छात्र-वेतन कारीगरो के छोटे दर्जों के ८ रु० प्रतिमास से लेकर कुछ उच्च 
श्रेणी के ठेक्तिकल ट्रेनिेयों के लिये १२५७ रु० सास तक है । विभाग के 
टेक्निकल ऐड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, बकश्ी का तालाब (लखनऊ जिला) 
में 2८६ लड़को को ५ कलाओ में निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस केछ्ू पर 
४० २० प्रतिमास छात्र-वेतन दिया जाता था तथा नि.शुल्क निवास-स्थान 
की भी व्यवस्था थी । एक हरिजन विद्यार्थी को अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये राष्य सहायता दी गई । 


वर्ष के दौरान में सफ़ाई छुयादि की अच्छी व्यवस्था के लिये प्राप्त 
३-७ लाख रुषकें के उपयोग का प्रबन्ध किया गया। विभाग ने इस घनराश्ष में से 
२०,००० र० सीधे हरिजनों की बस्तियों में कुएं बनवाने तथा उनकी मरम्मत 
कराने मे व्यय किया और २.७ राख रुपया ४७ जिलो को जिला नियोजन 
सम्रितियों को इसी उद्देश्य से श्यय करने के लिये दिया गया। वर्द में पानी पोने 
के लिय. बनाये गये कुओं की संख्या ५,२४९ और मरम्मत किये गये कओों 
की संख्या ९,६४७ थी । ६०,००० रु० की एक दूसरी धनराशि फंजाबाद, 


शिक्षा 


शिल्प सम्बन्धी 
प्रशिक्षण 


सफाई, परती 
की,व्यवस्या 
इत्यादि 


खुत-छात का 
उन्मूलन 


दूसरी एजे- 
ऑ्सियो ढ एरा 
काये 
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गोरखपुर, बिजनौर, आग रा, सथुरा,सहारनपुर, आजमगढ, बलिया,इदावा, गाजीपुर, 
जौनपुर, छखनऊ तथा नैनीताल नामक १४ जिलो को हरिजनो के लिये घर 
बनवाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिये दिया गया। इसमें वह सहायता 
भी सम्मिलित है जो उन हरिजनों को दी गई थी जिनके घर अग्नि तथा बाढ़ 
जैसी आपदाओ में नष्ट हो गये थे। बलिया में हरिजनो के क्वादरों के निर्माग 
के लिये अशदान के रूप सें वहां के स्यूनिसिपल घोड को १०,००० रु० को 
धनराशि दी गई । इठावा में सामुदाधिक केन्द्र के विकास के लिये ३०० ₹० 
का अनुदान भी दिया गया। 


हरिजनो के साथ अच्छा व्यवहार हो, इस सम्बन्ध में जिला हरिजन सहायक 
उप-समितियों ने बडा कार्य किया । सरकार ते इन सथितियो-को ५०,००० रु० 
की धनराशि दी, जिससे कि वे कल्याण-क्यूर्य पर अपने खंच को पुरा कर सके ॥ 
विज्ञापन-पत्रों, सिनेसा सस्‍्लाइडों, समाचार-पत्रो में विज्ञापनों तथा प्रदशिनियों 
और मेलों मे विशिष्ट दृकानो द्वारा छुत्त-छात उन्मूलित करने तथा हरिजनो 
को दूसरे नागरिकों के समान सासाजिक दर्जा देनें की आवश्यकता पर जनता को 
शिक्षा देने के प्रथत्व किये गये । यू० पी० रिमूवल आफ सो गल डिसएचिलिटीज 
ऐक्ट, १९४७ को कार्यान्वित करते पर भी जोर दिया गया। 


कई गेरसरकारी संस्थाओ को आर्थिक सहायता दी गई जिससे वे हरिजत- 
उत्थान सम्बन्धी कार्य कर सक्के । इनमे हरिजन आश्रम, इलाहाबाद; सरवेन्ट्स 
आफ इंडिया सोसाइटी, इलाहाबाद तथा कस्त्रबा सहिला उत्थान संडल, 
कौसानी (अल्मोड़ा) सम्मिलित हे। स्वर्गीय मुंशी ईश्वर शरण हारा ससस्‍्थापित 
हरिजन आश्रस, हरिजनो के लिये एक अस्पताल, एक ओद्योगिक स्कूल, एक हायर 
सेकेटडरी स्कूल तथा एक छात्रावास चलता रहा और उनको २७,००० ₹ु० 
का अनुदान दिया गया। सरवेदस आए इडिया सोसाइटी ने जिला 
मिर्जापुर के दृधी क्षेत्र मे बसने वाली आदि वास्ों जातियों में शिक्षा प्रसार के 
लिये २२ स्कूछो को चलाया। इन जातियो के लिये कल्याणकारी कासो में 
सरकैर का कुल २०,००० रु० व्यय हुआ। कोौसानी की संस्था सें निवास की 
व्यवस्था थी। यहाँ अन्य जातियों की लडकियों के साथ हरजिनों को लडकियों 


को ४ दी जा रही थी, जिससे वे आत्म-निर्भर और समाज की सम्य जग 
बन सके । 


सरकार ने सिद्धात रूप से “उत्तर प्रदेश अपराधशील जातियों की जांच 
समिति”' की यह सिफारिश कि “क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट” निद्वतित कर दिया जाय, 
सात” लिया । यह प्रयत्न किया गया कि ऐंक्ट के निब्तित होने को अवधि तक 
इसका पालन का संभव हो उतनी उदारता से किया जाय । गोरखपुर के डोमों, 
साहबगंज के / काँथ के भाटों को अपराधशील जातियो की सूची से 
अलग किया गय तथा उनको प्रतिबन्ध-मुक्त घोषित किया गया। अपराधशील 
जातियो के सुधार तथा पुनर्वासन की योजना चालू रही और यह देखा गया कि 
सरकार ने जो विकास सस्बन्धी कार्यवाहियां को थी उनसे अपराधज्ञील जातियों 
के लोगों का बहुत सुधार हुआ और वे कृषि तथा जीवन पालन के अन्य अन्छे 
साघन्छें को अपनाने की ओर आकर्षित हुए। कल्यानपुर की बस्ती की आबादी 


१,०९८ थी और वहां बसे वाले व्यक्तिया तो क्ृषि-कार्य मे या बस्ती के 
सिलाई के कारखाने में या कानपुर के विभिन्न कारखानों में नौकरी कर 
सहे थे। फजल्पुर और मुरादाबाद की बस्तियो की जनसंख्या १,२६९ थी 
ओर इन बस्तियों के सदस्यो को भ्ली अधिकतर कृषि-कार्य में लगाया गया। 


प्प्श्‌ 


मुजफ्फरनगर, कांथ और साहबगज तीनो उपनिवेज्ञों में भी बसने बालों के 
पास पर्याप्त कृषि भूमि थी और वे छोग यह उपयोगी कारोबार करते रहे । 


गोरखपुर और लखनऊ की बस्तिया गेर-सरकारी प्रबन्ध मे रही । गोरखपुर 
में बसने वाले डोसो को प्रतिबन्ब-मुक्त कर दिया गया, किस्तु बस्तियां पूर्व की 
भाति उनके लिये सुविधाओ की. व्यवस्था करती रहीं। गोडा में बरबारों 
के लिये २६,००० रु० की लागत पर एक नये उपनिवेश को स्थापना की 


ग्यी । 


अपराधशील जातियो के बच्चो को शिक्षा के लिये विशेष सुविधाशो की 
व्यवस्था की गई । बाउरिया उपनिव्श भे एक सिडिल् स्कूल था और प्रत्येक 
बस्ती मे एक प्राइमरी स्कूल था। «इन बच्चो को निःशुल्क शिक्षा दी गई 
और छात्र-बेतनो तथा पुस्तकों की भी व्यवस्था की गई। पृथक्कीकरण योजना, 
जिससे काफ़ी लाभ हुआ, जारी रही। बच्चों को हानिकर पारिवारिक वाता- 
वरण से दर रखने के लिये गोरखपुर में एक विशेष छात्रावास की व्यवस्था कौ 
गई । अपराधदशील जातियो की पंचायते उनकी सामाजिक कुरीतियो को 
दूर करनें के लिये पूर्वबत्‌ प्रयत्न करती रही। ह 


१६ --दंड न्‍्याय-व्यवस्था 


सथू रा और एटा के लिये अलग सेशन डिवं।जन कायम करने के फलस्वरूप 
एसे डिबीज़नो की संख्या १९५० ई० में २९ से बढ़कर आलोच्य वर्ष मे ३१ हो 
गई। भारी फौज्ञदारी कार्य निपटाने के लिये बरेली, कुमायं और लखनऊ के 
सेशन डिवीज़नो में अतिरिक्त जिला तथा सेशन जजों के अस्थायी न्यायालय 
और राज्य के २९ ज़िलो में दीवानी तथ्य सेशन जजों के अस्थायी न्‍्यायालय कायम 
किये गये । इन अस्थायी न्यायालयों ने कुल मिलाकर २४ साल ११ महीना 
२३ दिन की अवधि तक काम किया, जरब्मक पिछले वर्ष इन्होंने २५ सॉल ७ 
महीना ६ दिच की अवधि तक काम किया था। श 


भारतीय दड विधान के अधीन जितने अपराधो की रिपोर्ट की गयी उनकी 
कुल संख्या विगत वर्ष क। १,०४, ३२५ की तुलना में इस वर्ष घट कइ १,०२,७२७ 
रह सा । *किन्तु रिपोर्ट किये गये अपराधों की कुल संख्या में वृद्धि हुई। 
के  झूंठी गवाही और सरकारी न्यायाधीशों के विरुद्ध अपराध”, “सार्वजनिक 
दान्ति के विरुद्ध अपराध, उपघात तथा सदोष बल प्रयोग एवं आक्रम्नण'', 
अपहरण, बलात्‌ अपहरण, इत्यादि और “दंड्य न्‍्यासभंग (क्रिसिनल ब्रीच 
आफ ट्ुस्ट)” के अधीन अपराधों की संख्या में अत्यधिक बद्धि दिखाई पड़ी । 
दंडविधि संग्रह के अधीन और विशेषतया स्थानीय विधियों के अधीन मामलों 
की (जिनमे पिछुले वर्ष के विचाराधीन मामले भी सम्मिलित हे) रिपोर्ट को 
गयी । उनकी खंख्या २,६३,८१६ क्षे बढ़ क्र ३,१३,६१३ हो गयी। 


ल्‍0२२/६२३ व्यक्तियों पर मेजिस्ट्रेटों के समक्ष मुकदमा चल रहा था । 
इनमें से २,०६८ मर गये, भाग गये या ह्सरे राज्यों को भेज दिये गये, ३,२६,८४१ 
को छोड़ दिया गया या निर्दोष ठहराया गया; २,५४,२०८ को दंड दिया गया: 
२१,४५३ को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और आलोच्य वर्ष के अंत 


में १,०६,८४३ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा था। 


अधिकार-क्षेत्र 


अप राधो की 
संख्या 


वे व्यक्ति 
जिन पर 
मुकदमा चल 
रहा था 


निर्गात , 
सुक़वसे 


दी 


गवाह 


असेसरों की 
सहायता से 
मक़दमों पर 
विचार 
जरी हारा 


मुक़्दसों 
पर विचार 


मुक़हमों की 
अवधि 
अभियोगों का 


परिणश्म 
और दंड 
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भारतीय दंड विधान के अधीन ३,१९,१२६ व्यक्तियों का चालान किया 
गया। उनमें से १,९०,०६८ व्यक्तियों को निर्दोष ठहराया गया यः छोड दिया 
गया; ४८,१८६ को दंड दिया गया; १,१२४ भर गये, भाग गये या दूसरे राज्यों 
को भेज दिये गये और वर्ष के श्रंत में ७६,७४५ व्यक्तियों पर मुकदसा चल रहा 
था। दंड विधि संग्रह तथा विशेष और अन्य स्थानीय विधियों के अधीन 
अपराधों के लिये ४,११,४३८ व्यक्तियों का चालान किया गया । इनमें से 
१,५१,३१२ को या तो निर्दोष ठहराया छ़या या छोड़ दिया गया; २,१६,८७५ 
को दंड दिया गया; १,०७० भर गये, भाग गये या दूसरे राज्यों को भेज दिये गये 
शोर वर्ष के भ्रंत में ३६,१८१ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा था। 


इस वर्ष निर्णात मुकदमों की संख्या ,३,०६,६३५ थी, जबकि पिछले ४ 
इनकी संख्या २,८७,९१२ थी। यह वृद्धि मुख्यतया बेतनिक विशेष सेजिस्ट्रेटो: 
अवेतनिक मेजिस्ट्रेटों, सबडिवीज्ञनल सेजिस्ट्रेटो और डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटों के 
न्यायालयों में हुई। अवेतनिक सेजिस्ट्रेटों ने १,४७,३२९ व्यक्तियों के सुकदसों 
का निर्णय किया, जबकि पिछले वर्ष १,३२,७२२ व्यक्तियों के मुकदमो से दा 
हुआ था। आलोच्य वर्ष में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनके मुक्कदमों में: 
निर्गय हुआ था, ६,११,६३८ थी। 


सेजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में जितने गवाहों ने बयान दिया उनको संख्या 
४,६४,२७४ से बढ़ कर ५,११,०२८ हो गयी तथा सेशन जजों के न्यायालयों में 
यह संख्या ५५,३४१ से बढ़कर ५८,२३० हो गयी । मेजिस्ट्रेटों के न्यायालयों 
में उन गवाहो की सरूया, जो स्यायालयो मे उपस्थित तो हुये, किन्तु बयान लिये 
बिना ही उन्हें छोड दिया गया, ५५,९७४ से घटकर ५५,७७७ हो गयी तया सेशन 
के न्यायालयों सें यह संख्या ६,६६५ से बढ़कर ६,७६६ हो गयी । 

असेसरों की सहायता से जितने व्यक्तियों के मुकह॒मो पर विचार किया गया 
उनकी संख्या १८,८४७ से बढ़कर ३ ६,२७९ हो गयी । 


जूरी को सहायता से मुकदमों पर विचार किये जाने का ढंग पहिले की भांति 
इलाहाबाद, बनारस, बरेली, फेज्ञाबाद, कानपुर और लखनऊ ज़िलों में जारी 
रहा। जिन व्यक्तियों के मुकदमों कै। इन्होने फ़ैपला किया उनकों' संख्या इन 
ज्िलो के सेशन कोर्टों में १,०८४ से घट कर ८८४ हो गयी । 


मजिस्ट्रेटों के सभी न्‍्यायालयों में मृक़्भो की औसत अवधि २३ दिन बनी 
रही । किन्तु सेशन के न्‍्यायालपों में यह ६७ से बढ़कर ११० दिन हो गया । 


मेजिस्ट्रेष्टों तयाब्सेशन दोनों के न्यायालयों सें दंड पाने वाले व्यक्तियों में से 
३५,१६७ को कारावास का दंड सिला, २,०८,७६८ पर जुर्ताते किये गये और 
१२४ को बेंत लगाये गये । इसके ऋतिरिक्त ३३,६०६ व्यक्णियों से जमानतें 
साँगी गयीं। 


* ऐसे व्यक्तियों की डुल संध्या संझ्या, जिन्हें सेशन के न्यायालयों द्वारा म्‌ त्यु दंड दिया 
गय्मा (ऐसे व्यक्षितयों को सम्मिलित करके, जिनके सुक़दसे पिछले वर्ष से विचारा- 
धोन थे), ३२४२ से बढ़कर ४०४५ हो गईं। इनमे से €८ व्यक्तियों के दडो 
के पुष्टि की गई, १०३ को अपरल पर छोड़ दिया गया, ७७ के दंड हाईको ट॑ से 
संशोधित कर दिये गये और एक व्यक्ति मर गया । बर्ष के झंत में १२६ ब्यक्ि' 


८ 


फासी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या २२ से घट कर ११ हो गयी । 


ऐसे व्यक्तियों को संख्या, जिनको आजलन्म काराबास का दंड दिया गया, 
श्रदर३ से बढ़ कर ८१३ हो गई । इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को कठोर काराबास 


का दंड दिया गया उनको कुल संख्या २४,१३३ से बढ़कर २६४३८ हो गयी । 


सेशन के स्यायालयों द्वारा लगाये गये जुर्मान मु की कुल धनरादि 
१,७६,९७४ रु० से बढ़कर २,५७/४७६ ₹ु० हो गयी । मैजिस्ट्रेटो के न्यायालयों 
में यहु ५१,६५,८६८ रुपया से बढ़कर ६१,०२,५८६ रु० हो गयी । 


ऐसे लोगों की कुल संख्या, जिनसे शान्ति बनाये रखने के लिये मुचलके लिये 
गये, ३०,५८५ से घट कर २४,७७८ हो गई। गोंडा में ध्ञान्ति बनाये रखने 
के संबंध में मुचलका लिये जाने वलि व्यक्तियों की सबसे अधिक सख्या २/८८& 
थी। ऐसे लोगों की कुल संख्या, जिनसे सदृव्यवहार बनाये रखने के संबंध 
स मचलके लिये गये, ६,०७० से घट कर 5,३२६ हो गई । सद्व्यवहार बनायें 
'रखन के संबंध सें मुचलके लिये गये व्यक्तियो की सबसे अधिक संख्या कानपुर 
(७०६), आगरा (६२८) और सहारनपुर (४०२) के जिलों में थी | 


पहिली बार अपराध करने वालों की कुल संख्या, जिन्हें या तो चेतावनी 
देकर या यू० पी० फटे अफन्‍डर्स प्रोवेशन ऐक्ट, १६३८ ई० के अधीन छोड दिया 
गया, ६,२१९ से बढ़कर ७,३५६ हो गई। ऐसे अपराधियों को संख्या, जो 
झोवेशन अफपतरों की देख-रेख मे रक्‍्खे गये, १६८ से बढ़कर २२८ हो मयी । 


हाईकोर्ट में अपील करने वालों की संख्या 5,१८७ से बढ़कर ८,थ८२ हो 
गयी। सरकारी अपीलों की संख्या, जिनमें पिछले वर्ष की विचाराधीन अपीलें 
भी सम्मिलित हे, १५२ थी, जबकि-१९५० ई० से उनकी संख्या १०२ थी। इनमें 
से ५ स्वीकार कर लीं गयीं, २० खारिज कर दी गयीं ओर वर्ष के 
अंत में १९७ विचाराधीन रह गयी । अन्य न्यायालयों के समक्ष अपील करने 
बालों की संह्या ४७,६३७ थीं, जबकि पिछले वर्ष यह सख्या ४१,५२४ थी। 


१७--दीवानी न्याय-व्यवस्था 


(क) उच्च न्यायालय 


१६५१ ई० में उच्च-व्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों की सया २० 
थी। एक न्यायाधीश की मृत्यु तथा दूसरे के अवकाश ग्रहण कर लेने से उनके 
परिक्‍्त स्थानों पर दो नये न्यायाधीशों को नियुक्तित हुई । 

ते 


उच्च न्यायालय के समक्ष फंसले के निम्त्त नम्बरी अपीलों को कुल संख्या 
१३,०६६ थी, जबकि गत वर्ष उतकी कुल संख्या १९,७५७ थी। इस वर्ष दायर 
व्कौ गे अपीलो की संख्या २,६८८ से बढ़ कर ३,६९४ ही गई । इब्तंदाई 
'डिग्रियों के विरुद्ध की गयी अपीलों की सख्या ५२० से बढ़कर ६६७ हो गई झौर 
अपील की डिप्रियों के विरुद्ध की गई अपीलो को सैरया २,४२२ से बढ़ कर २,६२५ 


शान्ति बनाये 
रखने तथा 
अच्छे व्य- 
बहार करने 
के लिये 
स्‌चलके 


पहली बार 
अपराध करने 
वाले तथा 
अल्पवयस्क 


अपोीलें 


५ अपी लें 


हो गई। इस न्यायालय के किसी एक ही जज द्वारा किये गये फेसलों के ' 


पविरुद्ध की गयी अपीलो की संख्या ६४ से बढ़ कर १०२ हो गई । 


पूरी बेच के 
पास फेसले 
के लिय 
भेजे गये 
सकदसमे 


भ्ञ 


शेष काम 


क्षेत्राधिकार 


नाल्छ्धिं 


८८ 


सब प्रकार की अपीलों की कुल संख्या जिनका फेसला इस वर्ष इस न्यायालय 
ते किया; ३,७३५ से घट कर २,२९४ हो गई । इब्तवाई डिग्नियों के विरुद्ध 
की गईं अपीलों की संख्या, जिनका फैसला इस न्यायालय ने किया, ३६१ से बढ़ 
कर ४२७ हो गईं झौर अरपल की डिग्रियों के विरुद्ध को गई अपीलों क॑! संख्या, 
जिनका फैसला किया गया, ३,३३६ से घट कर १,८३४ हो गई। फिर भी' 
एक ही जज द्वारा किये गये फैसलो के विरुद्ध की गई अपीलों की सख्या ३८ 
से घट कर ३३ हो गई । 


हे 

इस वर्ष के अन्त में विचाराधीन नम्बरी अपीलो की कुल संख्या १०,८०५ 
थी जब कि गत वर्ष के अन्त मे उनकी संख्या ९,०२२ थी । पांच वर्ष से विचारा- 
धीन अपीलो की संख्या ३१ दिससस्‍्वर, १९५१ ई० को १,७४८ थी। 

पूरी बेन्च के पास फैसले के लिये भेजे गये मुकदमो की संख्या १०० थी, जिनमें 
८३ सुकदसे ऐसे भी सम्मिलित हे जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थे। इनसे 
से ३८ मुकदसो का फेसला कर दिया गया और वर्ष के अन्त में ६२ विचाराधीन थे । 
इंडियन बार कौसिल्स ऐक्ट (एक्ट संख्या २८, १९२६ ई०) के अन्तर्गत इस 
न्यायालय के पास फेसले के लिये एडवोकेटों के व्यावसायिक दुराचरण सबंधी 
१० मुकदमे भेजे गये । इस वर्ष इन सब का फैसला कर दिया गया। 


उच्च न्यायालय मे बकाया काम में वृद्धि विभिन्न कारणो से हुई, जिनसे दायर 
किये गये फौजदारी के मुकदमो की संख्या सें १द्धि तथा दायर किये गये आदेश 
लेख संबंधी मुकदमो की पेचीदगी सम्मिलित हे। आदेश लेख सबंधी मुकदमों 
में आम तौर से काफी समय छगा और प्रायः उनको ऐसी पुरी बेच के पास भेजना 
पड़ता था जिनमें तीन या पांच जज रहते थे। जमीदारी विनाश अधिनियम 
के विरुद्ध आदेश लेख प्रार्थना-पत्नों के सबंध में, जिनकी सुनवाई पांच जजो वाली 
पूरी बेच ने की, लगभग दो महीने रूग गयें । बकाया काम इकट्ठा हो जाने 
के सबंध में अन्य कारणों के साथ-साथ ये कारण भी थे कि न्यायारूय के दिन 
प्रतिदिन कार्यों से संबंध न रखने वाले भ्न्‍्य कार्य के लिये जजो की तैनाती की गई 
और उनकी जभह पर रखने के लिये आदमी न मिल सके, यहां तक कि एक जगह 
वर तो रलूगभग ६ महीने तक कोई व्यक्ति न मिल सका और उसकी पूत्ति न हो 
सकी । 


(व) दीवानी ग्रदा लते 


मथुरा तथा एटा के लिये दो नई जजी की स्थापना के फलस्वरूप उच्च 
न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी अदालतो के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मे कुछ 
परिवर्तत हुआ। मथुरा और एटा की नई जजी क्रमशः २२ और २३ सितंबर, 
१९५१ ई० स्लरे कार्य #७करने लगी । 


« राज्य की अधीनस्थ अदालतों मे दायर की गयी नालिशो की कुल संख्या 
(जिनमे ऋणग्रस्त सम्पत्तियों के ऐक्ट कै अधीन हुई नालिशें सम्मिलित नही है, 
किस्तु एप्रीकल्चर रिलीफ ऐक्ट की धारा १२ और ३३ के अधीन दी हुई दरस्वास्तें 
'सँस्मिलित' है) १,०४,००० से घट कर १,०२,७८८ रह गयी । अचल संपत्ति 
के संबंध में के ययी नालिशो कौ सख्या २२,८३२ से बढ कर २३,१३८ हो गई, 
जब कि अधीनस्थ अदालतो में दायर की गई नालिशों की कुल मालियत- 
९,०९,३०,९३८ से घट कर ८,५४,११,२७७ रह गयी। मालियत के गिरने 
का कारण यह था कि दायर की गई नालिशों को संख्या में कमी हो गई थी | 


घ्६ 


जिन इब्तदाई नालिशो का फैसला किया गया उनकी संख्या में ९,५९० को 
कमी हुई (यह सख्या पिछले वर्ष के १,५३,६५९ से घटकर १,४४,०६९ हा गई) । 
ऐसे मुकहमो की संख्या, जिनका फँंसला मुन्तकिली के अतिरिक्त अन्य ढंगों से 
किया गया, १,१८,७१३ से घटकर १,१३,३२९१ रह गयी और ऐसी नालिशों 
की कुल संख्या, जिनका फंसला अदालतों को करना था, २,३६,३०७ से घट कर 
२,२७,५५१ रह गयी । ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई 
के बाद किया गया, २२,०७४ थी, जबकि पिछले वर्ष उनकी सख्या २१,७६६ 
थी। ऐसी नालिशो की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई नकरके अच्य ढंगों 
से किया गया और जिनमें ऐसी नालिशो की सख्या भी सम्मिलित है,जितका 
फैसला संक्रमण करके हुआ, १,११,९९५ थी। ऐसी इब्तदाई नालिशो को 
ड सख्या, जिनका फैसला डिस्ट्रिक्ट जजो ने पुरी सुनवाई के बाद किया, १०० 
घटकर ५३ रह गई। सिविलश्जजों द्वारा निपटाई गयी नम्बरी ओर खफीफा 
अदालतों की नालिशो की कुल संख्या २६,७३८ थी, जबकि १९५० ई० में उनकी 
संख्या २६,४५४ थी और ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फेसला पुरी सुनवाई 
के बाद किया गया, ४,१३६ से बढ़कर ४,६६२ हो गई । ऐसी नालिशों की 
संख्या, जिनका फंसला मसुन्सिफों ने किया, ९४,९७८ से घट कर ८१,९८२ रह 
गई। इनमें से २३,०२४ नालिशो का फेसला पुरी सुनवाई के बाद किया गया, 
जब कि ऐसी नालिशो की संख्या पिछले वर्ष २१,७५५ थीं। ऐसी नालिशो की 
कुल संख्या में, जिनका फंसला खफीफा अदालतों ने किया, ५,८५३ की कमी हुईं 
और जिन दूसरी अदालतों को खफीफा अदालतो के अधिकार प्राप्त थे उनके द्वारा 
फेसला किये गये सुकदमो की कुल सख्या मे ३,०३९ की कमी हुई । इन अदालतों 
में दी हुई जिन दरख्वास्तो के सबध से डिगरी इजरा की गई उनकी सख्या ३३ 
थी। राज्य की ऐसी दरख्वास्तो का प्रतिशत ४५ से बढ़कर ४७ हो गयी । 


मुन्सिफो की अदालतो में पूरी सुनवाई के बाद जिन मुकद्मों का फंसछा किया 
गया उनकी ओसत अवधि ३२७ दिन पर स्थिर रही । सिविल जजो की अदालतों 
से यह अवधि २६३ दिन से बढ कर ३०४ हो गई और डिस्ट्रिक्ट जजों की अदालतों 
से यह अवधि ४१९ दिन से बढ़कर ७४९ दिन हो गई। राज्य मं प्री सुनवाई 
के बाद जिन कुल मुकद्सों का फेसला किया गया उनकी औसत अवधि २७७ दिन 
थी, जबकि पिछले वर्ष यह अवधि २६७ दिन थो। अबधि में वद्धि इस कारण 
हुई कि दीवानी का काम करने वाले अफसरों की कमी थी। * 


ऐसी अपीलो की कुल सख्या, जिनसे माल की अपीले भी सम्मिलित हे और 
जो अधीनस्थ अदालतों में दायर की गईं, १२,९१६ से बढ कर १३,७७१ हो गई। 
फंसले के लिये ऐसी अपीलो की कुल संख्या ४६,१६९ थी, जिनमें से २९,१४८ 
अपीलो का फेसला किया गया। इनमें १४,६०७ ऐसी अपोीलें भी सम्मिलित 
है जो मुन्तकिल करके निपटाई गई । सुनवाई के लिये जाई हुई सस्बरी दीवानी 
अपीलो की संख्या में ४५५ की कमी हुई और वह ४१,९३५ रह गई । इनमें 
से १३,२०० अपीलो का फेसली मुन्तकिल न करके, अन्य ढंगो से किया गया 
और १३,३१८ अपीलो का फैसला उनको सुन्तकिल्ल करके कियौ गया। मातहत 
अदालतो में माल संबंधी अपीलो की सख्या ४,२३४ थी। ऐसी «अपीलो की 
संख्या जिनका फंसला मुन्तकिली के अतिरिक्त जैन्य ढगो से किया गया। १,३४२ 
थी और ऐसी अपीलो की संख्या जिनको मुन्तकिल्ल करके नियटाया गया 
१२८९ थी। एसी अपीलछो की संख्या, जो सिविल प्रोप्तजर कोड की अनुसूची 
१ के आडंर ४१ के नियम ११ के अधीन अधीनस्थ अदालतो में सरसरी तौर 
से सुनवाई करके खारिज कर दी गई, ९४ से बढकर १०६ हो गईं। 


अपील 


दिवाला 


डिगरियों का 
इजरा 


आनरेरी 
मुन्सिफ 


फरीोकों और 
गवाहों का 
बयान 


सस्मन तामील 
करने वाला 
असला 


ईवचाराधीन 
सिसिले 


६७ 


इन्सालवेन्सी ऐक्ट के अन्तगगंत प्राप्त अधिकारो का प्रयोग ४२ दोवानों 
जजों ने किया। अधीनस्थ अदालतों में दिवाला संबंधी मुकहसों को संख्या 
में ६ को कमी हो गई और उनकी संख्या १,०६४ रह गई। बरी किये गये 
दिवालियों की संख्या ९७ से बढ़कर २१४ हो गई ।॥ 


रिसीवरों द्वारा वितरित कुल धनराशि में ६८,१३५ रुपये की वद्धि हुई और 
वह २,२३,४७४ रुपया हो गई ओर रिसीवरों के पास जो धनराशि रह गई 
उसमें ६४,३८७ रुपये की वृद्धि हुई और बृह ६,७१,३९१ रुपया हो गई । 


सालहत अदालतों के समक्ष डिप्रियों की इजरा के लिये पेश को गईं दरख्वास्तों 
की कुल संख्या ८७,७९४ से बढ़ कर ६८,५७८ हों गई डिग्रियों की इजरा 
के लिये पेश की गईं दरव्वास्तों को कुल संडप्ा जालोच्य वर्ष में ६७,८३१थी: 
जब कि पिछले वर्ष यह संख्या ६३,१८८ थों। निपटाई गई वरख्वास्तों फौ 
सख्या मे ७,६६३ की वृद्धि हुई (वह १६५० के ५७, रे८५ से बढ़कर 
६५,०४८ हो गई) । इसके अतिरिक्त ६,८६२ वरख्वास्तों का फंसला उनको 
सुन्तकिल करके किया गया। 


आलोच्य वर्ष में बाराबकी और अल्मोड़ा में आनरेरी मुन्सिकों की अदालतें 
काम करती रही। इन अदालतों ने जिन मुकहमों का फेसला किया उनको 
संख्या ४६४ से घटकर २४७ रह गयी । 


, ऐसे फरीकों की संख्या, जिनको सिविल प्रो्तोजर कोड को अनुसूची १ के 
आड्डर ५के नियम ३ के अन्तर्गत अदालत में हाजिर होतनेका हुक्म दिया गया, 


१०५५२ से बढ़ कर १३,५७१ हो गई। इनमें से ७,१८६ फरीकों के बयान 


अदालतों में लिये गये । बुलाये गये गवाहों की सरुषा २,०१/४४२ से बढ कर 
२,१३,६३१ हो गईं। ऐसे गवाहों की सख्या, जिनक बयान लिये गये, 
१,१५,१६२ थी। ः 


ऐसे सम्मनों की संख्या, जिनको »सम्मन तामील करने वालो ने तामील 
किया, £,३०/१३५७ से बढ़ कर €,६५,५५७ हो गईं। एसे सम्मनों की संख्या 
जिनको सिविल प्रोसीजर कोड की अनुसूची १ के आर्डर १६ के निथस ८ 
के अधीन फरीकों ने स्वयं तामील किया, २,००,०४६ थी, जब कि १९५०, ई० 
में यह संख्या ११६५,६४५८ थी। 5 ॥॒ 
वर्ष के अन्त से विचाराधीन सुकहयों की कुन संख्या मे पिछले वब 
को अपेक्षा छरेढ को वृद्धि हुई, अर्थात्‌ वे 5३४८२ थे 4 ऐसे मुकदमो 
की संख्या, जो एक वर्ष से अधिक तक विचाराधीन रहे, २५,५७६ से 
बढ़कर २६,७४३ हो गई। ऐसे सुकहमों को कुल संख्या, जो ६ महोने से 
अधिक तक विचाराधीन रहे, ४१,२७२ थी। तमाम विचाराधोन अपीलो की 
कुल मिसिलोंकी संरुवा। १७,३७१ से घटकर १७,०२१ रह गयी। इनमें 
से १५,४१७ नम्बरी अपीलें थीं और १,६०४ साल संबंधी अपीलें थी। एक 
वर्ष से अधिक विचाराधीन अयोलों को से्या मे ५७३ की कमी हुई 
(१६५० ई० के ४,६६४ से घटकर ४,४२१ रह गयवी) । डिगरी इजरा कराने की 
दरखंवास्तों की विचाराधीन मिसिलो की संख्या से २,३७६ की वृद्धि हुई और 
बह २६,६६८ थी। ३ महाँते से अधिक विचाराधीोन दरख्वास्तों कौ 
संख्या ११,६६७ से बढ़कर १२,६५६ हो गई । 
विभिन्न अधीनत्य अदालतों से विचाराधोन बहुत से मुकहमों की संख्या 
में वृद्धि होने से काम बढ़ गया और दीवानी का बहत सा काम जमा हो गया। 
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आन्च) में अफसरों की कमी थी। अकसरों के न सिलते के कारण मुन्सिफों 
और सिविल जजों ( जिनन खफीका के जज भी सम्मिलित हैं ) को कुछ जगहों 
को खाली रखना पड़ा। श्रौद्योगिक अदालतो, डिठन्शन बोर्ड आदि जेस 
अन्य कार्यों तथा फौजदारी के काम की भरमार के कारण डिस्ट्रिक्ट जज भी 
दीवानी के कास को ओर उचित रूप से ध्यान न दे सके। 


१८-रजिस्ट्रेन. - 
रजिस्टेशन विभाग का संबंध मस्य रूप से चल तथा अचल संपत्तियों 
स्‌ संबंधित लेखों के रजिस्ट्रेशन से उसी प्रकार रहा जेसा कि पहिले 
था। गम 
* १६५१-४२ ई० में इस विभ्रा०ण को आय लगभग २५ लाख रु० और व्यय 
लगभग १३९५ लाख रु० था, जब कि गत वर्ष की आय २७ लाख रु० ओर 
व्यय १३ लाख रु० था। 


राज्य में रजिस्ट्रेशन कार्यालयों की संख्या २४१ थी, जिसमें पदेन 
डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारों के रूप में कार्य करने वाले डिस्ट्रिक्ट जजों के कार्यालय 
भी सम्मिलित थे। व्यय में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से ८ कार्यालयों को, 
जहाँ काम कम हो गया था, तोड़ दिया गया। वर्ष में सब-रजिस्ट्रार के 
पदों की भर्ती का कार्य स्थगित कर दिया गया। यह निर्गंय उस निर्णय 
के अनू सार किया गद्या, जो गत वर्ष ५६ वेभागिक सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों 
को, जसे और जब सब-रजिस्ट्रारों को कैडर में जगहे खाली हों, कुछ 
समय के सब-रजिस्द्रारों के कार्यालयों में बदलने के संबंध में किया गया था। 
इन कार्यालयों में रजिस्ट्रशन क्लक इनचार्ज अपने कत्तंव्यों के अतिरिक्त 
सब-रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य करेंगे। राजस्व में कमी होने को रोकने 
क उद्दश्य स शुल्कों और महसूलीं की वृहत्‌ जॉच की गयी और अधिक क्षमता 
लाने के लिये प्रत्यक प्रयत्न किया गया। 


, लगभग ४६ सब-रजिस्ट्रारों को, जो वकालत पास थे, उनके सामान्य 
कत्तेव्यों के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रट का भी कार्य सौंपा गया। 
गत वर्ष ऐसे सब-रजिस्ट्रारों की संडया, जो इस प्रकार द्वितीय श्रेणी के 
पंजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे थे, ३५ थी। 

दे 


१६-पचायत राज 


सोलह-सुत्र* कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से, जिसमें विभिन्न हचनात्मक 
कार्यवाहियों सस्मित्रित है, पंचायतों ने और अधिक प्रगति की। इन रचनात्मक 
कार्यवाहियों को करने के अतिरिक्त उन्होंने कृषि, पशुपालन, सहकारिता, 
चिकित्सा _तंया जन-स्वास्थ्य द्विभागों फे विकास संबंध्नी का्ग्रों में भो सहयोग 
दिया। पंचायती अदालतों के स्तर पर सुधार क्षेत्र समित्तियाँ बनाई 
गईं और गाँव सभाओं के प्रकल और उप-प्रधान इन ससितियों क सदस्य 
सनोनीत किये गये और पंचायतो के सेक्रेटरी इन समितियों के सेकटरी 
घियक्‍त किये गये। प्रत्येक तहसील से एक प्रधान जिला योज्ञना समिति 
में भी सनोरनत किया गया। विकास सबंध, विभिन्न कार्यवाहियों के लिये 
पंचायत सेक्रेटरियो को ट्रेनिंग देने कं, सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गयी । , 
राज्य के लगभग ॒ प्रत्येक जिले मे ट्रेनिय केस्पो का संगठन किया गया और 
टीका लगाल, [सॉड़ों को बधिया करने, सिलवा खाद के गड़ढे तैयार करने, 
कंषि के उच्चत ढंगों, सहकारी समितियां संगठिव करने आदि की प्रशिक्षण 


तक 


रचनात्मक 
काम 
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इन कार्यो से बडे प्रभावित 8 और उन्होंने गाँव में क्षेत्रिक कार्यवाहियाँ 
करने मे प्रशिक्षण पाने वालों का हाथ बढाया। 
पंचायतों के 3080९ में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने जिलों में सहायक 
पंचायत अफसरों की नियक्ति को। 
पंचायतों का कार्य-पद्धति के संबंध से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के विचार से 
आलोच्य वर्ष में बिहार और पेप्स के प्रतिनिधि इसे राज्य मे आये और जो 
सफलता प्राप्त हुई थी उस पर उन्होंने बड,संतोष प्रकट किया । 


पंचायतघर सोलह-सूत्री कार्यक्षा का पहिला काम पचायतघरों का निर्माण 

झोर सड़क. जारी रहा और इस प्रयोजन के लिये धनों जमींदार और गरीब (किसान दोनों है। ने 
अधिक संख्या में इसके लिये भूमि और घरों का बड़ी उदारता के साथ दान किया । 
अकेले मुजफ्फरनगर. जिले में ४१ पचायत॑थर दान में प्राप्त हुए। पंचायतों 
हारा १६५१३६० में ४९८ पक्‍के और ६३४ कच्चे पंचायतघर बनाये गये। 
६४० मील पक्‍की और १,०२८ मौल कच्चे। सड़के भी बनाई गईं। बहुत॑ 
से स्थानों में गॉव वालो ने स्वेच्छे। से मजदूरों का काम किया ओऔरइस प्रकार 
सडुके बनाने से पंचायतों ने लाखो रुपये क। बचत की। अल्मोड़ा, वैनीताल 
और टेहरै-गढवाल के जिलों ने इस दिशा में विशेष प्रयाघ्त किया। 


दिला ग्रामीणों की शिक्षा की ओर बराबर ध्यान दिया गया। पंचायतों 
ने वर्ष के अन्त तक लड़के और लडकियों के लिये ७१० नये स्कूल और प्रौढों 

के लिये ६२० स्कूल खोले । इसके अतिरिक्त १०,८९६ बाचनारूय और ५,९३२ 

पुस्तकालय थे । समय-ससय पर जो साक्षरता आन्दोलन चलाया गया उसके 

फलस्वरूप साक्षर बनाये गये पचो की संख्या ५८,५७६ थी और गांव- 

सभाओ के लिये पंचायतों द्वारा ६६६ रेडियो सेटो की व्यवस्था की गई। गांव 

के लोगो ने पुस्तकालयो के लिये बडी उदारत्रापूर्षक पुस्तक दान दी। केवल 

झांसी जिले में ही गॉव सभाओ को २०,००० पुस्तके दान मे प्राप्त हुईं । 

सफाई व्यवस्था सफाई व्यवस्था सम्बन्धी अवस्था प्ले सुधार करने का प्रयास भी जारी 
तथा रोदानी रहा । आलोच्यब्भवधि में ३६ मौल पक्‍की और १०७ मील कच्ची गन्दे पानी के 
निकास की नालियों पंचायतों हारा बनाई गयी। हैजा, प्लेण, चेचक आदि 

भहामारियो को फैलने से रोकने के लिये प्रत्येक संभव उपाय किये गये । सामूली 

बीसारियो का इल्बज करने के लिये सरकार द्वारा दिये गये दवाइयों के बक्से 

का पूर्ण उपयोग किया गया। दबाइयाँ के खाली बकसों को पुनः भरने का व्यय 

हमेशा की तरह पड्चायतों द्वारा उठाया गया। ईँढें पञ्चायतों ने वेद्यो और 

हकीसो की वित्तीय सहायता भी दी । पञ्चायत राज विभाग ने समय-समय पर 

ऐसे अनुदेश जारी किये, जो चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सस्वन्धी मामलो में 

पड्चायतो के लिये. लाभकारी समझे गये । पंचायत राज विभाग गांव वालो 

के लाभ के लिये” घरेल् चिकित्सा पर पुस्तिकाओं आदि की व्यवस्था करने 

के प्रस्ताव पर'भी विचार कर रहा था। जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यो की देख - 

रेख करने के अतिरिकत पचायतो ने जन्क और "मृत्यु के रजिस्टर भी रखे 


रात में गांव वालो की असुविधा दूर करने के विचार से आलोच्य वर्ष 
में रूगक्षय ७,३२५ रोशनी के नये खम्भे गाड़ गये । 
७ 


अज्च-उत्पादत *. लगभग सभी पंचायतों ने अधिक अन्न उत्पादन कार्य में सक्रिय भाग लिया ल्‍&32 
१९०१ ई० में १,९३,८८८ सिलवां खाद के गइढे तैयार किये गये जिनसे लाखों 
टन खाद प्राप्त हुई और पचायतों न बहुत से किसानो को विशिन्न फसल 
प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया । पच्चायतो दे नाछे, 


३ 


नहरें और कुर्ये भो खोदे ओर काफी जमीन कृषि योग्य बनाई। कृषि विभाग द्वारा 

दिय गये उच्नत बीज बहुत बड़ी मात्रा से किसानो को बांदे गये और कुछ स्थानों 
में पंचायतों ने अपने खुद के बीज गोदाम स्थापित किये। पंचायतों ने सामूहिक 
आधार पर कृषि के आवुनिक औजार खरीदे। १ नम्बर की सृंग की खेती 
का अधिक प्रचार करने का सफल प्रयास किया गया और अच्छी पेदावार हुई । 


पचायतो की अन्य . कार्य वाहियो से वियन्त्रित वस्तुयें जेसे चीनी, सीमेंट, 
कपड़ा आदि का वितरण सम्मिलित है। बहुत काफी संख्या में पंचायतों ने 
खेलकद तथा शारीरिक सम्जर्धत कामों में बड़ी दिलचस्पी ली । कुछ पचायतों 
ने खेल के अपने मैदान बनाये जहां गाव वालों ने फुटबाल, कबड्डी, वलीबाल 
आदि खेलकूदों में भाग लिया। गांव वालों द्वारा खोले गये खलरू३ के क्लबों 
को पंचायतों का सरक्षग प्राप्त था और सम्रव-सप्व पर खेलबु३ के टूर्नासेंट 
संगठित किये गये । * 

हरिजन उद्धार तथा मद्यनिषेध का कार्य जारी रहा। न्याय प्रशासन के 
सत्र सें पचायती अदालतों को काफी सकता सिली । उन्होंने कुछ 
२,७१,९३५ सुकदमों की सुनवाई की और ८७,१६८ मसासलो में पत्र लोग 
समझौता कराने सें सफल हुए । पंचायती अदालतो हारा दिये गये निर्गय 
के विरुद्ध १३,०४१ अपीले की गई , किन्तु ५,४८४ मासलो सें ही तज्ररसानो 
की इजाजत दी गई । 


२०-स्युनिसिपल बोर्ड 


स्युनिसिषेलिटियो की संख्या १६९५० ई० में ११७ से बढ़कर वर्ष के दौरान 
में ११९ हो गई ।+ जालौन द नोटीकाइंड एरिया १ जनवरी, १९५१ ई० 
को स्युनिसियेलिटी में परिवर्तित कर दिया गया और विलोनीकृत अन्‍्तक्षेंत्रों 
में चरखारी की म्पुनिसियेलिटों उत्तर प्रदेश में स्थुनिसिपेलिटियों से 
संबंधित विधि के अधोन १ माच' को स्थापित की गयो। इस वर्ष बलरासपुर 
की स्थुनिसियलिटी वित्तीय कुअबन्ध के कारण अधिकारव्यूत कर,दी गई 
और आगरा, मंसूरी, टॉडा, बहराइच, गोरलैपुर तंय। लखनऊ की स्थुनिसियलिदियों 
अधिकारच्यूत सस्याओं के रूप में कार्य करती रहीं । रासपुर की 
स्युनिसिपेलिटी भी, जो रामपुर राज्य के उत्तर प्रदेश सम विलीन हो जाने के 
पुत्र विगत रासपुर राज्य प्रशासन दृ।रा अधिकारच्यूत कुर दी गयी थी, 
इस वर्ष अधिकरच्युत रही। 9 

हाल के वर्षों में स्थापित कुछ नयी म्युनिसियलिटियों की दह्षा सें पुरानी 
टाउन एरिया ससति या नोटीफ/|इड एरिया सम्रिति म्युनिसिपलिटी का कार्य 
करती रहीं और अन्य म्युनिसिपलिटियों कौ दक्षा में सम्बन्धित जिला 
मैजिस्ट्रेट नयी म्युनिसिषेलिठियों के इन्चार्ं बचे रहे। 

विगत वर्ष यू० पी० स्पुनिसिपतलिटीज ऐक्ट, १६१६ ईं० की धारा 
३० के अधिकारों को स्पष्ट करते और किसी बोर्ड के अधिकारवच्यूत 
रहने के संबंध में मूल आदेदी में निदिष्ठ अवधि को बदलने, संशोधित 
करने या बढाने के निम्ित्त राज्य सरकार के अधिकार के संबंध में संदेह 
दूर करने के लिये एक अध्यादेश प्रस्यापित किया गया था।" आल्रोच्य 
वर्ष में उक्त अध्यादेश के स्थान पर उत्तर प्रैदेश स्पुनिसियलिटोज (पूरक) 
अधिनियंस, १६५१ ई० का परिनियम पुस्तक में समावेश किया जायगा । 


3४ पी ० म्थुनिसियलिटोज ( अमेंडमेट ) डेक्ट, १६९४८ ई० द्वारा निर्विष्ट 
यू० प० स्युनिसियेलिदीज ऐक्ट, १६१६ ई० की धारा ३३६-ए० में अन्य 


पंचायतों की 
अन्य कारये- 
वाहियां 


पचायती 
अदालत 


स्यनिसि- 
पंलिटियों 
की संख्या 


क/नू नं 
” बचाना 


ऋण 


सहायक 
अनुदान 


शिक्षा, जन- 
स्वास्थ्य और 


व्यवस्था 


चताव 


हि 
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बातों के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था की गईं थी कि उदत ऐक्ट 
के अर्ध(न' प्रथम बोड़ों के निर्माण पक कार्य चाल रखने के अभिप्राय से राज्य 
सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा यह निदेश कर सकती है कि उक्त 
अधिनियम निर्दिष्ट परिमित अवधि में ऐसे अनुकलनो, परिवर्तनों तथा 
परिष्कारों के साथ लागू होगा जेसा कि निर्दिष्ट किया जाय । हाई कोर्ट ने यह 
निर्णय दिया कि चूंकि उक्त ऐक्ट के इस अनु कलन, परिवतंन अथवा 
संशोधन मे विधान बनाने के अधिकार बरतने का प्रशतव उठता है, इसलिये 
इसे राज्य सरकार को समपित नहीं किया जा सकता । धदतुसार' अच्तरिम 
कठिनाई को दूर करने के उद्देह्य से राज्य सरकार द्वारा यू० पौ० 
म्युनिसिपलिदीज ऐक्ट मे किये गये अनुकलनों, परिवर्तनों तथा परिष्कारों 
की विधायी स्वोकृति देने के लिये उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज (अनुपुरक तथां. 
वेधकरण) अधिनियम, १६५१ ई० लागू किया गया । कं 


कहे 


विभिन्‍न योजनाओं के लिये स्यृनिसिषेलिटियों को कुल सिलाकर 
५३,०४,५००६० के ऋण दिये गये थे । इन ऋणो में जल्कलो (वाटरवक्स ) के लिये 
१६, ०३,००० झू० के ऋण, उदवासित व्यक्तियों के लिये गृह-निर्माण योजनाओं 
के संबंध में ११,७२,४०० रु० के ऋण, विद्युतकरण योजनाओं के लिये 
१,०३, १००२०के ऋण, लखनऊ मे सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरो के निर्माण 
के सम्बन्ध में 5,००,०००र० के ऋण, पानी निकास को नालियों की योजनाओं के 
लिये ३,५३, १०० रु० के ऋण, वित्तीय कठिनाइयों को दूर करते के लिये २०,००० 
रु० के ऋण तथा सश्योधित वेतत-क्रमों को लागू करने के लिये २५,००० रू० 
के ऋण सस्मिलित थे। सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने के संबंध 
में लखनऊ के म्युनिसिपल बोर्ड को 5;००,००० रु० का ऋण दिया गया । 
सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान की व्यवस्था करने के संबंध में 
स्युनिसिपल बोर्ड को सब से पहली बार साधून के रूप मे काम में लाया गया ॥ 


इस वर्ष विभिन्न स्युनिसिपल बोर्डो को कुल मिलाकर ३,५६,०९४ 
रु० के सहायक अनुवान दिये गये । उनको उत्तर प्रदेश सड़क कोष 
से २५,०६,४०० ह० की एक दूसरी धनराहि सडकों के चुचार के निमित्त 
दी गयी । राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने भी नागर तथा ग्रासीण क्षेत्रों की सफाई 
आर तीर्थ स्थानों की सफाई या स्वास्थ्य संबंध! दशशाओं को 5 के लिये 
५,५०,००० रु० के सहायक अनुदात्न दिये । नगरो के _अनाथालय को भी 
कुल मिला कर १,००० रु० के सहायक अनुदान दिये गये । इसके अतिरिक्त 
उन्हें २५०० र० की और धनराह्षि मुख्य मन्‍त्री के अपनी इज्छा से दिये जाने 


के लिये नियत धनराशि में से दी गई। 


स्युनिसिपल बोर्ड राज्य सरकार के इस निर्णय पर कट शिक्षा सम्बन्धी 
सुविधाओं का विस्तार किया जाय, ध्यान देते रहे। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में 
जन-स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार करने का भी प्रयत्न 
किया । 


ज्ञतेमान स्थुनिसिपल बोर्डों का कार्यकाल, जो ९ वर्ष बीत जाने के 
उपरान्त २९७४४ ई० सें किये बय चुनावों के आधार पर बनाय गये थे, संसद 
तथा राज्य विधान संडल के साधारण चुनावों के कारण ३१ अक्तूबर, 
१९५२ तक फिर बढ़ाना पड़ा । बो्डों को यह अवधि अक्तूबर, १९४८ ई० 
से समय-समय पर बढ़ाई जाती रही थी और स्यूनिसिपल बोर्डों के सदस्यों 
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की बहुत सी आकस्मिक रिक्तियों को पूतियां साधारण चुनाव सन्निकट होने के 
कारण नही की गईं। फिर भी इस बात को देखते हुए कि आलोच्य वर्ष मे साधारण 
स्युनिसिपलछ चुतावों को फिर से स्थगित करना पडा, बोर्डों को यह आज्ञा दी 
गई कि वे बिना और विलम्ब किये उपचुनाव कर लें । इन आज्ञाओं के 
फलस्वरूप बहुत सी स्युनिसिपेलिटियों में उपचुनाव किय गये और 
आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की गयी । ये उपचुनाव विस्तृत सताधिकार के 
आधार पर नही किये जा सके । म्युनिसिपल बोर्डों के निर्वाचकों को वयस्क 
मताधिकार के आधार पर मत प्रदान करने का अवसर अभी तक नही मिला हे । 


२१-जिला बोर्ड 


रामपुर तथा दुंहरी-गढवाल की विलीनीकृत रियासतो में फिर जिला 
बोर्डो का बनाया जाना स्थगित करना पडा, क्योकि इन क्षेत्रो की स्थिति अभी 
ऐसी नहीं हो सकी थी कि वहन निकाये बनाई जा सकती । तथापि इन 
क्षेत्रो के विकास का कार्य नियोजन समितियों को सौप दिया गया और रामपुर 
को १,०००००० रु० और टेहरी-गढवाल को ९०,००० रु० के अनुदान 
दिये गये जिससे वे इस सम्बन्ध में आवद्यक व्यय पूरा कर सके। 


राज्य के जिला बोर्डों की वित्तीय स्थिति मे कोई सुधार नही हुआ । 
३४ बोडों की साधारण आय से साधारण व्यय अधिक हुआ । "बताया 
गया हे कि बहुत से बोर्ड ऋणग्रस्तै है। संशोधित वेतनक्रमो को कार्यान्वित 
करने से इन निकायो के आय साधनों पर बडा भारी भार पडा और इस प्रयोजन 
के निमित १२,१९,६०० रु० का ऋण दिये जाने पर भी बोर्डो की कठिनाई 
दूरन हो सकी। बाराबंकी में सशोधित वेतनक्रम कार्यान्वित न किये जा 
सके और धन की कमी के करण फ़ैजाबाद में २६ प्राइमरी पादुशालाए 
बन्द कर देनी पड़ी । 


सामान्य प्रयोजनों के लिये जिला बोर्डो को १,००,००० रु० की धनराक्षि 
अन्य ऋणों के रूप मे दी गई। पर्वतीय जिलो में साफ पानी को उचित व्यवस्था 
करने के सम्बन्ध से, सड़को के सुधार और बाढ से बर्बाद सड़कों की प्रम्मत 
के लिये ऋसश:ः ८१,०७५ रु०, ४,००,००० रु० तथा १५०,००० रू० 
के अनुदान दिये गये । अनावतक अनुदानो मे सथुरा के जिला बोर्ड पुल 
निर्माण के लिये ३१,७०० रु० का अनुदान और ठेके तथा अन्य आकस्मिक 
व्ययो के शीषक के अन्तर्गत कुछ मिलाकर २३,३०० रु०का अनदान भी 
सस्मिलिकत्तहै। आवतंक अनुदानो में “हेके” अंशदान के लिये ५,७१,१२१ रु० 
को धनराशि भी सम्मिलित हे। 


बोर्डो का सबसे अधिक व्यय शिक्षा की मद पर हुआ, किन्तु यद्यपि इन परिस्थि- 
तियो में उन्होने प्रत्यक संभव उपाय किये, तथापि वांछित लक्ष्य अभी नहों 
अप्त हुआ। कुछ बोर्डों में पाठशाह्ाओं और विद्याथियो की संख्या में वद्धि 
हुई, किन्तु व्यय में जो आनुपातिक वृद्धि हुई उससे अपेक्षित्त कार्यःक्षमता सिर्धना 
असंभव था। 
हमेशा की तरह दूसरी सैबसे बढ़ी मद सडको पर व्यूय हुई और उनमे 
चुआर करने के लिये ४,००,००० रु० का अनुदान अपर्यप्ति सिद्ध हुआ । 
बोर्ड अपनी वित्तीय स्थिति के कारण स्वतंत्ररूप से ठोस कार्य न कर स्॒के। 
बड़ी सडको क श्रान्तीयकरण किये जाने से' स्थानीय निकायों का व्यय- 
भार कम हो जाने और परिणामस्वरूप शेष सड़को की स्थिति सुधर जाने को 
जो आशा की गयी थी वह पूरी न हो सकी और यद्यपि मुजफ्फरनगर, मथरा, 
नैनीताल, खोरी, सीतापुर, झांसी तथा शाहजहांपुर के कई पुलियां और पुल 


रामपुर तथा 
टहरी-गढ़वाल 


बोर्डों की 
वित्तीय स्थिति 


ऋण तथा 
अनुदान 


शिक्षा 


सड़के तथा 
इमारतें 


चिकित्सा 
संबंधी सहा- 
यता तथा 
जन-स्वास्थ्य 


पानी की 
सप्लाई 


सहसूलों की 
वसुली 


९्द 


बनाये गये ओर उनमे से कुछ जिलों से थोडी सी कच्ची सड़कें भी बनाई गई, 
आसतौर पर जिला बोर्ड की सडकों की हालत खराब ही रही। 

देहरादून मे ग्रामीणों की सहायता से ५ सड़कों का निर्माण कार्य विशेष- 
रूप से उल्लेखनीय हैे। 
_ इसारतो के संबध से बोर्डो ने अधिक ठोस कार्य किया। फैजाबाद 
से १९ जूनियर हाई स्कूलों की और १५ बेसिक प्राइमरी स्कलो की 
इसारतों की मरस्समत की गई और ६३ नई इमारते बनाई गई। बदसयं॑ 
बोर्ड ने एक जूनियर हाई स्कूल और ल्लार प्राइमरी स्कूलों को बनाने की 
स्वीकृति दी और मुजफ्फरनगर सें ३ स्कूली इमारतो का पुनर्निर्माण 
किया गया और ३९ अन्य स्कूलों की इमारतों की मरस्सत की गई। 
हरदोई से विस्थापित व्यक्तियों के लिये क्वार्टरों का निर्माणकार्य 
हाथ से लिया गया और इस वर्ष ऐसे “*६ क्वार्टर और १५ दुकानें बनाई 
गई और इसके अतिरिक्त ३ प्राइमरी पाठ्शालाओं के लिये इसारतें 
बनाई गई । जिला नेनीताल के तिर्माण कार्य की उल्लेखनीय बात यह थो क्ि 
जनता क प्रयास से १,००,००० रु० से अधिक लागत की पाठ्शालाओ की 
इसारते बनाई गई और बोर्ड ने इस काम के लिये केवल भवन निर्माण 
की साथग्री दी। सथ्रा बोर्ड ने २ ऐलोपैथिक तथा तीन आयुर्वेदिक औषवबालय 
और ३ कांजीहाउस की इमारते बनवाई और देहरादून में जिस औषबालूय 
की इमारत का कार्य पहिले ही प्रारंभ हो चुका था उसको पुरा किया 
गया ; 

कुछ जिलो में थोडे से औबधालयो और अस्पतालो के निर्माण तथा 


बिस्तारु और वेद्य तथा हुकीमो - को आर्थिक सहायता 
देन के अतिरिक्त जन-स्वास्थ्य या चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में कोई विशेष 
कार्यवाही नही हुईं। रे 


इसी प्रकार पर्वतीय जिलो को छोड़कर, जहां कि भौगोलिक स्थिति के 
कारण» सांग की गयी थी, कही भी पानी ले जाने के लिये तल नहीं बिछाये 
गये। अन्य » जिलों में वतंमान कूर्प प्रणाली जारी रही। जहां आवश्यक था 
सुधार किया गया। पहाड़ो में अल्मोडा और नंनोताल के जिलो मे 
दो नई योजनायें पुरी की गयीं और ननीताल सें कई पाइप छाइनें 
बनाई गई। ८७७ । 

हमेशा की तरह बोर्डो की मुख्य कैठिनाई (यह उन कारणों में से एक कारण 
है जिससे बोडों, की वित्तीय स्थिति कमजोर रहती है) कर बसूली से 
सफलता कान सिलना है। प्रायः प्रत्येक जिले से हर्सिवत और जायदाद 
कर (सरकस्स्टान्सेज ऐड प्रापर्टी टेक्‍्स), जहां यह कर लिया जाता है, की 
बकाया रकस से बढ़ती होती गयी। दूसरी ओर कर वसुलो का व्यय कर 
की वसुलो में"कमी होने के साथ-साथ बढ़ता गया। कहा जाता है कि 
मख्यतया रेलवे के और कुछ अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी 
कर न देने के दोषी थे। चूंकि रेलवे , कर्मचारियों के वेतन पर पेसेंद आफ 
वेजेज ऐक्ट लागू होता है और वेतत बितरण के समय यह सभव 
नहीं है कि उनके वेतत में यह रकम काटी जा सके, अतझुव भारत सरकार से 
प्राथंना की गई कि पेसेट आफ बेजेज ऐक्ट में ऐसी व्यवस्था की जाय 
जिसस कि उनके वेतन में से काटे जाने वाले जिला बो्डों के हैसियत तथा 
जायदाद . कर को वेतन वितरण प्राधिकारों वेतव से काठी जाते 
वाली रकम में सम्मिलित कर सकें। वर्ष के अन्त में यह प्रस्ताव भारत - 
सरक्यर के विचाराधीन था। & 


हक 


वित्तीय स्थिति संतोधप्रद न रहने के कारण अपनी आय बढ़ाने का इच्छुक 
कुछ बोर्डों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे उपाय किये जिनका 
करना वैध नही था। इन उपायों में अत्यधिक दर से राइसेस फोस लगाना 
और बिक्नी कर के समान ही कर लगाना शामिल था। इन स्थानीय 
निकायो को पहिल ही कर के रूप से लाइसेस हज न लेने के लिये निर्देश 
जारी कर दिये गये थे, किन्तु कहीं-कहीं की खबरों से पता चलता है कि ये फोस 
इसी प्रकार बसुलू की जा रही है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन 
है। यह महसूस किया गया हे कि (जिला बोर्डो को इस प्रथा का अनुसरण 
तकरने के लिये नये निदेश जारी करना वांछनीय है, ताकि उन्हें अशोभ- 
नीय स्थिति का सामना न करना पड़े। संबंधित बोर्डा पर इस बात के लिय 
जोर दिया गया कि बिक्री कर रूगाना अनुचित हैं। 


इस वर्ष स्थानीय निकायों की सहायक अनुदान समिति की रिपोर्ट 
पूरी की गई और उसे सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। समिति ने 
स्थांनीय. निकायो की आय बढ़ाने के निमित्त जिन उपायो की सिफारिश 
की थी उनकी वर्ष के अन्त से जांच की जा रही थी । 


२२-तोटोफाइड एरिया 


समथर (जिला झांसी) के नोटीफाइड एरिया को सम्मिलित करके राज्य 
में तोटीफाइड एरिया की संस्था ३८ थी। समथर, जो इस राज्य में अन्त- 
क्षेत्रों के विदयन के अवसर पर आया, इससे पहिले एक नगरपालिका 
थी। यह नगर छोटा था और इसका उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वशञासन रचना 
में एक नोटीफाइड एरिया के रूप से विलीनीकरण किया जाना था। इस वर्ष 
जालौन की नोटीफाइड एरिया एक नगरपालिका के रूप में परिवर्तित कर 
दो गयी। जिला गोंडा में कर्नलगज की तथा जिला बहराइच में नानपारा 
की नोटीफाइड एरिया की दो समितियां अवकरांत (प्र70०० 8प्रा70/868807 ) 
रहीं। भुवालो तथा सिश्चिष नीमसार को दो अन्य समितियों के प्रज्ञासन 
के विरुद्ध शिकायते आई और वर्ष के अन्त में उनके मामलों क्‌ं। जांच की 
जा रही थी। 
इस बर्ष आठ तोटीफाइड एरिया की समितियों को विशेषत: सड़को तथा 
नालियों जेसे नागरिक निर्माण कार्यों के लिये ४१,०००२० की धनराशि का 
अग्रऋ्कूण दिया गया। जिन समितियों «को लाभ पहुंचा वे गंगोह (जिला 
सहारनपुर ), करवी (जिला बांदा), बादशाहपुर (जिला जालोन), अहरौरा 
(जिला सिर्जापुर),रुदौली (जिला बाराबकी) ,सरधना और बागपत #जिला 
मेरठ) और भुवाली (जिला नैनीताल) की समितियाँ थी। टहरी-गढवाल 
के नये जिले को (टेहरी, नरेनच्रनगर और देवप्रयाग) तीन नोदीफाइड 
एरिया को सरकार से १४,७५० रु० के सहायक अनुदान, क रूप. में सहायता 
प्राप्त हुईैं। ये अनुदान सामान्य प्रयोजनों के लिये दिये गये थे, क्योकि अभी 
समितियों को करो स प्राप्त होढे, वाली भूपनी आय को बढ़ाना था और अपनी 
वित्तीय स्थिति को दृढ़ करना था। देवप्रयाग नोटीफाइड एस्या को सीमाएें 
बहबाजार तथा जिला गढ़वाल के कुछ अन्य क्षेत्रों को इसमे सम्मिद्धित करने 
के प्रयोजन से बढ़ाई गईं। यह कारंबाई स्थान्प्रेय जनता की निरतर माँग 
के कारण की गयी थी। . इस सीमा-विस्तार के कारण उत्पन्न हुई प्राविधिक 
कठिनाई को दूर करने के लिये ठहरी-गढ़वाल के डिस्ट्रिक्क. मजिस्ट्रेट को 
गढ़वाल के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट भैजिस्ट्रेट के अधिकार निहित कर दिये 
गये। 


बोर्डों द्वारा 
करों का 
ल गाया जाना 


सहायक अनु- 
दान समभित्ति 
की रिपोर्ट 


सामान्य 


विकास, 
सड़कें और 
नालियां 


ज्ण तथा 


६८ 


२३-टाउन एरिया 


इस वर्ष बिजनौर जिला के सहनपुर में एक तया टाउन एरिया बनाया 
गया। तीन टाउन एरिया कसेटियां अर्थात्‌ गोपागंज (जिला 
आजमगढ़), नोतनवां (जिला गोरखपुर) और फरहा (जिला मेनपुरी) 
अवक्रांत कर दी गयी और एक टाउन एरिया कमेटी, फरीदपुर (जिला 
बरली) के सेम्बरो ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। 


. आसतौर से टाउन एरिया कमेटियों का महत्व बढ़ गया और उनमें 
से कई ने केबल सौलिक कत्तेंव्यो कीओरही ध्यानन देकर विभिन्न 
योजनाओ को कार्यान्वित करके अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाया। वित्तीय 


कठिनाइयों _ का. ध्यान रखते हुए ड्ाज्य सरकार ने उनको यथासंज्व 
सभी सुविधायें प्रदान को। 


जिला नियोजन ससितियों ने भी इन एरियाओ के विकास 
कार्य मे दिलचस्पी लीऔर योजनाये तथा सुझाव देकर टाउन एरिया 
कसेटियो. की सहायता की। बुलन्दशहर को जिला नियोजन समिति की 
ओर से जिला की टाउन एरिया कसेटियो ने एक पंचवर्षीय विकास 
योजना, जिसमें सडको, नालियो तथा बाजारों का सुधार, बस के अड्डे, 
पाक, खेल-कूद के मैदान, औषधालयो, अस्पतालो और पुस्तकालयो की व्यवस्था 
का कार्य सम्सिल्तिति था, आरंभ की गयी। ८,४६७ रुपये की अनुमानित 
लागत पर दादरी टाउन एरिया में सीमसेट की दो सड़कों पर काम वास्तव में 
आइम्भ किया गया। गुलौथी, जहांगीराबाद और शिकारपुर के टाउन 
एरियाओं से तारकोल की सडके बनाने का प्रस्ताव था। शिकारपुर टाउन 
एरिया कसेटी ने ११,०७१ रु० ५आना की लागत पर सड़क और नालियां 
बनाने का कार्यक्रम आरंभ किया और इसके लिये सरकार ने ४,००० 
रुपब्रे का अनुदान दिया। अतर्रा (जिला बांदा) के टाउन एरिया कमेटी ने 
भी सडक , बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया, जिससें २५,००० ₹० 
का व्यय था, लेकिन काम १३,००० रुपये से पूरा किया गया। _ नोतनवा 
टाउन एरिया कसेटी (गोरखपुर) ने नालियां बनाने की योजना का कार्य 
५८,३०९ रुपये के अनुमानित व्यय पर आरम्भ किया ओर कमेटी ने 
रछागत का अपना हिस्सा अर्थश्त्‌ २९,१५२ रुपया जमा कर द्विया। सरकार 
ने इसके लिये १०,००० रु० मंजर किया था। ६५,००० रुपये रागत को 
नाल्छी बनाने को एक दूसरी योजना जहांगीराबाद की ठाउन एरिया 
कमटी ने आरंभ कौो। इस योजना को सरकार ने मंजूर किया और 
इस टाउन एरिया कमेटी ने भी लागत का अपना हिस्सा अर्थात्‌ 
३३,००० हृपया झदा कर दिया। 


सरकार ने खुले मौसम सें प्रयोग की /जाने वाली एक सड़क बनाया, जो 


जिला अल्मोडा के पिथौरागढ़ टाउन एरिया और नैनीताल के टनकपुर 
को सिद्धाती हूं। 
हि छ किक ं 
इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में यातायात साधनों की मरम्मत की समस्या 
बहुत कुछ हल हो गयी। 
इस वर्ष टाउन एरिया कसेंटियों को सड़कों तथा नालियो के लिये 


€& 


ऋण की इस धनराशि सें से निम्नलिखित टाउन एरिया कमेटियों ने सब से 
अधिक पाया +- 


सोथ ठाउन एरिया कमेटी जद १०,००० रु० 
रामपुर ठाउन एरिया कमेटी |. .-« ४,७०० रू० 
मिरानपुर टाउन एरिया कमेटी की १०,००० रु० 


निम्नलिखित टाउन एरिया कर्मोटयो ने इस अनुदान का सब से अधिक 
आग पाया-- ० 


फ्कि 


*» शिवपुरी टाउन एरिया कसेढ़ी शा ५,००० रू० 
छिबरामऊ टाउन एरिया कमेटी ४५ ५,००० रू० 
जलालाबाद टाउन एरिया कमेटी णप ५,००० रु० 
सन्‍्दावर दाउन एरिया कमेटी मत ७५,००० रू० 


इस वर्ष इन कमेटियों ने जन-स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यवाहियों की वह संतूोब- 
जनक रही । बहुत सी कमेटियों ने टीका लगाने को व्यवस्था की और स्थानीय 
वेच्ों को अनुदान भं। दिये गये और उत्होने गरीबों को मुफ्त दवा बॉदी । इस 
सबंध में जहॉगीराब[द (बुलन्दशहर) और मोदीनगर (सेरठ) की टाउन 
एरिया कमेटियो ने ठोस कार्य किया । सार्वजनिक कुंग्रों को विसंक्रमित किया 
गया और निजी कुओ्रो को साफ़ तथा विसंक्रसित करने के लिये लोगों को पोटेशियम 
परमगनेट दिया गया। - 


कुछ क्षेत्रों में पंने का साफ पार्ढ! देना स्थानीय निकायों का विशेष कार्य 
रहा, किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण केवल कुंए खोदने का काम हैं। आरंभ 
किया जा सका। पॉच टाउन एरिया कम्ेटियों ने हेड पंप की व्यवस्था की । 
पानी सप्लाई करने की समस्या को हल करने के विचार से मिर्जापुर ज़िला में 
राब्ट सग्ंज टाउन एरिया के तिकट भेलाई में सरकार ने एक बॉध का निर्माण 
आरंभ किया । 


कुछ टाउन एरिया कमेटियाँ अपने अधिकार-क्षेत्र की सार्वजनिक सड़कों 
पर बिजली की रोशर्द! की व्यवस्था भी कर सकीं। अन्य टाउन एरिया 
कमेटियाँ बिजली न भिलने के कारण यह सुविधा न पहुँचा सकों। इस बात्श्का 
प्रथत्त जारी रखा गया कि ययासंभव अधिक से अधिक क्षेत्र को यह सुविधा 
दी जा सके। 


खाद की मात्रा बढ़ाने के विचार से कम्पोस्ट (सिलवा) खाद बनाने तथा 
कूड़ा-करकट से खाद तैयार करने की संभावना को जाँच करने के लिप्रे भारत 
सरकार द्व,रा नियुक्त एक अफप्तर राज्य के विभिन्न भागों में गे । उससे 
यह सुझाव रख कि इस सबंध में सथुरा ज्ञिला की कुछ टाउन एरिया 
कमेटियों के वर्तमान साधनों का प्रसार किया जाय औहैर स्थानीय अफपतरों से इस 
सासले पर विचार करने के लिये कहा गया। चोहारपुर (जिला देहराइन) 
में और इटावा ज़िला को कुछ टाउन एरिया कमेटियों से यह कार्य सफलता से 
3३५ रहा, जिससे संबंधित स्थानीय निकायों को भी कुछ आमदनों होती 
रही । 


जन-स्वास्थ्य 


बिजली लगाना 


“अधिक अन्न 
उपजाओ” 
अक््रोलन 


१०० 


२४-कानपुर विकास (डेवलपमेंट) बोड 

दे कानपुर विकास (डेवलपमेंट) बोर्ड ने गलोज उपयोग योजना का पहला 
दोर चार महीने की अवधि में पूरा कर लिया। वर्ष में बोर्ड ने जो अन्य सदप 
कार्य किया । उनमें विस्थापित व्यक्तियों के लिये १५० सकानो और रसोईघर 
तया बरासदे से युदत एक कमरे वाले ८६ क्याठंरों का निर्माण, १०४ क्याहईंरों 
सहित एक केरद्रोव पार्क, फ्लश लेद्ीन और पानी की सप्लाई के प्रब॒ण७ से यक्‍त 
जलकल की बस्ती का काम पूरा किया जाना, मास्टर प्लान के अंतर्गत बेमाझाबर 
रोड, ग्रांड टूंक रोड और काल्‍पी रोड को सिवाने वालो १०० फो८ चौडी सहकों 
का विर्माण, २८ सडकों पर डासर बिछाना, अन्य दो लड़कों को पुनः पक्की करना 
और महात्मा गाँधी सडक पर नवाबगंज से फूलबाग*तक ट्रैफिक पुलित के 
खड़े होने के लिये १० स्थलों का निर्माण क्वरना सम्मिलित है । वर्ष के अंत में 
महात्मा गाँधी सड़क को कर्नेलगज तथ। परेड के बीच अधिक चौड़ी करने का 
कास हाथ में ले लिया गया था। 


बोर्ड हारा इसकी उपविधियो का कड़ाई के साथ लागू किये जाने के परिणाम- 
स्वरूप अहातों के सुधार के संबंध मे बोर्ड को सफलता प्राप्त हुई और ४३,००० 
रु० «की तखमीनी लागत पर पाखानो, पेशाबबरो, पगडडियों, पक्‍को नालियों, 
पानी के बंबों इत्यादि की व्यवस्था करने के लिप्रे अहातों के ५१ स्वामी तेयार 
किये गये, १७ अन्य अहातों का ३०,००० र० को लागत का सुथार कार्य बोर्ड 
द्वारा स्वयं किया गया, जिसमें सरकार हारा अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया 
१०,००० रु० सम्मिलित है । 


पुराने कानपुर क्षेत्र का विकास कार्य भ। जिसमें मध्यम श्रेणी के लोगों के लियें 
५०० गहों के प्लाडों की व्यवस्था है, प्रारम्भ किया गया । इत्तक्षेत्र में 5६,००० 
रु० की लागत पर सड़कों के बनाने का काम पूरा किया गया। मध्यम तया 
निक्‍न सध्यस वर्ग के व्यक्तियों के लिये. रायपुरवा क्षेत्र में २०० अन्य प्लाटों 
(भूमिखंडो) की व्यवस्था की गई थी और नरायप्पुरवा में स्थानोय निकायों 
तथौ सरकारी विभागों के कर्मचारियों को रियायती दरों पर देने के लिये ३५० 
प्लाट (भूमिखंड) बनाये गये थे। कारखाना क्षेत्र के दी० और पी० ब्लाकों में 
तथा सोसामऊ नाला योजना के संबध में विकास कार्य चालू था। 


गह-निर्माण के संबध में ६८७ भवनों के नक्शों, जिनमें २,५५० किराए के 
मकानों की व्यवस्था है, के लिये हछवीकृति दी गई थी । व के अंत मे बोर्ड 
की विभिष्न योजनाओं के श्रतर्गंत जनता के कुछ व्यक्तियों द्वारा ५४६ सकात 
बनाए जा चुके थे और अन्य २७६ के संबध में निर्माण कम चालू था। 


नगर में पानी सप्लाई का प्रबंध सुचारु रूप से चल रह था, जिसमें प्रतिदिन 
अधिक से अधिक २,७०,००,००० गलन पानी की सप्लाई होती थं।। पानी 
की सप्लाई को आ्डिनेन्स फैक्ट्री तक पहुंचाने को योजन/ का काम प्रारंभ 
कर दिया गया था और उस ब्रकार से पानी की सप्लाई को चकेरी हवाई भडे 
तथा छावनो क्षेत्र-तक पहुंचाने के प्रस्ताव प्रगति के विभिन्न स्तरों पर थे। 

बोर्ड के संरक्षण में दो पौषशालाएं थीं। लगभग ४० विभिन्न प्रकार 
के पेड़ लगएए गए और मौसमी फूलों तय तरकारियों की बेढ़ून जनता के हाथ 
नामसात्र के मल्‍य पर बेल्लोी गई । ४०० नए पेड लगाए गए और ३ नए 


डक 


पार्क बनाए गए । “ 
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मकानों का निर्माण कार्य पुरा किया और नगर के एक सबसे अधिक गंदे 
स्थान छितवापुर पजावा क्षेत्र में, जिसमें अब तक सब नालियाँ कच्ची थी, 
ज्षमीन के नीचे गंदे पानी की नालियों का एक जाल सा बिछा दिया, अंत मं 
कच्ची नालियों हटा दी गई । द्ुस्ट का प्रस्ताव था कि सड़कें, गलियाँ और 
सतह की नालियाँ बनाकर छिनवापुर पजावा क्षेत्र का और अधिक सुधार 
“किया जाय। 

टूस्ट' के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में विस्वापित व्यक्षितयों के क्वार्टरों से 
होकर विक्दोरिया पाक तक जाने वाजी सड़क और कान्यकुब्ज तथा जुबली 
कालेजों तक जाने वाली सड़कों, निशातगंज और बागशरगंज में कई सुड़कों 
का निर्माण, मेरिस माकद्र में फ्लश लेदीन का निर्माण, पानी की सप्लाई का डाली- 
गंजू तक बढाने और पानी निकास की सुविधा औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान किये 
जाने के कार्य सम्मिलित है। . * 

सुख्यतया वस्तुओं के महंगी होने के कारण इलाहाबाद इम्प्रूबर्सेंट 
टुस्ट की योजनाओं के कार्यों में प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं रही। रेस्द 
कण्ट्रोल ऐण्ड इविक्शन अफसर के परामश से विस्थापित व्यक्तियों के लिये 
टूस्ट हारा बनवाये गये क्वा्रों के किराए को निर्बारित करने का 
एक सहत्वपुर्ण कार्य पुरा किया गया और यह निर्षारित किराया पूर्व 
निद्चिचत किराये से काफी कम था। अवधि के भीतर अदायगी के लिये 
लोगों को प्रलोभन देने के विचार से ऐसे भुगतान पर बदठा देने की प्रणाली भी 
चलाई गई।  पुनर्वासित व्यक्तियों को बस्ती में पानी की स्चतंत्र रूप से सप्लाई 
सुरक्षित करने के बिचार से एक ट्यूबबेल लगाय! जा रहा था और बिजलो 
सप्लाई करने के लिये सविस लाइन को और आगे बढ़ा दिया गया था। द्धुस्ट 
ने विस्थापित व्यक्तियों के हेतु क्वार्टरो के निर्माण के लिये ३ एकड़ ६८६ वर्ग 
गज और भूमि नियत को । *, 

मास्टर प्लान का कार्य समाप्त हुआ और पॉच अन्य योजनाओं के संबध सें 
पंसाइदश या नक्शे बनाने का काम हाथ में [लिया गया | * 

भेलपुरा नासक स्थान के एक स्वतः पूर्ण नगर की विकास-पोजना 
और नीचीबाग शायिग सेन्टर योजता, जो बनारस इस्प्रूवमेट दृस्ट द्वारा गृह 
निर्माण तया सामान्य विकास के प्रयोजन से बनाई गई थ।, के संबंध सें इस वर्ष 
स्वीकृति दे गई और वे प्रगति के विभिन्न स्तरों पर थी। भौजूबीर क्षेत्र 
को एक तीसरी गृह निर्माण योजना अभी प्रकाशित नहीं हुई थी। बनारस 
हिन्दू विध्वविद्यालय,के निकटवर्ती क्षेत्र को प्रस्तावित दुकान तया आवासिक 
गृह योजना के सबंध में होने वाली पेसाइद का कास चालू था । ह 


टुस्ट ने दो उच्चानों का विकास कार्य पुरा किय।, एक घोड़ा घ।० में और दूसरा 
त्रिपुरा भ्रवी में और तिलभांडेश्वर तथा देवनाथ नामक स्थानों के दो उद्यानों 
के सबंध से सूसि प्राप्त करने को कार्यवाहियाँ चल रही थों। ६ सड़को को 
योजनाओं के संबध में भूमि प्राप्तु(करने की कार्यवाहियों भी चल रही थी या 
चलाई जाने वालो थों। इत्के अतिरिक्‍त काश रेलवे स्टेशन और बनारस 
हिन्दू विव्वविद्यालय के बच सें एक १०० फीट चौडी सड़क दवरा सोबा सबय 
स्थापित करने के हेतु एक एक्सप्रेस रोड स्क्रीम बुलाई गई और इसको सूचना 
प्रकाशित की गई। इस सबंध में जो आपत्तियाँ प्राप्ण हुईं उन पर बर्ष के अत 
में विचार किया जा रहा था। 


आलोच्य वर्ष केझंत में आगरा इस्प्रवमेंट टृस्ड के हाथ में कई 
योजनाएं थी जो प्रगति के विभिन्न स्तर पर था, जिनमें ३ ६गह निर्माण 


इलाहाबाद 


बनारस 


अश्गरा 


० 


की योजनाएं, ५ विकास योजनाएं, ३ सइकों की योजनाएं तथा एक विविध 
योजना सम्मिलित हे । 

गृह निर्माण संबंध योजनाओं में महात्मा गॉधी रोड की गृह निर्माण योजना, 
जिसमें ७४ एकड़ भूमि की आवहयकता है, आपत्तिपो के लिये विज्ञप्त की गई। 
इस संबंध में और आगे की जाने वाली कार्यवाहियाँ उस समय तक के लिये 
स्थगित कर दी गई' जब तक कि भरतपुर के महाराजा की कुछ भूमि को प्राप्त 
करने के प्रइन पर निर्णय न हो जाय । है 

8 के भ्रंत में वलोचपुरा गृह निर्माण योजना के संबंध में, जो विस्थापित॑ 
व्यक्तितयों के लिये बनाई गई थी, सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रहीं 
थी श्रौर विस्थापि+ व्यक्तियों कौ सिविल लाइन की योजना के संबंध में 
हाई कोर्ट द्वारा स्थगन आज्ञा होन के कारण इसका "काम रोक देना पड़ा। 

पाँच विकास योजनाझो में कंधारी-रोड विकास योजना को छोड़ श्र 
कोई भो ऐसी योजना न थी जिसके काम में सरकार की स्वीकृति हो जानें 
बाद-कोई प्रगति हुई हो । इस योजना के संबंध में भूमि प्राप्त की गई थी और 
विकास कार्य कुछ आगे बढ़ाया गया । जेपुर गृह निर्माण योजना के संबध में 
जो आपत्तियों प्राप्त हुई थी उनको सुनवाई इस संबब में राजस्थान सरकार द्वारा 
प्रतिल्लेदन (70[0770867/&0078 ) प्राप्त होने के बाद रोक दी गई थी । 

सड़कों (80766) की तीनो योजनाओं के संबंध में सरकार को स्वोकृतिं 
प्राप्त हो गई । 

टुस्ट ने राजामंडी रेलवे स्टेशन को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने 
के लिये रेलवे के अधिकारियों से निवेदन किया और इप संबंध से उक्त अधि- 
कारियो द।रा उस स्थ।न का निरंक्षण किया गया। 


ह नगर तथा ग्राम संविधायन 


पहले की भाति नगर तथा ग्राम सक्विधायन विभाग के कत्तंव्यों में स्थानीय 
प्राधिकारियो को उप-नगर विस्तार इत्यादि से सबन्धित योजनाओ को बनाने 
में परामर्श देना तथा पथ-प्र दर्शन करना, गांवो के लिये योजनाएं बनाना, नए 
उप-तगरो अथवा बस्तियो के विकार्स की योजनाएं बनाना, कस्बो तथा गाँवों की 
पारस्परिक सहयोग योजनाए बनाना, बाढ़ तथा अग्नि प्रकोप जेंसी आकस्मिक 
आपत्तियो हारा नध्ट हुए क्षेत्रों के लिये उत्तम प्रकार के नक्शे तथा गृह निर्माण 
योजना बनाना[, सरकारी विभागो के भवनो के सबंध में बडे आकार की इमारतो 
के लिये स्थान नियत करने और स्थानीय प्राधिकारियो को गृह-भिर्माण तथा 
सडक बनाने की योजनाओ अथवा प्रमुख सार्वजनिक भवनों को बनाने के संबंध 
में पद्चमश देने का काम सम्सिलित हे । यह स्थानीय प्राधिकारियो को स्थापत्य 
संबन्धी मामलो में भी परामश देता था। 


आलोच्य वर्ष मे ३ मास्टर प्लान तेयार किये गये, जिनसे से दो इलाहाबाद 
तथा अल्मोडा के छिये और एक गोचर (जिला गढ़वाल) के आदशें नगर तथा 
बाजार के लिये था। गृह निर्माण की ६ बडी योजनाएं, विस्थापित व्यक्तियों 
के लिये २२ योजनाएं, सहकारी समितियों केश लिये ८ नक्शे, स्थानीय निकायों 
के लिये १० योजैनाएं, चीनी की मिलो के सजदूरो की बस्तियो के लिये १७ नक्शे, 
सामाजिक तथा नागरिक जांच पडताल की ३ योजनाए, स्थापत्य संबंधी ३१ 
यॉजन्लएं और ६ विभिन्न बोजनाएं भी तेयार की गईं। 

गह-निर्माण संबंधी ६ बडी योजनाओ में आगरे की नया आगरा तथा जेपुर 
की गृह-निर्माण योजना, बनारस को भोजूबीर विकास योजना, लखनऊ को 
नदी किनारे पर गृह-निर्माण योजना, कानपुर की जल-कल भूमि पर गृह निर्माण 
योजना और सिर्जापुर को सेटलर्स कालोनी योजना सम्मिलित हे। मेरठ, 


(९०३६ 


शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, बरेली, रामपुर, काशीपुर, हलद्वानो, हाथरस, 
हस्तिनापुर, फेजाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, खुरजा, मुरादाबाद, फरीदपुर, 
शामली, खतौछी, गोला गोकरननाथ और बुलन्दशहर के नगरो से विस्थापित 
व्यक्तियो के सबंध मे योजनाएं तेयार की गईह। स्थानीय निकायों के लिये 
बनाई गई १० योजनाओ में से ६ योजनाएं कानपुर विकास बोर्ड और लखनऊ 
तथा आगरा के इस्प्रूवमट ट्रस्टों के लिय बनाई गई थी। इलाहाबाद, अल्सोड़ा 
तथा हरद्वार के नगरो के लिये सामाजिक तथा नागरिक ( ७ए76 ) जांच- 
पडता की गई । ५ 


विभाग ने ५ रिपोर्ट भी तेयार की, जिनमें से दो आदर्श भवन निर्माण उपुविधि 
तथा भ्रादेशिक नियम्रो के सबध में थी। दूसरी रिपोट का उद्दद्य 
यह था कि आवासिक क्षत्रों में भवन निर्माण के मासलो में होन वाली वंयक्तिक 
स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबध लगाने केन्‍आवश्यक साधनो की ध्यवस्था की जाय । 


अध्याय ४--उत्पादन तथा वितरश 
२७-क्रषि 


जनवरी, १९५१ ई० में थोडे से जिलो में औसत से कम वर्षा हुई और अन्‍य 
ज़िलो में हल्की बौछारे हुईं। फरवरी के प्रथम सप्ताह मे बहुत से जिलो में 
औसत से कम बौछारे हुईं और थोडे से जिलों मे औसत वर्षा हुई। फरवरी के 
इसरे सप्ताह मे कई जिलो में हल्की बौछारे हुई । कुछ जिलों में ओलो से 
खडी फसल को थोड़ी सी हानि पहुंची और कई जिलो में स्थान स्थान पर डिड्ियो 
ने हानि पहुचाई। सा्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह म थोड़े से जिलों 
में हल्की बोछारे आईं, किन्तु चौथे-सप्ताह मे अधिकांश जिलो मे औसत से 
कम वर्षा हुई और थोडे से जिलो मे भारी वर्षा हुई। इस महीने में प्रायः सभी 
जिलो से कुल वर्षा औसत से अधिक हुई। ५ मँप्रे् के प्रथम सप्ताह में अधिकांश 
जििलो में कही कही हल्की बौछारे आईं और शण महीन में कई जिल़ो म हल्की 
बोछारें आईं। मा के अन्तिम सप्ताह ओर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कई 
जिलों में खडी और खलिहानो मे काटकर रखी हुई फसल को वर्षा और ओलो से 
क्षति पहुची । मई के प्रथम और चतुथ सप्ताह में कई जिलो मे औसत से कम 
वर्षा हुई । *जून के प्रथम तीन सप्ताहो म* अधिकांश जिलो में हल्की बोछारें 
आई और बाकी जिलो में औसत से कम वर्षा हुईै। महीने के अतिम सप्ताह 
में कुछ जिलो से भारी वर्षा हुई और शेष जिलो में औसत से कम वर्षा हुई०। 


इस वर्ष मानसून बहुत कम थी और इस राज्य से औसत से कम थी। जुलाई 
और अगस्त के महीने मे बहुत से जिलो में औसत से कम ज्वर्षा हुई,और थोड़े से 
जिलो मे जोर की वर्षा हुई, किन्तु अधिकांश जिलो मे दोनों महोनो स कुल वर्षा 
ओसत से कम रहो। सितस्बछ के प्रूथम सप्ताह में बहुत से जिलो मे वर्षा 
औसत से कम हुई और कुछ जिलो में जोर की वर्षा हुईं। सितम्बर के दूसरे 
सप्ताह मे कई जिलो मे जोर की वर्षा हुई और शोष समस्त जिलो म 
औसत से कम वर्षा हुई। किन्तु इसके तीसरे और चौथे सप्ताह में कुछ दिनो 
में केवल हल्‍की बारिश हुई और बाकी जिलो से बारिश हुई ही नही । अक्तूबर 
स कई जिलो में कहों कही केवल हल्की बारिश हुई और बाकी जिल्लो म॒वर्षा 
न हुई ओर इस भ्रकार राज्य भर मे वर्षा औसत से कम हुईै। नवम्बर के प्रथम 
तीन सप्ताहो में तो राज्य भर में कही भी वर्षा नहीं हुई, तथापि चतुर्थ 


१९५१ ई० 
में वर्षा ओर 
सामान्य 

स्थिति 


१९५०-५१ 
ई० में फसलों 
का क्षेत्रफल 
तथा उत्पा- 
दन गन्ना 

गुड़ 
चावल 
जवार 


बाजरा 


सकक्‍का 


ऋपास 


सरकारी फास 


अधिक अप 
उपज्ञाओ! 


आन्देलन 
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सप्ताह में बहुत से जिलों में हल्की बौछारें आईं और शेष जिलों में वर्षा बिलकुल 
नही हुई। दिसस्बर में राज्य भर से कहीं भी वर्षा बिलकुल नहीं हुई. 


_ वर्षा ऋतु से और उसके बाद वर्षा के अभाव में और अपर्याप्त होने से राज्य 
में खरीफ की फसलो और विशषतः धान को काफी क्षति पहुंची । नेपाल तराई 
के समीप कुछ भागों और गोडा, बस्ती और गोरखपुर जिलो के कुछ क्षत्रो मे, 
जो नेपाल की सीमा पर हे और जहां सुख्यतया धान पैदा होता है, खरीफ 
की फसल का बोया जाना और देर से होक वाले धान के पौदो के रोपने का काम 
नहीं सका । भिट्टी में सलसी को बहुत कमी होने के कारण रबी की फसल 
के लिए खत विशेषकर न सींचे जाने वाले क्षेत्रों में सन्‍्तोषफृ्ण ढंग से नहीं तैयार 
किये जा सके और कुछ कम क्षेत्रों में रबी की फसल बोई गई थी । 


१९५०-७१ ई० में गद्न का क्षेत्रफल २५,०७,६४५ एकड़ था, जिसमें 
गत वर्ष की अपेक्षा क्षेत्रफल में १९-४ प्रतिशत वृद्धि हुई और गुड की कुल पैदावार 
२९,०६,४६९ दत हुई और इस प्रकार इसमें १०.४ प्रतिशत वृद्धि हुई। चावल 
का क्षत्रफल ९३,१६,०२९ एकड था और उसमें गत वर्ष के चावल के क्षेत्रफल 
की अपेक्षा ३*२ प्रतिशत वंद्धि हुई, किन्तु १९५०-५१ ई० म कुछ उत्पादन 
२०,०८,६९६ दन था, जो कि गत वर्ज की अपक्षा १९.६१ प्रतिशत कम्त था। 
यह कमी सूखा, जिससे फसल को भारी क्षति पहुंची, पड़ने के कारण बतल्‍्ताई 
जाती है। ज्वार (जों कि २३,३२,००२ एकड था) के क्षेत्रफल में ०.७ प्रतिशत 
नास सात्र की कमी हुई, किन्तु बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने से 
उत्पात्न से ८ ३ प्रतिशत की कम्ती हुई अर्थार्‌ बह ४,२१,२८४ टन रही। 
बाजरा के क्षेत्रफल से ४,२२ प्रतिशत और उत्पादन में ४.४९ प्रतिद्यत 
कमी हुई, क्षत्रफल और उत्पादन ,के आंकडे ऋमशः २५,९९,२६२ 
एकड़ ओर ४,४७,४८३ टन हें । मकक्‍का का क्षेत्रफल २०,४३,९३६ एकड था 
अर्थात्‌नगत वर्ष से ७.०९ प्रतिशत ज्ादा था और कुल पेंदावार ६,४०,९०१ 
टन थी। इस्न प्रकार इसमें १८.६ प्रतिशत वृद्धि हुई। गेहूं के क्षत्रफल में 
०.२४ प्रतिशत और कुल पैदावार में १२९७६ प्रतिशत वृद्धि हुई । क्षेत्र फल 
और कुल पैदावार ऋमशः८२,२१,०६१ एकड और २९,१४,७८४ दन थी। 
जहां तक जौ का संबन्ध है क्षेत्रफल में २.७५ प्रतिशत कमी हुई अर्थात्‌ 
४५,६८,६३८ एकड़ था, किस्तु कुल पैदावार सें ८.४ प्रतिशत बृद्धिहुई अर्थात्‌ 
१६,३४,८३५ ठन थी । चने का जहां तक सम्बन्ध हे क्षेत्रफ|्न और कुल पंदावार 
ऋमधशः «६ २,४५,७०९ एकड और १४,६३,५७८ टन थी, जिससे गत वर्ष की 
अपेक्षा ऋमदाः ६.१६ और २.४ प्रतिशत की कमी प्रदर्शित होती है। 
कपास के क्षेत्रफल मे २.२ प्रतिशत की कसी हुईं, किन्तु कुल पेदावार में २३ 
प्रतिशत को चद्धि हुई, क्योंकि सौसस अनुकूल रहा ओर कपास के क्षत्रफल 
और कुल पेदावार के आंकडे क्रमशः १,०४,७१५ एकड ओर प्रत्यक ३९२ 
पौन्ड वाली ४५,००० गांठें हे । 


रे बर्य वभागिक फार्मों की कुल पैदावार बढ़कर २३.४ सन प्रति एकड 
हो गई । 


गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अन्न उत्पादन को प्राथमिकता दी गई 
और जितना संभव हो सकता था उतना अधिक अन्न उत्पादन करन के लिय प्रत्यंक 


प्रकार के प्रयास किये गये । बांध बनाने, भूसि को चौरस करने, नक्शे तैयार करने, 


१५६ 


बागबानी कृषि विभाग के बागवानी उप-विभ/ग को सासान्य कार्यवाहियों के 
सम्बन्धी अतिरिक्त फल के पेड़ों के अलावा जलाने की लकड़ी, चारा और इमारती 

विकास तथा लकड़ी के पेड़ों के लगाने के उद्देश्य से एक व्‌हद्‌ वृक्षारोपण. आन्दोलन चलाया 

वृक्षारोपण. गया। इस वर्ष कुल २२,३६/८६६ पेड़ लगाये गये, जबकि गत वर्ष केवल 

आन्दोलन १४,८८,२४० पेड़ लगाये गये थे । 

) इस वर्ष लगभग १६,८८३ एकड क्षेत्र में नए फल के बाग लगाये गये ओर « 


पुराने फल के बाग के ८,६९० १ एकड़ क्षेत्र क्षिर से नई तरह लगाया गया। प्रत्येक 
१० एकड़ का १० केन्ध्य पौधशालाये और पहाड़ो में & छोटी पोध- 
दालाय और समेदानों में ७ जिला पौधकश्षालाये नई योजना के अनुसार चालू 
की गई, जिससे काइलकारों को देने के लिये विश्वसनीय पौधे पैदा 
किये जा सकें । केन्द्रीय पौधशालाओ में २९,५७,०१८ पौधे उगाये गये और 
वहां से २,२५,८०९ पौधे बांटे गये और पहाड़ो की पोध्शालाओ से 
११,००० पौधे बांटे गये । 


दो नई अन्वेषणशालाये अर्थात्‌ एक म॒दार्त। फलों (सहारनपुर में) और 
दूसरी बैनस्पलियों (लखनऊ में) के लिये उपयोगी कार्य करती रही । 


थौधा संरक्षण टिड्डियों को, जिनके अ'्ले, को सूचना सभी ५१ जिलों से म्रिली थी, 
सेवा सारते की कार्यवाहियाँ, जिसमें क॑डो को मारते के गम्भीर समस्‍या भी 
शामिल है, जारी रही । जनवरी-अप्रल के बंध्त की अवधि से लगभग शरेरे४ 
एकड़ अतिरिक्त क्षेत्रफल मे ये कार्यवाहियाँ की गई और लगभग ४७६ 
मन टिडिडियॉ मारर। गई । मई और वर्ष समाप्ति की अवधि में. पोधा सरक्षण 
कर्मचारी २० से अधिक जिलों में १४० समीपक़््ती क्षेत्रों में गये और अन्य सरकारी 
कर्मचारियों की सहायता से नियस्त्रण कार्यवाहियो का संगठन किया। 
लगभग १,३८० मन और ५० बोरे, थिड्डियाँ नष्ट की गई । १६५१ ई० 
सम २५ जिलोमे ४४,१७६ आस के पेडो मे आम के पतगो को _ मारन के विचार 
से ०.२५ प्रतिशत डी० डं।० टी० छिड़का गया । जहाँ कही पहले डी० डॉ० 
टी० नहीं छिड़का गया था उन जिलो में चार आन प्रति पेड़ के हिंसाब से लिया 
गया । गेहू, जौ, ध/न और ज्वार के बौजो से पदा होने वाले रोग कौ रोक- 
थाम के लिये. पौधा संरक्षण सेवा हील ही के अनुसधानों से फार्यदा उठाती 
रही और १७ जिलो में तप्न आने तीन पाई से लेकर पाँच आने तीन पाई प्रतिमन 
के हिसाब से विभिन्न प्रकार के ४,६२० सन बीजो की रासायनिक जाँच 
की । चुहो के ७०,६८१ बिलो में आर० सी० एन० गेस छिडकी गई ओर 
१६५०-५१ ई० सें चूहो के १३,७१४ बिलों को विषले कुत्तों हारा परिष्कृत 
किया गया और १७५१ ई० में अप्रैल से सिहम्बर के भोतदर #0१८४ 
बिलो को गैस छिड़क कर परिमाजित किया गया श्रौर 5७३ को विषैले कुत्तों से 
परिष्कृत किया गया । राज्य भर मे “सरसों कै यूका (मस्ठई एफिस), ऊन 
पर लगने वाले यूका (ऊल एफिस), आड, की पत्तियों में घृघरालापन लॉन बल 
यूका, (पीच लीफ कालिंग एफिस), लाल-कह, के गोबरेलों (रेड पम्पकिन बीटल), 
सघाड़े पर लगने वाले गोबरेलो, पहाड़ों पर फलदार पेड़ों पर लगने वालीं 
लाहकना (एक प्रकौर की काई जो चट्टानों पर उगती है), सेव की पड़ी कौ 
स्टेस ब्राउन, स्टेम ब्लेक, कालर रौट और पिक रोगों, गह्न के पायरिला और 
रेड रोठ रोगों, बंगन के अकुरो और फलों को भेदने वाले तथा अन्य प्रकार के 
कीड़े और पौधो के रोगो को रोकने के भी उपाय किये गये। 


२०५७ 
आलोच्य वर्ष मे कृषि विभाग का कार्य-क्षेत्र३,६०० गाँवों में बढ़ाया 
गया और प्रदर्शों के ३,००,००० नियत लक्ष्य में से २,३२,२४४ प्रदशन 
किये गये । 


ऊसर भमि को कृषि योग्य बनाने की योजना के अन्तर्गत जिस ७,७४३ 
एकड भर को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव किया गया था उसमे से 
१,२०४ एकड भूमि में खरीफ फसल और १,१४६ एकड़ भूमि में रबो की 
फसलें बोई गई और कुल ७,१३३ मन की पेदावार हुई । जिस भूमि को भूमि 
कटने से रोकने की योजना के अन्तगंत संरक्षित करना था उसमे पेड 
लगाये गये, जिसमें से १०,४५७ पेड़ सुरक्षित रह पाये ॥ २८० संरक्षित भूमि के 


विभिन्न टुकड़ो में खरीफ फसल बोई गई और उसमे ६४४ सन पंदावार हुई ।_ 


इस राज्य में जुट की खेती के लिये लक्ष्य के रूप में नियत क्षेत्र मार्च सन 
१९६५१ ई० सें फिर से बढ़ाकर १,००,००० एकड कर दिया गया, लेकिन 
६३,१२३ एकड़ से , अधिक भूमि मे बं'ज न बोधा जा सका । इसमे से 
लगभग २५,२१८ एकड़ भूमि को अवषंण इत्यादि के कारण हानि पहुंची । 
इस योजना के अनुसार, जो इस वर्ष तीन अन्य जिलों में भी लागू कर दी गई थी, 
१६९ चने हुए जिलों के ७० केन्द्रों में काम हो रहा था। यह अनुमान लगाया गया 
था कि ५,००,००० मन से ऊपर जट का रेशा प्राप्त हो सकेगा । 


गत वर्ष >रम्भ की गई योजना के अनतसार जिसके अधोन भारत सरकार 
इस बात पर राजी हो गई थी कि जितने एकड़ भूमि में कपास की खेती की,जावेगी 
उसके आधार पर वहू खाद्यान्न दंगी, ६३,१६७ एकड़ भूमि मे (२४ जिलो में) 
कपास बोई गई, जबकि गत वर्ष केवल १६,६७७ एकड़ भमि में बोई 
गई थी। काइतकारो के बीज की आवश्यकता को पूति के लिये १०,१०७ 
सन कपास का बज, जिसमें से १,०९० मन अच्छे किस्म का बीज्ञ था, 
वितरित किया गया । कपास की फप्तल को अन्य फप्तलो के क्राथ मिलाकर 
बोन के प्रोत्साहिए करने के लिये लगभग ४४४ सन कपास का बीज बिना 
मुल्य वितरित किया गया । उत्तने अतिरिक्श एकड़ भूमि के सम्बन्ध सें 
जिसमें नहर के पानी से सिचाई करके कपास उत्पन्न की गई थी, सरकार ने 
प्रति एक सिंचाई कर के बराबर घैनराशि राज्य सहायत्त के रूप में 
अदात का । 


सदा के भाति अनु संघान कार्य विभाग के विभिन्न कार्यो म प्रमुख रहा । 
यह कार्य खेतो और प्रयोगदालाओो दोनो ही जगहो में किप्य गया । ज्ञाहुजहॉपुर 
मे गन्ना अनुसधान संचालक (70760507 ० $िप््ठ७०४१० 6४०००७॥) और 
कानपुर से कृषि रसायन शास्त्री (8277०प/प7७। (6४780) पौधों के रोगों 
के चिकित्सक (?]805 286/002780), कौठ्शास्त्रज्ञ (77॥07700श2/80) 
और रबी की फसल तथा तिलहन के लिये दो आर्थिक वनस्पतित्त (70070070 
860५गा&0) के पर्यवेक्षण और पथ-प्रदर्शन में अनुसंधान कार्य «किये गये। 
प्रदशन नर्गला, जिला बिजनौर में स्कायक आथ्िक. वनस्पेतिज्ञ 
(38886977 770070700 8008&7780) ने धान के सम्बन्ध से और बुलन्दशहर 
के सहायक आयिक वनस्पतिश्ञ (35886%876 00700 0077४) ने 
कपास में अनुसंधान कार्य किये। फलो और दाक भाजियों से संबद्ध अनुसनान 
काय उद्यान्करण के उप-संचालक ([26एए0ए 07850 ० प्त0/0०परॉ॥ए०७ ) 


कार्य-क्षत्र 
का प्रसार 
तथा प्रदर्शत 


ऊसर भमि 
को कृषि 
योग्य बनाना 
और भू मि- 
संरक्षण 


जूठ विकास 


कपास विकास 


कृषि सम्बन्धी 
अनुसंधान 


शुद्ध बीज की 
वृद्धि की नई 
रीति 


विक्षा 


सचाई 


पनर्माण-कार्य 


के अधीन था। लखनऊ में दस्य जीवन प्रक्रिया विज्ञान सेक्शन (709 #एल0०- 


0297 5०७०0), हास्य देहिकी बिद्‌ ( (709 2?॥#एश00एष्टा&). के 
अधोन था। 


५.4 

वेज्ञातिक ढंग से तेयार किये लकड़ी के बने हुए सस्ते बीज बोने के 
ओजारों ( ए०04७ 707079]0% ) द्वारा किये गये प्रयोग सफल सिद्ध होने पर 
इन ओऔजारों का प्रयोग करने के तरीके के प्रदर्शन की व्यवस्था हर जिले में 
को गई, ताकि गाँव बालों के इस बात कै लिये तेयार किया जा सके कि वे 
इस नये दरीके को अपना कर अच्छ बाज की वृद्धि करे तथा अपने गोदाम 
को बढ़ाये ओर इस प्रकार विभाग से अच्छे बीज की मांग को घढादे । 
ये औजार ( 600070%७ ) बीज बोन के उपकरण के रूप में काम सें 


“लाये जाते हु और जब उनकी सहायता से ऐेहूं बोया जाता हे तो एक एकड़” 


भूसि के लिये केवल ६ सेर बीज ही पर्याप्त हो जाता है तथा उपज भी लगभग 
उतनी ही होती ह जितनी कि सामान्य तादाद यात्री ४०-४० सेर गेहूं 
प्रति एकड़ भूमि में बोने पर होती है। 

कानपुर के कृषि कालेज (587007्रॉप्रा/» (००४०) श्रौर बुलन्दशहर 
गोरखयुरू चिरगाव, (झांसी) और हवालबाग (जल्मोड़ा) के कृषि स्कूल 
(4877070प७) 800008) दोनों ही कृषि की सेद्धांतिक शौर व्यावहारिक 
शिक्षा देते रहे। 


कृषि स्कूलों (3 27707४प्/.७| 807008)के पाठ्यक्रम में इस ढंग से परिवतत ने 
करने का प्रयास किया गया जिससे कि अधिक व्यावहारिक किसान तेयार हों 
सके और प्रत्येक छात्र को अनाज पैदा करने के लिये दी गई भूमि में १/२० 
एकड़ से १/५ एकड़ तक की वृद्धि हो सके। साल की समाप्ति के समय कृषि 
कालेज तथा स्कूलों (8 870०0घ7० (:0॥0268 ७7९ 80000]3) को अपनी-अपनी 
तहसीलों में कृषि की वृद्धि के कार्य का उत्तरदायी बनाये जाने का अस्ताव 
सरकार के विचाराधीन था। अमरिका के लन्ड ग्रान्ट कालेजो ([,87व4 (077 
0००९७०७) के आधार पर इस राज्यत्में एक प्राम्य विव्वविद्यालय ( फ्िप्राक्ो 
एकरक्षआ09) ” स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन था। 


२८-कृषि इंजीनिर्या रंग 


पिछले वर्ष की भांति कृषि इंजीनियरिंग विभाग की म्‌ख्य कार्यवाहियों का 
उद्देश्य अन्न उत्पादन को बढ़ाना था। इनका संबंध निम्नलिखित से था ४- 
सिचाई के छोटे-मोरे लिर्माण-कार्य जैसे (१) पक्के कुओं को मैरस्सत या निर्माण 
वेधतन द्वारा पक्के कुओझ्लों का सुबार, रहटों ( ऐश जा००४ ) का 
लगाना, ट्यू बवेलों का बनाना, पम्प से पानी खींचने वाली सशीनों का लगाना 
और नालियों, झीलों और तालाबों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जा सकने वाली पस्पग सज्ञीनों का लगाव; (२) कारखानों का निर्माण, औज्ञार 
बनाना ओर कृषि औज्ञार संबंधी अत्‌ संज्लान कझ्ता; (३) जोती जाने योग्य 
बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना तय यंत्रों हरा खेती करना; (४) पानी के 
निकास की हालियों का सुब(र करके पानी से भरे हुए क्षेत्रो को कृषि योग्य बनाना 
और (५) ब्‌न्देललण्ड म कण्ट्र/बन्धियों का निर्माण । 
राज्य सहायता हरा पक्के कुओं के निर्माग योजना के अनू सार इस वर्ष 
१२,५८७ पक्के कुओं का निर्माण कार्य पुरा किया गया। कृषकों को नियंत्रित 
दर से इसमारती साभान दिया गया और साथ ही उनको बिना ब्याज की उतनी 
तकावी दी गई जोकि कुओ को वास्तविक लागत के १/३ भाग के बराबर थी। 


तथापि वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इस वर्ष राज्य-सह्ायला संबंधी 
पिछले साल के नियमो में संशोधन किये गये । इस बात को दृष्ठि में 
रखते हुए कि वित्तीय सहायता के अर्धन कुल नियत धनराशि मे वंद्धि 
नहीं की जा सकती है, राज्य-सहायता देने की दर में कर्मी कर देने का 
निशचय किया गया, जिससे कि अ भिक से अधिक कुएं खोदे जा सकें और अधिक 
किप्तानों को लाभ पहुंच सके। विभिन्न क्षेत्रों म पानी की सतह, निर्माण- 
कार्य की लागत, कृषकों को आथि क स्थिति, प्रार्थन्ा-पत्रो क्री संख्या, जो कुएं 
पूरे बन चूके है उनकी संख्या श्री रविभिन्न जिलों की तुलनात्मक आवश्यकताएं 
आदि जैसी बातो को देखते हुए सरकार ने उन ज़िलों में जहाँ कृषक गरीब हे 
झौर निर्माण-कार्य क| लागत अधिक है, राज्य-सहायता घटाकर ४०० रु० प्रति कुएं 
की दर से और राज्य के बाकी जिलों मे २५० रु० प्रति कुएं की दर से कर द॑। हू । 


७३६ बेकार पडे हुए कुझ को फिर से ठीक किया गया, जिसके लिए सम्बन्धित 
व्यक्तियों को नियत्रित दर पर सामान दिया गया । इसके अधिरिक्त ३,६२२ 
पक्के कुओझों का वेधन इस विचार से किया गया कि उनमें पार्न! ज्यादा हो जाय 
और वे स्थायी रूप से बराबर पार्न, दे सकें। इस प्रयोजन के लिए तियंत्रित 
दर से पाइप, छलला इत्यादि दिया गया और कुएं वेघन की लागत की ४० प्रति" 
दात तक धनराशि बिना ब्याज तंकावी के रूप में दी गई। इन निर्माण- 
कार्यों के लिए बिलकुल राज्य-पतहायता नही दी गई, किन्तु इस संबंध में सरकार 
ने जो उपरिव्यय किया था वह कृषकों के लिए रियायत के रूप में छोड दिया गया । 
इसी प्रकार की सुविधाये ३,६२२ पक्के कुझो में रहट लगाने के संबंध में द गई । 
रहट तैयार करने के लिए निर्माताश्नो और कृषकों को लोहा और इस्पात भी 
नियन्रित दर से दिया गया। ० 


कृषि इंजीनिर्यारण विभाग निजी तौर पर फार्स रखने वालों और यंत्रों 
द्वारा खेती करने वाले अथवा पद पालन संबंधी फार्सो का काम करने वाले विभिन्न 
सरकारी विभागों के लिए-बिजली के कुएं निर्माण करने का कार्य करद्ा रहा। 
ट्यूबवेलों की लागत की १/३ धनराशि तक बिना ब्याज तकावी के रूप मे दे! गई । 
नियमान्‌ सार राज्य-सहायता नहीं कौ जा सकती थी, किन्तु जहाँ किसी जिले में 
पक्के कुओं के बदले सहकारी सिचाई समितियों के लिए व्यूबवेल बनाये गये, 
सरकार ने ट्यूबवेल की लागत का १/३ भाग, जो प्रति व्यूबेबेलु अधिक से अधिक 
५,००००%० तंक था, उस अन्‌दान में थे स्वीकृद किया जो पक्के कुझं के लिए 
राज्य-सहायता के रूप में देने के लिए रिदिचत था। इस योजना के अधीन सेरठ 
झौर इटावा ज़िलों में ट्यूबबेल बनाने का काम पूरा किया गया 9 इस वर्ष 
इस विभाग ने कुल १०२ ट्यूबवेल बनाये और वर्ष के अन्त में ६१ ट्यूबवेलों 
का निर्माण किया जा रहा था। बिजली से चलन वाले दो रियों ( [25 ) 
से जो पहिले ही यत्रों हरा वेध कर ट्यूबवेल बनाने के, लिए प्रुप्त किये गये थे, 
इलाहाबाद, इटावा और बस्ती जिलों मे, जहाँ मिट्टी की परते खराब थीं और 
हाथ से खोदने वाले हथियारों झ्ले काम क्वुरना कठिन था, कई ट्यूबवेलो को बनाने 
में सुविधा मिल गई। « 


एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने वाले पस्प से पानी' खींचने वाले 
स्थिर यंत्रों को योजना के सबंध में काफ़ी सफैलता मिल!। इस वर्ष १०७ 
स्थिर-यंत्र ज्यादातर पूर्वी ज़िलों में. जहाँ बारिश बिलकुल नही हुई और सूखा " 
पड़ गया था, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के विचार से लगाये गये ॥ 
ये स्थिर-यंत्र २४,३९१ घंटे चले ओर इनसे लगभग ६९,५०० एकड़ भूमि को 
फायदा पहुंचा । घंटों के हिंसाब से सिचाई महसुल लिया जाता रहा । सरकार 


अकेद्ाप 


ग़वेषणा 


खेती 


खेती 
योग्य बनाता 


९९६४ 


ने प्रति घंटा १ २० ८ आना की दर से राज्य सहायता के रूप में दिया और कृषकों 
को प्रति घंटा २८० ८ आना की दर से भुगतान करना पड़ा | 


आलोच्य वर्ष में बरेली के सेन्ट्ल वक॒ंशाप और मेरठ, झासी तथा लखनऊ 

के जोनल ( 2०7७! ) वर्कशापों को उपयुक्त साज-सामान से सुसज्जित 
किया गया । तथापि झास। और 'सेरठ की वरंशापो सें बिजली नहीं लगाई 
जा सकी, क्‍योंकि पर्याप्थ बिजली उपलब्ध नही थी। व्कशापों में ट्रक्‍्टरों की 
सफाई की जाने लगा; टुक्‍्टरों, ओऔज़ारो, ५रिवहन को गाड़ियों हद था कृषि 
सम्बन्धी यत्रों को मरम्मत और झऔजार प्रा ट्रेक्‍्टरों के कल-पुरजे तेयार होने 
लगे । * उन वर्कशापों से लोहा ढ [लने का कास, सर्शान शाप वर्क और धत्तु 
का काम भी होने लगा । लगभग २०० ट्रेक्टरों की बरम्मत की गई तथा 
की सफाई को. गईं ओर बलों ह(रा खींचे जाने वाले औज्ञ(र, पाइपों के लिए 
ताकेट, कुंषि कार्ये के लिये छत्ने इत्यादि बहुल बडे परिसाण में देयार किये गये । 


न बड़े-बड़े वर्कशापो के अतिरिक्त १० ग्रामीण वरकंशापों को भी इस वर्ष 
सुसज्जित किया गया । इनसे छोटे-मो्े सरम्मत के काम किये जाने लगे और 

गेढे-छोटे ऐसे छन्ने तेयार किये जाने लगें जिनकी बेधन क्रिया से तेयार होने वाले 
कुओ के संबध म आवद्यकता थी। इनमे से कुछ वर्कशापो में काराणरों 
को कृषि संबधी भोज (रों की मरम्भत करने और तेल से चलने वाले इजिनों 
तथा अन्य छोटें स्थिर-पंत्रों (प्लान्टो) को चलाने और उनको अच्छी हालत मे 


बनाये रखने कौ ट्रेनिंग देने का काम भी प्रारम्भ किया गया । 


गवेषणा शाखा में छोटी मानों के उपयुक्त डिज्ञाइन तेयार करने के प्रयोग 
किये जाते रहे ' इंडियन सेन्दल जू० कमेटी, कलकत्ता के सेक्रेटरी के विस्तृत 
विवरण के अनुसार जूद ड्लिग को पहली सशीन का समन्‌ विधान (4०880) 
तेयार किया गयी आर वह सीन इस वर्ष बनाई गई। इस मशीन की जाँच 
इंडियन सेन्ट्रल जूट कमेटी के कार्यालय और॑ जूँट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीद्यूट 
के बेरकपुर स्थल पर की गई और परिणाम अच्छे निकले । मशीन को कप 
मूल्य पर्र तेयार करने की सम्भावना की: जॉच को जा रही है । 

बादर-लिपटों ( '#(#7०/ [.69) में सुधार के लिए दक्ष देकनिशियनो करों 
सहायता दी गई। उन्हें आवद्यक निर्देदा दिये गये और नियंत्रित दर पर उन्हें 
सामान देने की वृशवस्था की गई। 
औज्ञारो को प्रमापित करने के विणार से इलाहाबाद एग्रीकल्चरून इंस्टी- 
व्यूद में स्थापित टेस्टिग स्टेशन (798078 50५07) में बलों से चलाये 
जाने वाले, औज्ञारो की जाँच की गई और आवश्यक प्रसाण-पत्र' दिये गये तथा 
जहाँ आवदयक प्रतीत हुआ सुधार संबंध सुझाव भी दिये गये । 

उसे उपयुक्त फर्मो को, जिनके पास सुसज्जित वर्कशाप थे, खेती के उन्नत 
ओऔज्ञापपे को. तैयार कसने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इन फर्मो के 
वर्कोशापो का निरीक्षण किया गया और निर्दिष्ट ढग के औज्ञारों को तेयार 
करने कि उनकी क्षमता लया सस्षथ्ये कड़े जाँच की गई । उन्हें उच्चतर प्रकार 
के कृषि संब्धी झौज्ञार तैयार करने के लिए लोहा और इस्पात आवश्यक परिभाण 


में दियाउतया। ये औज्ञार कृषकों के हाथ बेचने के लिये बनाये जायगे और 


प्रकार उनकी अधिकतम कौमल नियत करेगी । 
इस वर्ष भी ट्रैक्टरों की सदद से भूमि तोडी गई और उसके बाद ही खेती 
की गई। कह और काशीयुर में भारत सरकार के बहुल से द्ेक्टरो 
तोड़ देने के बाद ही खेती करने के अधिकतर ऋलर (८8९: ) 


द्व।रा भूमि तो ने के 
टक्‍्टर है! पहिले की तरह काम मे लाये गये । (राई और भाबर तथा इठावा 


के मे के 


और लखीमपुर खीरी में नई भूमि को तोड़ने में भी इन ट्रेक्टरो का उपयोग 
किया गया । पहियेदार किस्म के ट्रेक्टरों को अधिकतर यंत्रो द्वारा खेती के लिए 
और क्ृषि संबर्ध। मशीनों, जलाने के तेल इत्यादि को लाने-लेजाने के लिए प्रयोग 
में लाया गया । कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने कृषकों को ठेके पर सुविधायें देने 
की व्यवस्था भी को थी। यह नि३चय किया गया कि जिलों को एक 
निद्िचत संख्या में ट्रेक्टर उस समय दिये जायं॑ जब कि किये जाने 
वाले कार्य के सम्बन्ध में प्रस्तताव वास्तव में परिपक्व हो जाय। पहले 
की उस योजना को, जिसके अधीन ०कुछ जिलों में यन्त्रों द/रा खेती करने 
के उद्देदय से जिला मेजिस्ट्रेट की देखरेख में ट्रक्‍्टरों के यूनिठ दे दिये गुये थे, 
परिणाभ् अच्छे न सिनज्नने से छोड देनी पड़ी । नई योजना के अर्धान ट्रेक्टर 
द्वारा जुताई के लिये जमीन जहाँ रुक संभव हो सके १०० या इससे अधिक 
एकइड के ब्लाको सें छोटी जानो थीत उन दशाओ मे भी ट्रेक्टरों की व्यवस्था कौ 
जानी थी जबकि एक बहुत बड़ी संख्या में एक छूजरे से मिले हुए छोटे-छोटे 
ब्लाक हों, किन्तु जिन्नका क्षेत्रफल १०० एकड़ से कम हो । इन सेवाओो के करन 
सम विभाग का जितना व्यय होता वह पेशगी लिया जाने वाला था । किन्‍्तु 
एसी दशाओों में जबकि किसान इन व्ययो को तुरन्त देने सें असमर्थ होते 
थे कावी ऋण, जिसे पदचातवर्ती ३ बड़ी फसलों में से तीन किस्तो सेश्वसू ल 
'किया जा सकता था ,स्वीकृत किए गए। उन कृषको को जो अपने-अपने ट्रेक्टर 
रखने के लिये उत्सुक थे, उन जिलो में जहाँ कि यह माँग ठीक समझी गई, ट्रेक्टर 
के कुल मूल्य की ५० प्रतिशत धनराशि को, जो १०,००० रु० से अधिक 
नहीं हो सकती थी, तकावी ऋण के रूप से देने की सुविधाये दी गयी । 


सब मिलाकर १२, ०६६९ एकड़ बन्जर भूमि तोड़ी गई। ७,७२५ एकड़ खेती 
की जाने वाली भूमि में हुल चलाये गय और ४८,८५६ एकड़ भूमि में हेंगा 
(सरावन) चलाया गया । ०, 


बाहर से सामातः भगाने के लाइसेंस सम्बन्धी प्रतिबन्धो के कारण 
टुक्टरों के मरम्मत के लिये फुटकर पुर्जे फष्प करने और मॉग किये जौने पर 
खेती के काम के लिय ट्क्‍्टरों को तुरन्त उपलब्ध करने में कठिनाई होती रही। 
ट्रेनिंग-प्राप्त औद्योगिक कर्मेच[रिवर्ग की वेभागिक वकशापों में कमी के कारण 
और बिजली के न मिलने आदि जेसी अन्य बातों से भी कठिनाइयों हुयी । 


पानी&के निकास की बहुत सी नालिय़ों की योजना के संम्बन्ध में जॉच- 
पड़ताल की गई । इस वर्ष ७४ योजनाएं निष्पादित कौ जा रही थीं । वर्ष 
के अन्त तक विक्िन्च योजनाओं के अत्यंत कार्य की काफो प्रगति हो चुकी 
थी, जिससे लगभग ६३,६०० एकड़ के क्षेत्रफल को लाभ पहुंचेंगा । 


केन्टूर बन्धियों से सम्बन्धित कार्य बहुत काफी बढ़ गया था। बन्वियों के 
निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई। वेइस प्रकार बनाई जा रही हैं कि झांसी, 
इलाहाबाद, बॉदा और हमीरपुर का लगभग १६,२१४ एकड़ क्षेत्र पानी सें 


डूब जाय । दे 
२६-प़्लिंचाई 


६3» 
मानसुन में वर्षा कम होने के कारण अगहू॒ती धान रोफने के सम्बन्ध में नहर 
के पानी की अधिक सॉँग हुई । मसानसुन के जल्दी खत्म हो जाने और जाडे में 
वर्षा न होने के कारण रबी को फसेल को पानो नहीं सिल सकए और 
इसलिये वर्ष के अन्त तक पानी की अधिक मांग बनी रही। नंदियों सें कम 


पानी के 
निकास की 
तालियों में 
सुधार « 


बुन्देलखन्ड 
सम कन्‍्दूर 
बंधियाँ 
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पानी रहने के कारण मॉँग पूरी करने मे॑ काफी कठिनाई हुई और कुछ 
स्थानों में नहरों तथा बिजली के कुंझों से जों पानी सिला वह पर्याप्त नही था ४ 
आलोच्य वर्ष ले ६६,६५,४७० एकड (१६५०-५१ ई० से रबी के ४१,३७, 
४७२ एकड़ और १६५१ ई० से खरीफ के २८,२७,६६८ एकड़) क्षेत्र में सिचाई 
हुई, जबकि पिछले वर्ष ६०, १७,६७३ एकड़ क्षेत्र मे सिंचाई हुई थी। सिंचाई का 
क्षेत्र बढ़ जाने का कुछ कारण तो यह था कि मानसून नहीं आया और अधिकतर 
यह कि उपलब्ध पानी का वितरण मितव्ययता और वज्ञानिक आधार पर किया 
गया । यह तखमीना लगाया गया कि वर्ण मे नहर ओर राज्य के बिजली के 
कुओं की सहाथता से सींची गयी जितनी फस्‍ले पकीं उनका सूल्य कुछ 
१९० करोड़ रू० था और सम्बन्धित किसानों पर सिचाई कर लगते से 
५.४०८ करोड़ र० राजस्व की प्राप्ति हुई। 
चालू नहरे वर्ष के अन्त में २९,०७३ सील नालिय्योँ चालू थो , जिनमें से १,२८८ 
और बिजली प्ील नालियाँ आलोच्य वर्ष मे बनायी गयी थी | कलेन्डर' वर्ष के अन्त 
के कुंएं में २३४१ सरकारी बिजली के कुंए चालू थे, जिनसे १००५४ लाख एकड 
क्षेत्र की सिंचाई कौ गई । इनसें से १३७ बिजली के कुंए साल के दौरान में 
बनकर तैयार हो गये और उनमे बिजली लगाई गयी । 
निर्माण कार्य दई नालियो का निर्माण और गंगा तथा जमुना नहरो का विस्तार करने 
जो पूरे हो बाली अन्य नालियो का निर्माण कार्य होता रहा। गंगा नहर की पानी को 
गये थे या जो निकासी की क्षमता 5,००० से १०,५०० क्यूसेक्स तक बढ़ाने के लिये सरकार 
हो रहे थे. ने १५ लाख रु० की तखमीनी लागत की एक योजना स्वीकृत को और यह कार्य 
अक्टूबर, १९६५१ ई० में नहरबन्दी के समय प्रारम्भ किया गया। सोलानों 
पानी की नाली की सतह को कम करने और उसको बगल की दीवालो को 
ऊचा उठाने के फलस्वरूप गंगा नहर से अधिक पानी भेजना और ६१,००० 
एकड अतिरिक्त रबी क्षेत्र को सींचना संभव हो सका । धरोनी रेगूलेटर 
के फाटको को जो कि अत्यन्त पुराने हो गयेन्थ बदल कर नये फाटक लगाने की 
एक योजना ३,५७,६४४ रु० को तखसीनी लागत पर स्वीकृत की गयी । 
नहरबन्दी के समय नये फाठकों म्छेछ सिलप्लेट और साइड गूल लगाये गये । 
कनखल नगर"”की रक्षा के लिये गंगा नदी में बाँध बनाने का कार्य जारी रहा 
आर लगभग ७.५ लाख रु० के व्यय पर वह जून, १६५१ ई० से पूरा हो गया ॥ 
राज्य के पद्िचिमी जिलों में विभिन्न योजनाओं के अधीन बिजली के कुंशों 
का निर्माण कार्य जारी रहा और (वर्ष के अन्त तक ६३७ बिजली के कुंग्रों 
को चालू किया गया । 
बुन्देलखन्ड सें ललितपुर, सप्ररार और कबराय, झोल योजनांझों 
के संबन्ध में जो निर्माण कार्य पहले सेहों रहा था वह प्राहो गया, 
सिवाय बाढु के पानी की निकासी के लिये प्रबन्ध करने श्रौर जल सार्ग 
बनाने के। सिचाई के प्रयोजनों के लिये ललितपुर तथा सपरार बाँधों पर 
एकत्रित पानी का बेंतेवा तथा घसान नहर तंन्त्र में उपयोग किया गया। 
रंगवान बाँध (बाँदा जिले में) और बेलन नहर योजना (इलाहाबाद जिले से) 
के निर्माण कार्य में अच्छी प्रगति रहाँ । “वह योजना, जिसके अधीन ३५० 
मोल नयी नालियों और बेतवा नहर प्रणाली के आधार पर पानी के विस्तार को 
अन्द नार्लियों बनायी जाने वाली थीं और जिसका निर्माण का ये पहले से ही हाथ 
में ले लिया गया था, लगभर्ग पूर्ण हो गया था। 
झांसी, हमीरपुर, बाँदा, इलाहाबाद श्रौर मिर्जापुर जिले में भी कई बंधियाँ 
बनाई गयी और चन्द्रप्रभा, अहरोरा, भादाहिला तथा अर्जुन योजनाओं का, 
जिसके द्वारा लगभग ४ लाख एकड़ क्षेत्रफल को सिंचाई की संभावना 
थी, निर्माण कार्ये हाथ में ले लिया गया। * 
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गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलें में १०० बिजली के कुंओं के निर्माण 
कार्य होता रहा और वर्ष के अन्त तक ९० बिजली के कुंझों को चाल किया गया। 
आजमगढ़ जिले में ४ पाताल तोड़ कुए यह मालूम करने के लिए कि पूर्वी 
जिलों में जहाँ कि अगले १५ वर्षों में कई हजार बिजली के कुंए गलाने का 
अस्ताव था, किस प्रकार के बिजली के कुए अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध होंगे, बनाये 
गये । 
सिंचाई की ११२ सौल छोटी नालियों में से जिनका अल्मोड़ा, ननीताल, 
गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल जिलों के अविकसित क्षेत्रों में निर्माण हो रहा था, 
६४३ सौल नालियाँ पुरी की गयीं और वर्ष में सिंचाई के लिये” उनको 
खोल दिया गया। 'उक्त योजना, जिसके अधीन निर्माण कार्य किया जा रहा था, 
के पुरी हो जाने पर २५० मील और नयी नालियों तैयार हो जायेंगी और उनसे 
प्रति वर्ष २०,००० एकड़ क्षेत्र को सिचाईं होगी। 
राज्य के केन्द्रीय रौजन में सारदा नहुर तन्‍्त्र प्रतापगढ़ और दरियाबाद 
शाखाओं को सम्मिलित करते हुए २,००० सील नंयीं नालियाँ और पानी के 
विस्तार की अन्य नालीयों को बनाकर सिचाई सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के 
लिये प्रयत्त किये गये । वर्ष के अन्त में चालू कुल १,४७५ मील नयी नालियाँ थीं । 
जहाँ कहीं उपलब्ध हो नंदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के अभिप्राय 
से प्रमुख सारदा नहर और उसकी शाखाओं की २,००० क्यूसेदस क्षमता बढ़ाने 
के लिये २६ लाख रु० की तसंखसीनी लागत पर सरकार ने एक 
योजना स्वीकार की और निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। शाहजहाँपुर, 
खीरी, सीतापुर, फंजाबाद और गोंडा जिलों में ३४० नये बिजली के कुंशों क, 
निर्माण कार्य में, जिसे एसोसियेडेद दयूब-बेल्स लिमिटेड को सौंप दिया गया था 
'संतोष जनक प्रगति रही । 
५०-बिजली 


विद्युत्‌ शाखा, जो फरवरी, १९५० ई में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 
सचाई शाखा से अलग कर दो गई थी, १ जनवरी, १९५१ ई० से चौफ इंजीनियर 
के चार्ज में रख दी गईं। इस वर्ष सारदा जल विद्युत्‌ सकल में रूरल लाइनों के 
निर्माण तथा खातिमा में विद्युत्‌ क्क्ति के उत्पादन कार्य की देखरेख कर॑ने के 
प्रयोजन से दो नए डिवीजनी के बनाने की स्वॉकृति दी गई इस प्रकार विद्यत 
शाखा में कुल १४ डिवीजन और ३३ शंबटिवो जन हो गये । सम 

इस वर्ष विभायु द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये की लागत के बड़े, निर्माण 
काये किये गये। इस वर्ष के अनुमानित राजस्व की धनराशि १,१४,५०,००० 
रू०थी। विद्युत शाख। द्वारा प्रारम्भ किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के संम्बन्ध 
में कुछ विस्तृत विवरण नीचे दिये गये हः--- ग ५ 

(१) हरढुआगंच स्टीम स्टेशन का विस्तार--इस वर्ष ३ पुराने डब्ल्यू० आई 
एफ० व्वायलरों के लगाए जाने कुअ काम |जारी रहा । 

(२) म्‌हम्मदपुर बिजलीघर--१ नम्बर की सशल्त के सस्बस्ध सें 
निर्माण कार्य चलता रहा और पूरा किया गया और फरवरी के महीख्रे में 
व्यवसाय सम्बन्धी बिजली को सप्लाई करने के७ प्रयोजन से मशीन चाल 
की गई । वर्ष के अस्त में ग्रिड में लगाई गई सशीन की विश्षत्त उत्पादन करने 
की क्षमता ३,१०० किलोबाट थी । बिजलीवर से वर्तमान रुड़की, 
मृजफ्फरतगर की ३७-४५, के० बं(० लाइन तक लगभग आधा सौल लम्बी 
एक अस्थायी ३७.५ के० वो ० लाइन का निर्माण किया गया जिसमें उत्पादित 


सामान्य 


गंगा जल- 
विद्युत संकिल 
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विद्यत्‌ गति का उपयोग करने के प्रयोजन से बनाया गया एक ४,००० के० 
ब० ए० ११/३७.५ के० बी० ट्वान्सफार्मसर लगा हुआ था। नम्बर २ और ३ 
की मशीन के सम्बन्ध में निर्माण कार्य चालू था। अक्टूबर के भहीने भे गंगा की 
नहर बन्द कर दी गई और नहरों को विशेष रूप से मरम्मत की गई। 

(३) रासपुर बिजलोीधघर--एक नये ब्वायलर के लगाए जाने के सम्बन्ध सें 
नींव तेयार का गई और यह अनुमान किया गया कि इससे रासपुर बिजलीवर 
की विद्युत उत्पादक क्षमता ६०० किलोबाट और बढ जायेगी और नये 
ब्वायलर के सम्बन्ध सें निर्माण स्थल पर ९४ प्रतिदात सज्जा पहुंच गई। 

(४) मोहम्भदपुर सलवा ६६ के० बोी० डबल सकिट लाइन--वर्ष के अन्त में 
वह (बिजलों की) लाइन जिसकी मोहम्मदपुर बिजलीवर छ्ारा सप्लाई कौ जाने 
वाली विद्युत्‌ बक्ति को उपयोग करने के प्रयोजन से बनाये जाने की आवश्यकता, 
थी, वस्तुतः बन कर तैयार हो गई । कर े 

(५) सुमेरा, चन्दो्सी और मुरादाबाद के सब-स्टेशनों के बीच की 
६६ क्े० बोी० की डबल सकिद लाइन--इस लाइन पर नाप-जोल का काम 
हाथ में लिया गया, जो मुहम्मदपुर सलवा ६६ के० व१० डबल सकिट 
लाइन के' साथ-साथ गंगा ग्रिड में प्रमुख दुरप्रेषण लाइनों के निर्माण कार्य का 
ऐसा भाग होगा जो प्रथम बोर में बनाने के लिये निश्चित्त किया गया है । 
दरप्रेषण लाइन के लिये उपयोगी सामान का उत्पादन किया जा रहा था। 

(६) राज्य के ६१६ ट्यूब-वेलों 'सें बिजली लगाया जाना--इस 
233 कार्य बस्तुतः समाप्त हो गया था और अधिकांश कुओ से बिजली 
लगाई गई । 

(७) साल बल्‍ला का बदला जाना--राज्य के द्यूब-बेलों में ११ 
के० व३० लाइनो के साल बलला के खंभों को हटाकर उनके स्थान पर इस्पात 
के खंभे लगाने का काम वस्तुतः पुरा हो गया था । इस बर्ष लगभग दंड 
मील तक लगे हुए साल बहलों को बदला गया। 

(८) चित्नौरा और निरगजनः के सब-स्टेशनों का परिवरद्धंन-- 
चितौरा और निरगजनी के मुख्य ६६ के० वो० के सब-स्टेशनों के परिवरद्धंत 
का काम पुरा हो गया था। अन्‌ज्ञप्त क्षेत्रों में बिजलो के उपभोक्ताओं पर होने वाले 
प्रतिबन्ध जारी रहे, किन्तु इस वर्ष मुहम्मदपुर के बिजलीघर से भी विद्युत्‌ शक्ति 
के उपलब्ध होने के कारण दयूबबेल की बारी नियत करने का क्वाभ पहले 
की अपेक्षा कम्न हो गया ; जनता को घरेलू प्रयोजनों के लिये एक बड़ी संख्या 
में अस्थायी रूप से बिजली के कनेक्शन देने की स्वीकृल्ि दो गई। 

शारदा जल (१) खातिमा बिजलीघंर--इस बिजलीघर में नम्बर १, २ और ३ कौ 
विद्यत सक्षिल मशीनों में ड्रापड दयूब लाइनरों के बनाने का कास पूरा हो गया था। 

् (२) सखारदा ज्ल-विद्युत्‌ को दुरप्रषण तथा रूपांतरण लाइनें--इस 

'अंर्ष विभाग हारा ६६ के० वबरें० सिंगल सकिट फोडरों का निर्माण काय्यें 

जारी रखा गया ।_ सेक्शन और २ नम्तर के फष्डर (ऋमदाः १८ और ७४ मील 

की लम्बाई के ) शाहजहॉपुर मोहम्मदी और नेरी-सोतापुर-लखनऊ सेक्दान 

में वावर बनाने का काम पुरा किया गया और शाहजहाँपुर, हरदोई 

सेक्शन में (नम्बर १ के फीडर;र ४१ सील तक) स्टब लगाने का कास पूरा किया 

गया । लखनऊ के कद गोसती नदी के खादर सेक्दान में पेमाइश की गई और 

इस बाह ग्रस्त क्षेत्र मे (जिसकी लम्बाई लगभग ६ मील है) टावरों के निर्माण के 

प्रयोजन से नीवे तैयार की गई' ' और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई। 

४६ क्रे० बा० के बरेली-हल्द्वानी फीडर पर बहेड़ी तक (३० मील की दूरी तक) 
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लखीमपुर खीरी और बिसवों के म्यूदिसिपल बोर्डों को सडक की रोशनी के लखीमपुर 
लिये बिजली के सप्लाई को प्रयोजन से १.१ के> वी० लाइनों का निर्माण किया खीरी तथा 
गया और कम तनाव वाले विद्युत प्रसारक तार लगाए गये । इस कार्य में लगभग बिसवॉों के 
५० मील लम्बी ११ के० वरे० सेन लाइन बनाई गई और लगभग १५ मील की उपनगरों से 
दुरी तक कम तनाव वाले विद्युत प्रसारक तार लगाए गए। डिस्पोजल से खरीदे बिजली की 
गए दो डीज्ेल इंजनों की मरम्मत की गई और उक्त बिजली की सप्लाई के. सप्लाई 
प्रयोजन से वे सीतापुर के अस्थायी बिजलीघर में लगा दिये गए। 


इस वर्ष गोरखपुर के बिजलीघश में ६०० किलोवाट का एक दूसरा सेट गोरखपुर 
लगाया गया और चाल्‌ किया गया | ४०० किलोवाट के एक झौर सेह लगाये के राजकीय 
जाने के लिये नींव तूझार की गई । ट्यूब-वैलों में 


से बिजली लगान 
*« देवरिया, मुडेराबाजार, खलूलाबाद और बस्ती के उपनगरों में श्रौद्योगिक «0 योजना 


तथा घरेल्‌ प्रयोजनों के लिये बहुत से बिजली के कनेक्शन दिये गये और राज्य 
के बहुत से ट्यूब-वेलों में बिजलों लगाई गईं और बहुत सी रूरल लाइनों का 
निर्माण किया गया ॥ देवरिया, खलीलाबाद और बस्ती के रेलवे स्टेशनों म॑ भी 
बिजली दी गई। राप्ती नदी के पुल के टावरों का विस्तार किया गया और 
कन्डक्टर तथा अर्थवायर की ऊंचाई ७ १/२ फीट और बढ़ा दी गई 


केवल यही नहीं कि इस कारोबार (अन्डरठेकिंग) से होने वाली बिजली आजमगढ़ 
की सप्लाई संतोषजनक रूप से जारी रखी गईं बल्कि देनिक सप्लाई के एलेविद्रक 
घंटों को भी बढ़ाकर १४ से १८ कर दिया गया । वर्ष के अन्त में नित्य प्रत्ति सप्लाई 
२४ घंटे बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित करने के उहेदय से एक २० किलोबा्द अन्‍्ड रटेकिंग 
सेठ भी लगाया जा रहा था। 


सोहबल स्टीम स्टेशन में ब्वायलर से युक्त १,००० किलोबाट के दो दर्बो सोहंवल स्टास 
सेठ लगाये गये और चालू किये गयेझऔर सोहवल से फैजाबाद तक ११ के० ब० स्टेशन तथा 
के दोहरे फीडर का निर्माण कार्य पुरा किया गया और इसमे बिजली लगाई गई। 'जाबाद को 
इसी प्रकार ३०० के० वोौ० ए० की क्षमताहक्ने फतेगंज सब-स्टेशन का निर्माण कार्य विंधुत सप्लाई 
पूरा किया गया और चालू किया गया। रूपान्तरणो (द्ञास्फामरोंगेके बदले जाने. सोजना 
के सम्बन्ध में भी कार्य किया गया | ह 


राज्य में कं बिजली सप्लाई करने के ४४ कारखाने थे ज्ये कि बिजली लगे अस्य कारखाने 
हुए ११६ल्ववरों की आवश्यकता पूरी करते रहे। 


ब्रिजलो के इंस्पेद्टर ने लगभग २,००० बिजली लगी हुई इमारतों का निरीक्षण 
किया और ४,३३,३३१ र० की लागत के निर्माण कार्यो का सम्पादत किया । 
बिजली के ठेकेदारों को कुल ६४ लाइसेंस जारी किये गये, जबकि इलेक्टिकंल 
सुपरवाइजर और वायरमेन की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सख्या ऋमश: 
४ और ४५ थी। बिजली के झटके लगने से ४० घातैक और ४९ साधारण 
दुर्घेटनायें हुयी । ज़धिकतर उुघंटवायें ग्रामीण क्षेत्रों में हुदई। इनका - कारण 
ग्रामीणों का खंभों आदि पर. श्चढ़ना श्रताया जाता है । बिजली की सप्लाई 
स्थिति में सुधार हो जाने के कारण सरकार ने आगरा-इलोहाबाद (ए० सी० 
सप्लाई) ओर झांसी के नगरों में विद्युत शक्ति के वितरण और 'सप्लाई पर 
से नियस्त्रण हूटा दिया था और अन्य नणरोंभ्सें कुछ निर्धारित दातों पर 
प्राधिकृत लाइसेसदारों को अपने आप बिजली के कनेक्शन दे देने की अनसति 
दी गई। बाराबंकी, उन्नाव, हल्दहानी और अल्मोड़ा के नणरों में पहले ही से 
यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी ( देम्पोरेरी पावर्स आफ कन्टोल ) ऐक्ट, १९४७ 
ई० लाग नहीं था। हि हि 
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कानपुर आलोच्य वर्ष मे कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन के बिजली उत्पादन और 
बिजली आय में वृद्धि होती रही। उत्पादन में वृद्धि होने का अधिकतर कारण यह 
सप्लाई था कि पिछले कुछ वर्षों से इसके विद्यमान स्थिर“पंत्र के सुचारु संचालन के लिए 
प्रशासत जो अनुसंधान किये गये उनमे सफलता मिली। स्थिर-यंत्र की पहिले जो 
अधिकदस क्षमता ३१,००० किलोबाट मान ली गई थी वह बढ़कर २७,००० 
किलोबाट हो गईं। इंस पर केवल उतना ही व्यय हुआ जितना कि साधारणतः 
उक्षकी मरम्मत और रखरखाव पर होता । 
प्रशासन ने एक बहुत बड़ी संख्या में नये विद्युत भार (लोड) देना स्वीकार 
किया और उपभोक्ताओं की संख्या २३,९५२ से बढ़कर २३,९२१ हो गई । 
दिये गये लोड का परिम्ताण ८८,२५० किलोवाट से बढ़कर ९३,३०७ किलोवाट 
हो गया, तथापि यहु संभव न हो सका कि अधतिरिक्त बिजली कौ 
मॉग को पूरा किया जा सके। अतएवं १५,००० किलोबाट के विद्युत्‌ प्रसार 
योजना पर परिवरद्धित वेग से कार्य करने के लिए प्रत्येक प्रयास किये गये। 
ब्ष के अन्त में नया ब्वायलर क़रीब करीब पूरा हो रहा था । 
श्रम संबंधी सामलों की ओर निरन्तर ध्यान दिया गया और यह कोशिक्ष 
की गईं कि कोई ऐसी बात पेदा न हो जिसकी सज़दूर शिकायत करें। 


हे ३१-वन 


सड़कों के सड़कों के किनारे के छायापथों के संरक्षण तथा नहरों के किनारे पेड़ लगाने 
किनारे के पर विश्येष ध्यान दिया गया | यहु देखा गया कि प्नन अधिकारियों को इतने 
लायापंथ अधिक व्यय और कष्ट के साथ लगाए पेड़ को क्षति से बचाने में बड़ी कठिनाई 

' और नहरों 4 सामना करना पड़ता था भौर कुछ ज़िलों में गांव वाले उनको बरी तरह 
के किनारे जे काट-छाट ले जाते थे । कोई भी ऐसा विशेष अधिनियम नहीं था जिसके 
वृक्षारोपण अनुसार उक्त छायापथों तथा व॒क्षों को क्षेत्र पहुंचाने वांले व्यक्तियों के विरुद्ध 
कोई सख्त कारंबाई की जा सकती ॥ इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० के 

उपबंध उन पर लाग्‌ नहीं होते थे। अतएवं आलोच्य वर्ष में विधान मंडल 

हारा भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० पास किया 

गया जिससे कि सरकार सड़कों के किनारे के छायापथों तथा नहरों के किनारे 

के पेड़ों के संबंध में इडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० के उपयुक्त उपबंधों का प्रयोग 

कर सके । 
मिशता. के संयकक्‍त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण अधिनियम, १६४८ ई० (यू० पी० 
“ निजी (9 ।- प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट, १९४८ ई०) केअनुसार निजी (प्राइवेट) जंगद़ के लघेना 
ए&0४) बन (ाक को अधिकृत (४०४७१) बन के रूप सें घोषित किया गया । उक्त 
अधिनिय४ के उपबंधों के उल्लंघन के 38 में यह वहा के ल्छिए किया गया था, 
| वक्ष अधिक संख्या सें काटे जा रहे थे । 
६ ह भूमि-प्रबंधक स्किल, जो १६४५४ ई० में बनाया गया था और जिसे नदी के 


कटावों पर नियंत्रण करने, नदी की तराई, बेकार तथा अन्य बंजर भूमि में खेती 

करने, रेलवे को भूमि, नहरों के किनारों, सड़कों के किनारे के छायापथों और 

नजूँल की भूमि जैसी राज्य को भूमि में पेड़ लगाने और सुरक्षित ईंधन तथा चारा 
को व्यवस्था करने क्वा काम सौंपा गया था, का काम जारी रहा। 

2६५०५ई० के अंत तक विभिन्न प्रयीजनों के लिए कुल ६५,५८३ एकड़ भूमि 

प्राप्त की गई ।ऑलोच्य वर्ष में कोई नई भूमि नहीं प्राप्त की गई, क्योंकि यह निर्णय 

- किया गया था कि जितनी भूमि प्राप्त की जा चुकी है उसी. के! विकसित किया जाय। 

इस वर्ष £७ एकड़ निजी भूमि और १५ एकड़ छावनी की भूसि के अतिरिक्त 

लम्भग ८० मोल लम्बे छायापथों पर ११० मील लम्बे नहरों के, किनारों पर 

और १७ एकड़ रेलवे को भूमि पर नए पेड़ लगाए गए अथवा बीज बोए गए । 
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नहरों के किनारों पर ६ १/२ मील तक शहतूत के पेड़ लगाए गए शोर उसका परिणाम 
उत्साहवर्डक था। 

भूमि-प्रबन्धक बोर्ड का चतुर्थ अधिवेशन लखनऊ में २२ अप्रेल, १६५१ ई० 
में हुआ । बोर्ड ने राज्य के लिए उपयुक्त एक भूमि संरक्षण अधिनियम (50०) 
(0880"ए७४700। 000). के बनाये जाने की आवश्यकता पर विचार किया । 
इस प्रइव पर विचार करने तथा बोर्ड के आगामी अधिवेशन पर इसकी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करने के प्रयोजन से एक उप-संसिति नियुक्त की गई। 

पर्ची अल्मोड़ा, पीलीभीत तथा दक्षिणी दोग्नाब फारेस्ट डिवीज्ञनों से 
संबंधित योजनाओं का काम पूरा किया गया और चकराता डिबीज़न को 
योजना! का कार्ये चल रहा था। इस वर्ष गोरखपुर और नैनौताल के फ।रेस्ट 
डिवीज़नों से संबंधि८ योजना का काम भी हाथ में ले लिया गया था। 

इस वर्ष सरकार ने भूतपूर्व बनारस रियासत के वनों में बन-बंदोबस्द संबंधी 
कार्य प्रारम्भ करने का निएचय किया । इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय 


भूमि-प्रब- 
न्धक बोडडे 


कार्य योजना 


बनों की पेमा- 
इंद, सीमा- 


किया कि (१) सुरक्षित वन घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों मे से मालगुज़ारी वाले निर्धारण तथा 


गाँवों के आबादी तसथा खेती किए जाने वाले क्षेत्र निकाल दिए जाने चाहिए, (२) 
यदि सुरक्षित बन में मातहंतदारो, स्वासियों या भमाफीदारों का कोई न्मृमि-खंड 
हो तो आवश्यकतानुसार उक्त व्यक्तियों के अधिकार खरीद लिए जाने चाहिए 
या लंड एकक्‍्वीजीशन ऐवंट के अधीन भूमि प्र।प्त कर लेनी चाहिए । 
जंगली ठाश्ियों से होने वाली हानि को रोकने और तराई 

तथा भावर के सरकारी आस्थानों की फसलो को हानि से बचाने के लिंये प्रभावपुर्ण 
कारंबाइयॉ की गईं । उडीसा सरकार के एक पदाधिकारी की, जिसे खेदा कार्य 
के संबंध में बहुत काफ़ी अनुभव था, सेवाएं भी प्रप्त की गई । 

बनों से कुल २,०७,००० भुव रेजिन इकट्ठा किया गया । पिछले वर्षों 
में कभी भी इसकी इतनी प्राप्ति *नहीं हुई थी । इंडियन टठर्पेन्टाइन ए५ड रोजिन 
कंपनी लिसिटेड, क्‍्लटबंक्गंज इसका मुख्य प्राहक था । लगभग १२,००० 
सन लोसा नीलास की गई और थोर्ड! सी दैसाय' टर्षेन्टाइन ऐन्ड रोजिन फंकक्‍्दर्र, 
सोमेदवर को भी सप्लाई को गई। 5 ३ 

अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग को भी 
भारत सरकार ने यह परामर्श दिया कि वह अपने सुरक्षित बथा संरक्षित बनो 
में लाख का उत्पादन करे। यह इस उद्देश्य से किया गया कि हमारा देश जो 
संक्ार भर में पेदा की जान वाली कुल लाख सें से €० प्रत्तिशत लाख का उत्पादन 
करता हैँ इस संबंध मे कृत्रिम ( 8977090070 ) लाख संप्त्यई करने 
वाले अन्य देशों की प्रतियोगिता में कमज़ोर न रहें। इसके अनुसार दूधी के 
फारेस्ट डिवीज़न से लाख का उत्पादन एक बड़े पाने पर होधा रहा और इसी 
प्रकार से बनारस के फारेस्ड डिवीजन में भी कास प्लरारस्भ « किया गया । 
लगभग २,५०० पलास के पेड़ों में कच्ची लाख लगाई गई जिसका फल 
संतोषजनक रहा | 


बन्दोबस्त 


खेदा कार्ये 


लीसा 


लाख 


इमारती लकड्ड़ी के लाने ले जाने तथा सूल्य पर कोई नियन्त्रण न थ । इमारती «. इमारती 


लकड़ी के ढेरों ( ०००७०४ ) को आम नौलासम के द्वारा बेचने*के अतिरिक्त 
ओद्योगिक महुत्व कं; कुछ विविध इमारती ल्कड़ियाँ जैसे सेमल, ह॒ल्कू, बौरंय, 


कंजू, तूत और गुटेल सदा की भांति निजी इक़्रारनामों"के अर्ध/न बेची गईं ॥* 


आलोच्य वर्ष में विभिन्न रेलवे कंपनियों को १,७८,५०० स्थल ट्रेक-स्लोपर, 


७१,३०० चीर टूक-सलोपर और ५८,१०० घनफिद विद्येष साप के साल 
स्‍लीपर सप्लाई किए गए। 


श्श्द् 


ईधन नियंत्रण. १९५१ ई० में वर्ष भर ईंधन की लकड़ी के मूल्य तथा लाने 
ले जाने पर नियंत्रण बना रहा और वनों से राज्य के २५ नगरों को नियंत्रित 
दरों पर ई घन,की लकड़ी सप्लाई की गई । उत्तर प्रदेश तथा दिल्‍ली के सेनिक 
विभाग को और चीनी सिलों तथा अन्य कई छोटे श्रोद्योगिक कारबारों को भी 
सस्ती इंघन की लकड़ी सप्लाई की गई । कुल जितनी ईंधत की लकड़ी सप्लाई 

की गई उसका विवरण नीचे दिया हुआ है :-+- 

(क) असेनिक (सिविल) जनसंख्या, सेनिक तथा 
छोटे उद्योग हा ४३,८६,४०० मन 
* (ख) चीनी मिल * *. ६/४ १,४०० मत्त 
बहराइच से. ज़िला बहराइच में घोर दुष्काल (अन्न संकट) की स्थिति में पीड़ितों की 
सहायता कार्य सहायता करने के विचार से वन विभाग द्वाद्म वृक्षारोपण की योजना पर कार्म 
पारंस किया गया । इस योजना के अंतर्गंद बहुत से अ्सिकों को कास मिल 
गया । 


राजस्थान के. चारे की कमी की स्थिति में राजस्थान सरकार की सहायता करने के उद्देश्य 
अकाल पीडित से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे इस राज्य से ४ लाख मन सुखी घास सप्लाई करने 
क्षेत्रों को का निडुचय किया । ह ' 
सहायता 
रा पाकिस्तान से आये हुए ज़िला रावलपिडी के विस्थापित कृषकों 
उनवोसन तया हरिजनों को बसाने और सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर के जिलों में बाढ़ 
द(रा नष्ट किए गए गांवों को फिर से बसान के प्रयोजन से सहारनपुर वन डिवीज़न 
के पथरी ब्लाक में २,५०० एकड़ क्षेत्रफल कौ भूमि दी गई । 
वन पंचायते ३१ सा, १९५१ ई० को सम्राप्त होने वाले वर्ष में कमायू 
में लगभग २६६ वर्गंमील भूसि में १,०६८ पंचायतें काम कर रही थीं। 
उसके बाद किसी नई पंचायत की स्थापना नहीं की गई, क्योंकि यह निश्चित किया 
गया था कि वर्तूंमान संगठन को ही अधिक सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाय। 
विभिन्न पचायतों हारा किए जाने वाले जनोपयोगी काम में पाठशालों फी इमारत 
का बनवाया जाना, ग्राम सार्गों का सुधपर, जलादयों का निर्माण इत्यादि सस्मिलित॑ 


& था। न 
वित्तोय स्थिति १६५०-५१ के वित्तीय 'थर्ष में बन-विभाग के" राजस्व 
में २३१,४७,००० रु० की बचत हुई और १६५१-५२ में उसके लगभग 
२,२४, ५६,००० रु० होने की आज्ञा की जाती थी । ४६ 
ढ- ३२--उद्योग-धंधे 


उद्योग-पंधों सरकार, राज्य के उद्योग-धंधों को पूर्वकतू यथासंभव सभो प्रकार की सहायता 

के लिये ऐेतो रही । उंद्योग विभाग की विभिन्न वेभागिक योजनाएं, जो विशेषतः कुटीर 

टेक्निकल उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान करने के उद्देशय से बनाई गईं थीं, चालू 
कर्मर्चौरियों रहों। ५ आ% 

की प्रशिक्षण. इस वर्ष उत्तर प्रदेश में २४ सरकारी टेक्निकल ( 72००७ ) तथा 

संत्यर्य ओंद्योगिक सैंस्थायें थों। इनमें कानपुर का हारकोर्ट बटलर टंक्‍्नोलाज़िकल 

इंस्टीट्यूट देक्नालाजिकुल खोज का केन्द्र बना रहा और जो साध(रण खोज संबंधी 

सुविधाशों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त आयल टेकनालाजी में प्रशिक्षण देता 

रहा। पूर्व की भांति सूती कपड़ो के उद्योग के संबंध मे प्रशिक्षण देने के निमित्त 

७ संस्थाएं थीं, एक कानपुर का केन्द्रीय टेक्सदाइल इंस्टोट्यूट था जितमें कताई, 

बुनाई, रंगाई और छपाई का एक चार वर्ष का पठचक्रमत था। सेन्ट्रल बौविंग 
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इन्स्टीट्यूट, बनारस में करथे कौ बुनाई के संबंध में ऐसी ही शिक्षा दी जाती 

थी। अन्य ५ माडल वीविंग स्कूल थे, जहाँ मुख्यतया कारीगरो को प्रशिक्षण 

दिया जाता था। लखनऊ, झांसी और गोरखपुर के ३ टेक्निकल इंस्टीट्यूट 

सिकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देते रहे । इसके अतिरिक्‍त 

२ आक्पेशनल और ४ पालोटेक्निक इंस्टीट्यूट थे।” ५ इंस्टीव्यूड लकड़ी 

के काम तया बढ़ईगी री में और अन्य स्कूल चमड़े के काम, चमड़ा कमाने तथा धातु 

के काम में प्रशिक्षण देते रहे। " इसके अतिरिक्त गाजीपुर सें एक देक्निकल 

सकल था और लखनऊ में एक आदस और कऋराफ्ट्स स्कूल था। देक्निकल 

तथा झौद्योगिक संस्थाओं से संलग्न भश्रत सरकार के प्रशिक्षण केररों में विस्थापित 

व्यक्तियों, हुस्जिनो तथा राजनैतिक पीडितों को प्रशिक्षण दिया गुया और 

विस्थापित छात्रों बको भी विशेष सुविधायें दी गई । 

*  इत संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्याथियों की कुल संख्या १,३२६५थी। विभिन्न छात्रों की 
संस्था के विद्यार्थियों के। प्रति विद्यार्थी ७५ रु० से १५० २० तक मूल्य के भारत भर्ती, छात्र- 
सरकार की ११ छत्रवृत्ियाोँ और प्रति विद्यार्थी १५० रु० प्रतिभास वृत्तियाँ, 
के मूल्य के उत्तर प्रदेश अनुसंधान ससित्ति की १० छात्रव॒त्तियाँ दी गई। छात्रवेतन 
घनवाद के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलोर के इडियन इंस्टीड्यूट इत्यादि 
आफ साइनस और बम्बई के जे० जे० आट स स्कूल से अध्ययत करने वाले उत्तर 

प्रदेश के उपय क्‍्त तया निर्धन विद्याथियों को अपने ऑशिक व्यय को पूरा करने 

के लिए पहले से जो प्रति विद्यार्थी ५० र० प्रति मास का छात्रवेदन दिया जाता था 

वह जारी रखा गया। उत्तर प्रदेश के ऐसे विद्वरथियों को जिनकी उच्च 

टेकनिकल तथा देज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो १ प्रतिशत के नाम- 

सात्र के बंयाज पर ऋण देने के लिए एक लाख रुपए की घतराशि अलग निकाल 

क्र रख दी गई। 


टेक्निकल इंस्टीट्यूटों की पुनस्संगठन समिति ने अपनो श्रतिम रिपोर्ट टेक्निकल 


सरकार के पास भेजी । वर्ष के घंत में रिपोर्ट विचाराधीन थी । इंस्टीट्यटों 
की पुनस्संग- 
, उन समिति 
५२ टेक्निकल तथा श्रौद्योगिक संस्थाओं को, जिनका प्रबंध सजी तौर से तथा सहायक 
स्थानीय निकायों द/रा किया जाता है, कुल १,४३,४४६ र० के सहायक अनुदान 
दिये गये । 0233, 
वर्क में जिन महत्वपूर्ण खोज सकंधी समस्याओं के संबद्ध में कार्यवाहियाँ ः 
को गईं उनका संबंध निम्नलिखित से था :-. ४४७४ 


.. (१) फ्यूजेल आयल से अलकोहल से प्राप्य प्लेसस्टसाइज़र्स 
संदिलष्ट रसायनों (89076600 6७४ ०क्षो8 ) इत्यादि का तेया 
किया जाना । 


हि (२) सलफरलमाइड (8प्रोए॥%गाा6०) हुथा सल्फे- 
पिरिडी (8प्राए7४7एए०व&०) का तेयार किया जाना; 


(३) फोटोग्राफी का कास। 


(४) इंडियन वेजिटेबुल आयल के नान-ग्लिसीराइड (7070: 
89००706) अवयब । ध 
. (१) अद्ध-व्यावसायिक आधार पर झूुंडी की खली से ऐक्टिवेटेड 
कार्बन का तेयार किया जाना। हि 
. . (६) ऐन्टी-आक्सीडेस्ट्स का अध्ययद् करने के प्रयोजन से 
सकरी पस्प का लगाया जाना । 


उद्योग-धन्धो 
को अन्य 
सहायता 
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(७) कलाबत्तू रोलर का बनाया जाना । 
( ८) चमड़े का तल्‍ला कादने वाली मशीन का बनाया जाना । 
(६) हेन्डमिल का बनाया जाना। 


(१०) सोडियम जिकेद में सेललोज्ञ का घुलना और उप्त सेललोज 
के घोल का सूती उद्योगों में फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग 
करना । 


(११) ऊनोी कपड़े के लिये उन्नत प्रकार की मिलिंग मशीन । 
(१२) बिजली से चलने वाले करुघो में बाप प्रोटेक्शन । 
(१३) फेस हाइड माकिंग। 


वर्ष से कोयछा और कोक की सप्लाई में काफी उन्नति हुईं। भारत सरकार 
ने भी २८ बेगन कोयछा इस उहेदय से और बांटा जिससे राज्य के ऐसे सभी « 
उद्योगों के पास जो ब्राड-गेज के रेलवे स्टेशनों" पर स्थित थे कोयले के रिजवें 
तेयार हो जाय । 


सेटीरियल रिसोर्सेज कमेटी ने कारखानो तथा वर्कशापों के निर्माण के लिये 
बांटने के प्रयोजन से उद्योग विभाग के अधिकार में १,५०० ठन इस्पात, 
३,००० बैगन सीसेट और ५०० वेगन स्‍्लेक कोयूा रख दिया। सीमेंट के 
सम्बन्ध में कारखानों की मांगे पूर्ण रूप से पूरी की गई । वर्ष के पूर्वाद्ध में 
पाइप की जो मात्राये बांटी गई वे संतोषजनक रही, परन्तु वर्ष के उत्तराद्ध में 
पाइप की सारी मांगें पुरी न की जा सको क्योकि राज्य के पाइपों के कोटे में 
सहसा कटौती कर दी गई थी । 


भारत सरकार ने राज्य के कुटोर तथा छोटे पैमाने वाले उद्योगो को बांटने 
के लिये ४०० टन इस्पात का एक विशेष कोटा दिया, किन्तु बाद में इसे काट 
कर २६४ ठन प्रति तिमाही कर दिया गया। अलोगढ के ताले, 
मेरठ के के ची, चाक्‌ इत्यादि बनाने वालो और साइकिल के हिस्से, चौर-फाड 
के यन्त्र, बिजली का सामान बनाने वालो को परमिट दिये गये । 


« उत्तर भ्रदेश के तेल विशेषज्ञ के पर्रममशें पर, भारत सरकार ने खाने योग्य 


तेल इत्यादि को पेक करने के लिये दीन के डिब्बे बनाने के प्रयोजन से रजिस्टर्ड 
निर्माताओं को तेल के सिलो में सप्लाई करने के लिये टीन की प्लेंट दी । 


राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने तेल की विभिन्न मिलो को सरसों के तेल 
के यातायात के लिये टेक बेगन दिये। ये ५ वबेगनें तेल-विद्येषज्ञ के परासर्श पर 
उद्योग विभाग के उन वेगन समूहो मे से दी गयी थीं जिन्हे कलकत्तू के ईस्ट इंडियन 
रेलवे के चरफ आपरेरटिग सुपरिन्‍्टें डेन्ट ने उत्के सुपुर्द किया था। वेगनो की संख्या 
नियत करते समय प्रत्येक मिल की पेरने की क्षमता का ध्यान रखा गया। 


औद्योगिक प्रुयोजनो के लिये अपेक्षित पेट्रोल, सिनरल आयल, टरपेनटाइन, 
रासायनिक पदार्थ, लिकोरिन, वायर सिलिकन शीठें, डीजेल आयल, मिट्टी का 
तेल, सुत, कपडा, भूमि इत्यादि के मुक्त किग्रे जाने,के सम्बन्ध से भी सिफारिशों 
को गई” । उद्योग ब्विभाग ने औद्योगक कारोबार की आयात की हुई अपेक्षित 
वस्तुओं को प्रमाणित करना जारी रखा । ॥ 


पूर्व को भाति उढछास टेक््नोलाणी उपविभाग ने कांच तथा मिट्टी के उद्योग 


“धंधों को उनकी दिनशरति-दिन की समस्याओं सें सहायता की। वेड्लेषिक 


नियन्त्रण और कच्चे स्राल के परीक्षण, उत्पादन के विकास, नियन्त्रण यन्‍त्रों के 
प्रयोग तथा एकत्रीकरण सम्बन्धी कारवाइयों की तरफ काफी ध्यान दिया गया। 
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राज्य में १२३ पढाई की कक्षायें चल रही थों, जिनमे शिल्प सम्बन्धी वेभागिक 
विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिनमें बुनाई, रंगाई तथा छपाई, योजनाएं 
मोजे बनाना, चमड़ा कमाना तथा चमड़े का काम, दर्जोगीरी, मिद॒टी के बतंन (१) पढ़ाई 
बनाना, बढईगीरी, लकड़ी के खिलौने बनाना इत्यादि काम सम्मिलित थे। को कक्षाएं 
१,१२,५२१ रु० के मल्य का सामान तेयार किया गया और प्रशिक्षण पाने बाले 
व्यक्तियों की सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर ५९ हो गई। पढाई की 
कक्षाओं ने बहुत सी महत्वपूर्ण प्रदर्शिनियों तथा मछो में भाग लिया और उन्होंने 
स्टोर्स पर्चंज सेक्शन हारा सरकारी विभागों को १,४३,७१० ₹० ६ आना 
३ पाई से अधिक मल्य का सासान सप्लाई किया। 


९,१७६ सुत कातने बालो को प्रशिक्षण दिया गया और विभिन्न उत्पादन (२) खादी 
केद्धों में ९५० मन सूृत तेयार किया गया। किसान आश्रम के सरकारी विकास 
उत्पादन केन्द्र में छझगभग १४,२६३ भज कपड़ा तेयार किया गया । इस वर्ष 
बनाई सिखाने वाली ६ कक्षाओं ने भी काम किया और बनाई में प्रशिक्षण दिया 
देहात के बुनकरों के लिये प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों में कुल १,७०,४०० ₹० 
के मूल्य का सुत तेयार किया गया। वर्ष में ९ सहायता-प्राप्त चरखा उत्पादन 
केन्द्रों ने खादी केन्द्रो को चरखे के सेट सप्लाई करने के सम्बन्ध से काम किया। 
पिछले वर्ष के खादी के उत्पादन के आधार पर श्री गांधी आश्रम तथा अन्य 
खादी संघो को राज्य-सहायता प्रदान की गई। नए खादी संघों को अन॒दान भी 
दिय गये । 


इस आशय के आदेहा, कि राज्य के चिकित्सालयो तथा औषधालयो की 
बिछोने की चादरे, ड्राशीट चादरें ( 7/898॥660७ ), तकियों के गिलाफ, 
धोतियाँ एप्रन और सरकारी कार्यालयों, सरकारी निवास-स्थानों और .रेस्ट 
हाउसेज में काम आन वाल पायजामे, पद, मेंजपोद, तौलिये, सजाने के कपडे, 
झाड़न और बस्ते जेसी वस्तुएं केवल रकादी की बनी हो, छागू रहे। इससे खादी 
संघों को अपने स्टाक निकालन मे सहायता मिली । 


आलोच्य वर्ष में ९ उत्पादन केन्द्रो में कस्मो द्वारा उत्पादन कार्य किया गया (३) करघा 
और २,५६,५५० ₹० के मूल्य का ८,१८,३६० गज कपड़ा करघे द्वारा तैयार किया. पर बनाई 
गया । लूगभग २,००० बनकर काम पर लगाए गये और उन्हें २१४ लाख रु० 
मजदूरी के रूप में दिया गया। १५० नई डिजाइने जारी की गई । 


बुनकरो की ६९२ सहकारी समितियों ने/'जिनमें ९३ लाख सदस्य थे, करधा (४) करघ 
उद्योग के विकास के लिये कार्य किया। उन्होने विभिन्न प्रकार का ३३.८२ के बनकरों 
लाख गज कपड़ा तेयरि किया । को सहकारी 
समितिय[० 
रेशम के कीड़े पालने की योजना देहरादून मे डोईवाला ओर प्रेमननगर में (५) रेशम 
चलती रही, जहां रेशम के कीड़ पालने और शहतूुत के पेड़ रूगाने के' सम्बन्ध मे. उत्पादन 
प्रशिक्षण देना जारी रखा गया। उन व्यक्तियों को, जिन्हें रेदाम के की ड़े पालने 
के सम्बन्ध से प्रशिक्षण दिया श्गया का, छात्र-बेतत भी दिया गया। 
तीन विद्यार्थियो को रेशम उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्मित्त मेसुर ओर 
परदिचमी बंगाल भेजा गया और केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदासो में से 
प्रत्येक को १०० ₹० प्रति मास का छात्र-वतन चिया गया। लगभंग ६०४ 
पौन्ड १९ औन्‍्स रेशम के कोबे ( ०000000&8 ) तयार किये गय। 


५९ नई डिजाइनें चालू की गई और रूखनऊ के पुराने चिकत उद्योग के (६) चिकन 
पुनजोवन तथा विकास से सम्बन्धित योजना के अन्तगंत “४३,११२ रु० ५आना उद्योग 


(७) ऊन 
योजना 


(८) रंगाई 
तथा अन्तिम 
रूप देने 

(मग्रा8॥778) 
का कारखाना 


(६) तन्‍्तु 
उद्योग 


(१०) हाथ 

से कागज 
बनान की 
योजना 


११) गुड 
(दी 


के मूल्य का माल तेयार किया गया। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि 
निधंत सजदूरों को शोषण से बचाया जाय तथा उन्हें काम दिया जाय । 


अल्सोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और ठेहरी के जिलों मे ऊन योजना चाल 
रही । पूर्व की भाति वाणिज्य सस्बन्धी उत्पादन सहकारी समितियों 
का काम था | देक्निकल मामलों में सलाह देने, समितियों के गोदामो तक कच्चे 
साल के निःशुल्क परिवहन के रूप मं वित्तीय सहायता देने, सहकारी समितियों को 
कच्चा साल उधार दिलवाने और समितियों तथा व्यक्तियों को उच्चत उपकरण श्रौर 
ओऔजार दिलाने तथा तेयार साल के विफल मे सहायता देने के लिये उद्योग विभाग 
जिस्प्रेदार था । - उन्हें ४,५५२ रु० की रागत के रासायनिक पदार्थ तथा 
अन्य उपयोगी वस्तुएं भी सप्लाई की गई । लूमभग ३९१४ सन सुत तेयार किया 
ग़या । नजीबाबाद की ब्लेन्केट फिनिशिंग फेक्ट्री से कुटीर उद्योगों में काम 
करने वालो द्वारा किय गये कम्बलों को धोये, साड़ लगाने तथा उन्हें अन्तिम रूप 
से तेयार करने का काम चालू रहा। चंकि कारखाने को चालू रखने के लिये 
स्थानीय उत्पादन पर्याप्त न था, इस लिये उद्योग के पथ-प्रदर्शन में सरकारी संस्थाओं 
की सप्लाई करने तथा जनता से विक्रय के लिये कस्बल बतात और उन्हें 
पुर्ण रूप से तेयार करने का निशचय किया गया। 


"मऊ से रंगाई तथा अन्तिम रूप देने के सरकारी कारखाने ( 63ए०एएा०५ा। 
क्‍97०४४ & मा8॥प2 7७०४०079 ) ने अनुसंधान विभाग से तैयार किये गेये 
उन्नत उपकरणो तथा नई डिजाइनों का प्रदर्शत जारी रखा। इस कारखाने में 
२७,००० गज स्टेन्डर्ड ( 8/%7१७7१० ) कपडा तेयार किया गया। 


०१९५१ ई० में भी हारकोर्ट बटलर टक्‍नोलाजिकल इंस्टीट्यूट में विभिन्न 
स्थानीय तंतुओं जैसे पटसन, पीला रामबांस इत्यादि पर प्रयोग किये गय। 
प्रारम्भिक प्रयोगों से यह पता चला क्व्जूद के स्थान पर अलसी के रेशे का 
प्रयोग बहुत अच्छा रहता है और यदि ये ५०:५० के आधार पर जूटठ से भिलाये 
जाय॑ तो इससे अच्छे बोरे बनाये जू सकते हे । तदनसार गोंडा और बस्ती के 
जिलो सें अलसी की सुर्ती घास इकट॒ठा करते से सम्बन्धित योजना के काम को 
जारी रखने और इससे तन्‍्तु बनाने की प्रकिया के सम्बन्ध से स्वीकृति दी गई । 
इस वर्ष उक्त दोनों जिलों से रूगभग २,३९७ सन अलसी का डंठलू इकटठठा 
किया गया औरर उसके रेश तेयार किये गये । सजबूत तन्तु तेयार करन के लिये 
उक्त संस्था से एक छोटी सी पसपे5र ((0५909१6०) सशीन भी दैगाई गई। 


७ विद्यार्थियों को हाथ से कागज बनान की कला ता कागज को लुगदी 
के कमि में ट्रेलिग दी गई। फाइल केडक तथा फाइल कवर बनाने के लिये फाइल 
कवर के कागज के ५,००० तहते तेयार किय गये । इस वर्ष औसतन ६०० 
फाइल कवर प्रति मास के हिसाब से इलाहाबाद के सरकारी छापखाने को 
दिये गए और ३,२७५ फाइल कवर, ३,१५० कैडक और १७५ फिल्टर 
पेपर पेकेठ गरसरकारी कार्यालयों को सप्लाई किये गये । काल्‍पी केन्द्र में 
३,७४८ पौन्ड लुंगदी तैयार को गई, 'जसमें से २,७०७ पोन्ड स्थानीय कारीपरो 
को फिल्टर तथा ब्लाटिंग पेपर तैयार करने के लिये बेची गई और शेष इस 
केड्द ढाश स्वयं उपयोग से लाई गई । 


2 
गूड़ योजना«४० जिलों में ६,००० गाँवों में चली । ४४५ गन्ना उत्पादकों को 
उन्नत प्रकार के गुड़ तेयार करने के सम्बन्ध में स्थानीय अवेतनिक कार्यकर्त्ताश्रो 
के रूप में ट्रेनिंग दी गई। १६,१६६ उद्मर किस्स की भट्ठियों बनाई गई 
झ्लोर २,७६,६६० रु> के ७५३ उच्चत किस्म के कोल्हू तथा ३२९६ रस उबालने के 
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'क हे प्रयोग स लाए गये । इटावा की गवर्नमेठ कार्बन फक्ट्री में ६१३ रु? 
४ आता के मूल्य का लगभग र६/४५० पौन्ड कार्बन तेय।र किया गया । 

इस वर्ष कुटीर तेल, उद्योग योजना प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक रूप में (१२)कुदीर, 
कार्य करती रही । ग्रार्मण क्षेत्र में उन्नत वर्धा तेल घ।नियों को चालू करने तेल उद्योग 
के प्रयत्न होते रहे। इन घानियों को बनाने में १९ बढ़दयों को ट्रेनिंग दी गई योजना 
और १२,८०० रू० का माल तैयार किया गया। राज्य में आयोजित विभिन्न 
भ्रदर्श नियों से प्रदर्शन किए गए । है 

एसेंशल आयल तथा इत्र उद्योग योजना के अन्तगंत, जो १९४८ ई० में (१३) एसें- 
स्वीकृत की थई थी, कानपुर के हारकोर्टे बटलर देकतीलाजकल इंस्टीइथयट में गज जायज 
और प्रयोग किए गए ७ पिपरभिनन्‍्ठ के पौधे लगाये गये और उससे निकाला गया “या इत्र 
तेल काफी लोकप्रिय हुआ। बहुत से इच्च तथा तम्बाक्‌ के व्यावारियों ने अपनी 
चीजें बनाने में मेन्थल के स्थान पर इसका अयोग किया | जिम विद्युद्ध पौधों 
में ऊपुर पाया जाता है, उनकी खेती रामपुर और लखीमपुर-खीौरी में निजी 
रूप से की गई। फूलों को पंदावार पर विभिन्न प्रकार के उर्वरको के प्रभाव्न 
को जॉँच करने हे उद्देश्य से कानयुर के इन्स्टीद्यूद में भी प्रयोग किये गये।, इन 
प्रयोगों में अमोनियम सल्फेद, सल्फर फास्फेट, नाइदर और पशुशाला को खाद 
को सिलाकर या अलग अलग उपयोग किया गया। 

राज्य सरकार द्वारा पृ: 5 प्रोडक्ट्स आड्डेर, १९४८ ई० जारी रखा गया। चूंकि (१४) फलों 
भारत सरकार न मुख्यतः देश में दकर कौ करी के कारण अगस्त, १९५० ई० सेतेजर की 
से नये लाइसेंस देना बन्द कर दिया था, अतः नये लाइसेंस किसी को भी नहीं दिये जानेवाली 
गये । इस वर्ष लाइसेंस की फीस से कुल १६,०५५ रु० की आमदनी हुई और कारखानों वस्तुएं 
मे जो वस्तुए फलो से तैयार की गई उनका सल्‍्य लगभग १६:५५, ००० रु० थह। 

१९५१-५२ के वर्ष में १६ और परिवारों नें खुरजा के गवर्नमेंट पाटरी (१५) मिटटी 
डबेलपसंट सेन्दर से लाभ उठ या, जो कि प्रयोग में आने वाले सिट॒ठी के बर्तन के बतेंनों की 
तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं तेयार करने के लिये. स्थानीय कारोगरो को योजना 
संगठित करने के उद्देश्य से खोला गया था। » ह 


कि 
उन्होंने लगभग १,१९,६६४ रु० का कच्चा भाल खरीदा और लगभग 
२,४१, ३६० रु० को वस्तुएं तेयार कीं। इसु वर्ष इस योजना से हां।ंक “वाणिज्य 
सबनन्‍्धी क्रियाओ? के अन्तर्गेत लगभग ८5,८०० रु० का लाभ हुआ । 
इस यॉजिना के अन्तर्गत खरजा के कुटीर-उद्योग में काम करने वालों को 
उन्नत अ्रकार की शिल्प कला की शिक्षा देना जारी रखा गया और इसके परिणाम- 
स्वरूप जो वस्तुए उन्होंने बनाई उनमे चाय के से८+ हीवल के सौदे और 
बल-बूटेदार चीनी के बतंनू,; रास्तायनिक पदार्थों के बर्तेन, हल्की तइटरियाँ 
इत्यादि सम्मिलित हे । 


बनारस ओर खुरजा केन्द्रों सम लगभग २० व्यक्तियों को आंभूषण के काम (१६) काँच 
की सुन्दर कॉँच की गुरि< बनाने की ट्रेनिंग दी गईं। सफल उम्मीदवारों को सज्जा की गरियाँ 
तथा सामान के रूप में अनुदान दिये गये, ताकि उन्हें स्व॒तन्त्र कारीगर के रूप झ् 
में कत्म्‌ शुरू करने में आतानी हो। इन कारीगरों के कारखाने विभिन्न 
आकार तथा रंग की गुरियाँ, कान के बुन्दे, टाप्स, नकली मोती इत्यौंदि त्हेघार 
करते रहे । 

इस वर्ष मुरादाबाद में जो योजना पक्की कलई के बतंनो के प्रसिद्ध उद्योग (१७) लौह 
को सुरक्षित तथा पुनर्जीबित करने के उद्दश्प से प्र(रम्भ की गई थीं, चाल रही और रहित(007 - 
१६५० ई० सें खोले गए सरकारी कारखाने में &८ प्रतिशत टीन और २ प्रतिशत ०००७७) 
औीदा जिली हुई पक्की कलई से वस्तुएं तैयार करने की व्यवस्था जारी रखी गई।. धातु योजना 


५ 
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कच्ची कलई से वस्तुएं तेयार करने के काम को रोकने के लिए तथा खरीदने वालों 
को वस्तुएं खरीदने में सहायता देने के उद्देश्य से सरकारी केन्द्र में अन्य निर्माताप्नों 
द्वारा तैयार की गई वस्तुओं पर कलई करने तथा उनकी किस्म बन्दी करने के 
संबंध में प्रबंध किया गया। साथ ही कारीगरों को विभिन्न उद्योगों में 
ट्रेनिंग देन के प्रयोजन से सुविधायें दी गईं । 


(१८) पाइ- कुरवाड़ तथा इटावा में पाइलेट वर्कशाप योजनाडुके अन्तर्गत, जो लोहारी, 
लेट. वर्क: फिंटिंग, टीन का काम, ढलाई जेसे इंजीनियरिंग के व्यवसायों में ग्रामीण कारोगरों 
शाप योजना के घरों पर ही द्ेनिंग में सुविधाएं देने तथा उन्हें विभिन्न कृषि यंत्रों तथा घरेल 

उपयोग-की हार्डवेयर की अन्य वस्तुझों को तैयार करने में सहायठा करने के उद्देश्य 
से चालू को गई थी, काम चलता रहा। कारखानों में प्रारंस्भिक उत्पादन कार्य 
के संबंध में दनिग दी गईं। ; 


(१६) ऋण १६४७-४८ के के मे ऋणों और अनुदानों की योजना, जो छोटे पंभाने 
और अनदान तले तथा कुटीर-उच्योगों के विकास के लिए टेक्निकल योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों 

> को उचित ब्याज की दर पर निःशुल्क अनुदानों तथा ऋणों के रूप में वित्तीय 
सहायता देने के अभिप्राय से प्रारम्भ की गई थी, इस वर्ष चालू रही । इस वर्ष 
कल यो को कुल २,०४,७०० रु० के ऋण और २६,५५० २० के अनुदान 
दए गए। 


(२०) क्रिस्स-.. ईस वर्ष किस्मबन्दी योजना, जो कुर्टीर उद्योगों में-तेयार कौ गई वस्तुप्रो 
बच्दी योजना को किस्म पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से चालू की गई थी, आगरा के जूता उद्योग, 
करघे से बुन हुए कपड़े, अलीगढ़ के ताला उद्योग तथा फर्रुवाबाद के छपाई उद्योग 
पर भी लागू की गईं। जो फर्म इस योजना में सम्मिलित हुईं और जिल्‍्होंने 
निर्धारित किस्म की वस्तुएं तेयार करना स्वीकार किया, उनकी संख्या ३० थी। 
जूता उद्योग में निर्धारित किस्मों का ३,५४१५२३ रु० ७ आना का माल तेयार 
किया गया। लगभग ८४,२६६ रु० का फरुंखाबाद की छुपाई का लगभग 
२१,५०, ६८३ वर्ग गज कपड़ा तेयार, किया गया और उस पर किस्म की छाप 
लगाई गई । “इसके अतिरिक्त लगभग १४,२६,०१३ ₹० के १७,८२,६०१५ गज 
करघे पर बूने हुए कपड़े पर और बहुत से अलीगढ़ के तालों पर किस्म को छाप 
लगाई गई। विदेशों खरीदने वालों के ऐसे बहुत से पत्र प्राप्त हुए जिनमे उन्होंने 
इस योजना के ऋंतगत किए जाने वाले उपयोगी कार्य की प्रशंसा की । 


8 
(२१) गवर्न-_ गवर्नमेंट यू० पी० हेन्डीक्रापट्स कुटीर उद्योगों की तंयार की हुई वस्तुश्रों 
मेंट यू० पी० के लिए विक्रय एजेन्सी के रूप से कार्य करता रहा । इसने नई डिज़ाइनें प्रचलित 
हेडीक्राएट्स करने के लिए एक व्यापारिक प्रदर्शन-एृह के रूप से भी कास किया। आलोच्य 
वर्ष में कुल लगभग ८5,७२,७३४ रु० को बिऋर हुई # इस संगठन ने भारत तथा 
। इसके बाहर होने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया। विदेशों में कुदीर 
हारा तेघार किए हुए सासान की बिक्री बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयत्न 

ए गए। 


(२२) विस्थ-.. उद्योग विभाग द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग 
फ्रिलिल की तथा अन्य प्रकार की सुविधायें दी गईं । कुटीर उद्योग की बहुत सी मैश्ौनों, 
व्यक्तियो. जो जापान से मंगाई गई थीं औएश लखनऊ की बन्द डिहाइड्रेशन फंवेटरी में लवाई 
केलिए / गई थीं, के संचालती के काम्त में विस्थापितों को ट्रेनिंग दी गई । विस्थापिंत 
सुविधाएं व्यक्तियों को नियंत्रित सामान दिलाने के संबंध में सहायता की गई और बहुत पे 

हे कक में विदेशों से कुछ विद्विष्ट किस्म का साल मंगवाने के संबंध सें रि 
गईं । 


ज्ख्ा 


श्र्र्‌ 


मेरठ के खेलकद के सामान के उद्योग में लगे हुये,विस्थापित श्रौद्योगिक 
व्यक्तियों के उपयोग के लिये सूत तथा कपड़े की सप्लाई प्राप्त की गईं । उद्योग, 
जिसको स्थालकोट के निर्माताओं तया श्रमिकों ने सरकारी सहायता से स्थापित 
किया था, उन्नति करता रहा। 

गत वर्ष की भांति उद्योग-विभाग के स्टोर्स पर्चेज्ञ शाखा ने विशेष प्रकार के 
पस्थर-पंत्र और मशीनों तथा अन्य सज्जा, जिसमें ट्रंक्टर, ज़मीन खोदने वाले 
उपकरण, दाल्य चिकित्सा संबंधी औज्ञार इत्यादि सम्मिलित थे और जिनकी 
विभिन्न सरकारी विभागों को औवद्यकुता थी, की बहुत बड़ी खरीद का प्रबन्ध 
क्रिया | रुपये के अवमल्यम तथा उसके फलस्वरूप वेदेशिक विनिमय को 
सुरक्षित रखने की आवृद्यकता के कारण खरीद को देश की फर्मों द्वरा अधिकृत 
स्‍्टाकों तथा सुलभ मुद्रा क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सामानों तक ही सीमित करना 
पड़ौ । सरकारी विभागों हारा उत्प्रादित सामानों के प्रयोग को प्रोत्साहुन दिया 
जाता रहा । 


गवर्नमेंट सीमेन्ट फंकक्‍्टरी के लिए यूनाइटेड किगडम से मंगाए गये कुल 
कल-पुरज्ञों में से लगभग दो- तिहाई कल-पुर्जा प्राप्त हो चुके हे और वर्ष समाप्त 
होने पर इस फैक्टरी को खड़ा कर देने का प्रबन्ध किया जा रहा था।इस स्थल 
पर सिविल इंजिनियरिंग निर्माण-कार्य, जिसका तखमीना लगभग ६० लाख 
रुपया लगाया गया था, किया जा रहा था, किन्तु अनुसूची में दिये गये कार्यक्रम 
के अनुसार निर्माण कार्य आगे न बढ़ाथा जा सका, क्योंकि सरकारी सीमेन्ट 
परामश दाता, श्री शिथार को, जो कि इस योजना के लिए सिविल इंजीनियरिंग 
के खाके बनाने का कार्य करते थे, मृत्यु हो गई थी और एक ठेकेदार निर्माण- 
कार्य को कार्य-क्रम के अनुसार पुरा न कर सका । इस ठेकेदार का ठेक्का भी 
समाप्त कर देना पड़ा। 

वर्ष भर पत्थर का चूना खोदने*का काम मसज़दूरों ने अपने हाथ से किया 
और कच्चे सामान का स्टाक एकत्र किया गया । 


चुनार से राबट्संगंज तक जिस रेलवे ज्ञॉइन को बनाने का प्रस्ताव" किया 
गया था उस पर काम हो रहा था और दिसम्बर, १६५३ ई० तक इस'काम को प्रा 
करने का निएचय किया गया । रेलवे लाइन बनाने का कार्य समाप्त होते ही 
यह आश्या की जाती है कि इस फंक्टरी में काम होने लग जायगा। यह आश्या की 
जाती है कि १६५४ ई० के मध्य तक, जबकि फेक्टरी में उत्पादन प्रै।रम्भ होने का 
अनुसूची में उल्लेख किया गया है, फेक्टरी की इमारतें तेयार हो जायंगी और मशीनें 
ठीक से लगा दी जायगी । 

गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्स्ट्र मंट्रस फैक्टरी में वादर-मीटर तैयार करने का 
कार्य होता रहा। वर्ष के अन्त में २,००० से भी अधिक सीठर बिक्की के 
लिए तँयार थे और लगभग इतने ही मौदरों के जोड़े जाने का काम किया जा 
रहा था। तथापि वाटर-सीठरों की बिक्नो साधारण हुईं। क्रेद्रीय सरकार 
के विभिन्न विभागों को वाटर-मीटर सप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने 
इस फैक्टरी को निश्चित दरों पर ठेका दिया । ५ 


इस फंक्टरी से १०० स्थानीय रेडियो-सेटो के भी जोड़ने का कास दिया 
गया और अगुवीक्षण यंत्रों ( 770708000८४ ) को तैयार करने के संबंध में 
प्रयोग जारी रखे गये । ह 

कुल ६&,८२,८०० रुपये व्यय हुए । इसमें वह धनराशि भी सम्मिलित है 
जो यंत्रों को मोल लेने में और भवन-निर्माण के संबंध में व्यय हुई । हा 


स्टोर की 
खरीद 


गवर्नमेंटरश 
प्रिसीजन 
इन्स्ट्र मेंट्स 
फेक्द्रो, 
लखनऊ: 


कामबंदी, 
हड़तालें, 


१२६ 


नवम्बर-दिसम्बर, १९५१ ई० में तीन कला विद्येषज्ञ (टंकनीसियम्स 
उनके साथ किये गये ठेके को अवधि समाप्त होने पर नौकरी से पृथक किये गये ९ 
दोष तीन जम न कला विशेषज्ञों की नियुक्ति की अवधि २८ फरवरी, १६४३ ई० 
तक के लिए बढ़ा दी गई। 


पिछले वर्ष के भाति गवर्नमेंट व्कशाप, रुड़की की मुख्य कार्यवाही सारदा 
हाइडल डिवीज्नन के लिए ६६ के० वी० द्राससिशन मीनारों का निर्माण करना 
था, जिसका ठेका १६४६ ई० में ७,५०,००० रु० की लागत पर लिया गया था। 
११ के० बी० टावर के निर्माण के लिए एक नय ठके का प्रदन विचाराधीन था। 

इस वर्कशाप से ईस्ट पंजाब रेलवे का, जो अब नाद॑न रेलवे कहलाती है, 
झौर सरकार के विभिन्न विभागों का काम काफी सात्रा/में हुआ । 


३३--खान और पृत्थर की खाने * 


देहरादून का चुने का पत्थर म्‌ ख्य खनिज या धातु (मेजर सिनरल) मानी जाय 
या साधारण धातु (माइनर सिनरल ), इस प्रदन पर इस वर्ष भारत सरकार का 
निर्णय प्राप्त हुआ। यह निर्णय किया गया कि यह चूने का पत्थर सुख्य खनिज पदार्थ 
समझा जाय ताकि मिनरल कनदोन्‍्स रूल्स, १९४६ ई० में निर्धारिए शर्तों भौर 
उपबन्धों के अनुसार दिये जाने वाले खान खोंदने के पट॒टों के अधीन इन खनिज 
पदार्थों का उपयोग हो सके । इसी बीच अस्थाई अनुज्ञा पत्रों (परमिट्स) के 
आधार पर, जो अनभवी! खान खोदने वालो को दिये गये , देहरादून की चने की 
खानों से चूना निकालने का काम इस उद्देश्य से होता रहा कि चीनी और कागज 
को मिलों को लगातार इसकी सप्लाई हो सके। 


३४--अ्रम 
जिन विभिन्‍न कारणों अर्थात्‌ उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा 
माल न मिलने, तेयार साल (स्टाक) के इकटठा हो जाने, वित्तीय कठिनाइयों 


तालाबन्दियों और बहुत सी दद्याओ मे मशीनों के बिगड़ जाने तथा बराबर बिजली न 


इृध्यादि 


सिल पाने से पिछले वर्ष व्यापार की जो मंदी रही थी, वही पुरे १९५१ ई० में भी 
बनी रही | पिछले वर्षों की तरह बहुत से उद्योगों में कामबंदी, 
तालाबंदियों, छटनी, हडतालो तथा बेठकियों का कारण एक बड़ी ह॒द तक 
यही सब बाते थी । ८१ बार कारखाने बंद रहे और ७७१ बेठकियां 
हुई, जिनके कारण कमदाः ८,५४९ और १,३७,४५५ सजदूर बेकार हो 
गये । इस वर्ष छटनी के कारण*२१,५७३ मजदूर काम से हटा दिये गये। 

राज्य की तेल की मिले तेयार किये गये माल के इकट्ठा हो जाने तथा 
कच्चे जाल, की सप्लाई में कठिनाई होने के कारण बहुत दिनो तक बंद 
रहीं + सजदूर नेताओं के एक दल के हारा चीनी उद्योग में हड़ताल 
करांने का आयोजन किया गया, किन्तु स्थिति को सम्भालने के लिये तात्कालिक 
कारंवाई की गई जिलसे हड़ताल असफल हो गई । एक सप्ताह के भीतर 
हो चीनी की भिलों में फिर से साधारण रूप से काम होने लूगा। 

इस वर्ष कुल १०५ हड़तालें हुई, जिनमें ७४,४६२ मजदूरों ने भाग लिया 
और कुल है एज काम के यों का हज. हुआ, जबकि पिछले वर्ष 
६०;ह३ताडे हुई थीं, जिनमें ४६,४८९ मजदूरों ने भाग लिया था और २,२९,१४९ 
काम क्रे दिनों का हूर्ज हुआ थी। हडतालो की संदुया में वृद्धि चीनी की मिलों 
ऊौर स्थानीय निकायों के कारखानों की हड़तालों के कारण हुई है'। 

उत्तर प्रदेश के डिप्टी लेबर कमिइनर इंडियन दंड यूनियन्स ऐक्ट के 
अधीन ट्रेड यूनियनों के रजिस्दर की हैसियत से काम करते रहे । १०४६ 


५२७ 


यूनियनों की रजिस्ट्री रद कर दी गई और १०६ नई यूनियनों को 


रजिस्टरी की गई। ३१ मार्च, १९५१ ई० को रजिस्ट्री की गई यूनियनों की 


कुल संख्या ५५८ थी, जबकि ३१ सार्चे, १९५० ई० को ५५३ थीं। 

कर्मंकरो यथा उनकी यूनियनों से प्राप्त शिकायतों को कुल संण्या 
२,४३० थी, जबकि १९५० ई० में २,४०८ थी। 

इंडस्ट्यिल डिसप्यूट्स (अपिलेट दिवुनल) एक्ट, १९५० ई० के प्रचलित 
होने और उसके अधोन भारत सरकार द्वारा लेबर अपिलेद दिबुनल आफ 
इंडिया के निर्माण के फलस्वरूप राज्य सरकार ने १५ मार्च,१९५१ ई० के 
आदेश हारा अपनी समझौता तथा निर्णयन संस्थाओं का पुनस्संगठन किया। 
प्रादेशिक समझौता बोर्ले (रीजनल* कंसीलियेशन बोर्ड्स ) के स्थान पर 
समझौता बोर्ड (कंसीलियेशन बोर्ड) बन गय और औद्योगिक , न्यायालयों 
के स्थान पर इलाहाबाद में एक * औद्योगिक टिब्यूनल बन गया, जिसका 
काम बड़े बड़े झगड़ो का फेसला करना था । इनके बन जान पर समझोता 
बोर्डों के पास १,९५० सासले और ओद्योगिक दिब्यूनतल के पास १९ 
मासले भेज गये, जितमें से उन्होने ने ऋभशः १,५८६ ओर १३ मामलों का 
फेसला किया । 

उत्तर प्रदेश में कास करने वाले ३३ स्थायी श्रम-कल्याण केदों" के 
अतिरिक्त इस वर्ष दकक्‍कर के उद्योगों में काम करने वाले सजदूरों कौ 
भलाई के लिये चार मौसमी केद्ध खोले गये और चाय के खेतों में काम 
करने वाले मजदूरों के फायदे के लिये सेन्ट्ल टी बोर्ड के १०,००० रुपये 
के एक अनुदान की सहायता से देहरादून से तीन नये केन्द्र खोले गये। 

ये केन्द्र कर्मंकरों और उनके कुटुम्ब वालो को चिकित्सा सह्ययता 
तथा आमोद-प्रमोद और शिक्षा संबंधी सुविधाय मुफ्त देते रहे । 

कानपुर में क्षयरोग का एक विकूनिक, जिसमें १०० एम० ई० एक्सरे 
के प्लांट तथा अन्य सज्जा की व्यवस्था थी, एक पी० एस० पूस० ह्वितीय 
अफसर के अधीन कार्य करता रहा। . ७ ० 

सिनिमस वेजेज ऐक्ट. १९४८ ई० के अधीन इस अधिनियम की अनुसूची 
के भाग १ में वणित कारबारों के संबंध में मजदूरियो की न्यूनतम दरे नियत 
करने के प्रस्ताव प्रकाशित किये गये थे। उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक 
मछासार उद्ेग श्रमिक कल्याण और विक्युस निधि विधेयक, जो १९५० ई० में 
रुपस्थित किया गया था, अधिनियम बन गया और प्रचलित किया गया । इस 
अधिनियम के अधीकू एक हार्उसग बोर्ड और परामहोंदात्री समिति बनाई 
गई और कसंकरों के लिये क्वार्टरों के निर्माण की योजना में भाग लेने वाले 
६७ शक्कर के कारखानों को उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार 
उद्योग अमिक कल्याण और विकास निधि से ३९ राख रुपये को एक 
धनराशि नियत की गई। यह निईइचय किया गया कि इस योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये यथासंभव सभी सुविधायें दी जाय । भारत सरकार द्वारा 
प्रस्यापित एप्लाइज प्राविडेट फंड्स आइडिनेन्स, १९५१ ई० को चलाने 
के उद्दय से जांच को गईं । सबसे पहिले कानपुर क्षेत्र भे एम्प्लाइज 
स्टट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ई० को प्रचलित करने के लिये प्रारंस्भिक काहयें- 
वाहियां की गई । भारत सरकार के प्लान्दशैन्स लेबर ऐक्ट, १९५१ ई० 
के संबंध में जांच-पड़ताल का काम भी आरम्भ किया गया । एम्प्लायमेंट 
 एक्सचेन्जों के द्वारा छठनी किये गये तथा आकस्मिक रूप से काम 
करने वाले कसकरो की रजिस्ट्री तथा उनको कानमुर के कपड़े और चमडे 


शिकायतें 


समझोता 
तथा निर्णयन 
(40]प्रध09 
0707) संस्था 


अम-कल्याण 


श्रम संबंधी 
अन्य कार्य - 
वाहियाँ 


श्श्८ 


के कारखानो में लगाने की जो मूल योजना १९५० ई० में कानपुर म आरंम्भ 
की गई थी वह जारी रखी गई । 


जांच-पड़ताल जून, १९५१ ई० के अंत तक झांसी, गाजियाबाद और इलाहाबाद मे 
पारिवारिक आय-व्ययक के सबंध में जांच-पड़ताल पुरी कर ली गई थी । 
कानपुर के जूही क्षत्र से उद्योगों में काम करने वालों के द्वारा दिये जाने 
वाले मकानों के बढ़े हुये किराय के संबंध सें इस वर्ष जांच-पड़ताल की 
व्यवस्था की गई और नगर के भ्वालठोली क्षेत्र में कमंकरों के अहातों का भी 
निरीक्षण किया गया । 6 


उद्योगों में काम करने वालों में शरक्वलोरी की प्रवृत्ति या न्यूनाधिकता 
के संबंध से भी जांच की गई । 


कृषि के कारबार के संबंध में (सिनिमस वेजेज ऐक्ट, १९४८ ई० 
के अधीन ) मजदूरों की न्यूनतम दरें नियत करने के लिये जांच-पडताल 
करने तथा उस संबंध मे सरकार को सलाह देने के लिये पराधरशदात्री- 
समिति सरकार ते बनायी । उसने भी इस वर्ष जांच-पड़ताल किया। 


आंकड़े तथा सदा की भाति लेबर कमिइनर के कार्यालय के आंकड़ा उपविभाग ने 
अनुसंधात रहन-सहन व्यय संबंधी आंकड़ो, फुटकर मुल्य, औद्योगिक झगड़ों, दु्धटनाओं, 
श्रस-कल्याण, अनुपस्थिति क। शिकायतों इत्यादि के संबंध में आंकडे एकत्र किये 
और संकलित किये । जांच करने वाले अमले का विकेन्द्रीकरण हो गया 
और कानपुर रीजन को छोड़ कर, जहां कि दो जांच करने वाले रखे गये, 

प्रत्येक रीजन से एक जांच करने वाला रख दिया गया। 
अनुसंधान उपविभाग सहत्वयूर्ण विषयों पर टिप्पणियां और स्मृति-पत्र 
तैयार करता रहा और रोगो तथा सरकारी और निजी संगठनों के लिये 

सुच्नाये एकत्रित करके उन्हें देता रहा।* 


है 2 रु्ष के उत्तराई में फैक्टरी निरीक्षकों (फैक्टरीज इंस्पेक्टोरेट) में पांच 
व्यायलरों ' और निरीक्षक्ो (इंस्पेक्टरो) को नियुक्ति की गई । फैक्टरीज ऐबक्ट, 
इत्यादि का एस्प्लायमेंट आफ चिल्ड्रेन ऐक्ट, पेमेन्ट आफ वेजज ऐक्ट, यू० पी०, 
निरीक्षण. ज्ैटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट के अधीन निरीक्षकों ने कुल ४,३८९ निरीक्षण 
किये । इस हूषें कुल ५,९९९ दुघंटनाये हुई , जिनमें से २९ घातक सिद्ध 
दर जबकि १९५० ६० में ७,११३ घंटनाये हुई, जिनमें से ३४ घातक सिद्ध, 
। 

इसे वर्ष इंस्पेक्टोरेश को भवन निर्माण की स्वीकृति के लिये ७१७ 
नक्‍दों प्राप्त हुये, जबकि पिछले वर्ष ३७४ नकतों प्राप्त हुये थे । इनमें 
से ४९ केन्टीन, विश्राम कमरों तथा सायबानों के लिये थे। शेष कारखानों 

की इमारतो फे संबंधब्सें थे। 
व्यायलर्स निरीक्षकों (इंस्पेक्टोरेट) ने २,३९५ निरीक्षण किये, जिनमें 
से ८३२ जल-बिज़ली के (हाइड्रोलिक) और ३३ भाष संबंधी परीक्षण (स्टीम 

ठेस्ट्स ) थे। ग 

म७ पौ० शाप्स ऐंड कम क्लिप इस्टेब्लिवमैंट्स ऐक्ट,१९४७ ई० लल्ननऊ, 
मुरादाबाद और झांसी के रेलवे नोटिफाइड एरियाओ में प्रचलित किया 
गया ॥ इस अधिनियंम क्रे अधीन डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर और पूरे समय 
वाले १३ निरीक्षकों (इंस्पेक्टरो) ने कुल ३९,९१५ मुआयने किये, जबकि . 
२१९५० ई० में ३६,८७४ सुंजायने किये गेये थे। 


१९२९ 


यू० पी० फेक्टरीज रूलस, १९५० ई० के लागू होने के बाद कारखानो को 
लाइसेस देने ओर उनकी रजिस्ट्री करने के संबंध सें उपबंध १ अप्रैल १९५१ ई० 
से प्रचलित किये गये । इस वर्ष कुल १,०४० कारखानों को लाइसेन्स विये 
गये । इनमें से ८८ कारखानों की हाल ही में रजिस्ट्री की गई। 


उत्तर प्रदेश के श्रम कमिइ्नर इंडस्ट्यिल एस्प्लायमेंट (स्टेडिग आउड्डर्स) 
ऐक्ट, १९४६ ई० के अन्‍्तगंत प्रमाणित करने वाले अधिकारी (0७/४शिंप्र& 
07067 ) के पद पर बने रहे। पहली जनवरी को ऐसी ओऔद्योगिक 
स्थापनाओ की संख्या ४१२ थी जिनके संबंध में स्थायी आदेश प्रमाणित किय 
जा चुके थे (इनमें ३८ शक्कर के कारखादे थे जिनके संबंध में यू० पी० इंडस्टियल 
डिस्प्यूटस एक्ट, १९४७ ई० के अधीन स्थायी आदेश बाद में प्रचलित किय 
गज थे ) । वर्ष के अन्त में ऐसी स्थापुनाओं की संख्या ५०६ थी। 


अम कमिइनर के कार्यालय का प्रकाशन उप-विभाग अंग्रेजी में मासिक 
“लेबर बुलेटिन” और हिन्दी में “साप्ताहिक श्रमजीवी” प्रकाशित करता रहा और 
समझनेता तथा निर्णयन संस्था और श्रम विभाग की महत्वपूर्ण प्रगति तथा 
कार्यवाहियों के प्रचार का कार्य जारी रखा गया। 


३५--सहकारी आन्दोलन 


१६५०-५१ - (जुलाई, १६५०-जून, १६९५१) के सहकारी कायें क्रे वर्ष 
में मुख्यतः उस प्रगति को स्थिर करने की कार्यवाहियां की गई, जो पिछले 
व्यों मे सहकारिता के क्षेत्र में प्राप्त हुई थी । १६४७ ई० से अनु्रण की गई 
नीति के अनुसार सहकारी संस्थाओं हे मेस्बरों की न केवल ऋण संबंधी आवध्यक- 
ताओं की ओर ही ध्यान दिया, बल्कि उनके अर्थिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण 
पहुलुओ की ओर ध्यान दिया। सब बातों को देखते हुये सहकारी समितियों 
की वित्तीय स्थिति बहुत संतोषजनक थी झोर उनका “ओन्‍ड” कैपिटल उनके 
कुल 'वकिंग' कैपिटल के एक-लिहाई से अधिक था। 


कारखानों को 
लाइसेन्स 
देना 


स्थायी आदेदा 


प्रकाशन! 


आलोध्य वर्ष के अन्त में राज्य में सभो प्रकार की ३५,००० वित्तीय स्थिति 


सहकारी संस्थायें थीं और इनके रण लाख मेम्बर थे । इनमें यू० पी० 
कोआपरेटिव बेक, यू० पो० कोआपरैटिव डेवलपमेन्ट ऐन्ड सार्केटिंग 
फेंडरेशन, यू० पी9 केन यूनियन्स फेडरेशन, सेन्ट्ल कोआपरेटिद बेक्स ऐन्‍्ड 
बेकिंग यूनियन्स, डिस्टिक्ट डेवलप्सेट फेडरेदन्स, डेवलपसेन्ट ऐन्ड 
सार्कोटग यूनियन्स, केन यूनियन्स, एग्रिकल्चरल सल्टीपरपज ऐन्ड अदर 
ओडिट सोसाइटीज, नान-एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, कन्जूमर्स सोसा- 
इटीज, घो सोसाइटीज, टेक्सटआाइल सोसाइटीज, कन्साशिडेशन आफ होल्डिग्स 
सोसाइटीज, कोआपरेटिव फासिग सोसाइटीज, लेन्ड कालोनाइजेशन सोसाइटीज 
झौर हार्डासग सोसाइटीज सस्विलित हैं। 


समिदियों का 'वर्किय! कैपिटल लगभग २३ करोड़ रुपया था, जबैकि पिछले 
वर्ष १८ करोड़ रुपया था और “झोन्‍्ड' कंपिटल ७८२ करोड़ रुपया था। सेम्बरों 
द्वारा भुगतान किया गया शेयर” कैपिटल चार करोड रुपया था और सुरक्षिस 
तथा अन्य कोष ३.५ करोड रुपये से अधिक थाः। 
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सहकारी सस्याह्रों ने इस वर्ष कुल लगभग २६ करोड़ रुपये कर्ज दिये सहकारिता 


और वर्ष के अन्त में ऋण “के लिये लगभग १३ करोड़ रुपया रह गया था, 
जबकि पिछले वर्ष यहु धतराशि ऋमगश: १८ १/२ करोड़ रुपय और € करोड़ 
रुपये थी । ऋणों के विवरण, जितका अधिक भाग उत्पादन के प्रयोजन के 
लिये दिया गया था, और ऋणों के विवरण, जो वसूल नही हुये थे, नीचे 
दिये जाते है-- 
ऋण जो वर्ष के अन्त 
तक वसूल 


है. 


हुये थे 


रू रह० 
(लाखों में) (लाखों में) 


|यू० पी० कोआपरेटिव बेक न दछद ४६ १६०६४ 
सिन्दुल कोआपरेटिव बेक और बेकिंग 
यनियन्स े ४3४ ३५४४५ १६०६७ 
एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज २२८२५ २६२८६ 
ग़न-एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइदीज ४99 8७७० 
ब्रन्य कर्ज न देने वालो समितियाँ-- 
(क) सेन्दुल »» १/१३६९-२६ ३८३ ६७ हु 
(ख) एग्रिकल्च॒रल प्राइमरी हे हे ३०२५. ४१६६ 
(ग) नान-एग्रिकल्चरल प्राइमरी ० . ६ड४ 8७५ न्‍ 
केन यू नियन्स ४ २ई३०८. १३९०० 
; योग २/३े८४.६०.. १,२८६.२६ 


के आधार 
प्र ऋण 


| कक «५ 
सहकारो उपभोक्ता ससितियाँ, यू० पी० ऋय-विक्रम संघ, जिला सहकारी" जआावदयक 


विकास संघो, विकास तथा ऋष्र-विक्रम यूनियनों और कर्ज देने वाली बहुत 
मी संसितियों ने नियंत्रित वस्तुओं के वितरण करने में महत्वपुर्ण कार्य किया । 
7० पी० क्प-विक्रय संघ (ए 9. ॥७०८०४०४ #'०१०:७४०५) ३२ जिलों 
में मिल के बने कयड़ों के थोक व्यापारी के रूप में काम करता रहा और 
र्सन मोटे तौर पर राज्य के लिये नियत दीठे का शैक-लिहाई भाग आयात किया । 
घने लगभग ६ १/२ करोड़ रुयये के मूल्य के कपड़े खरोदें और लगभग 
४ करोड़ रुपये की बिक्री की । सघ ने जिला विकास संधों को बिक्री के लिपे 
२ १/२ करोड़ रुपये से अधिक का स्टाक दिया । जिल विकास संधों और 
विकास तथा क्रप-विक्रम यूनियनों ने ऋमश: ८ करोड़ और ४ करोड रुपये के 
हल्य के कपड़े, शक्कर, नमक, सिट॒टी का तेल, सीमेन्ट, सुत, रासायनिक खाद, 
शिहे के सामान इत्यादि बाँदे । पिछले वर्ष के ये ऑकड़े ऋमदः ४ करोड और 
है करोड़ रुपये थे। बहुधंधी सहकारी समितियों ने ३०.५ लाख रपये सल्य 











वस्तुओं का 
वितरण 


बीज,, साद 
इत्यादि की 
सप्लाई 


सच्चाई की 
सुविधायें 


हूपध ओर 


दूध से बनी. बाली दूध यूनियनों ने लगभग १९२६ लाख भन दूध का काम किया, जबब्ि 
अन्य वस्ठुओ १९४६-२० मे यह मात्रा १०२ लाख सन थी। शहर के ग्राहकों को दूध | 


की सप्लाई 


तैयार किया और उसे अपने-अपने खेतों में छोड़ा । 


ह १३२ 
की आवश्यक वस्तुये बेचीं। सहकारी उपभोक्ता समितियों ने ग्रत्मीण क्षेत्रों को 
१,७०० कक राहत की दूकानों में काम किया और 2१० लाख कार्ड-गहीतागीं 
को नियंत्रित लाह्यान्न बेचा । उनकी मासिक बिक्री का औसत १ १ 
करोड़ रुपया था । 


सहकारी समितियों द्वारा चालित बोज-गोदासों की संख्या ६५५ थो। 
इनमें वे ५६७ गोदाम भी सम्मिलित है, जो कृषि विभाश ने १९४८ ३० हें 
हस्ततरित किया था ॥ १६५०-५१ में निम्नलिखित परिमाण में दो 
दिये गये और वसूल किये गये :--० 


० खरीफ रबी 

*. सन मन 
वितरण «५. ६. २,२०,३४५४ ६,७७,५५६ 
सवाई क्री मांग है २,७५,५९८ १२,२ १,९४४ 
गल्‍ले की वसूली « २,२०,४२८ ११,७०,१०६ 
बसूली का औसत कफ ८० ००% ६५८१ 


विशेष रूप से पूर्वी जिलों में मौसम खराब होने से खरीफ को फतह 
बरबाद हो जाने के बावजूद वसुली अच्छी हुई । शुद्ध बीज वितरित करने 
के प्रयत्न किये गये और उसमे सफलता मिली, जिसके फलस्वरूप १६४९-५० ई० 
में पैदा किये गय /ए? वर्ग के बौजो का लगभग २०४७ लाख मन परिमाक 
बढ़कर १६५०-५१ ६० से ३७१ लाख सन हो गया । 

सहकारी समितियों ने ६,८३३ खेती के ओजारों के अतिरिक्त १०,८५० 
मन से अधिक खली, ११,०१४ मर सनई और ४,७७२*६१ टन खाद वितरित 
किया । समितियों के मेम्बरों ने १० लाख सन से अधिक सिलवा खाद 













सहकारी समितियों ने मेरठ जिला सें चालीस ट्यूबवेल बनवाये श्रो 
लगभग ५०,००० एकड नयी भूमि स सिचाई करने सें सहायता प्रदान कौ। 
इटावा ज़िला भ तीन नये दयूब-वेल बनाये गये। मुरादाबाद और बदायूं जिले 
म सहकारी समितियों ने,#० द्यूब-बेलों से पानी वितट्गित करने का कांप 
ऑरस्भ किया। आलोच्य ब्ब में कुल लगभग २,००० पक्‍के कुएं, १४४ 
ह्लंधियों और १५० तालाब बनाये गये । शः | 

लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, मेरठ और हलद्वानी से काम कछे| 


सप्लाई की मात्ना लगभग ७५,००० मन से बढ़कर १,०६,००० मन हो गई 
गाँव की उन समितियों की संख्या, जो यूनियनों को दूध सप्सात 
करत॑े। थगें, १६४६-५० की ३०० से बढ़कर १६५०-०१ में ३८४ हे 
गई । लखनऊ यूनियन के पास एक पस्चराद्ृजिंग प्लान्ट था झरो 
इलाहाबाद और ब्ल्लारस यूनियनों के अहातो में दो ओर प्लान्ट लमः 
गये । टक्षिषोकल अमझा रखने और -वेज्ञ/निक सामान की खरीद * 
लिये राज्य सरकार ने यूनियनों को वित्तीय सहायता दी । दूध यूनि्) 
को १६५०-५१ में १.२२ लाख रुपये के आवतंक अनुदान स्वीकृत हुए थे, जब 
१६४६-५० में ३.३७ लाख रापग्रे स्वीकृत किये गय थे। उनच्चत प्रकार 


१३३ 


दुधार पशुझ्रों को खरीद के लिपे १९५० लाख झुपया बेसुदी तकावों के रूप 
भें भी स्वीकृत किया गया । 


घी-विक्रप्र समितियों और यूनियतों ने लगभग एक दर्जन जिलों में काम 
किया । उन्होंने लगभग ११ लाख रुपये के मूल्य के घी का काम किया, जबकि 
पिछले वर्ष यह धनराशि ६ लाख रुपये थी | 


,. उत्तर प्रदेश सें सहकारी आधार पर ऋष-विक्रप के कार्यों में ईख के ऋष-विऋ्रय 
का कार्य ठीक रहा। उन समितियों ने+जो केत कमिश्नर के प्रशासकोय 
सियन्त्रण में रहीं, आलोच्य बर्ष में २५ १/२ करोड़ रुपये से अधिक की 
१४ १/२ करोड सन ईख दाज़कर के कारखानों को दिया। सप्लाई पर कमीशदवै 
से इन सुसितियों को कुल ६० ल(ख रुपये की आय हुईं । 


कं 

पहिले की तरह करधा उद्योग, चमड़े के काम और चपड़ा बनाने के कुछ 
महत्ववृर्ण उद्योग सहकारी आधार पर चलाये जाते रहे | आलोच्प वर्ष से 
शौद्योगिक सहकारी सम्तितियों का कार्य वर्ष भर आसतौर पर सनन्‍्तोषबजनक 
रहा ॥ ' 

लाख विकास का कार्य मुख्यतः दूधो (जिला मिर्जापुर) क्षेत्र में ही होती 
रहा । वह अस्थायी प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत विधमगंज शेलाक फ्रेक्टरी 
का प्रबन्ध और लाख एकत्र करने का कास सहकारी समितियों और एक 
सहकारी यूनियन के बनने तक यू० पी० साक्कोटिंग फडरेशव वे जपने हाथ स 
हे लिया था, जारी रहा। 


१९५०-५१ में मेरठ, मुजफ्फरतगर, बिजनीर, सहारनपुर और फतेहपुर 
जिलो सें चकबनन्‍्दी का कास आरम्भ किय/ गवा और ४३,००० भूलंडों वाली 
१६,५३७ एकड़ भूमि की ३,००० च्ोें में चकबन्दी की गई। सहुकारी 
सम्रितियों द।रा जिस कुल क्षेत्र की चकबत्दी को गईं वहु २० जून, १९५१ 
ई० को. १.६७ लाख एकड़ था । बिजनौर, सहदरनपुर, मेरठ और म्‌जफ्फर* 
नगर जिलों में जोतों की चकबन्दी का कास विशेषरूप से हुआ। ० 


१७ जिलों में काम करने वाली सहकारिता के आधार पर खेती करन 
घाली ३२ समितियाँ अब भी प्रयोगात्यक अचस्था सम थीं, प्रन्तु उन्हे 
काफी प्रोत्साहन सिला । यह आशा को जाती भी कि निकट भविष्य सम और 
अधिक भूमि में सहकारिता के आधार पर खती की जा सकगोे । 


३० जूक, १६९५१ ई० को ६७ भूमि उपनिवेश सम्तितियों थीं और उनके 
३,८६२ सेम्बर थे । इनमें से ३४ म विस्यापित व्यक्ति १४ म भूतपूर्व 
सैनिक और १९ में राजनेतिक पीड़ित थ। प्रत्येक समिति के संगठन कार्य 
के लिय एक एसे गॉव को मूल यूतिद बत.यागया था, जिपन १,८०० से "१,५०० 
तक एकड़ नई भूमि तोडी गई हो और जो ब्लाकों स वये बचत वालों के परिवारों 
को दी गईं हो। बसन वालों ने व्यक्तिगत रूप से अपन-अपन भूखल्डों में खेती 
की, परन्तु यह आशा की जाती थी कि अन्ततः खेती का कुल काम सहकारिता 
के आधार पर किया जायगा । आलोच्य बय सें सहकारी समितियों का 
काम यह था कि वह मेम्बरों को ऋण दें, उनको बाज, खाद झौर खेंती के 
ओऔजार सप्लाई करें और उनकी पदाचार की उचित बिक्री के लिप प्रबन्ध करे । 
१६५०-५१ में मेस्बरों को १४ लाख रुपये ऋण दिप गय औरण्ज बकरे अन्त 
अर कूल २७ लाख रुपया वसल नी हुआ था। 


फैक्टरियों को 
ईख की सप्लाई 


आऔद्योगिक 


सहकारी 
समितियाँ 


लाख की खेती 


जोतों को 
चकबनदी 


सहकारिता 
के आधार 
पर खेती 


उपनिवेशन 
समितियाँ 


११४ 


अवन निर्माण भवन निर्माण सहकारी ससितियों की सख्या १६७ थी और उनके कुल 
मेम्बरों को संख्या १०,८०० थी। समितियों ने आमतौर पर मकानों के बनाने 
में वित्तीय सहायता दी और भूमि प्राप्त करन, नक्शा बनान और भवन निर्माण 
सामग्री भो भाष्त करने में सहायता दी । लगभग १५४ एकड भूमि प्राप्त को 
गई और इन समितियों के द्वारा लगभग ४०० भकान बनाये गये । इतनी कम 
संख्या! में सकान इसलिये बन' सके कि भवन निर्माण सामग्री के मूल्य बढे हुए थे 
और उपयुकक्‍त स्थान तथा भवन निर्माण सामग्री मिलने में कठिताई थी और 
सस्ते दरों पर अधिक दिनो के लिये ऋण नहीं मिलता था। भ्षवन निर्माण 
सहकारी समितियों ने १९५०-५१ में ५ लाख रुपया ऋण दिया और वर्ष के 
अस्त में ६.२६ लाख रुपया वसूल नहीं हुआ था। 


वशेष का्यें-... अपनी साधारण कार्यवाहियों के अतिरिक्त यू० पौ० मार्केटिंग फेडरेशन ने 
बाहियाँ.. ५४ दृक अपने पास इसलिये रक्‍्खे किन्राज्य को सहकारी समितियों को” उनके 
समान लाने-लेजाने से सहायता मिल सके। फडरेशन को अन्य विश्ञेष कार्य- 
वाहियों में हिन्दी टाइपराइटरों की बिक्री करना, शिकोहाबाद से घी के वर्गी- 
करण वाले स्टेशन का प्रबन्ध और जड़ी-बृटियो के विकास तथा उनको 
ऋय-विक्रय सम्बन्धी कार्यवाहियोँ सम्मिलिस थी । आलोच्य वर्ष मे फेडरेशन 
न हे ५,८१७ रुपया का घी बेचा और शिकोहाबाद के घी प्रेडिग स्टेशन ने १०,५७० 
सन थी का वर्गीकरण किया और उसकी २३,३२५ रुपया फीस लो । अत्मीड़ और 
ननीताल जिलो में जड़ी-बूटिया और जंगल की अन्य पेदावार एकत्र करने का 
कार्य जारी रहा और आलोच्य वर्ष स १०,००० रुपये को जड़ी-बूटियाँ बेचों 
गई । फेडरेशन राज्य के २३ जिलो के लिये नाहान फाउन्ड्री (पूर्वी पजाब) 
का सोल एजेन्ट हो गया । शेष जिलों के लिये फेडरेशन ने फाउन्ड, के एजेन्ट 
केरूप में कार्य किया । ! 


३६--गज्ना विकास 


» गन्ने की फसल अच्छी हुई और उत्तर प्रदेश से गन्ने के अत्यधिक विकास को 
पंचवर्धीय योजना में, जिसका अभी तीसरा वर्ष चल रहा था, और अधिक प्रगति 
हुई ।/ इस कार्य का सम्पादन ३८ समितियों द्वारा किया गया, जिनके केद्ध 
चीनी मिलो के वहिर्द्वर पर स्थित थे। प्रत्येक सम्रिति का कार्य क्षेत्र, जो प्रारम्भ 
मे २,००० एकड़ था और बाद में धीरे-धीरे बढाया गया था, आलोच्य वर्ष 
के अन्त तक ४,००० एकड़ हो कया था। इस वर्ष ३० लाख सब उन्नत, अधिक 
उत्पादक और रोगमुक्‍त किस्मो के गद्ने के बोज का वितरण किया गयः 
औरर सिंचाई की सुविधाएं और अधिक बढ़ा दी गयी | * १,००० से अधिक कुए 
खोदे गये और २७१ कुए गलाये गये । इसके अतिरिक्त १५० तालाब खोदे 
गये या अधिक गहरे किये गये, ११३ पंपिग प्लान्ट स्थापित किये गये। पक्के 
कुओ के लिये २ डे वाटर-लिफ्टो की वू्यव्रस्था की गई और लूगभग ६४२ मील 
गूल्में की सफाई को गई। हरी खाद के लिये ५,३५४ मन सनई के बीज के 
अतिरिक्त ३५५२२४ सन खली, (१,७९,६२१ सन उर्वरक और २,२५/४४६ 
सन मिश्चित छवेरक गज की कादत करने वालो को बाटठा गया। लूगभग ४,६३२ 
व्यक्ष मन देहाती मिलवा खाद, ९.४० लाख मन मिल वाली मिलवा खाद भी तेयार 
भक्त गई। पैदावार बढ्यूने के उद्देश्य से खेती के उन्नत ढगो का प्रदर्शन 
करने के प्रयोज्ष खरे अकिसानो के खेतो मे १३,९७२ जर्ेधे-क्षेत्रीय प्रदर्दाोनो का पबन्ध 
किया गया। 


वर्षा के ठीक से न होने तथा कई स्थानों मे सूखा पडने के कारण बीमारियों 
. का जोर अपेक्षाकृत अधिक रहा। २३,४३३ एकइड के क्षेत्रफल मे रेड रो 
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(7०0 7०0), पाइरिला, कंडआ (87770), विल्टड और स्टेसमबोरर की बीमारियों 
का जोर था, किन्तु रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तिकाई करके झाड़-पतवार साफ 
करके और ५ प्रतिशत गर्मेक्शिन (89777767777/6) छिड़क करके २२,२३८ 
एकड़ भूसि पर सफलता पूर्वक रोगों की रोकथाम की गई। इन निरोधक कार्यों में 
लगभग १०,५६३ र० को धनराशि व्यय की गई । 


शक्कर की वसूली में भी कुछ व॒द्धि हुई और वह बढ़कर ९.८१ प्रतिशत हो 
गई, जबकि पिछले वर्ष को वसूली ९.६३ प्रतिशत ही थी। १६-५७ करोड़ 
मन की कुल सप्लाई में १४.५८ करोड़ बन गरते की सप्लाई अर्थात्‌ कुल परिमाण 
का लगभग ८८ प्रतिशत गन्ना ससितियों ने की । 


० आहलोच्य वर्ष में गन्ना सहकारी यूनियनों की संख्या इस प्रदेश से १०५ थी । 
इन यूनियनों का कार्य-क्षेत्र २६,८४० गांवों में ११.५४ लाख एकड़ से अधिक 
क्षेत्रफल मे था और ११,६९,९०८ व्यक्ति उनके सदस्य थे तथा १,५३७ सदस्प- 
समितिया थी। १९५० ई० में उनका कायें क्षेत्र ९.९४ राख एकड़ (२५,८७३ 
गांवों) मे था और ११,०५,१७३ व्यक्तित सदस्य थे तथा समिति-सदस्यो की 
संख्या १,४८२ थी । यूनियनों की कार्य-सम्पादन पुजी गत वर्ष १.९५ करोड रु० 
से बढ़कर २.२३ करोड़ रु० हो गयी, जबकि सुरक्षित तथा अन्य«निधि 
८९६५ लाख रु० से बढंकर ९४ ५३ लाख रु० हो गई। पास की पूजी भी 
१ २४ करोड़ से बढकर १ ३७ करोड रु० हो गयी । वर्ष के अन्त में यूनियनों क 
पास चुकता की गयो अशक पुजी ४२२० लाख रु० थी जो गत वर्ष की 
पूजी से ७९३ लाल रु० अधिक थी। उत्पादक प्रयोजनों के लिये सदस्यों को 
२३३ करोड रु० का अग्र-ऋण दिया गया । २.१८ करोड रु० की 
वसूलिया हुई” ।_ अपने सदस्यो को सामाजिक तथा आथिक दक्षा सुधारने 
में भी समितियों न बहुत बड़ा सहयोग दिया । 


उत्तर प्रदेश गन्ना संघ, जो यूनियनों द्वारा बनाया गया था और १९४९ 
ईं० में जिसकी रजिस्ट्री हुई थी तथा जिसब्ले यूनियनों की कार्यवाहियो का 
एकीकरण करने तथा उनके कार्यों में सामजस्य लाते में पहले ही उपयोगी 
कार्य किया था, सफलतापूर्वक कार्य करता रहा। वर्ष में इस संघ ने लगभग 
६०.०० लाख रु० मुल्य की खाद, उर्वरक और कृषि सम्बन्धी ओजारो के केन्द्रीय - 
कृत क्रय तथ्य सप्लाई का कार्ये किया। (इस संघ ने विभिन्न कार्मों, रजिस्टरों 
तथा अन्य कागजातो के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता के आधार पर सदस्य यूनियनों 
की आवश्यकतायें पूद्दो करने के लिये एक निजी छापाखाना को भी स्थापना की । 


के 
गन्ने का मूल्य पहले १ रु० १० आता प्रति सन के हिसाब से निर्धारित किया 
गया था, परन्तु गन्ने की सप्लाई से वृद्धि करने के उद्देश्य से बाद में इसे पूर्व तिथि 
से ही बढाकर १२० १२ आना प्रति मन कर दिया गया। केक्‍्टरियो ने कुल जितने 
सन्‌ गन्ना परा था वह १९५० ई० के १४.३७ करोड़ मन की अपेक्षा आलोच्य 
वर्ष में बदकर १६-५७ करोईड्ड' मन हो* गया और उत्पादित द्क्‍कर में भी 
२२ ८४९ लाख मन की वृद्धि हुई। 


३७--ग्राम सुधार 


महिला हितकारो योजना, जो कि १९४९ ई० मे पुन;संगठित को गई 
तथा महिला हितकारी संचालक ( 79007) के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में 
रखी गई थी, इस राज्य के १२ जिलो में अर्थात्‌ आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, 


महिला हित-- , 
कारी योजना 
(१ )सामान्य 
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देवरिया, देहरादून, इटावा, फंजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, लखनऊ, मथरा 
और रायबरेली के लगभग १५० गावो में चालू की गई। माताश्रो और सकल जाने 
से पूर्व के बच्चों को उपदेश देने, (२) माताओं और नये पैदा हुए शिशओ के 
कल्याण और (३) आ्थिक हित पर जोर दिया जाता रहा। रा 
. उक्त १२ जिलो मे से प्रत्यके जिले के ३ से ५ तक के केन्द्रों में सकेन्द्रित 
प्रयत्व (007067079/०0ं ७०8) उस करमंचारिवर्ग द्वारा किये गये, जिस 
में प्रत्येक के लिये तोन ग्राम-सेविकायें--एक प्रौढ तथा पूर्व स्कूल शिक्षा 
तथा श्ञारीरिक-संवर्धन से प्रशिक्षित> ( [7००7-०१ ), दूसरी धात्री 
कायें (प्पावत्षािए) और तीसरी दस्तकारी में प्रशिक्षित थी--रखी गई' । 
(२) रूखनऊ 33५ महिला हितकारी योजना के अधोन कार्य करने के लिय पग्राम-सेविकाओं 
में नया प्रशि- को ट्रेनिंग देन का एक केन्द्र लखनऊ जिले में आलमबाग के निकट अक्टूबर १९५४ 
क्षिण केद्ल ई० सें खोला गया था। बीस पग्राम-सेविकाओ का एक समुदाय (986०५) 
(पए०7४708 एक व्यापक पाठ्यचर्या ((०एएथा०ए४०० 9जी90प ) के अनुसार 


(०7४०) ५ महीने की ट्रेनिंग पा रहा था जबकि वर्ष समाप्त हो गया। उनके पाठ्यक्रम 
( ००००४९ ) में दस्तकारी की ट्रेंनिग, जिससे कि माताओं और 
बच्चों का हित होने को संभावना है, तथा स्कूल जाने से पूर्व के बच्चें को ठीक 
ढंग पर रखने एवं उसे शिक्षा देते और गांव को सहिलाओ का दृष्टिकोण बढ़ाने 
की ट्रेनिंग सम्मिलित की गई थी। 


(३) जच्चा-' जच्चा-बच्चा सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र से, जो कि १९५० ई० में लखनऊ 
बच्चा में स्थापित किया गया था, इस वर्ष २१ सफल उस्सीदवारो का एक समुदाय 
सम्बन्धी भेजा गया । वे इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित सिल्वर जुबलो 
प्रशिक्षण. हेल्‍थ इकल (िए७' ठपोआ०० ०७४४ 5०000) से एक बए्ष देनिग पा चुके 
(ए7शं7-. थ। उन्होने कुछ अन्य शिक्षा संस्थाओं में जिन विषयों की ट्ूनिग प्राप्त की उनमें 
302 ) बच्चो के पालन-पोषण के अतिरिक्त चिकित्स९ सम्बन्धी तथा जच्चा-बच्चा सम्बन्धी 

विषय सम्मिलित थे। स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्राम-सुधार से सस्बन्धित 
अन्य विषयो पर लेक्चर देने की व्यवूस्था भी की गई थी। ट्रेनिंग पाने वालो के 
लिये यह ,आवश्यक था कि वे घरेल कार्य (१0फ्राणाआ'ए छ07४) भी करे, 
जिससे कि वे गाव को परिस्थितियों में काम करने के लिये अधिक उपयुक्त हो 
सकें । ट्रेनिंग समाप्त हो जाने पर सफल होने वाली ग्रास-सेविकाओ को 
साधारण रौति“के अनुसार समेटरनिदी दाकस (जच्चा-बच्चा के काम आने वाले 
बक्से) दिये गये ओर महिला हितकारी केन्रों (॥४0070७7/8 शैराद्वर (७१9०४) 
को पास-पड़ोस सें वितरण करने के लिये ६० प्राथमिक सहायता सम्बन्धी औषधियों 
की पेटियां फिर दी गईं, जिनमें पुस्षो, महिलाओ और बच्ची के छोटे-मोरे रोगों 
के लिये कुछ आवश्यक आयुर्वेदिक तथा एलोपेथिक दवायें थी। टद्वेनिय पाई 
हुई ग्रास-सेविकाओ ने जच्चा-बच्चा सम्बन्धी सामछो को देखते समय नियसा- 
नुसार इस बत्त पर ज्हेर दिया कि स्थानीय दाईयां उनके साथ रहे, क्योकि स्थानीय 
दाइयों को ट्रेनिंग देना उनके कार्यक्रम का एक भाग था। 


४) आथिक. गांव की सहिलाओ का और अधिक आर्थिक हित करने के उद्देश्य से महिला 
पहत इत्यादि हितकारी केन्द्रों के अधीन समुदाय केखों  ((0०000प77/ए 0670788) में 
घक्तल देसतकारी ( 008 (0७/६8 ) सिखाने का कार्य होता रहा। 
इनमे कताई, छूडाई ( 7666]6 छठ: )) बुनाई ( ाधा्ए? )+ 
खिलौने बनाना, फल परिरक्षेण ( पा ए7०98०'ए४४०४8 ) तथा अन्य 
कुटीर उद्योग सम्मिलित थें। उद्योग विभाग द्वारा दिये गये हूगभग 
एक सौ. चर्खे देहराहुत जिले से चलाये जा रहे थे। पुरे तौर पर तैयार 
| ३६. $ .. ... ७ #5 | व ४ जा बी छः "25००-४८ जय बस 0 है? 


के 
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बनाने का पारिश्रमिक ( १००४७7०००४०) ) गांव को सहिलाओं 
को सिला। एटा जिले में यह देखा गया कि कोई भी महिला, जो कि इस काम म 
अति दिन दो घंटा समय दे, १८ से २० रु० तक सासिक कमा सकती हूँ। ऊँ 
उत्पादित वस्तुओ की बिक्री का प्रबन्ध सहकारी यूनियनों की देख-रेख में चलाई 
जाने वाली दुकानों द्वारा किया गया । 


चार ग्राम-सेविकायें गवर्नमेंट सेन्ट्छ बीविग इसन्स्टीट्यूट, बनारस में काँच 
की गुरिया बताने की ट्रेनिंग पाने के लिये भरती की गई । जिला आर्गेनाइजरों 
तथा प्राम-सेविकाओं को कृषि विभाग द्वारा संचालित कक्षाओं में फल परिरक्षण 
(#"०४ 9768७ एक700 ) तथा मुरब्बा, अचार और चटनी बनाने की भी ट्रेनिंग 
दी गई। महिलाओ "और बच्चों से प्राम तथा अन्तरग्राम प्रतियोगिताएंँ 
अ्योजित करने के लिये सरकार ने १२ जिलो को ५०० र० स्वीक्षत किया था ॥ 


महिला हितकारी केन्द्रो के लिये यह निश्चित किया गया कि वे खाद के 
गड्ढे और पानो सोखने वाले गड़ढे (सोकेज पिदूस) तेयार करने, साक्षरता, 
वस्तकारी, पौष्टिक पदार्थ और स्वास्थ्य बढाने तथा महामारी और हीनात्र रोगों 
(१०॥००7१०ए 4678०9४०३) की रोक-थास करने के लिये किस सात्रा मे कार्य 
करें । यद्यपि ग्रामीण महिलाओं की सास्कृतिक पष्ठभूमि इस प्रकार के “कार्यों 
में उनके भाग लेने से सामान्य रूप से बाधक रही, फिर भी जिलो से इस 
सम्बन्ध में उत्साह बढाने वाली रिपो् प्राप्त हुईं। 


केवल समुदाय केन्द्र वाले कावों से हो नहों अगितु आसपास के गांवों में भी (५) प्राप्त 
यह देखा गया कि लोगो ने योजना के सम्बन्ध में काफी विलचत्पी लो है और इस हुए परिणाझ 
योजना का का्यक्षेत्र बढाने के संबंध में बहुत से लोगों की प्रार्यनायें आई। 
इसका स्पष्ट कारण इसके पूर्व प्राप्त हुए परिणाम थे। तिस्ताकित आऑकड 
इस बात को प्रदक्षित करेंग कि सहिल"हितक्तारी योजना के अन्तर्गत कितना लाभ- 
अद काय हुआ-- 

(१) महिला हितकारी केच्द्रो में झ्राम-सेविकाओं द्वारा 
औषधियों की पेटियो को सहायता से इलाज किये गये 


रोगियों की संख्या हा हे २२,४९७ 
(२) ग्रास-सेविकाओ द्वारा रोगसुक्त किये गये रोगियो 

की संह्या ०० # 5 १२,७२४ 
(३) बाद्ुबारी कक्षाओं में शिक्षा पाय हुए विद्या वियो को 

संख्या छ क ७ से भ्ट्‌ 3 २ डरे 


(४) घरेलू दस्तकारी (#..07 (४०१8) में ट्रॉलग 


पाई हुई सहिलाओ की संख्या ७ 5 ७. शरेरे० 
(५) साक्षर बनाई गई सहिलाओ की सख्या कि २,४५६ 
(६) जच्चा-बच्चा सक्ंधी जिन मासलों की देख-रेख़ 
की गई उनकी संख्या. -.- हे १९२ 
ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्लानिंग सम्तितियों | हारा पंचायतथरों ओर बीज <थरतों के 


गोदामों की इमारते बनवाने तथा उत्तकी सरस्मत कराने के लिये सरकार ने (छ्र्साण 
३०,००० २० की धनराशि स्वोकृत की थी । इस अनुदान की सहायता से... 
आलोच्य वर्ष में ३३९ पद्यायतघर और ६६ बीज गोदामो का निर्माण किया 

गया। जिला प्लानिंग समिति, सेरठ ने ७१९ आदश-गृह बनबाये, जबकि 


चातायात 


पानी की 
झप़्लाई 


ओलेम्पिक 
खेल 


पदता निर्या 
(्‌ ज907 
0४078 ) 


विभाग का 


श्श्ट 


मुजफ्फरनगर और शाहजहापुर ने सबसे अधिक पशुशारहाओ का (क्रमद्: 
१९९ और ६३७) निर्माण किया। आलोच्य वर्ष के आकड़े इस प्रकार हे :-- 


(१) निर्माण किये गये बीज गोदामो तथा पंचायतघरो की संख्या ६६ 
(२) निर्माण किये गये पंचायतघरो की संख्या ,... ३३९ 
( ३ ) बनाये गये आदरगृहो की सख्या *.. १,२०१ 
(४) निर्माण किये गये पश्ुक्ञालाओ की सख्या ,.. ९४५ 


. यातायात सबधी कार्य बहुत कम होश्गये थे और वे विकास ब्लाकों में स्थित 
गांवों में पुलियां और गन्दे पानी के निकास की नालिया बनाने तक ही सीमित 
रहे। इम्तारती सामान को कमी होते हुए भी कुछ जिल्मे ने फीडर सडकों आदि 
को सुधारने के काम में बहुत दिलचस्पी ली और इस सबध में जो व्यय हुआ उसुकी * 
पूति सरकार तथा जनता ने अद्वदान के आधार पर की । 


सरकारी अंशदान की धनराशि १८,०२० रु० १२ आना के लगभग थी, 
जब कि गांव वालो ने जो अंशदान नगद तथा वस्तुओ के रूप से दिया वह लगभग 
७३,७०६ रु० १आना था। सम्पूर्ण धनराशि में से ६९,०४८ रु० १३ जाना 
केवल गाव के यातायात (००7रणप्र77०&४078) की उन्नति पर व्यय किया 
श्ट 
गया । रूगभग ५,७८२ नालियो, ३,०२६ पुलियो, ६ बधियो और ७९,३४७ गज. 
कच्ची सडको का निर्माण किया गया। 


सरकार ने पानी की सप्लाई की उन्नति के लिए भी ३ लाख रुपए को 
धनराशि ही। रूगभग २,९७५ नए कुएं खोदे गए और २,३०३ पुराने कुंओ. 
की मरम्मत अशदान के आधार पर की गई। नए' घनवाए गये तालाबों की 
संख्या ६ थी । इसके अतिरिक्त २० पुराने तालाबों की मरम्मत आलोच्य वर्ष 
से को गई। हरिजनों के उपयोग के लिए भी रूगभग २१४ कुए बनाए गए, 
जिनके लि सरकार ने ९३,९४५ रु० ९ आना का अदवदान दिया, जब कि. 
सा्वजलनिक-अशदान १,२५,६०३ रु० ८ आना ६ पाई था। 


गांव वलि के शारीरिक-गठन सबधी स्तर (87047 ० 97एश4००) 
को ऊचा करने के लिए कुछ जिलो मे ओलेस्पिक खेलो का आयोजन किया गया 
और लगभग १,६३४ गाव तथा ३०८ अच्तर्ग्राम खेल प्रतियोगिताएं (7०7 
'ए॥88० '6प्रा०877०१४७) आस्फ्रेजित की गईं। इस सबध को सरकार ने 
लगभग २४,००० रुपए स्वीकृत किए थे। 


«विकास-सुधार कार्यों से संबधित प्रदश नियो के लिए विभिन्न जिलों 
को ७9,५०० २० दिए गए थे। विकास-मडलो ( [)070070० ()0पर8 | 
संगठित किए गए और विकास-ब्लाको ([00ए7207600-3]0078) के भीतर 
ग्रामीण-क्षेक्रे से एकत्र को गई प्रदर्शन की वस्तुए (॥72070708) इन प्रदक्षनियों: 
में प्रदशित की गई । कुछ स्थानों पर महिला हिंतकारी कर्मेचारिवर्ग द्वारा 
अनाज की श्रेणी मे न आने वाले खाछझ-पदार्थों*की प्रद्श नियो का आयोजन भी 
क्या गया । इस वर्ष आयोजित प्रद नियो की कुल सख्या ४० थी। 


0 ३१८-नियोजन 


संदर मुकामी और जिलों से नियोजन तथा विकास विभ/ग, जिसका 
१६५० ई० से पुनस्सगठन किया गया था, आलोच्य ब्ष से अपना कार्य करते रहे ६ 
राज्य नियोजन समिति ने राज्य के लिए जो द्वि-वर्षीय तथा पञच-वर्षीय योजनाएँ 
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नवम्बर में हुईं और उसने उनमें उपयुक्त संझ्ोधन करने का सुझाव दिया । वर्ष 
के अन्त सें ये सुझाव सरकार के विचाराधीन थे । क् 

जिला नियोजन समितियों ने, नियोजन विभाग हारा तेयार की गई योजना ज़िला स्तर 
के अनुसार कार्य किया । जिलों के स्तर पर जो योजना बनाई गई, उसकी पर नियोजन 
सृख्य-मुख्य विशेषताये नीचे दी जाती है +- 


(१) ग्राम्य योजनाएं स्वावलम्बन के आधार पर निष्पादित 
को जानी. चाहिए $» लोगों को अधिकतम अपेक्षित कोष और 
साधनों की व्यवास्था स्वयं करनी चाहिए और सरकार केवल उन्हीं 
यूनियें को, जिनका अदृदान अत्यधिक रहेगा, उनके प्रयासों को 
भान्यता देने के हेतु थोर्डा-बहुत प्रतीक सहायता देगी ॥ (इसका 
उहेश्य लोगों में अम्त्मविद्वास पेदा करना तथा उनके सामाजिक 
जीवन में अनुराग और मैत्री भाव उत्पन्न करना है ।) 


(२) सरकारी और गेरसरकारी संस्थाओ्रो तथा कायकर्त्ताश्रो 
के मध्य ससत्वय पेदा करने का ध्यान सर्वप्रथम रखना चाहिए। 
(वास्तव में विभिन्न संस्थाग्रो, जेसे राज्य नियोजन बोर्ड, जिला 
निषोजन संभितियोँ और ब्लाक समितियाँ, जिन्हे नियोजन के संबध 
भे स्थापित किया गया था, इस प्रकार बनाई गई थीं कि उनमे ऐसा 
समन्वय स्थापित हो जाय और साथ ही ऐसे भी उपाय किये गय॑ 
जिनसे विभिन्न विभागो और स्थानीय निकायो तथा गॉव पचायतों 
में समन्वय स्थापित हो सके ।) 


(३) गावो ,के लिए कृषि, पशु-पालन, सहकारी, ग्रास्य- 
स्वच्छता तथा आरॉग्य विज्ञान और पञ्चायत कार्यों में ट्रनिग प्रप््त 
बहुधन्धी कार्यकर्त्ताश्रों को तथयार करना हु। 


अपेक्षित कार्ये-कर्त्ताशरें की संस्था तेयार करने के लिए एक ठोस उपाय यह है 
कि इन विषयो से संबंधित विभागों को एक सूत्र में सिला दिया जाय और इन्हें 
जिला नियोजन अधिकारी) के, जो कि ज़िले मे अपने पद को हैसियत से ज़िला 
नियोजने समिति के सेक्रेटरी का कार्य*करते हे और जिनके अधिकार में हरिजन 
सहायक तथा प्रान्तीय रक्षक दल का काम तथा उसका प्रख्यापन भी है, प्रशासकीय 
नियत्रण से रखींदिया जाय ॥ ५० प्रतिशत जिलों में, जहोँ उपयक्त इमारतें 
उपलब्ध थीं, इत विभागों के कार्यालयों को एक ही इमारत से रखा गया । इस 
दिशा में सफलता का एक और कारण यह था कि भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य 
करने के लिए कार्यकर्त्ताओ को सिश्चित कार्यो की ट्रेनिकदेने कीव्यवस्था कौ गई । 

नियोजन का मुख्य यूनिट, अर्थात्‌ विकास ब्लाक के पञचायती अदालत के, 
जिसके अधिकार-क्षेत्र में आम तौर से १० से १५ तक भाँव थे, समकक्ष बना» 
दिया गया । इस वर्ष ऐसे 5,००० ब्लाक थे जो तौन वर्गों से रखे गये थे । ए” 
वर्ग के ब्लाको मे कृषि की ट्रेनिंग प्र'प्त सुपक्वाइजर रखे गये थे और पैर्ग बी? 
स॑ सहकारिता की ट्रेनिंग पाय हुए सुपरवाइज़्र। सी वर्गश्म ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारे 
नहीं थे। प्रथम दो प्रकार के ब्लाकों में, जिनकी सख्या कुल संख्या की लगभग" 
२५ प्रतिशत थी, यह फायदे थे कि उनसे या उनके समौप के बीज गोदामों से 
. छच्ात प्रकार के बीज सप्लाई हो सकते थे । 7 और श्लौ” इलाको क्रो लिए 
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सुविधा प्राप्त थी। अतएव उन्हें सलाह दी गई थी कि वे विशेषतः कृषि क्षेत्र में 
प्रगाढ़ रूप से कार्य करें। 


भजिला और जिला नियोजन समिति का मुख्य कार्य यथा-संभव सरकार द्वारा मोदें 
का तौर पर दिये गये नमूने और रूप-रेखा के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं 
जन 


और साधनों का सम्ृच्तित ध्यान रखते हुए ज़िलों के लिए योजना तैयार करना 
रहा । इन समितियों में जिला मेजिस्ट्रेट अध्यक्ष केरूप में, जिला बोर्ड का अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष के €पस तथा ज़िला नियोजन अधिकारी सेक्रेटरी के रूप में और प्रत्येक 
तहसील से गाँव सभाझ्रो का एक प्रतिनिधि, ज़िले की सहकारी संस्थाओं के 
पाँच प्रतिनिधि, स्थानीय निकायो के पॉच तक्क प्रतिनिधि, सरकार द्वारा मनोनीत 
उद्योग तथा श्रम के तीन प्रतिनिधि और सरकारों विभागों के ज्ञिला प्रतिनिधि 
सदस्य के रूप में कास करते हे! विभिन्न ब्लाकों से संबंधित कार्यों का 
कार्य-क्णम सबसे पहिले ब्लाक नियोजन समितियों ढृ।/रा, जो केवल राय- 
बरेली को छोड़कर सब जिलों में बनाई गई थीं और जिनमें प्रत्येक दशा में सब गाँव- 
सभाओं के प्रधान भ्रौर उप-प्रधान और सहकारी समितियों और ब्लाक में 
सम्मिलित यूनियनों के सरपच हे, तेयार होना था। कुछ जिलों में आवश्यक 
आँकड़े एकत्र करने के लिए ब्लाक समितियों के लिए विस्तृत प्रइनावली जारी 
की गई, किच्मु इस कार्य-विधि में विलस्ब तथा कठिनाइयों के कारण बहुत सी 
जिला नियोजन समितियों ने, उनको दी गईं रूपरेखा के आधार पर, अपने जिले 
के लिए स्वयं योजनाएं बनाई और आम तौर सर उस रूपरेखा में दिये गये 
लक्ष्यों के अनुसार ही काम किया । 


समितियाँ 


कई जिलों सें ये ब्लाक सितियाँ, जिन्हें नियोजन विभाग में मूल रूप से 
महत्वपूर्ण समझा जाता है, सक्तिय नही प्रतीत हुई ॥ कई जगहों पर उन समितियों 
को ब्लाक सम्मे लनो का आयोजन क रके अथना उनकी सहायता के लिए सज्तियाँ 
बनाकर दाकितिशाली बनाने के प्रयास किये गये । गाँव सभाश्रों के सेक्रेटरियों 
को, जो कि ब्लाक नियोजन समितियों के भी सेक्ेटरी थे और जिनसे यह आज्ञा 
की जाती थो कि वे प्राम योजना के निष्पादन में महत्वपूर्ण भांग लेंगे, उपयुक्त 
द्रेनिग देने के लिए प्रबन्ध क्रिया गया । 


हे 


अिलों * भे , इस कार्यक्रम्त में कई विषय थे, जिसमें सड़को झौर इसारतों का निर्माण या 
कार्य/क्रट सुधार करना, गंव को स्वच्छुता तथा स्वास्थ्य-विज्ञान, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, 
शिक्षा तथा भनोरंजद, कृषि तथा बागदानी, सहकारी तया कुटीर-उच्चोग सम्मिलित 
हैँ । १६५१ ई० में राज्य में इन कार्यवाहियों की प्रगति सम्बन्धी कुछ आऑकड़े: 

” सिम्ल विवरण-पत्र सें दिये जाते है :- 
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वर्ष के अन्त में समग्न ग्राम सेवा के आधार पर गावों को संगठित करने के ट्रेनिंग 
[लगे अपेक्षित कार्य कर्त्ताओं के शिक्षण के लिये प्रादेशिक शिक्षण केख योजना छः. ( प्रशिक्षण ) 
गाँधी आश्रत्तों में चालू थी। इसके अतिरिक्त इठावा और गोरखपुर 
के पाइलेट प्रोजेक्ट के संबध में राज्य में क्षेत्र विकास कार्यकर्ताओं और ग्राम्य- 
कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए दो केझ्ध और पूर्वी जिलों के लिए क्षेत्र विकास 
कार्यकर्ताओो के अग्रिम शिक्षणं के लिए गाजीपुर से, एक केन्द्र था। 

इस वर्ष विभिन्न विभागो से लिये गये कर्मचारियों को, जिन्हें ज़िला नियोजन 
अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया श्ला, और उन उस्मेदवारों को जो गाँव 
यज्चायत के सेक्रेटरी हो सकेगे, आवदयक शिक्षण देने की व्यवस्था को ध्यान में 
रखते हुए आश्रम योजना को पुनस्संगठित करने का प्रइन हाथ से लिया गया। 
इसकी वास्तविक कार्यविधि का पुनरावलोकन किया गया और दो केन्द्रों सें 

कक्षाओं को बन्द कर देन औरूइस शिक्षण को केवल चार ही प्रादेशिक 
शिक्षण केन्द्रो में सीमित रखने का निवचय किया गया । इनमे से प्रत्येक केसर 
में प०चायतराज के कार्य की ट्रेनिंग देने के लिए एक अदिरिक्त इन्सट्रक्टर रखा 
गया, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक क्षेद्वीय कार्यकर्ता को पञ्चायत कार्ये 
प्रणाली का ज्ञान होना आवद्यक है । इस व प्रान्तीय रक्षा दल के पुनस्संगठित 
होने से इसके कर्मचारिवर्ग को भो ग्राम-हितकारी कार्यक्रस की दट्रलिंगन देना 
आवश्यक हो गया और उन दो केन्द्रों से मुक्त किय गये इन्सपेक्टरों का,जहाँ शिक्षण 

बन्द कर' दिया यया था, उपयोग प्रादेशिक कार्यकर्ताश्रों तथा दल के अच्य कहें- 
चारियों को कृषि, पशु-पालन, सहकारिता और पथ्चायत राज कार्य की ट्रॉनंग 
देने के लिए किया गया। गाँव पंचायतों के सेक्रेटरियो के पदो के लिए चुने 
गये उम्मीदवारों के संबध से यहु निश्चित क्षिया गया' कि पास-पडोस के चार 
या पॉच ज़िलो के उम्मीदवारों को उनके समीपवत्तों आश्रमों में ट्रॉनिण के लिए 
एक साथ भेजा जाय । न 

आलोच्य वर्ष सें प्रारम्भ होने पर * प्रादेशिक केन्द्रों में पॉचवों जत्था (बेच) 
ट्रेनिंग पा रहा था। इस जत्यें में १२५ उम्मीदवार थे और इनमें से १२१ 
परीक्षा में सफल रहे। छठ बच की ट्रेनिगश जिसमे १२० उम्मीदवार थे और 

जिन्हें गाँव पंचायतों के सेक्रेटरियो के पद के लिए छांदा गया था, योजना 
पुनस्संगठित करने के पदचात्‌ प्रारम्भ की गई । 

बहुत से जिलों में अल्पकालीन शिक्षण शिविर (ट्रेनिंग फंरप) खोले गये 
और गाँव सभप्रझो के सेक्रेटरियों को विभिन्न ईविभागों की कार्यवाहियों की व्याव- 
-सायिक ट्रेनिंग दी गई। 

कई कृषि तथा सहकारी सुपरवाइजरो, प्रन्तोय रक्षक दल के जोन (शू076) 
कार्यकर्त्ताश्नों, पशुपालन विभाग के स्टाकसेनों को इस प्रकार की सिश्चित ट्रेनिंग 
दी गई । लखनऊ ज़िले में समस्त क्षेत्रीय करमंचारिवर्ग कौ, जिसमे इन्सपकक्‍्टर 
भी सम्मिलित है, ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और इन्सपेक्टरो को, जिन्हें सहकारी, 
कृषि और पंचायत राज इन्सपेक्‍्टरों की हैसियत से काम करना था, नियोजन 
इन्सपक्टरो के रूप में नियुक्त किम्ठा गया | कुछ और जिलों जेसे बनारस, 
बेहरादुन, इलाहाबाद, फेजञाबाद, मेरठ और जालौन में भी सी प्रकार के 
'प्रयोग किय गये। 

१६५० ई० में गाजीपुर में जो संस्था गाँव स्तर पर कार्यकर्त्ताओों भो गाज़ीपु 
हर प्रकार के काम को ट्रेनिंग देने फे उद्देश्य से स्थापित को &ई थी, वह जारी सना 
_रही। नया सत्र फर्स्टेइयर क्लास में ४५ और सेकोंड इयर क्लास से इन्स्यैदघूट), 
३५ छात्रों से प्रारम्भ हुआ। व्यावहारिक ट्रेनिय देने के लिए इस संस्था 'हास्टरटूपूट) 
में जहाँ एक कृषि फासं, एक दुग्धधाला, एक शाक-सब्जी का उद्यान, एक 


पाहुलेट 
श्रोजेक्ट! 
(क) इठावय 
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उद्योग कुटी और एक प्रयोगशाला था पर्याप्त सुविधाये दी गईं। इस वर्ष 
इस फार्स से १०,००० रु० का लाभ हुआ। दुर्घशाला में १४ गायें और परे 
थीं । इस वर्ष & गंगातीरी गायों को भी लाकर इस दुग्धशाला में रखा 
गया । हूध और छात्रों द्वारा दूध से बनाये गये पदार्थ छात्रों तथा 
क्मंचारिवर्ग के सदस्यों को बेचा गया । छात्रों ने अपने 
उपश्तेग के लिये स्वयं शाक सब्जी पेदा की । और डस्टर, तौलिये, चादरे, मेज- 
पोद, इत्यादि के लिये सूत काते और “उन्हें बुना और उन वस्तुओं को उन्होने तथा 
सरकार के विभिन्न विभागो ने खरीदा। इस वर्ष तैयार किया गया गड़ आर 
तेल छात्रो और जनता को बेचा गया के 

ध्यावहारिक उत्थान कार्य के प्रयोजन के लिये दस मोल की परिधि के 
भीतर के गाँव छांटे गये ओर उनमें छात्र सप्ताह में दो बार गये । छात्रों ने भल- 
मूत्र को इकट्ठा करने के लिये गड्ढे बनाये, गन्दे पानी की नालियों तथा गलियों 
फो साफ किया और प्रोढ़ शिक्षा की कक्षायें प्रररम्भ की । 

शिक्षात्मक दौरे के सम्बन्ध में छात्र महेवा और लखना (जिला इटावा), 
भदत्त (गोरखपुर), किछा (नेनीतालु), कानपुर एग्रीकल्चरल कालेज तथा 
रिसच स्टेशन, नेनो एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यू८ (इलाहाबाद), दयालबाग इन्स्टीट्यूट 
(आगूरा), बुलन्दशहर तथा गोरखपुर के एग्रीकल्चरल स्कूलो और लखनऊ 
सहकारी यूनियनों में गये । 

१९४८ ई० में इटावा में प्रारम्भ की गई पाइलेट विकास योजना के सफल 
कार्यकाल का द्वितीय वर्ष समाप्त हुआ। चहों जो प्रगति हुई उससे सरकार इस 
कार्यवाही को १०० और गाँवों से फेलाने के लिये प्रोत्साहित हुई और इस 
प्रकार इस योजना के अन्तर्गंद गाँवों की संख्या २०० हो गईं। क्रषि (जिसमें 
सिचा्द, उद्यान-विद्या, कृषि इन्जीनिर्धारण और पोधा संरक्षण सम्मिलित है) 
पश्पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा, महिराओं की भलाई, 
सहकारी और पड्चायद-कार्य और सडकों- शोर इमारतों के सुधार से सम्बन्धित 
कार्यों में भी संतोषजनक प्रगति रही । 

कृषि के सम्बन्ध में भी इटावा अग्रणी रहा। उच्चत प्रकार के बीजों, उन्नत 
खाद (जिसफ्ल सनई तथा मूंग तथा सूंग टाईप, “१” के साथ हरी खाद तथा 
अमोनियम सहल्फेट, रेड़ी को खली झौर सुपर फारफ्रेट जैसे उ्बरक भी सम्मिलित 
है) और उन्नत ढंग का कृषि सम्बन्धी अभ्यास, अर्थात्‌ कतार में बीज बोने, ग्मो 
के स्तैसम सें खेती करने तथा सिट॒टी ठीक करने से उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 
कुछ आँकड़े नीचे दिये जाते हे 55." 














ल्‍ “प्रति एकड़ अधिकतम * प्रति एकड़ औसत 
न उपज (१६५१-५२) उपज 
है ख सन सेर छटोक. स्तन सेर छूटाक 
गेहूं «०. हडेंरे रहे रे २२ २५ ६ 
आलू «०. द्ेषई क्वेर १५ २१० रे७ ० 
* सटर टी १६३० ००० ३१ १२ १३ रू. २ १ 
गन्ना (खुद डालना पूरा 
१ किया गया) ३" ७२ ३५ ९ (गड़) ४२ रेड ० 
जो टी २५१ « ढक ३३े २५ रे १७ र८ है 
चना टी ८७ 45 रथ शरद १३ १६ २० १ 


(असामयिक और कम वर्षा के कारण मक्का सम्बन्धी कार्यक्रम का अनुसरण 


ज्ह जिन्लार न्यकत अकजल' ॥ 


तक 
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हि 

कपास और धान के काम की अभी जॉच की जा रही हैं और उसका प्रदर्शन 
किया जा रहा है । योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण गेहूं के क्षेत्र में पिछले वर्ष 
की भांति पी-५९१ नामक गेंहू की उन्नत किस्म बोई गई । इसके अतिरिक्त अन्य 
जिले तथा इटावा के अन्य क्षेत्रो में १५,००० सन उन्नत किस्स का बीज दिया गया । 
अन्य प्रकार के उन्नत बीजों में जेसे मटर १६३, चना टी ८७, जौ “सी” २५१ तथा 
४उन० पी० १२ की कई गुना वृद्धि की गईं ओर िटूटी को उलटने के लिये हल, 
“कल्टिवेधर' ढेकी, (भ्रेशर), सोड डिल, रीपर, उन्नत किस्म की हंसिया इत्यादि 
जैसे उच्चद औजार लोकप्रिय बनाये गये १ 


तीन ट्यूबबेल और चार पाताल तोड़ कुंए, जिनसे प्रतिवर्ष १,५०० एकड़ 
भमि सीचे जाने की आशा की जाती है, बनाये गये और सहकारिता के , 
आधार पर इनका खर्चा चलाया, गया। यमुना नदी के कछार क्षेत्रों 
में पाताल तोड कुंझों के लिये उपयुकक्‍त्र भूसि का पता चलने से नदियों 
से पम्पों हरा पानी निकालने की योजना स्थगित की गईं। केनाल लिफ्ट, 
बिजली से खींचे जाने वाले सेट तथा हाथ से चलाये जाने वाले पानी के लिफ्टो 
का सफलतापूर्वक प्रदर्शंत करके जॉच-पड़ताल को गई। 


महेवा में कृषि सम्बन्धी औजारों की मरम्मत करते, साधारण प्रकार क़े 
आऔजार तेयार करवाने और इत व्यवसायों में स्थानीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों 
को ट्रेनिंग देते के लिये जो देहाती कारखाना खोला गया था उसमें उपयोगी कार्य 
होता रहा । यह देखा गया कि प्रोजेक्ट क्षेत्र मे यह कारखाना तीन्नगति से जन- 
प्रिय होता जा रहा है । 
लगभग १,१२,८०० शाक-भाजों के छोड़े पौवे, ४२ पौप्ड शाक-भाजो के 
बीज, १,१०० फलों के पौथे और ४,१०० इसारती लक्चड़ियों के पौध किसानों 
को लागत मूल्य पर बेचे गये । 


तक 

सबसे घा८क पशु महामारियों, अर्थात हेसेरेजिक सेप्टीसेमियाँ और रेन्डरपेस्ट' 
के समूल मिटाने के कार्य-क्रम को रोग-निरोवक (प्रोफिलेक्टिक) सूहयाँ ऋनगाकर 
जारी रखा गया और क्रमशः २४,०२६ और 5,८८५ पशुझों क़ो बेटेरिनरी 
असिस्‍टेन्ट सर्जन के पथ-प्रदर्शत के अनुसार काम्त करने वाले प्रास-स्तर के 
कार्यकर्ताओं ने इन रोगों से बचाने के लिये सूइयोँ लगाई" । ( रिडरपेस्ट 
से बचने के लिये लगाई गई सूइयों की संख्या कम थी, क्योंकि जि पशुझों को पहले 
ही सुइयों लद्वाई गई थी वे तीन साल तक के लिये इस बीसारी से मुक्त हो चक्के 
थे ) । इस वर्ष हेमोरेजिक सेप्टीसेमियों के रोगग्रस्त सासले नगण्य थे और 
रिडरपेस्ट तो करीबन्फरीब नहीं के बारबर रह गया था। न 


अभिजात ( 7०८०87०७ ) पशुझो की सप्लाई, कृत्रिम गर्भाधान 
और बधिया करने के फलस्वरूप पशुओं की नस्ल को उन्नत करने के कार्य में 
नियमित प्रगति हुई । हिसार से ५७ गाये लाईं गई झ्लैर ५४३ पश कत्रिस 
गर्भाधान केन्द्र में गाभिन किये गये । बधिया किये गये पशुओं को संख्या 
७४४ थी और सामान्य रोग से बीड़ित २४३४ पशुप्रों का गॉव-स्त्र के कार्य 
कत्ताओं ने उपचार किया और इसके अतिरिक्त ४२, ०७६" पशझों का पद 
चिकित्सालयो में उपचार किया गया । पट 


शक 
हि. हक |+ | चर था च्क्ड कक गे कि डे रस 
सकद घरलू मुग (४७ मु और ७७ सुरगको) गांव वालों को दिये गये 
और ७ दालाबों में मछलियाँ रखी गयी । फ 

जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में चेचक-निरोधषक अनुविद्ध टीके का कार्य ग्राम-स्तर 
कार्यकर्ताओं दवारा हाथ में लिया गया और हेजा तथा स्कैबीज की रोक-थाम 
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पास-पडोस के सफाई के कार्य में सुधार करने के लिये सफाई सम्बसधी 
निर्माणकार्य, जेसे सल-मूत्र, मिलवा खाद के गडढे इत्यादि द्वारा प्रोत्साहन सिलाए 
और ११ गॉवों मे यह कार्य किया गया । 


शिद्षा के क्षेत्र में भी ग्राप्तीणों दे उत्साह दिखलाया । बकेवार और अरहे- 
पुर के गाँव वालो ने अपने ही प्रयासों से दो नये हायर सेकेन्डरी सकल खोल। 
प्रथम संस्थ। को जो अंशदान दिया गया वह बढ़कर ६०,००० ₹० से अधिक था। 
यह संस्था जो जनता विद्यालय के नाम ज्सिद्ध ह, एक अपूर्व संस्था थी, जिसमे 
ऐसे प्रबन्ध किये गये थे जिनके द्वारा छात्र स्कूल के पढाई के समय किये गये आभ्या- 
सिक कार्य हारा कमाई कर सके। ग्रामीणों ने ४ नये सिडिल सकल और ११ 
प्राइमर! पाठशालायें चालू की और इनको इमारतों के लिये लगभग १ लाख 
रुपये की सम्पण लागत क॑ व्यवस्था की । « 6 

४१ प्रौढ साक्षरता ओर सामाजिक शिक्षा की कक्षाये चाल की गयीं 
और ४८० प्रौढ़ साक्षर बनाये गये। २८ कम्यूनिर्ट; सेन्टर, जिनका सम्बन्ध सहेवा 
के केरद्रीय वाचनालय से थ।, इस वर्ष चालू रहे। मन्दिर से' नामक एक पाक्षिक 
सभाचार-पत्र के लगभग १,००० ग्राहक थे । 


५,००० से अधिक ग्रमोणों को योजना क्षेत्र के अन्दर तथा बाहर भी 
विभिन्न स्थानों में दृद्यावलोकन के लिये ले जाया गया । वार्षिक किसान मेला, 
जिसमें १५,००० से अधिक लोग सम्मिलित हुए, बहुत सफल सिद्ध हुआ। प्रास्य 
नाटक समितियों ने २३ नाटक और १२४ एक!र्का नाटकों का आयोजन किया 
और सिनेमा प्रोजेक्टर के सहायता से ६१ फिल्‍म दिखलाये गये । 

लखना के शिक्षण शित्रिर में ४४ प्राम्य-स्तर कार्यकर्ताओं और ४७ पनन्‍चायत 
सेक्रेटरियों को-३५ उत्तर प्रदेश और १२ अन्य राज्यों के लिये--ट्रॉनिग दी गई। 
इस शिविर मे देतिंग देकर ४० पन्चायत्र सेक्रेटरियों और १० प्रान्तीय रक्षक 
दल आगेनाइजरों को बहु-धन्धी ग्राम्य-स्तर कार्यकर्ता बनाया गया। 
प्रोजेक्ट क्षेत्र भे समस्त सहकारी यूनियनों पी अपने ईंट के भदठे थे और वे 
ग्रामीणों को ह्रीज, खाद, औजार, कपड़ा तथा अन्य उपभोवता सामग्रियों हथा 
दवाइयाँ भी सप्लाई करते थे । इस वर्ष कुल विक्रप घन ५,१८,१०० २७० 
था और छुद्ध द्ाभ की धतराशि ४२,८३६ रु० १९ आना थी। सहकारी 
यूनियनों के पारा पानी खींचने के सेट, सीड ड्रिल (बं।ज बोने का यन्त्र विशेष), 
ढकी (थ्द्वर). थे और वे गाँव वालों'को किराये पर देते थे । ई'लें के भटठों से 
पक्के सकानों, स्कूलों, पुलियो, सामाजिक जीवन केन्‍्द्रों (कम्यूनिटी सेन्टर) 
और आय कई जनोपयोगी योजनाझों को प्रोत्साहन सिला ९ 

४० गाँवों में गाँव वालों ने अपनी स्वेच्छा से किये गये श्रम द्वारा लगभग 
५१ १/२ सील कच्ची ग्राम्प सड़कें, जिस से पुलियाँ भी थी, बनाई। 

सहिला हिपकारी कार्यक्रम, जिसमें प्रौढ शिक्षा, छोटे बच्चों की कक्षायें 
घरेलू दस्तकारी और प्रसूत-सेवा की टेनिंग सम्मिलित थी, अभी प्रयोगात्मक 
स्थिति में था। क्विन्तु इस कार्य-क्रम के लिये ग्रामीणों मे पर्याप्त उत्साह था। 

प्रोजेक्ट के प्रथम यूनिट के २४ ग्रामस्तर के कार्यकर्त्ताओों ने सहकारी 
सुपरैवाइजरों, पशु-चिकित्सा (के स्टाकसेनों, पत्चायत सेकेटरियो श्र सहायक 
कृषि इन्सपेंकक्‍्टरों के कार्यभार को सभाला। 

पूर्वी जिलों के लिये चार प्रोजेक्टों का कार्य इदावा प्रोजेक्ट के कार्य से कुछ 
हद तक भिन्न था। दटावा में यह योजना सम्बन्धी कार्य ठोस ब्लाको अर्थात एक 
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एंसा प्रततत हुआ कि इन क्षेत्रों के, जहाँ कि योजना सस्वर्न्य, क्षेत्रीय कर्म वरि- 
दर्ग के लोग सावध,नी से काम करेंगे, मध्य जो गाँव छूट गये है, वहाँ के लोगों 
की यह देखने का अवकादा मिलेगा _कि उनके पास-पञ्येस में विकास के क्‍या 
कार्य हुए हे और जे कृषि सम्बन्धी ऐसे तथा अन्य प्रचलित कार्यों की अपनायेगे 
जो उन्हें अच्छे लगेंगे। इससे अधिक बड़े क्षेत्र में काम हो सकेगा । साथ हूँ! यह 
आशा की जाती है कि इस प्रयोग से व्यय की प्रत्येक मद को अधिक लाभ 
होगा । ५ # ह 

गोरखपुर मे योजना का क्षेत्र दो जिलो (गोरखपुर और देवरिया) मे झा और 
इसमें ११२गॉव थे और १,३२,६७७ जनसंख्या थी और इसका भेत्रफल 
६६/४०० एकड था, जिसमे से ७२,८०० एकड भूमि 7 खेती की जा रही थी। बीच 
बं।च से स्थःन छोड़कर (70079#609]| 8080 8) इस योजना में गाँवों की 
सख्या २०५ थी। 

आजमगढ़ जिले के ८६ गांवों में, जो घोर्स! के चारो और ५ मौल की फरिधि 
के भीतर थे, यह योजना चालू थी और इनकी जनसंख्या लगभग ३४,००० 
थं।। इस योजना से १२,००० एकड़ भूमि थी, जिसे से १३,३०० एकड़ भूमि मे 
खेती की जा रही थी। बलिया में यह योजना १६० गाँवों के लिये मै! और 
इनकी जन-संख्या ५०,३०० थी और इनका क्षेत्रफल लगभग ४४,००० एकड 
था। गाज॑युर मे ७५ गावों में यह कार्य प्रारम्भ किया गया। 


पूर्वी जिलो के योजनाओं में कृषि करने की ओर सुज्य ध्यात दिया गया । 
इस वर्ष गरेरखपुर में गेहूं और धान के सम्बन्ध से १,४०० और गजद्ने के 
सम्बन्ध से ६०० प्रदर्शन किये मये। 'एन २२९! नामक पहिले बोरे जाने वाले 
धान के बारे में यह म/लूम हुआ कि स्थानीय किस्म दो धान को अपेक्षा इस 
धान को उपज प्रति एकड़ ७० सेरक्के हिसाब से अधिक है श्रौर ३,००० एकड 
भूमि मे यह पेदा किया गया। + 

इस फसल का कुल अतिरिक्त मूल्य ८४,००० रु० था। गेहं और जौ की 
अतिरिक्त उपज ऋमणः २,१७५ और १,००० सन्‌ थी, जिसका शल्य रूगभग 
५०,००० रुपये था। उन्नत किस्म के गन्ने की उपज, जो कि प्रदशन प्लाटो 
पर पेदा को गई और जिनका क्षेत्रफल ३५० एकड़ था, नियत्रित प्लाटों से प्राप्त 
उपज से प्रति एकड २७५ सन अधिक थी और इससे लगभग "१,६७,००० ₹० 
की और अधिक आय हुई। प 


आजमतद में छुल्म फसल चावल को थी, जिसके ७५५ किस्म प्रहर्शन के 


लिए रखे गये, तथापि वर्षा की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम लब्ध नही हुए। 
बलिया और गाजीपुर की स्थिति सब तरह से करीब करीब एक ही सी रही । 


गोरखपुर मे तशावी के आधार पर ६६ गायो को सप्लाई करने के अतिरिक्‍त 
योजना क्षेत्र मे काइतकारों को अशदाज़ के आधार पर २१ हरियाना साहु दिये 
पा इस क्षेत्र में स्थानीय नदुंछ को उच्नत करने के लिए थाकशायर नर सअर 
और १३ बारबरी हिरण भी छाये गयी। बहुत से जानवच्ो को हेमोरेजिक 
सेप्टिसेमिया तथा रिडरपस्ट को रोकने के लिये रोग निरोधक सूइयां लगाई गई । 
के लव । ८ हरियाना सांड तथा २ सुर्स भैसें सप्लाई की गई और सहामौरी 
के रोगो से बचने के लिए जानवरो को ४,५०० चूइयां ल्याई गई। गाजीपुर 
और बलिया में नर-बछडो को बधिया करने और पशुओं को सूइया छूगाने 
का कास किया गया। हर 


श्ष्प 


का छिड़काव करवाया ओर १५० ऐसे घरों में पेसे देकर छिड़काव किया गया। 
आजसगढ़ के पांच गॉवो से सलेरिया-निरोधक उपाय किये गये और इसी प्रकार 


जन-प्रिय सिद्ध हुए। बलिया और गाजीपुर में पेल्यड़िन की गोलियां व्यापक 
रूप से बांदी गईं। 


प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में १,२०९ प्रौढ़ गोरखपुर में और ६०० आजमगढ़ 
में भत्तोी किये गये। बलिया में २० अध्यापकों के शिक्षण के लिए एक शिविर 
खोला गया और फलूतः ये अध्यापक सामाजिक शिक्षा देने के लिए विभिन्न केच्रो - 
में रखे गये। हें 

गोरखपुर से हरिजनो के लिए सकान बनवाने का प्रयास किया गया और 
वहां ३२ सकान बनवाये गये। इस क्षेत्र मे ३ सोल अन्‍्तर्म्राम्य सडके और 
३ पुलियाँ बनवाई गई थी और इनके अतिरिक्त एक बन्धी तथा ३५० बीघी 
भूमसि को सींचने के लिए सिचाई की नालियां बनाई गई । 


कुमायूं इस बात को देखते हुए कि सब जिलो में, जिसमें कुमायूं डिवीजन के जिले भी 
विकास बोर्ड सम्मिलित हे, जिला नियोजन बोड स्थापित हो चुके हे, कुमायूं विकास बोर्ड को 
बनाये रखने की अब कोई आवद्यकता नहीं समझी गई। तथापि ऐसा प्रतीत 
हुआ कि समय समय पर जिला नियोजन अफसरो और नेनीताल, अल्मोडा, 
गढ़वाल तथा टेहरी (गढ़वाल) से चुने गये गेरसरकारी लोगो की बेठके बुलाता 
वॉछनोंय होगा, ताकि अन्य बातो के साथ साथ पब॑तीय जिलो की एक ही तरह की 
समसस्‍्याओ पर वाद-विवाद करना सुविधाजनक हो सके और इस सामलो से राय 
देने के लिए तदर्थ समिति बनाने में सुविधा हो सके । 


कमायूं डिवीजन तथा टेहरी (गढ़वाल) के जिलों में विकास-कार्य के लिए 
२५,००० रु० की धनराशि निश्चित की गई थी । 


टरिस्ट इस वर्ष टूरिस्ट ब्यूरो की कार्यवाहियां, “सरगर्म रहीं। देश के समस्त भागों 
ब्यरो. "े और वाह्म देशो से ट्रिस्टो को आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों, पोस्टरों 
श तथा अन्य प्रकार के साहित्य द्वारा प्रच्यापत आयोजित किया गया। भारत के 
महत्वपूर्ण रेलूबे स्टेशनो, पुस्तकालयों, भोजनालयों, क्लबो और अन्य सावंजनिक 
स्थानो और विदेशी दूतावासो में पोस्टर रूगाये गये। इस ब्यूरो ने रेलगाड़ी तथा 
बसों में प्रथम और द्वितीय श्रणी के कम्पार्टमेंटों में यात्रा करने वाले ४०० टूरिस्टों 
के लिए स्थान सुरक्षित करने का प्रबन्ध किया । टूरिस्टो की सुविधा के 
लिए अवध ओर तिरहुत रेलवे का एक बुकिंग आफिस ननीताल में खौलने का भी 
प्रबन्ध किया गया। पर्वतीय जिलो से विभिन्न रमणीक स्थानों को देखने के 
लिए टूहढ़ों को प्रोत्साहन देने के निसित्त गेर-सरकारी एजेन्सियी को ५,००० रुपये 

की धनराशि राज्य सहायता के रूप में स्वीकृत की गई । 
दारीरिक १ अप्रैल, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश के शारीरिक संवर्धन परिषद्‌ (काउंसिल 
संवर्धन परि- आफ फिजिककू कल्चर) को शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण से हटाकर 
बद्‌ (कांडंसिल नियोजन विभाग के अधीन कर दिया गया। शारीरिक संवर्धन योजना १४ 
आफ फिजि- जिलों, अर्थात्‌ आगरा, इलाहाबाक बनारक्ष, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, 
कल कल्चर) 'लाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नैनीताल और मुरादाबाद 
में चालू हही। इनमें से प्रत्येक जिले में इस वर्ष कार्य की देख-भाल के 
लिए शारीरिक संवद्धन का एक अधीक्षक नियुक्त किया गया। इस योजना 
में जितने कर्मचार! कास कर रहे थे, उनमें एक महिला टेकनिकल असिस्‍टेंट 
और शारीरिक संवर्धन के लिये एक महिला जिला अधोक्षक (सुपरिल्टेन्डेंट) 
भो सम्मिलित हे, जिनको अन्ततः उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार 
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के तालाबों ( 5977770702 7?00!8 ) के रख-रखाव के लिए ५,००० कम 
और जलकीड़ा सम्बन्धी शिक्षा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के १३ बाढ़-प्रस्त 
मे आवश्यक सज्जा देने के लिए १२,३५० रु० की धनराशि भी सम्मिलित हे । 

योगिक आसनों पर पोस्टरों, सिनेमा स्‍लाइडों और शारीरिक संवर्धन और 
व्यायाम के संबंध में फिल्मों द्वारा स्वस्थ रहो” देनिक कार्यक्रम का समुचित 
प्रस्यापत किया गया। इलाहाबाद के तरुण कार्यालय को ५०० रु० कौ राज्य- 
सहायता इसलिए दी गई कि विभिन्न शारीरिक संवर्धन संबंधी विषयों पर संग जोन 
और पुस्तके प्रकाशित की जाय॑। 

शारीरिक संवर्धन के जिला अधीक्षकों के इस वर्ष ऊूखनऊ में दो सम्मेलन 
हुए, जिनमें से एक मे मुख्य मंत्री ने भाषण किया । इस सस्मेलन में जो कार्यक्रम 
अपनाया गया उसकौ पूरा करने के लिए जिलो में शिश्यु-प्रदर्दन, सर्वोत्तम 
दशरीरिक प्रतियोगिताये और अन्‍्तर्गाम्य, अन्तर्मोहल्ला तथा अन्तर्कार्यालूय 
टर्नामेट आयोजित किये गये। प्रान्तीय रक्षक दल के जोन के कार्यकर्त्ताओ को 
प्रान्तीय रक्षा दल के सदर मुकाम में द्ारीरिक संवर्द्धन कार्यवाहियों के शिक्षण 
के लिए एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम संचालित किया गया। जिला नियोजन 
अधिकारियो द्वारा आयोजित विभिन्न शिविरो में शारीरिक संबद्धन की भी ट्रेनिंग 
दी गई। 


३६--उपनिवेशन 


पिछले वर्षो में आरम्भ की गई बहुत सी उपनिवेशन योजनायें चालू रक्खी 
गईं। इन योजनाओ के सबंध में होने वाला व्यय १९५१ ई० से कुल मिला कर 
१,११,७८,०२२ रु० था। १५,२१,९२० रु० उधार के रूप में भी दिया गया। 

गंगा खादर में इस वर्ष ६४ विस्थापित परिवारों, राज़नेतिक 
यीडितों के ९१ परिवारों तथा २ स्थानीय किसानों को खेत दिये गये और दी हुई 
भूमि का कुल क्षेत्रफल १,५७० एकड़ था। इसके अतिरिक्त ५ एकड़ भूमि 
ताड़ गुड़-योजना के संबंध में ताड़ और खजूर की किस्से उगाने के लिये दी गई। 

स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय--मलेरिया-निरोधक उपाय ६६ गांवों में/ जिनमें 
नये बसाये हुये तथा पुराने दोनों प्रकार के गांव सम्मिलित है, काम&में लाये गये। 
घरो तथा पशुद्ञालाओ में, जिनका कुल क्षेत्रफल २,८२,८१,५५१ वर्ग फुट था, डी० 
डो० टी० का छिड़काव किया गया और मलेरिया से होने वाली घटनाओं को 
संख्या घटकर २३६२ प्रतिद्यत हो गई । सुक्ष्म परीक्षा से ज्ञात हुआ कि कीदाणु ले 
जाने वाले" सच्छरों को संख्या घट रही थौ। लगभग ३,५०,००० पैलूड़ीन को 
टिकियां रोग दूर करने तथा आरोग्य करने के लिये मुफ्त बांटी गईं । २० रोगी, 
शय्याओं का एक अस्पताल लगभग पूरा हो चुका था जब कि वर्ष समाप्त हो गया। 


सहकारी समितियां--सहकारी उपभोक्ता स्टोर((/0-0.0.४४ए6 (078प्रशाश३ 
80076७ ) तथा महिला औद्योगिक समिति का कायें संतोषपुर्ण ढंग से होता रहा। 
इस वर्ष दो नई सहकारी समितियां बनाई गईं और सहकारी समितियो के एक संघ 
(+७१०७/७४०7) का संगठन भो, जिसे सहकारी समिति विकास यूनियन कहते हे, 
सभी बसने वालो के हित के लिये किया गया। यह निदुचय किया गया कि यह 
यूनियन कृषि सम्बन्धी साधनों, गृह सम्बन्धी समस्याओं, बसने वालो की आर्थिक 
आवश्यकताओ, शिक्षा तथा सफाई जसे कार्यों को करे और समितियों के 
सदस्यों कौ ओर से मोल लेने और बचने तथाभ्बीज बांटने का कार्य भी करे। 


डेरी (दुग्धशाला) फार्स--राजकीय फार्म और डेरी फार्म, जिनका कुल क्षेत्रफल 
१,५०० एकड़ था, एक साथ मिला दिये गये। वर्ष के अन्त में डेरी उप-विभाग 


गंगा खादर 


नेनीताल तराई 


जन 


१५० 


संख्या १० थी और एक आधुनिक स्थिरयंत्र (00097 77970) रूगान कर कार्य, 
जिससे प्रति घंटा २२० गेलन तक दूध कृमि मारकर शुद्ध किया जा सकता था, 
पुरा ही होने वाला था। 


जंगल लगाना--जंगल लगाने की योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण 
कार्य में, जिसका उद्देदय खोलाओ पर होन वाली क्षति को रोकना था, ओर अधिक 
प्रगति हुईें। इस वर्ष रूगभग १,२०० एकड क्षेत्र में जंगल रूगाये गये और 
लगे हुये पौदों की सख्या लगभग १२,०७,००० थी। प्रति मीरू लगभग २६० 
पौदे सडक के किलारे भी लगाये गये । 


यातायात--खटौली से हस्तिनापुर तर्क द्वराम लाइन का विस्तार करने के 
कार्य में प्रगति हुईं । सवाना से हस्तिनापुर तक एक नई सड़क का प्रान्तीयकरण 
करने का प्रस्ताव किया गया और सेनलाइन तथा खादर*" के बीच ांतायात 
निरंतर बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये बूढी गंगा पर पुल बनाने का कार्य , 
पुरा किया गया। 


सिचाई--सिचाई के प्रयोजनों के लिये २२ ट्यूबबेल और पीने के पानी की 
पू्ति के लिये ६ कुंवो का निर्माण कार्य पूरा किया गया और उन्हे हस्तिनापुर 
के बिजलीघर से सिलाने के लिये द्रांसमिशन (दृरप्रषण) लहाइन बनाई जा रही 
थी। «० हु 


केन्द्रीय नगर--हस्तिनापुर नगर विकास बोर्ड की संरक्षता में हस्तिनापुर में 
एक केन्द्रीय नगर स्थापित किया जा रहा हे । हस्तिनापुर के प्रस्तावित नगर की 
भीतरी सडकों का विस्तार किया गया और एक प्राइमरी स्कूल का भी निर्माण 
किया गया। एक बस स्टेड की व्यवस्था की गई और बसन वाले लोगों के लिये 
लगभग ५०० क्वादर बन चुके थे या वर्ष के अन्त तक बन रहे थे। 
भीतरी भाँग में बिजली लगाने का कार्य भी हाथ मे लिया गया और जल्‍ू-कल 
निर्माण कार्य प्रणाली को केन्द्रित करने के लिये छुक ट्यूब बेल लगाया गया। 


- नैनीताल तराई में रगभम ८,२०० 'एकड़ क्षत्र को भूमि कृषि 
योग्य बनाई गई और स्वीकृत वर्गों, जितमें राजनेतिक पीड़ित, विस्थापित व्यक्ति, 
कृषि स्नातक (ग्रेजुएट) तथा कृषि डिप्लॉमा रखने वाले और भूसि न रखने वाल 
व्यक्ति सम्मिलित हे, के ५६६ परिवार वहां की भूमि पर बसाये गये। 
२७ नये गांव बसाये गये और कुछ पुराते गांवों का जीणोंद्वार किया गया । 


यातायात--रुदरपुर से बाजपुर और नगला तक लगभग ३५ सील सड़क पक्की 
की गई और विभिन्न गावो और फार्सों की मिलाने के लिये ४० मीठे भीतरी 
सड़कों का विस्तार किया गया । 


सिचाई--१९५ १ के अन्त तक १६ दयूबवेल और आर्टीजन बेल (पाताल तोड 
कुंए) लगाये जा चुके थे और कुछ गांवों में बिजली लग चुकी थी। रूगभग ८ सील 
की दूरी तक जंगली जानवरों को घुसने न देने की लिये बाड़ रूगाई गईं थी । 


डेरी (दुग्ध शाला) और राजकीय फार्स आदि--डेरी फार्स उपनिवेशन क्षेत्र 
तथा हल्द्वानी, काठगोदाम, ज्योलोकोट और नेनीतालू नगरों को कृमि रहित शुद्ध 
दूध पहुंचाता रहा ५, राजकीय फार्म के सैम्पुणं १६,००,००० एकड़ में जोताई 
को गई और ऊष्ण प्रदेशीय (४००७०४/) फलों का १,००० एकड़ बाग लगाया 
जा रहा था। वर्ष के अन्त तक लगभग २०० एकड क्षेत्र मे फलो के पेड़ लगाये 
गये । 


१२९ 


ई टो क भद्ों तथा दूसरे गड्ढोंको मछली के तालाबों में परिवर्तित करके 
मत्स्य-पालनक] कार्य आरस्मभ किया गया। उपयुक्त प्रकार की छोटी सछलियां 
( #708677728) रखी गयीं । 

कटाव को रोकने के लिये जलज्लोत (#7००70) के दोनों ओर १०० 
गज जगल की पटटी में पौद लगाने और उपनिवश के लिये ईंधन तथा लू कड़ी 
की व्यवस्था करने के कार्य में प्रगति हुई । जंगल तथा चरागाहों के लिये 
सुरक्षित क्षेत्र काफी बडा था। | हि 

सहकारी समितियाँ--इस क्षेत्र में ७६ सहकारी समितियां मौजूद थीं 88४ 
कृषि सम्बन्धी स्टाक तथा औजार मोर रूने एवं घर बतवाने के लिय उन 
झुपया उधार दिया गया । कुछ समितियां अच्छा कार्य करती रहीं किस्तु, अन्य 
समितियों मे अनुभव की*कमी और उनके सदस्यो में एकता की कमी पाई गई। 


» स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय--इस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य प्रायः सन्‍्तोषजनक 
रहा। मलेरिया निरोधक यूनि ने जो कार्य किया उसके फलस्वरूप सलेरिया से 
होने वाली घटनाये नगण्य रही । प्लीहा की सूची (87००0 72665) जो कि 
आपरेशन के आरम्भ में ७० से १०० प्रतिशत तक बढी हुई थी अब रूगभग 
१० प्रतिशत थो और परजीबि संचार की सुच्री (0879886 7766७) ५-२० 
प्रतिशत से घटकर (ऋतु के अनुसार) १.४ प्रतिशत हो गई थी । 5 

([सचाई--लगभग ३० ट्यूब बेल रूगाये गये और उनमें से ८ दयूब बेल 
आडिजन कुये सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त और कुंए बनाने के कार्य में प्रगति हुई 
और लगभग ४० मोल दूरप्रेषण (दरंसमिशन) लाइन का कार्य पूरा किया गया । 


जूट और गन्ने की खेती--इस क्षेत्र में बसे हुए पूर्वी बगाल के जूट उगाने वाल 
तीन सो विस्थापित परिवारो ने १९५२ में जूठ को खतो करने के पूर्व इस वर्ष अपनी 
धान की फसल पेदा की । है 


गन्ने की खेती के उन क्षेत्रों में, जो उसके लिये विशेष रूप से उपयुक्त 
थे, जोरो की प्रगति हुईं । उपनिवेश्न क्षेत्र के बाहरी और भोतरी भागों सें किसी 
प्रकार ३०,००.००० सन से कम गन्ना नहीं उगाया गया। शक्कर सिलों के लिये 
इतना अधिक गन्ना उपयोग से कराना कठिन*था, अतः यहू विशवय किया गया 
कि बाजपुर म्‌ एक दूसरा शक्षकर का कारखावा खोला जाय । 


केन्द्रीय तनगर--हदरपुर नगर को वेज्ञानिक ढंग पर राने की योजना आरबण्भ 
की गई और एक प्रशासक नियुक्त किया गया। यह निःज्नय किया गया 
कि विकास का व्यय प्लाटों को बेचने के ऋलस्वरूप प्राप्त निधि (२ १/२ राख 
रुपया) से पुरा किया जाय । आय का ३० प्रतिशत सरकार को देता था और 
२० रोगो शेय्या का ऐक अस्पताल, अन्य वस्तुओ के साथ साथ आधुनिक, सर्जरी 
के ओजारो तथा साधनों, एक एक्सरे सशीन (0977) तथा एक आपरेद्ञन 
गृह से सुसज्ञित खोला गया और उनकी नीव का पत्थर भारत के प्रधान मत्री 
हारा रक्खा गया। एक ग्रामीण हाई स्कूल भी, जिससे, ४००, विद्यार्थी पढ़ 
सकते थे आर जिसमे विद्याथियो को कृषि की व्यावहारिक शिक्षा देने के 
लिये २५० एकड का एक फार्म आ,बसने, वालों के राभ के लिये स्थापित किया 
गया । इस क्षेत्र में बहुत से छोटे उद्योग-घथे स्थापित हुये और एक बाजार 

केन्द्र बन रहा था। 


इस वर्ष काशीपुर से लगभग ३,१०० एकैड भूसि ड योग्य बनाई 
गई और वह ५०० विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों, ६२ पतिक पीड़ितों, 
१०० भूतपूर्व सेनिको, ४ कृषि स्वातकों (ग्रेजुएटो) और डिप्लोमा रखने 
चालों ओर ३७ भूमिहीत मजदूरों को बांदी गई । वर्ष के अन्त तक ७ 


काशीपुर 


दूनागिरी 
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गांव स्थापित हो चुके थे और कई अन्य गांव स्थापित होने वाले थे ४ 
बसने वालों के लिये ८०४ एक कमरे वाले घर थे और उनकी शिक्षा सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पृति के लिये ५ प्राइमरी स्‍्करू थ। 


यातायात--बाजपुर से काशीपुर तक और जसपुर तक रूगभग ३२ मील 

नई सडकें पक्‍की की गई । घेला के पूर्व में काशीपुर से सीधे हेमपुर फार्म तक एक. 
बिलकूल नई सड़क भी पक्‍की की गई । 

हा सिद्ध[ई--वर्ष मे लगभग ६ ट्यू ब वेल बनाकर सिंचाई की सुविधाये दी 
गद । 0 
,»लहकारों समितिया--ऋषि सामग्री (स्टाक) और औजार मोल हेदे 
तथा घरो के निर्माण के लिये लगभग १८ समितियों को किततीय सहायता दी गई ४ 
भारत सरकार के पुनर्वास मत्रालय (/धप्गा307ए 07 रि०॥७०क्‍७0४07) से 
प्राप्त कर्जो से विस्थापित व्यक्तियों को “प्रति परिवार १,७८२ ₹० के हिसाब 
से सहायता मिली। 


आलोच्य वर्ष में बसने वालो ने ७ सहकारी समितियां बनाई । 


जंगल छृूगानए--नैनीताल तराई की भांति जलख्ोत (806870) और 
सडको के किनारे और दूसरे स्थानों के छोटे दुकड़ो में जंगल लगाने का काम 
ई'धन तथा लकडी के सुरक्षित स्टाको की व्यवस्था करने के उद्ददय से आरम्भ 
किया गया । 


मलेरिया निरोधक डपाय--भारतीय खाद्य तथा अनुसंधान संस्था 
(8०६०४/०॥ 7787070०) और उत्तर प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त 
मलेरिया निरोधक यूनिट ने लगभग २३० वर्ग मील में प्रगादरूप से मलेरिया 
निरोधक कारये आरम्भ किये । पैलडीन की ४,५०,००० टिकियाँ बादी गईं । इससे 
सलेरिया को घटनाओ में काफी कमी पाई गई । 


बिद्य त्‌ व्यवस्था (४ [0000709807०7) , एक बिजलीधर जिसकी कुल 
समाई ६०३ किलोबाद थी और जिसका उद्देइय ट्यू बवेलो को बिजली पहुचानए 
और 'घरेल तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिये बिजली की व्यवस्था करना था, पूरा 
किया गया ? काशीपुर नगर में भी विद्युत्‌ व्यवस्था का कार्य निर्धारित समयके 
भीतर किया गया । 


सरकार को ओर से दूनागिरि के ३१८ एकड़ क्षेत्रों में सीढ़ीनुमः 
खेत बनाये गये और दूसरे १२० छूकड़ में सीढ़ीनुमा खेत बनाथे का काय 
सरकार द्वारा दिये हुये कर्जो' की सहायता से बसने वालो ने किया + 
सरका[ू द्वारा स्वीकृत २०० एकड़ बाग छगाने कीश्योजना के अन्तगंत 
इस वर्ष १५ एकड़ क्षेत्र में फलों के पेड़ रूगाये गये । लगभग ५२० 
एकड़ भूमि विभिन्‍न वर्गों के बसने वालों को बांदी गई और १३२ 
क्वार्टर बसने, वालो & ने प्राप्त हुये कर्ज को सहायता से निर्मित किये १ 
उत्तर प्रदेश युद्धोत्तर सेवा पुननिमाण, निधि न्यास (0 +. ९0877 # 
8&"07068 डि०007800०४०४ मैपात पफ्पक ) से प्राप्त निधियों से एक 
स्कूल इमारत का निर्माण किया गया और पीने के पानी की पूिं के लिये 
यू० पी० गवर्नेमेन्ट स्टोरेज टंकों (उत्तर प्रदेश सरकार जल संग्रह तालाबो) का 
निर्मण हो रहा था। 


पुल का ४ मीरू रास्ता बनाने का कार्य पूरा किया गया और दूसरे 
७ मील का निर्माण कार्य हो रहा था । इस क्षत्र मे सहकारी समितिय 
और उपभोक्‍ता सहकारी भन्‍्डार ( 5006 ) का कार्य संतोषजनक रहा 


कि 
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भनूनगर के ५,००० एकड़ उपनिवेश में बसे हुये भूतपूर्व सैनिकों के 
परिवारों की संख्या १९५१ के अन्त से १३२ थी। बसने वालो के १९६ वंवार्टर 
थे और रद्रपुर-काशीपुर से सन्‌नगर तक एक पक्की सड़क का निर्माण हो रहा 
था। इस वर्ष तीन ट्यूब-बेल भ॑! लगाये गये । 


भरसार फी सिम्पुल इस्टेट (जिसका क्षेत्रफल ५०० एकड़ और जो पौड़ी 
के पश्चिम २४ मौल पर स्थित है ) बनो कि प्रारम्भ में गढ़वाली भूत- 
पूर्व सैनिको की बस्ती के सम्बन्ध में प्रयकक्‍।! किये जाने के लिये थी, लिंक 
हक में लगाये जाने वाले सरकाश्शे बाग के प्रयोजनों के लिये ले लीं 
गई । 


फ् 

, लगभग २०,००० एकड़ भूमि कृषि य्य बनाने की अफजलगढ़ योजना 
के सम्बन्ध में भी संतोषजनक प्रगति हुई। यह निरचय किया गया कि 
१२,५०० एकड में खेती की जाय और शेष का एक भाग पुराने निवासियों 
के पास रहने दिया जाय और दूसरा भाग लकड़ी और चारे के रखेल (708077०) 
स्थान के काम सें लाया जाय। लगभग २० क्वार्टर बनाये गये और यातायात 
के साधनों के सुधार के लिये कार्यवाही की गई । इस सम्बन्ध मे यह 
निश्चय किया गया कि भारत सरकार से प्राप्त की हुई निधियों की सहायता 
से जसपुर सडक रेहार होती हुई अफजलगढ तक पक्‍की कर दे। जाय 
और कालागढ़ अफजलगढ़ और अफजलगढ़-शेरकोट सडक सेक्दानो का निर्माण 
काय इस वर्ष हाथ से लिया गया । 


उपनिवेशन विभाग में विभिन्‍न प्रकार की उपयोगी माने! जो 
कि बिक्री सप्रहागारों ()/8/0808 7)०9008) में उपलब्ध थो, खरीव्वाने के 
लिये एक लाइजन अफसर (ससहकारिता अधिकारी) (बिक्री व्यवस्था) पूर्वेवत 
बना रहा। सड़क बनाने तथा मिट्ठेटी बराबर करने के बहुत से औजार पूर्ति 
तथा बिक्री व्यवस्था के डाइरेक्टर जनरल, भारत सरकार से प्राप्त किये गये 
और वे तराई प्रदेश में यात्ायाह के (साधनों की उन्नति के सम्बन्ध में 
प्रयोग में लाने के लिये प्लानिंग तथा कांसटक्शन डिवीजन (डपक्रमण तथा 
निर्माण डिवीजन ) तराई के इक्जीक्पूटिव इंजीनियर को सप्लाई किये गये। 
उसी प्रकार दो अस्पताल यूनिट भी, जो कि सब प्रकार पूर्ण थे गंगा खादर 
और ननोता[ल तराई में स्थापित अस्पतालों के लिये प्राप्त किये गये । उपकरण 
तथा स्थिर यंत्रों (६0008 70 7]9788) के विशेष सेटों, जेसे यू० एंस० के 
इचलन दूल सेट (०००7 ६00। 8०४) के अतिरिक्त कारखाने के काम की 
विभिन्‍न प्रकार को मशीनें भी मोल ली गई'। + 


कक कॉस उन्मूलन योजना (+क्लाड 98008007 ४00॥070० के अन्तर्गत 
झांसी जिले की महरोनों तहसील में केन्रीय दूं कटर संगठन के यूनिट की सहायता 
से पृर्बंबत कार्य किया गया । यहु योजना इसक्षेत्र सें बड़ी ही सर्वप्रिय थी 
झोर ३ क्टर से जोतने का मूल्य पिछले वर्ष के ३६ रु० ५ आना से बढ़कर 
५२ २० हो जाने पर भी कॉस होने वाली भूमि के जोतने के सम्बन्ध मं 
यूनिट को सहायता के लिये आवेदन-पत्र अधिकॉश गाँवों के किसानों से 
प्राप्त हुये । लगभग ६,००० एकड के सस्पूर्ण क्षेत्र में यूनिट ने ज्ञोताई 
करन का काम हाथ में लिया । है हि 
यह कार्य २ जनवरी, १६५१ ई० को आरम्भ हुआ और ३१ मई को 
समाप्त हो गया और लगभग ६,३३४ एकड़ कॉस जमने वाली भूमि, जिस मे 


द््च 


२,१२६ एकड़ बंजर भि सम्मिलित है, जोती गई । वर्ष के अन्त दंक 


मनूनगर 
(रामपुर 
जिला ) 


भरसार 


अफजलगढ़ 


बिक्री व्यव-- 
स्थालयो से 
मोल लीं 
गई वस्तुएं 


कॉस उन्मलन 
योजना 


खआड़के और पुल 


» भवन 


गवेष्णणा 
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टुक्‍्टर की सहायता से जोते गई कॉाँस जमने वालो भूसि का कुल क्षेत्रफल 
२७,४५४ एकड़ था। 


इस वर्ष दकक्‍टर से जोती हुई भूमि के ४०१ एकड़ से तीन नई सहकारी 
कृषिकर्म ( अा्ण४ ) सर्मेत्यों का संगठन किया गया। इन 
सहकारी फासो में दूं क्‍्टर कामृल्य केवल ३५ २० प्रति एकड़ लगाया गया। 
कॉत जमने वाली सम्पुर्ण भूसि किसानो की थी और टेक्टर से जोतने के 
पदचात्‌ उन्हें लौटा दी गई । उन्होनें अनुसरण कार्य अपने निजी बेलो की 
सहायता से किया । इतना करने पर भी अभाग्यवद्ष वर्षा के जल्दी हो जाने 
के कारण ऋतु रबी फसल के अनू कूल # रही और २३९ एकड सें बोवाई न 
की जा सकी । सब सिलाकर फसले पिछले वर्ष की तुलना से इस वर्ष 
खराब थी । फरले और १६५१ ई० में जोती हुई श्रृस की अतिरिक्‍त 
पदावार केवल २०,१३३ मन के लगभग थी । वर्ष में दक्‍्टर से जोते हुये 
सस्पर्ण क्षेत्र की अतिरिक्त पैदावार लगभग "८२,३६२ मंत्र थी । हं 


४०-“-सार्वजनिक निर्माण कार्य 


सइक और भवन निर्माण सम्बन्धी सरकारी कार्यवाहियों में वित्तीय संकट 
के कारण बराबर बाधा पडर्नी रही ।॥ फिर भी सड़क निर्माण कार्यक्रम 
(चरण ९) के अधूरे निर्माण कार्यो के लिये १ करोड़ रूपया लियत करना 
तथा राज्य की पक्‍की सड़कों का और अधिक विस्तार करना सम्भव हुआ। 


आलोच्य वर्ष के अन्ध तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख 
में ८,४४२ सील लम्बी पक्की और ६,२२३ मोल कच्ची सड़कें थीं जबकि 
१४४६ ई० से जब पंच-वर्षीय कार्यक्रम हाथ में लिया गया था, ऋमशः 
४,७०० और ७५० भौल' लम्बी सड़के थी । पक्की सड़कों में २,२५२ मील 
लम्बी स्थानीय निकायों की पक्की सड़के भी शामिल हे जिन्हें फिर से बनाथा 
गया था। आलोच्य वर्ष मे कुल २०० मीत लम्बी सड़को का निर्माण किया 
गया । फतेहपुर-चमोली सड़क पर पूर्वीय नायर पुल और गोरखपुर- 
देवरिया, सड़क पर फरेन लोहे का पुल, बदायूं जिले में सोत नदी का 
पु और पीलीभीत जिले में खेलरा पुल का निर्माण कार्य पूरा किया 
गया । कुछ हूसरे पुलो का कास भी शुरू किया गया, जैसे सेरठ-बरेली संडक 
पर बाइगूल और भाकरा पुलों का निर्माण कार्य । 

कुछ छोटे और बडे भवनों का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया। _ बड़ी 
इसारतों में प्रिंटिंग प्रेस की इमारदी पूरी की गई, नया कौंसिलसे रेजिडेंस 
का निर्माण कार्य समाप्द हुआ और लखनऊ के महात्मा गात्थी अस्पताल का 
विस्तार किया गया। मिर्जापुर में प्रस्तावित सरकारी सीमेन्‍्ट फैक्टरी के निर्माण 
का कार्य चालू किया गया और उसमे बहुत सी नई इम्रारते तैयार की गई । 
विस्थायित व्यक्तियों के वास्ते इमारते बनाने के लिये ५०५ लाख रुपये खच 
करने का निवचय किया थथा और जब वर्ष समाप्त हुआ उस समय ४०० दूकानों 
के अतिरिक्त ४,००० 'सी? टाइप के और ३०० “ए? टाइप के व्यार्टरो को 
लिर्माण कार्य या तो पूरा हो गया था था हो रहा था । 


गवेबणाशाला में, जो भारत भर में अनन्य*प्रकार को एक सुसज्जित 
प्रयोफक्दाला है, सीमेन्ट, चूनू, ईंट, सिट॒ठी जैसी चीजों का परीक्षा 
कार्य होता रहा और यहाँ अन्य बातों के साथ-साथ पक्‍की सड़को को 
उपयक्‍तता, सिद॒टी की सिलाबठ, स्थिरता पर वर्गीकरण के प्रभाव, इमारत 
के निर्माण सें इस्पात के स्थान पर बॉस के उपयोग तया सिद॒टी के बने 
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घरो की स्थिरता की सस्क्ाव्यता की जाँच करन के उद्देश्य से प्रयोग 
किये गये । ा 


४१--परिवहन 


वित्तीय कठिनाई के कारण आलोच्य वर्ष में रोडवेज की गाड़ियाँ नये १-रॉडवेज 
रास्तों पर प्रायः नही चलाई गई । चलके वाली वर्तमान गोडियो को गठत 
बनाये रखने तथा वर्कद्नाप के सगठन सें सुबार करने की ओर विशेषरूप (कं) सामान्य 
से ध्यान दिया गया । यू० प॑॥० स्टेठ रोडदशुन्सपोर्ट ऐक्ट, १७०, १० फरवरी, 
२६५१ से प्रचलित किया गया । 


”  वुतंमान गाड़ियाँ संतोषजनक रूप से चलती रही । वर्ष के अन्त में (ख) मार्गों 
उन भारयों की संख्या, जिनपर मोटरगाडियों चलती थीं, २४२ थी और की संख्या 
ये गाडियाँ विभिन्‍न रोजनों में कुल ४,६६५ १/२ मील चलीं । कुल जिन पर भो- 
१,८७४ गाडियों थीं जिनमे १,३०४ बसे थीं, ४४६ टकें थी और ४५० दर-गाडियां 
टेक्सियाँ थी। इनके अतिरिक्त देखरेख तथा वर्कशाप के कामों के लिये पिकअप, चलती थीं 
स्टाफ कारे, ब्रक डाउन लारियाँ इत्यादि थी ६ काम पर लगे हुये आदसियों 

की कुल संख्या ७,५३२ थी जिनमे से कार्यालय के अमले में १,८०५, दे फिक 

के कम से ४,२९० और वर्कशाप के अमले भे १,४३७ आदसी काम 

करते थे। 


कक आलोउ्य वर्ष में नगर में चलते वाली बसे लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस (ग) सिटी बस 
आर बरेली स॑ चलो और नगर के निकटवर्ती स्थानों मे चलने वाली स्विसे 
बसे देहरादून, सगुरा और फतेहगढ में चलीं । 


श्र 

परिवहन विभष्ा ने सवारियों को विशिन्‍न प्रकार के आराम को (घ) सवा- 
सुविधायें पहुचाने के लिये सब कुछ किया । इनसे पाती पीले का प्रबन्ध, रियों के लिये 
सवारियों के लिय शेंड, महिलाओं के लिये टिक्र& खरीदने की अलग खिड़की,  आरास की 
पेखाना, पेशाबघर, देझच, पखे इत्यादि का प्रबन्ध सम्सिलि+ है। पिछले वर्ष सुविधायें 
को तरह बहुत से बस-स्ठेशनो पर-ब्सवारियों के सामान लाऊे-ले जाने 
के लिये सजदूरों की व्यवस्था की गई । नियत कार्यक्रम के अनुसार 
समय से बसें चलती रहीं और इस प्रयत्न में काफी सफलता रही कि 
गाड़ियों ठोक समय पर छूटें । टिकटचरों मे शिकायत की किताबे बराबर 
रखो रहतो थीं और उनमे को गईं प्रविष्ठियों से शिकायतो को ,दर 
करने में प्राधिकारियो को कुछ सहायता भी सिली। 


अग्रल से सितम्बर, १९५१ तक रोडवेज ने पुंज्ड वर व्यज,ट्टफूट (ड)आय 
क्षति के व्यय, रख-रखाव के सुरक्षित कोष तथा मुख्य कार्यालय के कुल व्यय को 
हरा करने के बाद शुद्ध राजस्व के रूपतमे १८,१५,८६० रु० २ आ० ४ 
था० कमाया। 


मल. 
2) ं इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, बरेली तथा (१) पकशाप 
उमायूं रीजनों के ३७ स्थानों के वर्कश्ञाप के निर्माण का पहिला कार्य पूरा , है संगठन 


किया गया । इसकी एक सूची आगे दी जाती है। (क)« "निधाण 
पँथा रज्जां 


(ख ) टेक्निकल 
कर्म चारिवरगे 
श्ँ 


दर 


(ग) खड़ियों 
शंपर' कल- 
पुजें 


(घ),,अप 


लखनऊ 


द्श्फु 


इलाहाबाद कानपुर 
१--चा रबाग १--अलबर्ट रोड ' १--कालपी रोड 
२--ओलिवर रोड २--ज्वैरो रोड... २--चुन्नीगंज 
३--टेढ़ी कोठी ३--मिर्जापुर ३--फतेहगढ 
४--सीतापुर ४--फतेहपुर 
प--उनन्‍नाव दे पू.....इट(वा 
६--महोबा 
| 
» आगरा मेरठ बरेली 
१--ग्वालियर रोड १--समेरठ १--बरेली «८ 
२--मथुरा २--सहारनपुर २--शाहज हॉपुर 
३--अलीगढ ३--हरद्वार ३--म्रादाबाद 
४--हाथरस ४--देहरादून ४-बिजनौीर 
५--एटा 
६--शिकोहाबाद 
गोरखपुर कुमायू 
१--गो रखपुर १--काठगोदास 
२--आजमगढ २--कोटद्वारा 
३-८ बस्ती, ३---रानी खेत 
४--गोडा 
प--देवरिया 
६--सुल्तानपुर 


कानपुर का सेन्ट्ल वर्कशाप गाड़ि 
जिनमें इन्जनों और बंटरियों को फिर 
था। गाएड़यो को घुल से बचाने, 
उनकी बार्ड! बनान के सम्बन्ध म अच्छा 

प्राप्य धनरादि से जो अपडुडेट मशीनरी 


यो की बर्डा-बड़ी मरम्सते करता रहा 
से अच्छी हालत में लाना सम्मिलित 
उनके डिजाइनो को उन्नत करन तथा 
काम किया गया ॥ 

खरीद कर सेल्टुल वर्कशाप 


और रौजनल वककंशापो में लगन का जो काम किया जा सकता था वह है/भ 
च्हि 


में लिया गया । 


टेक्निकल कर्मचारिवर्ग की कर्मी की कठिन 
सेन्ट्ल वर्कशाप में टेक्निकल शिक्षण योजना 
दीघकालीन हल (निकालने का प्रयत्न किया 
टेक्निशियन अटोसोबाइल इंजीनिर्याल्ता की 


विभाग के १२ सिकेनिक अं, देकि पा रहे थे । 


आलोर््य वर्ष मे मूल्यों के और बढ जे के फ 
उनके 'कल-पुर्जों को प्राप्त करने में कठिनाई हुंई । 


समस्या अब भी बनी रही | 
आरम्भ करके इसका एक 


_ गया । वर्ष के अन्त में बीस 
टुनिग ले रहे थे । पुलिस 


लस्व॒रूप गाड़ियो भ्ौर 
बहरहाल किराये वहीं 


थे जो १६४६ में थे। ेु 
वर्ष भर अभिको के साथ सम्बन्ध संतोषजनक रहे ५ भ्रभिको के हितों के लिये 
कार्यदाहियों--जैसे केन्दीन तथा सनोरंजन केसर खोलना--की ओर विदेषरूप से 


ध्यान दिया गया । बस पर चलने वाले अमले के कुछ श्रेणी! के लोगों को युतीफत 
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की व्यवस्था की गई और मेले के सिलसिले में विशेषरूप से कठिन कार्य करने 
वाले कर्मंचारियो को विशेष भत्ते तथा मानदेय दिये गये। उन डाइवरों को 
जिन्होंत अपनी गाड़ियों को अच्छी दवा से-रख कर इन्जिनों, टायरों और बटरियों 
से अच्छा काम लिया, इनास भी दिय गय । १६५१--५२ से कुल लगभग 
१०,००० रुपया इनास से दिया गया । 


एक मोटर वेहिकिल्स अफसर ने, लिसको सहायता चार टेक्निकल (३)वैभागिक 
इन्सपेक्टर करते थे, सरकार के विभिन्‍न विभागो की मोदर गाड़ियों का गाड़ियो का 
सामयिक निरीक्षण किया । निरीक्षण*की गई गाड़ियों कौ कुल संख्या. पिरीक्षण 
१,६७३ थी जिनमें से ६८७ अच्छी हालत में थीं, ५७६ चालू हालक में 
थीं, परन्तु उनमें कुछ छौटो-मोर्टी मरस्मत की आवश्यकता थीं, ३२४ खराब 
हालेत में थी और ८६ गाड़ियां ऐसी थीं जिनकी मरम्मत किफायत के 
साथ नहीं की जा सकती थी, 
प्रदेशिक परिवहन प्राधिकारी अपने-अपने रीजनों मे बराबर काम करते 
रहे । आम तौर पर प्रादेशिक परिवहन अफप्तरों के अनवीन ड्राइवरों को घिकारों 
लाइसेन्स देने तथा मोदरगाड़ियो की रजिस्ट्री करने और उन पर कर लगाने 23 पटक 
के कार्य को केन्द्रित करने का प्रयोग सतोषजनक रहा । राज्य में «जन कक रा 
सोटरगाड़ियो की रजिस्ट्री की गई उनकी संख्या ६,२६९ थी । जनवरी से अर 
लेकर दिसम्बर, १९५१ तक ७,४६७ डाइवरी के लाइसेन्स दिये गये और ३८,६३१ 
लाइसेन्सों का नवीकरण हुआ । १,७१६ भारी परिवहन गाड़ियों के 
सम्बन्ध सें उनके फिठ होने के प्रसाणपत्र दिये गय. और १३,००० गाड़ियों 
के सम्बन्ध सें उनके फिठ होने के प्रमाणपत्र नथे किये गये । ऐसे दस 
सासलों में इस प्रकार के प्रमाणपत्र रह कर दिये गये और १,२७० मौमलों 
से ऐसे प्रमाणपत्र स्थगित कर दिये, गये । निजी तौर पर रक्‍खी गई 
जनसेवी गाड़ियों की संख्या ६,६४३ "थी इनमें से २,५७३ स्टेज गाड़ियां 
थीं, ४,४५४ पब्लिक करियर थी, २,०5२ प्राइवेट करियर थीं, ४७३ कन्टेक्ट 
फ्ेरिजज थीं और ६९१ लाश ढोने वच्ली गाड़ियाँ थीं । ये गाड़ियां 
राज्य परिवहव प्राधिकारी था सम्बन्धित प्रदेशिक परिवहन प्राधिकारी हारा 
जारी किये गये परमिटों पर चलती रही। न्‍े 


भोटर वेहिकिल्स ऐक्ट ऐड रूलस के उपबन्धों का उल्लदघन करने के “(५) एन्फोर्से- 
अपराध में एन्कीसंमन्ट स्कवाड न ६,५४७ समुकदसे चलाये । जितने मुकदमे. मेन्‍्ट 
चलाये गये उनमें ७,६२५ मुकदसों में सजा हुई और १२३ मुकदसों में 
रिहाई का हुकक्‍्स हुआ 
पावर अल्कोहल उद्योग के हिंत में उत्तर प्रदेश में सितम्बर, १६९५१ तक (५) पेढ़ोल 
पेट्रोल की राशरनिंग जारी रही । मई और जून के महीनों को छोड़ कर वर्ष रशतिग 
भर पेट्रोल की सप्लाई संतोषजनक रही। ओर पावर 
९ अद्कोहल 
लखनऊ का हिन्द फ्लाइंग क्लैब औल उसका इलाहाबाद तया कानपुर में 
स्थित केन्द्र 'ए-१! और *२ बी रूाइसेंसो के लिये बराबर पायलेदाँ को ट्रेच्ड करता द अली 
रहा। इस क्लब के तत्वावधान में कानपुर में एक आल इंडिया एयर रैली हुई डे 
जिसमें उड़ान का प्रदर्शन देने के लिये * समस्त देश के फ्लाइंग 
क्लबों ने भाग लिया और इस रेलो के द्वारा विभिन्न क्लबीं में प्रतियोगिता 
की अच्छो भावता जागृत हुई भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 
इस क्लब को , काफी वित्तोय सहायता दी। वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के लिये 
राज्य सरकार ने कुल ५ लाख रुपया दिया। 


(४)प्रददेशिक -. 
परिवहन 


खा 


(१) सामान्य 
स्थिति और 
स्टाक 
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४२--खांद्य तथा रसद 


अल्पाहार योजना (>परश०पाघ 770श&07778 8४०॥७०४७) और पूर्वी 
जिलों में अन्य प्रकार से सहायता दने के साधनो के विस्तार के कारण आलोच्य 
वर्ष से राज्य सरकार के राशनिगु सम्बन्धी वायदों में ओर अधिक बंद्धि हुई। 
इसके विपरीत खाद्याज्ञों को राज्य में ही खरीद कर पर्याप्त परिसाण मे प्राप्त 
करने की संस्भावना विभिन्न कारणंढे से बहुत कम हो गई। गत वर्ष बाहों 
और बहुत दिनो तक सूखा पडेने के कारण फसलो को अधिक हानि हुई थी। 
१९५१ ई० की रबी फसल को भारी हानि पहुंची, क्योकि वर्षा की कमी के कारण 
बुवाई में काफी देर हो गई थी। भारत सरकार ने अगस्त, १९५० ई७ से 
चने पर से नियन्त्रण उठा लिया जिसस्हे कठिनाइयां बढ़ गईं, क्योकि उससे 
रबी की ५० प्रतिशत खरीदारियां पूरी हो जाती का । ऐसी परिस्थिति मे यह 
आवश्यक हो गया कि बाहर से बड़े परिमाणों में अनाज संगाया जाय। 
राज्य में गहूं और अन्य अनाजों कौ आवश्यकतायें ऋमदाः ३,०६,००० उन 
और १,३२,५०० ठन थी। फिर भी अन्त में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 
भारत सरकार को इस बात पर राजी कर लिया कि चने पर फिर से नियन्त्रण 
लगा दिया जाये। यह बात १० मई, १९५१ ई० को तय हुईं और उसके फल- 
स्वरूप उत्तर प्रदश् सरकार ५३,२९८ टन चना भाप्त कर सकी । इस प्रकार 
सोटा अनाज भी अधिक प्राप्त हो गया और राज को भारत सरकार के बसिक 
प्लान के अधीन केवल २,३४,९४६ ठन गेहूं और लगभग रे४,३६५ टन मोटा 
अनाज बाहर से मगाना पड़ा। 


प्रत्येक प्रकार से यह कोशिश की गई कि चावलो की कुटाई में बचत हो 
सके। भारत सरकार के पराम् से याज्य सरकार ने धान से चावरू निका- 
लतने के लिय शेलर (8॥0०!6/) प्रकार की मिलो को लगाने के लिय प्रोत्सा- 
हन* दिया और राज्य में चावल (निकालने के (हलिग) मशीलनों में पेडी सेप- 
रेटरो को/बिना लगाये सभी खास खरीदारो के केन्द्रों में धान से भूसी अलग 
करके चावल निकालने के काम (हुलिग) को रोका। यद्यपि पेडी सेपरेटरो के 
रूगाने क्री रागत अधिक थी फिर भी यही एक तरीका था जिसके द्वारा चावल 
निकालने कह प्रक्रिया में टूटें-फूट चावलों और कनियों का प्रतिशत कम किया 
जा सकता था और सार्वजनिक हित के लिये ऐसा करना आवश्यक था। कठि- 
नाई को दूर करने के लिये केवल उन्ही छोटी-छोटी मिलो को, जो साधारण 
क्रेन्द्रेश में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती थी, काम करने की 
आज्ञा दी गई। 


अधिक से अधिक ३ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक चावल पर पालिश करने 

के सम्बन्ध में भी प्रीतिबन्ध गाया गया जिसका उद्देश्य यह था कि चावल के 
स्वाद को नष्ट किये बिना ही उसकी पौष्टिक शक्ति बढ जाये। चावल कौ सिलो 
के लिये यह आवश्यक था कि वे अपने पास चावल पर पालिश कर ने के उस 
स्टरेण्डड नमूने रकखे । मु 

« आवास गृहो के अहातों में अनाज उगाने के काम को प्रोत्साहन देने के लिये 
यू० पी० फूडग्रेकूत राशनिण आड्डर में यह सद्योधन किया गया कि राह्मत 
कार्ड रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपन आवास गृह के अहाते में उगाये हुए 
खाद्यान्नो को अपने उपयोग के लिये अपने पास रख सकता है. यदि उसके अहाते 
का क्षेत्रफल एक एकड़ से कम हो । इस उपज का परिसाण राह्न कार्ड के 


. आधार पर उसे मिलन वाले खाद्यान्न के परिसाण में से वही काटा जायगा। 
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यदि अहात का क्षत्रफल एक एकड से अधिक होगा, तो एक एकड से अधिक क्षेत्रफल 
की पैदावार अनुपात के अनुसार ही उत्पादक के राशन कार्ड से मिलने वाले 
खाद्यान्न मे से काट ली जायगी। 


१ जनवरी, १९५१ ई० को सरकार के पास निम्नलिखित खाद्यान्न थे :-- 


हट 


है. टन 
गेहूं #छक र्डि ० कक प्‌ हि 4 ९ ७०७ 
चावल बडे न ४०,७०० 
अन्य खाद्यान्न | २१,३०० 
* योग 2 १,१९,९०० 


इस चर्ष गेह, जो ओर इनके मिश्रण की सरकारी खरीद शीघ्र ही प्रारम्भ हो 
गई। सई, १९०१ ई० में चने की खरीद उस समय प्रारम्भ की गई जब उस पर 
फिर से नियन्त्रण रूगा दिया गया था। पिछले वर्ष की भांति सभी खरीद वसूली 
के एकाधिकार प्रणाली के अनुसार की गई । सभी अधिक अन्न वाले क्षेत्री का 
और कमी वाल क्षेत्रों में स्थित अधिक अज्न वाले स्थानों (पाकटों) का 
गलला बाहर जाने से रोक दिया गया और खरीद के विज्ञापित केन्द्रों मे 
व्यापारियों में से नियुक्त छिये गये एजेस्टो हारा खरीदारिया की गई । 
खरीद के केन्द्रो को बढ़ा दिया गया ताकि बाजार किसानो के और भी पास हो जाय॑ 
और बडे-बड़े फार्सो के मालिको से सीधे ही अनाज खरीदने के लिये विशेष प्रबन्ध 
फिये गये । यदि किसी फार्स के सालिक ने एक दुक भर या उससे अधिक 
अज्ञ बचना चाहा तो वह अज्न उस किसान के दरवाजे पर ही उससे ले लिया गया। 
सरकारी खरीद के केन्द्रोी पर आये हुए सभी खाद्यान्नो की खरीद के लिये 
नियुक्त एजेन्टो द्वारा ही सरकार की ऑरसे नियत दरो और किस्मों के अनुसार 
मोल ले लिया गया। खरीदारी के केशद्रों में किसी अन्य , एजेन्स! को 
खरीद के लिये आज्ञा नही दी गई और अनधिकृत रूप से खाद्यान्नो को 
ले जाने को रोकने के लिये किसी भी व्यक्ति को खरीदारी के केन्द्र से २ १२ 
सन से अधिक खाद्यान्न ले जाने की आज्ञा नहीं दी गई" पूर्षवत्‌ 
खरीदारी केढह्उन केन्द्रों में जहां राशनिग व्यवस्था नहीं थी, स्थानीय जनता 
के उपयोग के लिये सरकार द्वारा मोल लिये हुए खाद्याज्नो मे से विश्वस्त फुटकर 
एजेण्सियो द्वारा नियक्न दरो पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिये गये। फ्रूटकर 
वितरण पर भी कड़ी निगाह रखी गयी । 


गेहूं की वसूली १४ रु० से १६ रु० प्रतिसन की दर से और जौ की 


क्रमशः १२९ रु० और ११ रु० प्रतिसन की दर से की गई १७ इस बर्ष रबी के 
खाद्यान्नी की कुछ खरीद इस प्रकार हुईं-- 


तक न ट्छ 
गेहूं कि ** १,९८,३५२ 
चता 86७8 ्३0क ५३,३९८ 
जो ५७ ग | ५१,१८० 
सिश्चित अनाज 5 का ५,११८ 


ञ््ं जााााााांभकंअाइ अल लछ लत न चीन न अक कब 


योग , .«« कर ३,०७,९४८ 





(२) रबी 
की वसूली 


(३) खरीक 
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वसूली की एकाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत चावल, ज्ञार, बाजरा और 


के अनाज़ो मक्‍का की सरकारी खरीद अक्तूबर के अन्त मे प्रारम्भ हुई । खरीफ के अनाजों 
को बसुल। विशेष रूप से चावल में कम वर्षा छोने और सुला के कारण रुकावदें हुई । 


(४) आयात 
और निर्यात 


पूर्वी जिलो मे कोई भी वसूली नही हुई, क्योंकि उन जिलों में सबसे अधिक 
हानि हुई थी और वहां खाद्यान्नो की बहुत भारी कमी थी। नेपाल राज्य से 


भी चावल प्राप्त नही हो सका, क्योक्ति नेपाल राज्य की सीमा के बाहर भारत को 
चावल भेजने पर रूगाई गई रोक अभी तक लागू थी। फिर भी शुरू से ही 
अधिक से अधिक वसूलयाबी करने के लिये प्रबरू प्रयत्न किये गये और घान 
की ख़रीदारी भी की गईं। वसूलयाबी का काम करने वालों तान-गजटेड 
कर्मचारियो को उनके विशेष काम के लिये रुपयो के दुप्रयुक्त पारितोषिक देने 
के वायदे किये गये । 


| 
हा 


खरीफ को फसलों के अनाजों की वसूली करन क मूल्य की दरें निम्नलिखित 
थीं :--- 





प्रतिसन 
रु० जआा० पा० 
चावल प्रथम श्रेणी कि २९ ० ० 
चावल द्वितीय श्रेणी 08 २१ ४ ० 
चावल त॒तीय श्रेणी गा १८ ८ ० 
चावल चतुर्थ श्रेणो के ४५ श्४ड ८ ० 
चावल पंचम श्रेणी हल रे १ए ० ७० 
बाजरा मर , ११ ० ० 
ज्वार 3४४ & डक १० ०७ ० 
मक्का ७०७० दिल १ ५ 5 । छे 
१९५१ ई० में खरीफ के खाद्यान्नो की कुल खरीद इस प्रकार हुई :-- 

हि हे ट्न 
चावल हे दर १,१५,३२७० 
ज्वार कं डे ३०,२४७ 
बाजरा ४ बस कर ३५,७१० 
सकक्‍का ००० *# ... *+  इद,ढ२५ 

कक्ष 

हे योग ... कि १,८७,७७९ 


किमलमिभ कल आना रा 


भारत सरकार के बेसिक प्लान के अधीन इस राज्य को २,३४,९४६ 
टन गेहूं और ३४६६५ ठन मोटा अनाज प्राप्त हुआ । 


धअञधिक चावल बचाओ आन्देलत के फलस्वरूप राज्य सरकार 
भारत सरकार द्वारा नियत किये गये ० भाग के अनुसार ३०,९४८ दत चावल 
बचाकर अन्य राज्यों और प्रशासनों को भेज सकी.) भारत सरकार के आज्ञा- 
नुसार' राज्य सरकार त कुछ अन्य राज्यों और प्रशासनों को, जिन्हें बीज की 
आवश्यकता थी, बीज क्रे लिणे गेहूं, मक्का, बाजरा और ज्वार भी भेजी। इन 
बीजों के बदले भैरत-सरकार ने राज्य सरकार को आयात का गहू ओर, 
बाजरा दिया। यद्यपि राज्य सरकार के जिन दरों पर आयात के 
खाद्याप्त प्राप्त हुए, उसके द्वारा विये गये बीौज की दरो की अपेक्षा ऊंची थो 
सफर भी राज्य सरकार ने “अधिक अन्न उपजाओ” योजनाओं की सहाय४के 


्कबरमाओ/ ०285 
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उद्देश्य से अन्य प्रशासनों को ३,३२४ दन गेहूं के बीज और कुछ सात्राओ में 
सकक्‍का, बाजरा और ज्वार दिया। राज्य सरकार ने भारत सरकार की आज्ञा 
के अनुसार १०,६७६ ठन मोटा अताज भो, जिसमें बीज के लिये दिया हुआ 
परिमाण भी सम्मिलित है, निर्यात किया ० 





गत वर्ष के अन्त तक ६२ नगरों में राशनिग को व्यवस्था थी जिनमें से ५४ 
नगरो सें पूर्ण राशनिग और दोष तगरो से अंशतः राशनिग थी । आलोच्य 
वर्ष से ससरी, लन्सडाउन और पौोड़ी में षुणं रादनिग के स्थान पर आशिक 
राशनिंग की व्यवस्था की गई। इस प्रकार आंशिक राशनिग वाले नगरो की 
संख्या बढ़कर ११ हो गई और पूर्ण राहनिग वाल नगरों की संख्या घटकर ५१ 
रह गई। वर्ष के अन्त म॒ पूर्ण राशनिग वाले नगरो की जनसंख्या ६८,९४,३७३ 
थी ओर आऑदशिक राह्ानिग वाले नगरों की जन संख्या ४,३६,६२५ थी । 
राहनिग व्यवस्था के अधीन खाद्यान्न पाने वाली कुल जनसंख्या 
39३, ३४,१९८ थी । 
जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी बनी रही उन्हें छोड़ कर अन्य स्थातों में 
अप्रेल-मई में जबकि रबी की फस्‍ले कटकर आने हूगी थी, अल्पाहार योजना 
बन्द कर दी गई। इस वर्ष वर्षा न होने के कारण राज्य के पुर्वो जिलो में 
अल्पाहार योजना को फिर से चलाने की आवश्यकता पड गई । इस योजना 
के अधीन ३१ दिसस्बर, १९५१ ई० तक प्रत्येक जिले में बांटे गये खाद्यान्नों का 
परिम्राण और अन्य सहायता पाने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्तांकित थी :-- 
४ ३१ दिसस्बर, 
१९५१ ई० तक 
जिले का तास है आस कक वितरित खाद्यात्नों 
का परिमाण (मैनो में) 
१ बस्तो *००%, १२९,८४,७४ ९ ५८,९६२ 
२ बनारस ००० कि १०,५७६ 
न्छ 
| गाजीपुर * ३,३३,१२६ ४९,८३२ 
डे देवरिया ००० ५,३७,७४९ छत ७२,९७७ 
हक कि 
९५ आजसगढ़ * ८,२८, १८ १ १,०९,२२४ 
4 
<६ बलिया *«०० ६१,०३० २४,९२४ 
७ गोरखपुर *«० ८,९३,७१६ ५. *९+६०/५६७ 
८ गोडा * ८७ 8... २३०0०,००० « २९,४१५ 
हि 
९ जौनपुर बा १,१०४६८.. ३८,२४४ 
१० सिर्जापुर मा २,३९,९२० .,. ५०,३९२ 
११ बहराइच ४२७ अंक अप्राप्त १,८७५ 


योग डर ४६,२२,००४ ५,९६,६४८ 





(५) राहनिंग 


(६) अल्पा- 
हु।र योजवा 


(७) पर्वतीय 
क्षेत्रों में अरू। 
की व्यवस्था 
करने कं 
योजना 
(८) मूल: 


(९) राद्ान 
की सीसाय 
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नेनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के जिलों में 
पर्वतीय क्षेत्रों में अन्न की व्यवस्था करने की योजना लागू रही। 
इस योजना के अधीन २,५०,००० व्यक्तियों को अन्न की सहायता दी गई और 
खाद्यान्न की कुछ खपत ९२० ठन (२४,८४० सन) प्रति मास रही। 


३ फरवरी, १९५१ ई० से अस्थायी रूप से सेदा का फुटकर मूल्य १ सेर ४ 
छठटांक प्रति रुपया से घटा कर १ सेर ३ छठांक प्रति रुपया कर दिया गया। 
१५ अप्रेल से १ सेर ४ छठांक प्रति रुपये की पुरानी दर फिर से कर दी गई। 


सिलो (ज्वार ) के समान आयाक्तकिया गया भोटे अनाज को जनवरी से 
राश[निग के अन्नो में मिल्ा दिया गया। इस अन्न के थोक और फ्टकर मल्य 
क्रमदाः: १० रुपये ३ आते १० पाई प्रतिमनू, और ई सेर १२ 
छठांक प्रति रुपया कर दिया गया। 

चने की वसूली का सूल्य १० रुपपा प्रतिमन से बढाकर १२ रुपये 
प्रतिसन कर देने के कारण उसके बेचने की दरों मे भी संशोधन कर 
दिया गया और उन्हें १२ रु० १२ जाने १० पाई प्रतिमन (थोक) और ३ सेर 
प्रति रुपया (फूठकर ) रखा गया । 

१६ जुलाई से चने के दाने (दला हुआ चना) की विक्री की दरें १३ रु० 
१५ आ० ५ पाई प्रतिमन (थोक) और २ सेर १२ छठांक प्रति रुपया (फुटकर) 
निर्धारित की गई । 

अक्तूबर, १९५१ ई० से चने की दाल की दरो का संशोधन किया गया 
और उन्हे १४ र० १५ आने ९ पाई प्रतिमन (थोक) और २ सेर ९ छठांक प्रति 
रुपया (फ्टकर) निर्धारित किया गया ॥। 


“साधारण और आगमेन्‍्टेड (बढाई हुईं मात्रा वाले) यूनिटों के सम्बन्ध 
में १६ नवम्बर, १९५० से गहू के व्यक्तिगत सामुदायिक (0700०) 
सीसाओ और सभी खाद्याज्ञो की कुल स्तैमाओ से जो कम्ती की गई थी, वह 
१ जनवरी, १९५१ ई० से “साधारण”? यूनिट को ६ छठांक और “आगमेंटेड” 
(बढाई हुईं मात्रा वाल) यूनिट को, ८ छटाक अन्न देकर पूरी कर दी गई। फिर भी 
भारत सरक्तार के निदेशों के अधीन व्यक्तिगत और सामुदायिक यूनिटो के लिये 
गेहूँ और मोटे अनाज में १ फरवरी से फिर कमी करनी पडी । “साधारण” और 
“आगमेटेड” (बढ़ाई हुई मात्रा) के सम्बन्ध मे ऋमशः ६ छटांक और 5 छठांक के 
स्थान पर ४ ९/२ छठांक और ६ १/२ छठाक अन्न प्रतिदिन दिया जानें लगा। 
१६ फरवरी, १९५१ ई० से “आगरीटेड” (बढा।ई हुईं मात्रा वार) यूनिटो को 
फिर-उतना ही राशन दिया जान रूगा और जनवरी, १९५० ई० में जिस हिसाब 
से रह्मन दिया जाता था वह फिर से लागू कर दिया गयाँ। १६ जून, १९५१ 
ई० से साधारण” उपभोकक्‍ताओ के लिये कुल राशन की मात्रा ६ छठांक प्रतिदिन 
कर दी गई । १ फरवरी से १५ जून तक फंक्टरियों मे अधिक मेहनत करने वाले 
मजदूरो और शिक्षक संस्थाओं के छात्रावासों में रहने वाले विद्याथियों को ६ 
छठटांक प्रति यूनिट प्रति दिन के हिसाबब्से अन्न दिया जाने लूगा । ऐसी यूनिरो 
को 'एनलाइटैड यतनिट कहा गया ॥७ 6 
चन को फिर से राशानग में ले लिया गया,और १ जून से उसे राशन को 
छुकानों"में इस प्रकार बेचा गया कि “साधारण यूनिटो” पर प्रतिदिन १/२' 
छठांक प्रति यूनिट की दर से और “आगमेटेड यूनिटो” पर प्रतिदिन २ छठांक: 
प्रति यलिट की दर से मिलने लगा। 
अगस्त से पर्वतीय क्षत्रों में अन्न व्यवस्था भोजन के अधीन प्रति व्यक्ति के. 
लिये प्रति दिन राशन के कुल खाद्यान्न की मात्रा ४ छटांक निर्धारित कर दी 
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गयी । अल्पाहार योजना (2पड४७०ए 770श0काऊ2& $0067७ ) के अधीन 
कुछ ३ छठांक राह्मत का अन्न दिय जाने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 


१६ सितम्बर से यदिचमी जिलों के साधारण  उपभोक्‍्ताओ के लिये चावल 
की मात्रा घटाकर प्रतिदित प्रतियूनिट १/२ छठांक कर दी गई। १६ अक्तूबर 
से पुर्वो और पहाड़ी जिलों में 'साधारण' उम्रभोक्ताओं के लिये .प्रति यूनिट प्रति 
दिन दिये जाने वाले २ छठांक चावल को, कम करके १ १/२ छटांक कर दिया 
गया । इस कसी को पूरा करने के लिये सारे राज्य मे गेहे और आठ 
नम्बर १ के राशन की मात्रा १/२ छठांछु बढ़ा दी गई। 


अग्रस्त के महीने में राह्नानिग व्यवस्था वाले नगरों (रेग्यूलेटेड टाउन) से (१०) राशन 
जाली ओर “मरे हुए« व्यक्तियों क” (घोस्ट) राशन कार्डो की जांच करने क्ाडोंकी जांच 
के, लिये एक विशेष आन्दोलन किया गया। आत्दोलन के परिणामों कारसंक्षिप्प क्षेलिये विशेष 
विश्लेषण नीचे दिया जाता है :--* आन्दोलन 
(१) उपयोग में न लाये जाने वाल राशन कार्डो की संख्या जिन्हे 
निकालदिया गया ... डे ७०,४७० 


(२) उपयोग मे न छाये गये और बढ़े हुए यूनिटो की संख्या २,७४,४५९ 


(३) झूठे और जाली यूनिटो की संख्या जिन्हे निकाल दिया 
गया » 2०३ ३,० १,३२५ 


(४) सरकारी खाद्यान्नो की अनुमानित मासिक बचत . २,८५८ नट 
ही 

खाद्यान्न के लिये उचित गोदामो की व्यवस्था करने की समस्या पर विद्येष 

ध्यान दिया गया। १९५१ ई० के ऋरम्भ से राज्य सरकार के पास विभिन्न 
स्थानों में १,३४६ खत्तियां थी, जिनमें लगभग ७ १/२ लाख मन अनाज रखा जा 
सकता था ओर कानपुर के रेग्यूलेटेड टाउन मे एक पक्का गोदाम था। * इस 
वर्ष के दोरान में खोरी ओर बदायूं में कई खत्तियो का निर्माण प्रारम्भकया गया। 
मूल युद्धोत्तर पुतनिर्माण योजना के अनुसार, जिसके अधीन ४०० खत्तियां बनाते 
की योजना बनाई गयो थे, कोच, उरई और औरण्या से से प्रत्येक में पचास-- 
पचास खत्तियां और बरेली तथा शाहजहांपुर मे प्रत्येक मे पचास-च्यचास गोदाम 
बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रह थी, परन्तु सरकार को १९४६ ई० 
के प्रारम्भ में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के शुरू करने के कारण यह सभिर्माण 
कार्य स्थगित करना पैड़ा। यू० पी० (टेम्पोरेरी) रिक्वीजीद्यन ऐक्ट, १९४७ 
ई० की, जिसके द्वारा खाद्यान्नों का संग्रह करने के लिये स्थान प्राप्त करने 
और इस प्रकार प्राप्त किये गये स्थानो के बदले प्रतिकर की धनराशियां निव्चित 
करने को व्यवस्था की गई थी, अवधि बढ़ा दी गई ।७ यू० भी० स्टोरेज 
रिक्बीजीशन (कंटीन्यूयेन्स आफ पावर)» ऐक्ट, १९४९ ई० के द्वारा इस ऐक्ट 
की अवधि ३१ दिसस्बर, १९५१ #० तक प्रहिले ही बढा दी गई थी, किन्तु इससे 
स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतएवं इस ऐक्ट की अवधि एक वर्ष के लिये 
और बढ़ा दी गई। * * ५ 
भारत सरकार ने अक्तूबर, १९५० ई० से शक्कर पर जो सिलेक्टिव कन्द्रोल 
लगाया या वह्‌ इस आलोच्य वर्ष भी राग रहा। भारत सरकार ने ईख पैदा करने 
वालो और शकर बनाने वालो, दोनो को प्रोत्साहित करने के लिये गन्ने का न्यूनतम 
मूल्य १ रुपया १० आला प्रतिमन से बढ़ाकर १ रुपया १२ आना प्रति मन 
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कर दिया और राज्य के पश्चिमी और पूर्वी भागों की फैक्टरियों ढ्वारा बनाई 
हुई एफ० ए० क्यू० शकर ( ई-२७ ग्रेड) के एक्स फैक्टरी मूल्य ऋमदः ३० 
रु० ८ आता प्रति मन और ३२ ८० प्रतिसन कर दिय। ्रेड के अनुसार मूल्यो का 
अल्तर ज्यों का त्यों बना रहा। प्रत्येक फैक्टरी के लिये शकर उत्पादन का अधिकतम 
परिम्ताण निद्दितत कर दिया गया और इस निश्चित किये गये परिमाण से 
अधिक बनाई गई दाकर को खुले बाजार में बेचने की जाज्ञा उत्पादकों के 
लिये दे दी गई। ९ 

दकर के अधिकतम निश्चित परिसाणो में फैक्टरियों से भारत सरकार 
को जितनी शकर मिलती रही, उसी में से बह इस राज्य को शकर देती रही । 
इस राज्य के ५१ जिलो के लिये नियत किया गया और तत्सम्बन्धी जिलाधीशों 
द्वारा सनोतीत की गई विश्वस्त एजेसियो द्वारा निर्धारित सुल्य पर ययोचित 
रूप से शकर वितरित की गई। इस राज्य से “न कोई छाभ और न कोई हाति” 
के आधार पर विभिज्ष क्षेत्रों में फक्‍्टरियो से प्राप्त शकर के परिसाण का हिसाब 
लगाकर शकर के थोक और फुठकर मूल्य समान रूप से निर्धारित 
किय गये । फिर भी राज्य सरकार के लिये ऐसा प्रशासन-कर, जो ऐसे 
कुल निर्धारित मूल्य (पूल प्राइस) पर चार आने प्रतिसन से अधिक न हो, 
वसूल करने की अनुसति दी गई । बेसिक पूल एक्स-फेक्टरी सूल्य ३१ ० 
८ आना प्रति सन निर्धारित किया गया, जिससे रे आने १० पाई प्रति सन 
ही प्रशासकोीय कर के रूप में बच सका । अधिकतस फुटकर मूल्य 
१३ आते ९ पाई प्रति सेर निर्धारित किया गया और डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटो 
को पहले की तरह यह आदेश दिया गया कि वे तदनुसार ही थोक ओर फुटकर 
मूल्यों को निर्धारित करें और देहाती तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मूल्यों के अन्तर ज्यों 
के त्के बनाये रखे। १९५१० के वर्ष के लिय आम जनता, लाइसेस प्राप्त फल 
संरक्षण कर्त्ताओं (फ्रूठ प्रीजरवस ), हुलूवाइयों, कन्फेक्शनरो, बिस्कुट बनाने वालो 
और उद वासित हेलवाइयो के लिये ओर जन्माष्टमी, दशहरा, दीवाली 
और. क्रिससस जैसे त्योहारों के अवसरों पर अतिरिक्त शकर के रूप में देन 
के लिये इस राज्य की सरकार के लिये १,३४,०८१,५१ टन शकर का 
कोटा नियत किया गया, किन्तु वर्ष के उत्तरार्ध में भारत सरकार ने इस राज्य 
के शकर के कोट को बढ़ा दिया और तदनुसार जिलों के कोटे भी बढ़ा दिये गये । 
स्थिति सामान्यतः संतोषजनक हो गई ओर दानेदार शकर खुले बाजार में 
मिलने लगी, सद्यपि खुले बाजार में उसका मूल्य नियन्त्रित मूल्य की अपेक्षा 
अधिक रहा। गुड़ और खाडसाखे शकर के मल्यों के नियन्त्रण न्वर्ष भर ज्यो 
के त्यों.बन रहे। वर्ष के उत्तराधे में इन वस्तुओं की सप्लाई करने की स्थिति अधिक 
अच्छीए रही । १९५१ ई० को समाप्ति के कुछ पूर्व अह्रम्भ होने वाले सीजन 
में दानेदार कर के उत्पादन में अधिक वद्धि होने की संभावना प्रतीत होने 
लगी थीं, जिसके कारण यह आशा को गई कि अगले वर्ष भी सम्पूर्ण राज्य स 
दकर की स्थ्विति अश्लिक अच्छी रहेगी। 


भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार ने वनस्पति थीं की किस्म 
और कीसत के सम्बन्ध में नियन्त्रण० लागू खा। यह नियन्त्रण डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्टेटों, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों (हेल्थ अफसरो) और 
आर सप्लाई अधिकारियों द/रा किया गया और भारत के वनस्पति घी के 
नियंत्रक अधिकारी ( बेजीटेबिल आयल प्रोडक्ट कन्ट्रोलर ) की नवान्तम 
आज्ञाश्रों में यहँ उल्लेख किया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों 
बतस्पति घी के थोक व्यापारियों के मुहरबन्द पात्रों और फुटकर दृकानदारों 


२६५७ 


के खुले पात्रों मे से नमूने के तौर पर ३ पौन्ड बनस्पति घी उसकी किस्म 
की जाँच करने के लिये निकालना चाहिए और यदि नमूने से कोई मिलावट 
पाई जाय तो बनस्पति घी के बनाने वाले थोक या फुटकर विक्रेता, जेसी भी 
दया हो, के विरुद्ध मुकहुसा चलाया जाय। इन आज्ञाओं को कड़ाई से लागू 
किया गया और बनस्पति घी के मूल्यों पर भी सावध।नी से निगाह रखी गई, 
जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाय कि, भारत के बनस्पति घीं के नियंत्रक 
( बेजीटेबिल आयल प्रोडेक्ट्स कन्द्रोलर ) द्वारा समय-समय पर निर्धारित 
किये गये मूल्यो पर ही उसकी बिक्री फी जाती है । 


इस वर्ष के प्रारम्भ में कपड़े का व्यापार संकटापन्न अवस्था में था, क्योंकि 
उस समय कपड कौ” अत्यधिक कमी थी जो अधिकॉशतः कपड़े के उत्पादन 


में" कर्मी, कपड़े के अत्यधिक निर्यातह्ष और नियन्त्रित दरों पर कपास न मिलने 
के कारण हुई। 


इस स्थिति पर काब्‌ पाने के लिये भारत सरकार ने मार्च, १६५१ ई० से 
यह प्रसिबन्ध लगा दिया कि कपड़े के कुल उत्पादन का ४० प्रतिशत तक है! कपड़ा 
बाहर भेजा जाय । उसके बाद हों उत्पादन पर नियन्त्रण लगा दिया गया 
और सिलों को यह आदेश दिया गया कि वे धोतियों और साडियों के बच्याने के 
लिये ४८” से ५८” रीड-स्पेस वाले ५० प्रतिशत करघों ( ,00708 ) 
का प्रयोग करे। इन करघों में से ३० प्रतिशत की धोधियो के बनाने में आवश्यकता 
हुई। छपाई और रगाई पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये और किसी! भी मिल 
को किसी भी महीने में अपने उत्पादन के १० प्रतिशत से अधिक माल के छापने 
और रंगने को अनुमति नहीं थी, जब तक कि किसी अन्य आधार पर उसे एसा 
करने की अनुमति दे दी गई हो । इसके साथ ही यह भी प्रयत्न किये गय 
कि नियन्त्रित दर पर. सिलों को कपास मिल सके । अप्रैल, मई, जून और 
जुलाई, १६५१ ई० के नियत कोट *का परिमाण और घटाकर उत्पादन का 
२० प्रतिशत तक ही कर दिया गया । बाद में अगस्त के बाद से वहु कोढा 
बढ़ाकर उत्पादन का २४ प्रतिशत कर दियाश्गया । जून, १६५१ ई० से“सिलो 
का “अनियन्त्रित बिक्री (7०० 8808)” का कोटा जो उत्पादन”"का ३३ १/३ 
प्रसिदत निर्धारित किया गया था, घटाकर २० प्रतिशत कर दिया गया । 


राज्य सरकार ने कपड़े की बिक्रो को उचित रूप से नियमित करने के 
लिये कार्रवाई की । खाद्यान्न के राशब कार्डो के आधार पर उपभोक्ताओं 
को व.पड़े के वितरण की विधि प्रारम्भ की गई और जिन नगरों में खाद्यान्न के 
नियन्त्रण को व्यवस्था नहीं थी वहा (नान-रेग्यूलेदेट दाउनों) क डे मोल 
लेने के लिये शकर के राशन कार्डो को बंध कर दिया गया । होटलों में 
रहने वालों और विद्याथियों के लिय भी कपड़ा देने की व्यवस्था को 
गई। यू० पी० सार्कोटिग फेडरेशन की ८७ उचित सुल्य पर, बिक्री करने 
वाली इकानें (77 7026 500४) और सिलों के ६१ विशेष फूटकर 
बिक्री के डिपो (स्पेशल सिल्ल डिटेल डिपो) उपभोक्ताओं में कपड़े का 
वितरण करने के लिये खोले गये । वितरण के लिये दिये गछ्ले कपड़े पर लाभ 
'का अंश भी निश्चित कर दिया गया । विवाहों और कफुन'के प्रयोजनो के लिये 
अपेक्षत कपडे के विशेष परमिटों की व्यवस्था की गई  + 


देहाती क्षेत्रों में भ, कपड़े के वितरण को नियञ्मित कर दिया गया 
और जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के महीनों में देहाती क्षेत्रों में कपडे की सप्लाई" 
की. मात्रा मे कुछ वृद्धि कर दी गयी। “अन्न बसूली योजना” के सम्बन्ध में 
कप्डे की ३,५०० गाँठों के बॉटने की व्यवस्था की गई । 


सूती बच्त्र 


भवन निर्माण 
सामग्री 
(लोहा, 
इस्पात, 
सीसेद और 
कोयले का 
चूरा) 
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इस स्थिति का सामना करने के लिये किये गये विभिन्न उपायों का सम्मिलित 
प्रभाव यह हुआ कि साधारण उपभोकक्‍ताओ को अधिक कपड़ा सिलने लगा। 
फिर भी उत्कृष्ट (फाइन) और अत्युत्कृष्ट (सुपर फाइन) किस्मो के कपडो के 
मुल्य जो अमेरिका, सिश्र और सूडान की रूई के समल्‍यो के अधीन थे, बढ़े चढे रहे । 
पिछले चार महीनो के मूल्यों की अपेक्षा अप्रेल से सितम्बर, १९५१ ई० तक के 
अत्युत्कृष्ट कपड़े के मूल्य लगभग ३३ प्रतिशत से ३५ प्रतिशत तक अधिक रहे । 
स्वाभाविक रूप से माध्यम (सोडियम ) और मोहठे कपड़ों की सांग अधिक रही 
और अप्रैल से सितम्बर, १९५१ ई० तक के उत्कृष्ट (फाइन) और अत्युक्ृष्ट 
(सुपर फाइन ) कपड़ो के स्टाक को बेचना कठिन हो गया । इसलिये व्यापारियों 
को ऐसी सुविधाये दी गईं, जिससे कि वे अपने पास एकत्रिक्कपड़े के स्टाक को बेच 
सके । अस्थायी रूप से इस राज्य के एक-जिले से दूसरे जिले से कपडा लाने हे 
जाने की आज्ञा दे दी गई और कई प्रकार के'कपड़ो पर से राशन संबंधी प्रतिबंध 
उठा लिये गये । 
सृत के संबंध से ऐसी कार्रवाई की गई कि प्राप्त साल का अधिकांश बुनकरों 
(५४०४४०८०8७) को सिल सके। यह ते हुआ कि ऐसे कपद बनाने 
बालों का सूृत देता बंद कर दिया जाय, जो २१ दिसस्बर, १९४६ ई० से पहले 
यह व्यापार नही करते थे या जिन्हे पहिले नियमित रूप से सृत का कोटा नहीं 
सिलता था। फिर भी उद्वासित व्यक्तियों की ऐसी फंक्ट्रियों को, जो ३१ 


दिसम्बर, १९५० ई० को विद्यमान थी, सृत की सप्लाई करने के लिये मान्यता 
प्रदान की गई। 


बुनकरो को उनके मंडलो और सहकारी समितियों के द्वारा सृत बांदा यया । 
हाथ से-छपाई और रंगाई करने वालो को भी कपडा सप्लाई करते की व्यवस्था 
की गई। 

वर्ष के आरम्भ में नियन्नित भवन्त-निर्माण-सामग्री को स्थिति संतोषजनक 
रही । पिछले कुछ महीनो मे कोयले के चूरे की सप्लाई में निरंतर प्रगति बनी 
रही ।" इससे यह समझा गया किल्भविष्य में भी स्थिति ऐसी ही सुगस बनी 
रहेगी और दसके फलस्वरूप ईटो पर से नियंत्रण हुठा लिया गया । लोहे, 
इस्पात, सीमेंट और कोयले की खानो से सिलन वाले कोयले के चूरे पर भी नियत्रण 
पुरव॑ंबत्‌ बना रहा । 


नल । 

१९५१ ई० को दूसरी तिमाही से अर्थात्‌ अप्रैल से स्थिति ऋमशः बिग्रडने 
लगी। ' मुख्यतः वैगनो की कमी के कारण कोयले के चूडे की सप्लाई संबंधों 
स्थिति विश्येष रूप से बिगडी हुई पाई गई और जुलाई के महीने में इस राज्य को 
कुल केवल १०२ बैगन कोयले का चूरा मिला, जब कि मासिक कोटा २,५१२ 
बेगन का था। इस वर्ष की प्राप्तियों का परिम्माण केवल १३,४६४ वेगन रहा, 
जबकि कुल नियत किया गया परिमाण (टोडछक अलाठसेंट) ३०१४४ वेगन था। 
स्वभावतः इसका प्रभाव ई दो के प्रचलित बाजार ज्ञाव पर पड़ा जो कमी के स्थानों 
में फिर बढ गया। हे 

कुल मिलाकर सीमेट की सप्लाई उतनी कम नहीं रही जितनो कि कोयलें 
के छूरें की । २,४१,२३८ टन मूल की कूल प्राप्तियां हुई, यद्यपि भारत सरकार 
न इस राज़्य के लिये २,६४,००० ठन का कोट इस वर्ष भर के लिये नियत किया 
था, फिर भी जा परिसाण नियत किया गया वह प्राप्त नहीं था। राज्य 
का कोटा जो अग्रैल, १९५१ ई० से पूर्व प्रतिमास लगभग ३१,००० टन का होता 
था, अप्रैल मे कम कर के प्रतिसास २३,००० दन कर दिया गया और जुलाई में तो 
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और नो अधिक घटाकर १६,००० ठन कर दिया गया। फिर भी जनता की 
सप्लाई पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि सरकारी विभागों को 
सप्लाई पर, जो महत्वपुण निर्माण कार्यों के लिये अपेक्षित थी । सरकारी विभागों 
को भेजे जाने वाले साल में विशषतः कमी रही क्योंकि सीमट के कुछ कारखाने 
अपने उत्पादन के एक निश्चित अनुपात से अधिक माल विशेष सरकारी दरो पर 
देना नही चाहते थे और उन्होने माल रोक़ लिया । 


जी ० सी० शीट, पाइप और का््द्यूर तार जैसी कुछ विशेष वर्गों की चीजो 
को छोड़ कर, जिनकी सप्लाई बहुत कम रही, इस पूरे वर्ष में लोहे और इस्पात 
की स्थिति बराबर संतोषजनक बनी रही। इस राज्य के लिये लोहे 'और 
इस्पात का कुल कोटा ५२,५५२ टन नियत किया गया था। किन्तु उसे कुछ 
४६,८०९ ठन ही माल मिला । जिन सालो की सप्लाई प्रचुर सात्रा मे थी और 
'जो साल (स्टाक) रखने वालों के पास बहुत जमा हो गये थे उनकी निर्वाधि बिक्री 
के लिये प्रान्तीय लोहे तथा इस्पात के नियत्रक (?70शा०क्नं 00 59०6 
(0४77०॥09/) समय-समय पर आज्ञा देते रहे। गांवों मे लोहारी के काम 
के लिय लोहारो को नियत्रित साधनो से लोहा और इस्पात देने के प्रयोजन से बलिया, 
गाजीपुर, आजमगढ, फेजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ और बाराबकी के, सात 
जिलो मे एक योजना प्रयोग के रूप से चलाई गई। 

आलोच्य वर्ष से ढलाई-घरो के लिये कच्चे लोहे (विग-आइरन) का कोदा 
और इस्पात तेयार करने वाले उद्योगो के लिय लोहे और इस्पात का कोदा राज्य 
सरकार के नियंत्रण मे संक्रमित कर दिया गया। भारत सरकार न कच्चे 
ओर पक्के लोहे तथा इस्पात के कोटे सीधे ही इस राज्य के ढलाई-घरों और इस्पात 
तेयार करने के उद्योगों के लिये नियत करने के बजाय इन चीजो के कोटौ को, 
राज्य के प्राधिकारियो हारा वितरित किए जाने के लिये, इस राज्य 


सरकार के अधिकार में दे दिया । कुछ बड़े बडे ढलाई-घर और विशिष्ट 
उद्योग ही, जिनसे सौ से अधिक असिक कास करते थे, भारत सरकार की सूची 
से बने रहे। शा 


१९५१ ई० से इस राज्य से लमक की सप्लाई सासर, खारगोंदा, धरंगधर, 
बम्बई और कलकता से होती रही। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय योजवा 
(८८००७) 950067763) के अतर्गत इस राज्य को प्रति मास दिये गये 
२,८५३ सीधर-ठोज बेगनो के कुल कोढे से से १,५५३ वैगनो की प्रतिमास 
सामूहिक सप्लाई साभर से होती थी । इस वर्ष के लिये नियत किये गये कुल 
कोट की तुलना से कुछ २२,६९७ बेगन प्राप्त हुय। वर्ष के प्रारस्भ से प्राप्तियां 
अत्यत असतोषप्रद थी। जनवरी से सार्च तक की अवधि के नियत परिभाणों 


(9।00900 ) तथ| प्राष्तियो के संबध मे नीचे दिये हुए अको से पता 
चलता हु कि प्राप्तियं कितनी कस थी : 





शक तर] 
शक _अलधयालम-न.. 
(ते हि 
भास त नियत परिसह्ठा प्राप्ति 
जनवरो , 39. २,७०५ १,५२८ 
शक के 
फरवरी कक ७ क २,३०५ १, ४ ०0% ह 


साचे कक २,७०५ ५ पे ७ 


ससकर 


मिद॒टी का 
तेल 
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नसक की सप्लाई प्राप्त करने में मुख्य कठिनाई निकार्स! के स्थ'न पर नमक 
की कर्मी नहीं थी वरन्‌ परिवहन की कमों थी । यह कहा जाता था कि पश्चिमी 
तट के बन्दरगाहों से खाद्यन्नो को अधिक मात्रा से भेजने के कारण रेल के सार्ग 
पर आवागसन बहुत अधिक था और वर्गने उपलब्ध नही थीं। मुख्यतः सांभर झील 
से जो अवध-लिरहुत-रेलवे के जिलों मे नप्तक को सप्लाई का प्रधान साधन था, 
नसक की सप्लाई ने हो सकते के ऋरण इन जिलों म मार्च के महीन मे वस्तुतः 
नमक की कमी हो गई । किसी सीमा तक इसकी पूर्ति कलकत्ते से ब्राड-गेज- 
रेलवे पर स्थित स्थानों को और फिर कहाँ से अवध (तरहुत रेलवे के अभीष्ट 
स्थानों को विशष सप्लाइयाँ पहुंचाने का प्रबंध करके की गई। इस प्रकार के 
विशेष प्रबधो के अनुसार एक गाड़ी नमक पर्वतीय ज़िल्लों में उपयोग के लिय 
गढ़वाल को विद्वषरूप से भेजा गया था। श 


सॉभर से ३४ विज्लेष गाड़ियों (रेक्‍्स) के भेजने आदि के सबंध में भारत 
सरकार के निर्माण कार्ये, उत्पादन तथा सप्लाई के मंत्रालय, से व्यवस्था की गई 
थी। कुछ कठिनाइयों के होते हुए भी उक्त प्रबध सफलता से हो गया और कमी 
को पुरा करन का प्रयत्न किया गया । अपर्याप्त वर्षा तथा सॉमर म कम उत्पादन 
के परिणामस्वरूप वर्ष के बाद के छः महीनों में नई कठिनाइयों उपस्थित हो गई ४ 
नमक के नियंत्रक को इस साधन से मिलन वाले नमक की सप्लाई म तुरंत और 
काफी सीमा तंक कमी करनी पड़ी । जिन जिलों को सॉमर से नप्तक सिलना बद 
हो गया था उनके लिये दूसरे साधन से नमक की सप्लाई की व्यवस्था करन मे कुछ 
सम्य लगा । सॉभ्र का नमक अन्य सब नमको की अपक्षा सस्ता होन के कारण 
आयात करन वाले और उपभोक्‍ता दोनो ही अधिक महंग नमक को सप्लाई प्र:प्त 
करन के लिये उत्सुक नहीं थ। अक्तूबर और नवम्बर विद्वयष कठिनाई के महीन 
थ। दिसम्बर स तो स्थिति काफी संभल गईं क्योकि उस महीन म २,८४३ 
बगनों के नियत परिमाण की तुलना में कुल ६,५१४ वगन सिल गईं । 


वर्ष के आरम्भ में मिद॒ठी के तेल की सप्लाई संतोषजनक रही और १६५० ई० 
के बाद के ६ महीनों में स्थिति म छो सुधार हुआ था वह भलीभाति बना रहा ४ 
जनवरी, फरलरी और माच, १६५१ ई० की प्राप्तियों १६४४१ ई० की ३,६०,००० 
टिन प्रति मास की तुलना स लगभग ५,५०,००० दिन्त प्रति मास थी। 
ईरान के राजनेतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप, जिससे ऐंग्लो' ईरानियन आयल 
कंपनी के निर्यातब्पर प्रभाव पड़ा, सप्लाइयो में सामान्यतः कमी हो जून के कारण 
सार्च के बाद स्थिति बिगल गई। बम्बई से अधिक सात्रा म खाद्यान्नो के आन 
के कारण रेल द्वारा माल लान ले जाने की कठिनाइयो और वेगनो की कमी से 
कुछ क्षत्तले स स्थिति और अधिक जटिल हो गईं और झांसी, जालोन, बॉदा तथा 
हमीरपुर के जिलों में और अवध तिरहुत रेल सार्ग से सम्बद्ध अन्य स्थानों मं 
विज्यणप कमी बनी रही। ईरान से भिन्न देशों की मिट॒टी के तेल की कंपनियों से 
तेल का आयाक्त होने फर और बुंदेलखंड के ज़िलों के लिय वेगने सिल जान पर वष 
के अंत में स्थित्ति सुधर गई । कुछ कंपनियों ने ब्राडनोज के स्थानों से मीटर- 
गेज के जिलों को सप्लाई भेजने की ख्यवस्था'की । सप्लाई की अस्थिरता 
के कारण इस वर्ष 'पझट्टी के तेल के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण बना रहा । 


. हाज्य के प्रमुख नॉगर क्षेत्रों में घरेलू ईंधन की सप्लाई की समस्या पहले जसी 
ही! कठिन बनी रही । ज़मीदारीं के निजी जंगलों से पड़ों के गिराने पर प्रतिबंध 


“ के कारण नंगरों मे मिलने वाले इधन की मात्रा मे कमी हो गई । पत्थर के जलान 


के कोयले की सप्लाई, जो घरेलू इधन' के विकल्प के रूप में काम में लाया जात 
हु अनिश्चित और अनियमित थी । 
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नियत्रित जगलो से मिलने वाले इंधन में भी सहसा कमी हो गई । 
१६४९-५० ई० को १,१९,०७,००० सन की तथा १९५०-५१ ई० को 
८०,२३२९६,००० सन की उपलब्ध माऋ्र की तुलना से १६५१-५२ में केवल 
५५,००,००० सन की उपलब्धि रहं।। दूसरी ओर नागरिक जनता को ही 
नही, अपितु सेना तथा उद्योगो को भी मांगे बढ़ी-चढ़ं। रही। सबसे भारी सॉग 
दकर मिलों की थी जिसके लिये कुल सप्लाई का ६० प्रतिशत से भी अधिक 
भाग अपेक्षित था। इसलिए उपलब्ध सैटाक की पूर्णरूप से राशनिग करनी पड़ी 
और बेगनो की व्यवस्था के आधार फ सभो उपभोक्ताओं के लिये बराबर- 
बराबर वितरण किया गया। नियत्रित ईंधन को लकड़ी की सप्लाई, जिन 
नगर-क्षत्रों में की जात थी, उनकी सख्या २० से बढ़ कर २५ हो गई 
०" नियंत्रण की सुख्य विशेषताएं (क) सूल बनो की ई'धन की लकड़ी का रेल 
अंक दुलाई-व्यय सिलाकर, मल्य-निर्धारण, (ख) राशनिग के अधीन वितरण- 
योजना के अनुसार मूल बन के स्टेशनों से माल ले जाने पर नियमन' और (ग) 
माल पहुंचत के स्थानों पर डिस्ट्रिकल मेजिस्ट्रेटो द्वारा माल के मूल्य पर नियंत्रण 
और उसका विद्रण । विध्य प्रदेश के कुछ अंतक्षेत्रो का उत्तर प्रदेश में विलयन 
हो जान से नियंत्रण के क्षत्र का विस्तार हो गया । इस वर्ष नागर-क्षेत्रों मे 
वितरण के नियंत्रण को ५नसस्‍्संगठित करने के लिये भे! कार्यवाहियाँ को गई । 
दी यू० प॑,० फररेस्ट प्रोड्यूस (मृबमेट ऐड प्र'इस) कद्गोल आर्डर, १९५१ ई० से 
जो दी यू ० पी० फारेस्ट प्रोड्यूस (मूवमेट ऐड प्र'इस) कद्गोल आ्डेर, १९४५ ई० 
तथा यू० पी० फायरवुड ऐड चारकोल' (सूबमेद) कट्“ोल आर्डर, १६४५ ई० के 
स्थान पर प्रवृत्त किया गया, पिछली आज्ञाओ के दोष दूर हो गये और उसमे और 
कुछ ऐसे नय उपबंधो का समावेश किया गया जो नियंत्रण को कार्यान्विद्न करने 
स॑ आवश्यक समझ गये । 


उत्तर प्रदेश ओोषधि नियंत्रण ऐक्ट, १९५० ई० जो कुछ प्रकार को आयात 
की हुई औषधियो के सूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण करने वाले यू० पी० डुग्ज़ 
(कट्रोल) आर्डिनेस्स, १९४६ ई० के स्थान पूर प्रवत्त किया गया था, १६५१ ई० 
के उत्तर प्रदेश ओषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारूँ रखने का) 
अधिनियम द्वारा १९५१ ई० से भी लागू रखा गया । भारत सरकार के निदेशो 
के अनुसार नियंत्रण कार्यानवत किया गया। भश्रत सरकार औषधियों की 
सप्लाई स्वतज्ञ रूप से व्यापार के साध।रण साधनों हरा होने देना चाहती थी, 
किन्तु इसके साथ ही वह इस बात को भा सुनिश्चित कर देना चाहती थी कि 
उसके द्वारा निर्धारितू अधिकतम मूल्य की सीसा से अधिक सूल्य न बढ़ने पाये। 
अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर दुष्प्राप्य भषजो के बेचे जाने के सबंध भे समय- 
ससय पर शिकायत आती रही और रवटाकिस्टों से द्विप्मो का पालन कराने के लिये 
कठोर कायवाहियों की गई । कानपुर के तीन प्रमुख स्टाकिस्टों को निवारक 
निरोध अधिनियम के अर्धीन यह सुनिद्चिचतत करने के लिफेरोक रहा गया कि वे 
व्यापार के एसे ढंगों को काम में न'ला सकें, जो नियत्रण आज्ञाओं के प्रतिकूल 
हो। इसका ग्रवर्तत इस बाते सामक््यतः कठिन हो गया था कि उपभोक्ताओं 
म बहुत कम व्यक्ति पुलिस,या जिला नियत्रण प्रद्यसन (00 (0४४० 
& 00775 77%४०४) मे शिकायतें करते थे। + न 

पुरे १६९५१ के वर्ष सं भारत सरकार का सैप्लाई ऐड प्राइसेज़ आफ गुड्स 
ऐक्ट, १९५० ई० लागू रहा। इस अधिनियम के उपबंधो के प्रवर्तन में राज्य 
सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधिकर्ता के रूप में काम किया ओर प्रस्तुत वर्ष म॑ 
उन्हें अनक प्रकार के मालों पर, जिनमे औद्योगिक उत्पादन के लिये उपयोगी 
कच्चा माल भी सम्मिलित था, लागू किया । ड्ग्स कंट्रोल ऐक्ट की भर्धत सप्लाई 


गओषधियाँ 


उपभोक्टाओं 
<' संबंधी साल 


सकॉन. के 
फक्िराये और 
उसके उठाने 
पर नियन्रण 
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ऐड प्र/इसेज़ आफ गुड्स ऐक्ट में केबल अधिकतस मूल्य के प्रवर्तेन के संबंध में 
व्यवस्था की गई थी। फिर यह देखने सें आया कि अधिकाँश सामलो में 
नियंत्रित साल के मूल्य अधिकतस सूल्ब से काफी कम रहे । 


रहने के स्थान के नियंत्रण को, जिनमे सकान के किराये और उसे किराये 
पर उठाते का नियमन होता है, जारी रखना इसलिये आवद्यक हो गया कि 
नगरों में जनसंख्या तो बराबर बढती गई; किन्तु उसी अनुपात से प्र.प्य निवास- 
गृहों की संख्या सें वृद्धि नही हुई। यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंद्रोल आफ रेन्‍्ट 
ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट के सशोधन से, जिनके अनुसार १ जनवरी, १९५१ ई० के 
बाद अ्ने हुए भवनों को इस अधिनियम के अधिक्षेत्र से निकाल दिया गया, नए 
भवनों के निर्माण में किसी हद तक प्रोत्साहन सिला, किन्तु उसके पुर्ण प्रभाव का 
अनुभव नही किया जा सका। मुख्यतः मुद्गाबाजार की तेज्ञी (या अपने निभी 
मनिबवास फे लिए घर बनवाने वालों की अपने-अपने मकान बनवाना दारू करने की 
असमर्थतत! के कारण निर्माण कार्य की गध्ति उतनी तेज्ञ नही रही जितनी कि 
उसकी आदा थी । यह भी देखने मे आया कि जो व्यक्ति व्यापारिक आधार पर 
सकान' बनवा सकते थे वे भी ऐसा करने के लिये उत्सुक नही थे ; इसका कारण 
अंधत्तः तो यह था कि उन्होंने व्यापार के अन्य क्षेत्रों में र्वया लगाना अधिक लाभप्रद 
समझा और अंदतः यह कि यद्यपि नए भवनों पर किराए तया किराये पर उठने 
के संबंध मे तो नियत्रण लागू नही होगे तो भी सरकारी सॉँगो से मुक्त न हो सकेंगे । 

प्रस्तुत वर्ष से इस संबंध से एक विशेष बात यह हुई कि कट्गोल आफ रेन्‍्ट 
ऐंड एविक्शन ऐक्ट के अधीन मुकदमे बहुत बढ गये । प्रायः सभी वर्ग के व्यक्तियों 
में जेसे किरायेदार, उप-किरायेदार और सकान के स्वामी उक्त अधिनियम 
के अध्टन स्थनीय प्र(धिकारियो द्वारा दी गई आजाओझो का विरोध करने और 
उनके विरुद्ध सासलों को दीवानी के न्यायालयों मे ले जाने की प्रवृत्ति पाई गई। 


इस मुकदमेबाजी का अधिकॉश स(ग उक्त अधिनियम की घररा ७ तया ७-क के 
अधीन था। 


अधिनियम की धारा ३ का श्हे कार्यान्वित किया जाना कुछ कठित प्रतीत 
हुआ। सकीन सालिकों की यह शिकायते थी कि उन्हें उन किरायेदारों को 
अपने सकानों से निकालने की अनुमति जहदी नही दी जाती, जिप्हे वे अपने मकानों 
में रखना नहीं चाहते । इसके विपरीत किरायेदारों की यह शिकायते थीं कि 
उक्त अनुमत्ति बहुत स्वतंत्रता से दी लाती हे । कई स्थानों पर मक्तान मालिकों 
की यह प्रवृत्ति भी देखी गई कि वे पाती तथा बिजली काठने की कारंवाई करके 
अधिनियम के उपबंधों की उपेक्षा करते थे। किरायेदारें के संघो की ओर से 
बड़ी संद्या सें निवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनसे उन्होंने उक्त अधिनियम में ऐसे 
नए उपबंधों का समावेश करने के सुझाव रखे थे, जिससे कि वे सकान सालिको 
की और से किए जाने वाले उक्त कार्यो से बच सके । सकान के स्वासियों और 
किरायेदारों के विरोधी दावों को निपठाने और अधिनियम की विभिन्न धरात्ं 
से पाई गई कमी को दूर करते के लिये किराये कया किराये पर सकान उठ ने के 
नियंत्रण संबंधी संपूर्ण विषय नियत्रण जाँच सार्मात् (कढट्लोल इक्वायरी कमेटी) 
के पास निर्णय के “लिये भेज दिया गया । समिठिल्‍्ने प्रभावित जनता के विभिन्न 
वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया और अधिनियम के अधीन होने वाली कारंबाई 
की जॉच करने के प्रयोजन से विभिन्न स्थानों के दौरे भी क्रिए । वर्ष को समाप्ति 
पर समिति की रिपोर्ट तेयार हो रही थी। 


तये सविध,न के अर्धीन छ बनी (कंन्टूननेंट) के क्षेत्र में किराये तथा 
किराये पर॒ मकान उठ,ने के नियंत्रण का विनियसन केन्द्रीय सरकार का विषय 
हो जाने के करण उद| क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किया जाने बाला नियनत्रण 
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बंद कर दिया गया । कितु छावनी के क्षेत्रों के संबध में केन्द्रीय सरकार का फोई 
उपयुक्त अधिनियम न होने के कारण सकानों का किराया बहुत बढ गया और 
सकात के स्वामियों दह।रा की ज़ाने वाली बेदललियों की संख्या में भी वद्धि हो 
गई। अंत में केन्द्रीक सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामहों पर वर्ष की 
समाप्ति के समय इस राज्य के अधिनियम के आधार पर छावती के क्षेत्रों सें 
७3 को सुरक्षा प्रदान करने के लिये*विधान बनाने के सबंध में कार्यवाही 
प्की। 


१९५१ ई० में यू० पी० कंट्रोल आफ रेन्ड ऐंड एविक्शन ऐक्ट के अतिरिक्त 

यू० पी० (टेस्पोरेरी) एकमोडेशन रिक्वीज़िशन ऐक्ट तथा यू० पौ० (टेस्पोरेरी) 
« स्टोरेज रिक्वीज़िशन ऐक्ट नासक दो अन्य अधिनियम भी लागू रहे। इन 

दोगों अधिनियमों को कार्यान्वित करने में सामान्यतः इस नीति का अनुसरण 
किया गया कि जहाँ तक हो सके कम से कम स्थान (एकमोडेशन) की सॉग को 
को और विशेषतः ऐसी सॉग उसी समय की जाय जब वह निर्तोत अनिवार्य 
हो 

१६५१ ई० में नियंत्रण संबंधी आज्ञाओं के उल्लंघन के ४,८५१ मासले प्रवर्तंत 
निपटाये गये । इनमें से ३,६५३ सासलो से दंड दिया गया और १,१९८ 
में अभियकत सकते किये गये। अधिकॉश अभियोग उन व्यक्तियों के विरुद्ध 
थे जो या तो विनियत्रित्त वस्तुओं को चोरी से ले गए थे या जिन्होंने ऐसा करने का 
प्रयत्त किया था या जिन्होंने चोर-बाज्ञारी के मूल्य पर माल बेचा था । 


. भ्रस्तुत वर्ष सें प्रवतेक दलो ने विभिन्न नियंत्रण आज्ञाओं के उल्लंघन के संबंध 
स १,३०६ सासले पकडे । इनमें से ५५२ सूती कपडे के मामले थ। उन्होंन 
१,६५७ व्यक्तियों को बंदी किया और लगभग ५,३६,५६६ रु० की लागत कौ साल 
पकडा । 


कै 
खाद्य तथा रसद विभाग से अवॉछनीय व्यक्तियों (त्तत्वी) को निकाल देते 
का भी प्रयास किया गया । बदनासी, #एष्टाचार इत्यादि के सबंध में विभागों 
हृ!रा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप जनवरी, १६५१ ई० से दिसम्बर, १६५१ ई० 
तक १४६ व्यक्ति नौकरी से निकाले गये या हटा दिये गये ॥ ३२ व्यक्तियों 
को अन्य प्रकार से दड दिया गया और ४ व्यक्तियों ने त्याग-पत्र दिए । 


विभिन्न प्रचलित नियंत्रणों के प्रशासन की 'जॉच करने तथा उनको चलाने नियंत्रण जाँच 
के संबध से सुच(रो का सुझाव देने के लियो १६९५० ई० के अंत में सरकार हरा सचिति 
नियुक्त की गई नियत्रण जॉच समिति बराबर अपना काम करती रही और 
उसने अपनी कई बैठेके की। उसने सूती कपडे के वितरण और खाइ्श्नन्नों की 
वसूली के संबंध मे सरकार के पास अपनी अंतरिम सिकारिशे भेजी । नियंत्रण 
जाच समिति की उपससितियो न जिलो में नियत्रण के प्रचालन के संबंध मे 
इस राज्य के विभिन्न जिलो से दौरे किये जिससे कि वे ज्यंच समिति को* अपने 
प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त जानकारी से'अवगत करा सके । ससिति ने अपनी 
'उपससितियों की रिपोर्टो पर बिचार क्विया, किन्तु वह अपनी सिफारिशों को 
अतिम रूप न दे सकी, क्योकि सके अधिकतर सदस्य वर्ष के अंतिस भाग से साधा- 


कप 


रण निर्वाचन संबंधी कार्य मे व्यस्त रहे। 
४३--सहायता तथा पैनर्वास 


राज्य सरकार के समक्ष विस्थापित व्यक्तियो की समस्या एक मुख्य प्रइन 
बना रहा। ऐंसे व्यक्तियों की कुल सख्या ४ १/२ राख से भी अधिक थी 
बजिसपे राज्य की आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक भार पद । 
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सहायता फिर भी सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के प्रगतिशील पुनर्वास कार्य 
शिविर के फलस्वरूप सहायता शिविरों की सख्या ११ से घटकर ६ हो गई। शिविरो 
की आबादी भी १६,३८१ से घटकर*« १३,५०८ रह गई। मपत में भोजन 
का दिया जाना केवल आश्रम तथा इन्फर्मरी मेरठ और मथुरा गह के १७६ 
व्यक्तियो तक ही सौमित था । देहरादून मे प्रेमनगर शिविर को विस्थापित 
व्यक्तियों का नगर के रूप मे बदल देन के कार्य में काफी प्रगति हुई और वर्ष के 
समाप्त होन पर यह कार्य रूगभग पूरा होने को था। म्युनिसिपल बोड के 
प्रशासन की सुविधा के हेतु सहारनपुर कौ दो बस्तियो को शीघातिशीघ्‌ म्युनिसि- 
पल बोर्ड को सौप- दिये जान तथा विस्थापित व्यवितयो के निवास के 
लिये ज्योही कोई अन्य स्थान प्राप्त होता है, आई००ई० एम० ई० लाइनस, 
शाहजहांपुर में शोष बचे हुए बेरको (897780:8) को जिनमे विस्थाप्रित 
हक रहते है, फौजी अधिकारियों को वापिस लौठा देने का प्रस्ताव विचारा- 
नथा। 


आश्रम ओर दासन संबंधी कारणों से ऋषिकेद स्थित इन्फरमेरी (आश्रय गृह) दरणार्थो 
इन्फमरी महिला उद्योग मन्दिर के महिला गृहू (9/०7०००'४ प्नर०००) की शाखा 
बनाये जाने के हेतु ९ सितम्बर को मेरठ बदल दिया गया था। भारत सरकार 

के आज्ञानसार दरभंगा कैसिल, इलाहाबाद स्थित महिला गृह (०४७78 

070०) १० सितम्बर को बन्द कर दिया गया ओर वहां के निवासियों 

को फिरोज्पुर (पंजाब) मेरठ और मथ्रा के आश्रमो से भेज दिया 

गया। इन आश्रमों के निवासियों को निःशुल्क रहने का स्थान तथा भोजन 

के अतिरिक्त लाभप्रद व्यापारो से व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी गई । इन आशभ्रमों 


और आश्रय गहो (इन्फरमरी) में प्रत्यक व्यक्ति पर २५ ० प्रति मास की दर से 
व्यय हुआ । 


एसी महिलाओ के लिये जिन्‍्होने गृहो में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर ली 
थी और जो इन सस्थाओ से स्वतनत्र होकर आजीविका कमाने को इच्छुक थीं, 
२५० रु० "के ३३ पुनर्वास सम्बन्धी अनुदान स्वीकृत किय गये थ। इन 
अनुदानो का तात्पयं उन्हे कपड़ा सिलने या दूसरी छीटीछोटी मश्ञौनों तथा 


वस्तुओ को खरीदने मे सहायता देने से था, ताकि वे छोटे-मोदे व्यापार व व्यवसाय 
स्थापित कर सके । 


नकद भत्ते १४ विस्थापित व्यक्तियों को उनकी आजीविका केबलिये नकद भत्ता दिया 
गया । 
चिकित्सा .यू० पी० के निराश्षित विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा सम्बन्धी सहायता 


सम्बन्धी. ?ें हेतु भारत सर्रकार के स्वास्थ्य मुत्रालय द्वारा स्वीकृत २५,००० ₹० का 

सहायता. पदर्थ अनुदान विस्थापित व्यक्तियों के लिये भुवाली सेनिदोरियम में निःशुल्क 

श पलंग (3०08) दिलाने व सुरक्षित कराने में व्यय हुआ। ऐसे पलंगों 
(8०१5) की संख्या १८ थी। राज्य के च्किकित्स सम्बन्धी अधिकारियों 
की यह भी नीति थी कि विस्थापित व्यक्तियों में क्षय-रोग के सख्त रोगियों 
को असुरक्षित त्ञि'शुल्क पतन्‍्गो ( 3003) पर, यदि ऐसे स्थान ( 9608 ) 
प्राप्त हे, पलंग दिलाये जायं। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के लिए 
राज्य की सामान्य जनता की भांति सरकारी अस्पतालो व औषधालयो में निशुल्क 
दवाइयां तथा चिकित्सा सुलभ थी । 
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मेरठ तथा मथुरा में स्थित महिला गूहों के व्यावसायिक केन्द्र, जो अब 
तक अलग-अलग माने गये थे, इन गहो के अखंड भाग बनाये जाने के लिये 
थुनःसंगठित किये गये । नौ अन्य केक्लो--लखनऊ, बनारस, आगरा, मुरादाबाद, 
चन्दौसी, सहारनपुर, हरह्वार, गाजियाब्यूद और कानपुर--में भी व्यावसायिक 
टॉनिंग दी जाने लगी। इन केन्द्रों मे ट्रेनिंग पान वालो की संख्या ७०० थी । 
जब कि स्वीकृत सख्या ५०५० थी। २५० शिक्षार्थों ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। 
बरेली स्थित टूनिंग तथा उत्पादन केन्द्र की तरह के केन्द्र उन योग्य निजी 
संस्थाओं को, जो आवश्यक योग्यता औश साधनों से युक्त समाजसेवकों की हों 
तथा जो उन्हें सरकार से प्राप्त कुछ आल़ावतंक अनुदान की सहायता से चलाने 
के इच्छुक हों, हस्तारित किये जाने का प्रइन विचाराधीन था । | 

(१) बापू इण्डस्ट्यल हे, देहरादून--वर्ष के अन्त मे देहरादून 
>पस्थ्त बापू इन्डस्ट्रियल होम (280फ -7तेप्रडाए/कां ति0/9 ) में १८० शिक्षार्थो 
थे। इस राज्य सरकार ने १९४९ में पर्चिमी पाकिस्तान से आई 
हुई विस्थापित महिलाओ और बालिकाओ को उच्चत व्यावसायिक और टेकनिकल 
टनिंग देने के लिये स्थापित किया था। इस सस्‍्था में अब तक ३८९ महिलाएं 
और बालिकाये ट्रेनिंग ले चुकी है । ट्रेनिंग के समय शिक्षाथियो को २५ रु० 
सासिक छात्र-वेतत दिया गया। 

(२) इण्डम्ट्र्यिठ होम चुनारगढ़ (जिल्ला मिजौपुर)--चुनारगढ़ 
इन्डस्ट्रयल होम (770प577७! ॥0706) से प्रौढ़ व्यक्तियो को उच्चत व्या- 
वसायिक और औद्योगिक शिक्षा देने का प्रबन्ध सुयोग्य शिक्षको से युक्त सर्वागीण, 
आद्योगिक विभाग सें किया गया। पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई निराश्चित 
ईविस्थापित महिलाओं के लिये १९५० के अन्त में स्थापित ८०० व्यक्तियों के लिये 
स्वीकृत गह से ३०० बालिग, १० और १५ साल के बीच की उम्र के १५५ लड़के, 
५ और १० साल के बीच की उम्प्र के २५० बच्चे और ५ साल तक की उम्र के 
१०० शिक्षु रहते थे। बालिग शिक्षार्थियों को निःशुल्क ट्रेनिंग, मकान, चिकित्सा 
तथा अन्य सुविधाओ के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति पर २५ रु० प्रति मास की छात्र- 
वृत्ति भी दी गईं। गृह के अन्य निवासियों के प्रति भी आवश्यक ध्यान्न दिया 
गया । अल्पवयस्क ट्रेनिंग तथा उत्पादन विभाग से जाते थे और ५ और 
१० साल के बीच को उम्र के बच्चों को गृह सें खोली गई प्राइमरी पाठशाला 
में शिक्षा दी जाती थी। ५ साल से कम उम्र के शिशओ की देख-रेख एक 
सुयोग्य नस द्वारा शिशुआलय में होती थी । १२ २० प्रतिमासक्नी दर से भोजन 
का भत्ता बच्चो के लिए उनकी उम्र का क्विर न करते हुए दिया गया । उन्हें 
बे-किराया रहने का स्थान, चिकित्सा इत्यादि भी दी गई। वर्ष के अन्तिस 
दिनो में चुनारगढ़ गृह की संख्या ५० प्रतिशत बढाये जाने का प्रस्ताक सरकार 
के विचाराधीन था। 


केन्द्रीय सरकार और पदर्चिमी बंगाल की सरकार के सुझाव पर उत्तर 
अ्रदेश की सरकार न वुन्दाबन, इलाहाबाद और बनारस में पाकिस्तान से आई 
हुई बूढ़ी विस्थापित महिलाओं के छिये तीन विशेष गृह (कुल सिला कर ४०० 


व्यक्तियों के स्थान के लिये) स्क्ापित कहने की स्वीकृति दी । इन गहों में प्रति 
व्यक्ति २५ ₹० प्रति मास की दर से व्यय किया जाने को था" 


शक 


विस्थापित व्यक्तियों को जो पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की गईं 
जे निम्नलिखित हे :-- 38 हुं हे 

शिक्षा, व्यावसायिक तथा टेकनिकल ट्रेनिंग, रोजगार व पुनर्वास (व्यापार, 
उद्योग, खेती इत्यादि में) और ऋण व अन्य सुविधायें (जैसे विद्युत्‌ शक्ति, छोहा 
तथा दीन, चीनी इत्यादि का दिया जाना। ) हु 


शिविर के 
बाहर रहने 
वाली महि- 
लाओ 

लिये ट्रेनिंग 
तथा 
उत्पादन 
केन्द्र 


उन्नत व्यावब 
साथयिक 
और 
टेक्निकल 
ट्रेनिंग 


पूर्वी पाकि- 
स्तान से आईं 
हुई बढी बि- 
स्थापिन्न महि- 
क्लाओं के लिये 
विदेध गृह 
पुनर्वास 
«' सम्बन्धी 
कायंवाहियां 


(क) शिक्षा 


(ख) व्याव« 

सायिक ओर 
टविनकल 
कृ९0तगा- 

८७) ) देनिंग 
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विस्थापित विद्याथियो को वित्तीय सहायता देने की योजना में भारत सरकार 
ने पुनः जुलाई मे संशोधन किया। यद्यपि पुस्तक और लेखन-सामग्री खरीदन के 
लिये प्रति विद्यार्थी ५ रु० की नकद सहायता केवल प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों 
को ही दी जा सकती थी, परन्तु जुलाई तक जारी योजना के अनुसार प्राइमरी 
कक्षा के सब विद्यार्थियों और कक्षा ६ से लेकर १० तक के सब योग्य छात्रों को 
निःशुल्क शिक्षा दो जा सकती थी । कुछ शर्तों पर हाई स्कूल से ऊपर की कक्षा के 
विद्याथियो को भी छात्न-वेतन मिलनसकता था । सश्योधित योजना के अनसार 
भी प्राइमरी कक्षाओ में शिक्षा निःशुल्क रही लेकिन नकद अनुदान ५० प्रतिशत 
विद्याथियों के लिये ही सीमित रहा। फेर भी किसी भी विद्यार्थी को जिसके 
पित[्‌ या अभिभावक की आय १०० २० प्रति सास से अधिक हो यह सहायता 
नहीं सिल सकती थी। निःशुल्क शिक्षा और पुस्तकन्खरीदने के लिये नकद 
अनुदान ६ से लेकर ८ तक की कक्षाओं के ५० प्रतिशत छात्रो और कक्षा ९ कथा 
१० के ४० प्रतिशत छात्रों को ही स्वीकृत” हो सकता था। फिर भी निःशल्क 
शिक्षा तथा नकद अनुदान का दिया जाना विद्याथियो के पिता या अभिभावक 
की आय पर निर्भर था। कक्षा ६ से लेकर ८ तक के छात्रो के सम्बन्ध में आय 
की सीमा १०० रु० थी जबकि कक्षा ९ और १० के छात्रों के लिये १५० ₹० थी । 

हाई स्कूल से ऊपर की कक्षाओं के लिये छात्र-वेतन प्राप्त कर सकने का स्तर कुछ 
नीचा'कर दिया गया। टेरनोलाजिकल (76०४7०]02709) और व्यावसायिक 
पाठ्यक्रम से, जिनके लिये सहायता दी जा सकती थी, कुछ और विषय 

सम्मिलित कर दिये गये । पहली बार उन पोस्द ग्रेजुएट (2080 07६१४८४०) 

विद्यार्थियों के लिये भी छात्र-वेतन का प्रबन्ध किया गया जो डिगरी (॥0०2! ९४) 

परीक्षा में कुछ अको का ६० प्रतिज्ञत प्राप्त किये हों । इस वर्ष ९,८६,४३२ ₹० 

नि.शुल्क शिक्षा व नकद सहायता के रूप मे क्रमशः २१,११६ छात्रों और 

२५,१३१ विद्याथियों को दिये गये, और १,२८,६०० रु० का छात्र-वेतन ४२६ 

छात्रो को दिया गया। ऐसे विद्याथियो को ऋण भी दिया जा सकता था 
जिन्हे पहले भी ऋण मिला हो और जो अपनी पढाई पूरी करने के लिये छात्र-बेतन 
के बदूले ऋण लेना चाहते हो । इस वर्ष ऐसे १४ विस्थापित विद्याथियों को 

१८,६३० रु० का ऋण दिया गया 


श्रम सन्त्राल्य (भारत सरकार) के टक्निकल ट्रेनिंग केन्द्रों मे ५०३ विस्था- 
पित व्यक्तियों और राज्य की कुछ फेक्टरियों ( #'००४८7४०8 ) और वर्कशाप 
( एञ०ए८७० ) में ५०० व्यक्तियों की ऐपरेन्टिस (ै3]07:7600706) की 
ट्रॉनग देने की योजनाये जारी रखी*्गई । श्रम सन्‍त्राल्य के केंच्रो में गेर- 
सेनिको /((।ए7078) के लिये निर्धारित किये गये स्थानों में भी विस्थापित 
व्यक्तिय्मे को प्राथमिकता दी गई' । उन्तको कैलिको छापन/रगने और चमकान, 
काटने तथा सिलने और छांटने तथा खेल-कूद के सामान तयार करने की व्याव- 
सायिक देनिग की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन से भारत सरकार ने ९६ 
अतिरिक्त सीढह़ो की -रूवीकृति दी थी। भारत सरकार ने १०० विस्थापित 
व्यक्तियों को राज और कारीगरी की ट्रेल्निग देने की योजना भी स्वीकार की । 
इस योजना के चाल होने से उत्तर प्रदेश,से श्रम #त्रालय के केन्द्रों मे कुल ३,३६२ 
विस्थापित व्यवित्यों को ट्रेनिंग दी गई और वर्ष समाप्त होने पर २९९ व्यक्तियों 
को देनिग,दी जा रही थी। का 

*बह योजना, जिसके अनुसार सरकारी दशिवबिरो में ट्रेनिंग तथा उत्पादन केख 
विस्थापिर्द व्यक्तियों के लाभ के लिये खोले गये थे, चालू रही।_ फिर थोड़े 
से केन्द्र बंद कर दिये गये और हस्तिनापुर, मोदीनगर और नेनी के उप-नगरों 
में तीन नये केन्द्र खोले गये । दिसस्‍्बर के अंत तक इन केन्द्रों मे कुछ मिलाकर 
४,५६५ व्यक्तियो को ट्रेनिंग दी जा रही थी। दिसम्बर के अंत तक डालीगंज 
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लखनऊ के द्गरनिग तथा उत्पादन केन्द्र में, जो जापानी यत्रो से सुसज्जित था, ४८ 
विस्थापित व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई और ८४ को दरनिंग दी जा रही थी। 
मई में रामपुर के ट्रेनिंग तथा कार्यकारी केन्द को भारत सरकार से राज्य सरकार 
ने अपने हाथ में ले लिया और वर्ष के अंत तक ४७ विस्थापित व्यक्ति उसमें 
ट्रेनिंग पा रहे थे। राज्य सरकार के अधीन ट्रेनिंग योजना के अनुसार पहिले 
पहल अप्रैल से प्रत्येक शिक्षार्थी को ३० रु० मासिक छात्र-वेतन देने की व्यवस्था 
की गई थी। दो नकल दिक्षाथियों को ऋण देन के लिये कुटीर उद्योगो के 
डाइरेक्टर को २ राख रुपये क्री धनराशि नियत को गई । 


विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी*की सुविधाये देने के लिये आयु और 
शिक्षा सबंधी योग्यताओ के प्रतिबंध में ढिलाई देने के निमित्त सरकारी आदेश 
प्रचलित रखे गये और व्सम॒स्त वेभागिक अध्यक्षो इत्यादि पर यह जोर दिया गया 
कि जिन खाली जगहो की भर्त्ती सीधे की जाती है उनकी सूचना रोजगार दिलाने 
के दफ्तरो (इम्पलायमेद एक्सचेन्ज ) की दी जानी चाहिये ताकि उपयुक्त विस्थापित 
व्यक्ति वंचित न रह जाय। रेलवे में बर्ग ४ की खाली जगहो के लिये भी, जिनकी 
सूचना रेलवे प्राधिकारियो ने दी थी, विश्वेष चुनाव किये गये पुनर्वास तथा नियोजन 
डाइरेक्टरेट विस्थापित व्यक्तियो को काम दिलाने का प्रयत्त करता रहा । वर्ष 
के अत तक २१,१७९ विस्थापित व्यक्तियों को सरकारी तथा गेर-परकारी 


शा 


नोकरिया दिलाई गदे। 


राज्य के ग्रामीण क्षत्रो मे विस्थापित डाक्टरो, वेद्यो और हकीसो के पुनर्वास 
की योजना चालू रखी गई और १९५१ ई० में इस योजना के अनुवर १७ डाक्टरो, 
११ बच्चो तथा हकीमो को सहायता मिल रही थी। सरकार जिन चिकित्सकों 
को जिस अवधि के लिये राज-सहायता देने को राजी हुई थी उनमें से अधिकतर 
चिकित्सको के सबंध मे यह आशा की जाती थी कि १९५२ ई० के अंत तक यह 
अवधि समाप्त हो जायगी ओर तत्पदचात्‌ वे स्वावलूम्बी हो जायेगे। 


इस वर्ष ४,५०० परिवारों को ब्यवसाय, व्यापार, पेशे और उद्योग मे फिर 
से लगने की सुविधाए प्रदान करन के लिये २६,४५,००० रु० का ऋण दिया गया 
और २८,७४,५४० रु० की धनराशि इसखलिय ऋण केरूप में दी गई जिससे 
विस्थापित व्यक्तियों के १,९२१ परिवार खती-बाडी के काम में फिर सै लूग जाय॑ । 
इनके अतिरिक्त पुनर्वास वित्त प्रशासन ने ३१ दिसम्बर तक ७४,३२,९०० रु० 
की धनराशि ऋण के रूप से दी । यह आशा की जाती थी कि पुनर्वास कार्यक्रम 
के अतर्गत २३,५५० परिवार राज्य सरकाएू से लिये ग़ये १,३०,२९,००० रु० 
ऋण और २५,००० परिवार बिना राज्य सहायता के ३१ साचं, १९५२ ई० 
तक व्यापार, व्यवसाध्य और उद्योग मे छय जायेगे। इसके अतिरिक्त यह भी 
आशा की जाती थी कि साचं, १९५२ ई० के अत तक ४,९५० परिवार सरकारी 
ऋणो से (कुल मिलाकर ४२,५२,५०० रु०) जो कि भारत सरकार के कोष से 
प्राप्त हुये थ, उपनिवेशन तथा अन्य क्षेत्रों मे खती के काम मे रूग जायगे। 


ऋणो के अतिरिक्त इस वर्ष उपुनिवेश्षन क्षेत्रों मे बसने वाले ४,९५० 
परिवारों में से २,९०० परिवारों को बसाने सें एक करोड से अधिक रुपया व्यय 
हुआ। इस व्यय का एक अश यानी २० लाख रुपया भारत रूरकार ने दिया। 
विस्थापित व्यक्तियों को राश्य के विभिन्न जिलो में उद्योग्र-धंधे चलाते के लिय 
२,६०० हासे पावर से अधिक बिजली, इससे नेनी ओर गोविन्दपुरी को दी भई 
बिजली शामिल नही है, दी गई। विस्थापित फत्रीकेटरो #निर्माताओ) को 
उनके काम के लिये लोहा और इस्पात का ८०० दन का कोटा बढ़ाकर १,००० 
टन कर दिया गया। * 


(ग) नोकरी 


(घ) डाक्टरों, 

बैद्यों इत्यादि 
को फिर से 
बसाना 


(डः) ऋण 
तथा अन्य 
सुचियाये 


सकान 
इत्यादि 


उपनगर 


(१) गोविन्द« 
पुरी 


(२) ननी 


(३) हस्तिना- 
पुर 


९उद 


डालीगंज, लखनऊ की डिहाइड्रेशन फेक्टरी के एक भाग को छोड कर 
जिसका ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र के रूप से उपयोग किया जा रहा था, आगरा, 
फरंंखाबाद तथा लखनऊ की डिहाइड्रशन फैक्टरियां, जिन्हे यू० पी० सरकार ने 
भारत सरकार से ले लिया था, योग्य विस्थापित व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई। 
पुनर्वास समस्या को विशेष रूप से हल करने के विचार से राज्य सरकार पूर्वो 
बगाल के जूठ की खती करने वाले ५०० परिवारों को किछा उपनिवेशन क्षेत्र 
(जि ला नैनीताल) मे फिर से बसाने के लिये राजी हो गईं। इस वर्ष इनमे से 
३०० परिवार इस राज्य मे पहुच्च गये और उसको फिर से बसाने के लिये आवश्यक 
फायवाही की गई । ५ 
सुरकार ने विस्थापित व्यक्तियो के लिये ऋमदः ६७१८ ओर ३,००० मकान 
और स्टाल बनवाये। यह आशा की गई थी कि सार्वज़्ञनिक निर्माण विभाग 
का १९५१-५२ का कार्यक्रम समाप्त होने पर मकानों की संख्या बढ़कर ९,४- ३० 
हो जायगी । १९५१-५२ के सावंजनिक"निर्माण विभाग के कार्यक्रम में ५ ०० 
दुकानों का निर्माण-कार्य भी सम्मिलित था। विस्थ.पित व्यक्तियों की सहकारी 
गह निर्माण सप्तितियों, स्थानीय लिकायो और प्राइवेट एजेन्सियो ने राज्य सरकार 
की वित्तीय सहायता से ३,२२१ सकान और १,५९८ ढुकाने रूगाई । वर्ष के 
अंत तक सरकार ने इन संस्थाओं को कुल १,४०,५३,१६९ रु० ऋण दिया जिसमे 
१९०१०-५२ में दिया गया २४,३२६:१६७ रुपये भी शामिल है । इस वर्ष सेरठ 
और लखनऊ में निजी संस्थाओं के जरिये सरकार की कुछ वित्तीय सहायता द्वारा 
महानो के बनवान की योजनाओं को अतिस रूप दिया गया। 
गोविन्दपुरी, नेनी और हस्तिनापुर के इन तीन उपतनगरो का निर्माण-कार्य 
जारी रहा और देहरादून मे रेस कोर्स कालोनी का विकास कार्य प्रारम्भ किया 
गया और भू-खडो का परिच्छेद किया गया। 
से रठ जिले में सोदीनगर के समौप गोविन्दपुरी के निर्माण का काम, जो विस्था" 


५५ 


वित व्यक्तियों के ५०० परिवारों को बसानन्‍्ओर उन्हे कारोबार तथा उद्योग में 


लगाने के लिये आरस्भ किया गया था, काफी तेजी से चलता रहा। आलोच्य वर्ष 
के अंत तक ९२२ मकान, ४ बंगले, $६ दुकान और १४ औद्योगिक कारखाने 
बनाये गये ७ २७ से से लगभग १९ पार्टियों के लिये, जिन्हे विभिन्न भ्रकार के 
उचद्योगो की स्थापना के लिय भू-खंड दिये गय थ, कारखाने की इमारतों का 
निर्माण-कार्य भी पूरा किया गया और वर्ष समाप्त होन पर बाकी पार्ठियों का 
काम हो रहा थ?। 
कु कक. 
इलाहाबाद के निकट नेनी से २५० एकड़ भूमि को ६ लाख रुपये की लागत 
से एक औद्योगिक उप नगर बनाने के विकास सुबंधी का की प्रगति सतोषजनक 
रही । इस उपनगर के पूरे होने पर यह आशा की जाती है कि विस्थापित 
व्यक्तियो के २०० परिवारों के आवास गूहो के अतिरिक्त ११७ कारखानो ओर 
वकंशापो को व्यवरेथा हो सकेगी। कारलातनों और वकंशापों के लिये सुरक्षित 
कुछ प्लाटों मे १७० व्यक्तियों ते निर्माण-कार्य प्रारंभ कर दिया। उसे 
उपनगर से उद्योगो के लिये बिजलो और कच्चे साल की सप्लाई के ल्यि 
तथा शेष आवासगृह बनाने के योग्य, ण्छाठों (हगभग ९० ) को भी पट्ट पर 
देने के लिए व्यवस्था की गई। के 
«हस्तिनापुर उपनंगर का काम जारी रहा जिसमे बाहर के ९००० परिवार 
और १,५०० राज्यू, के परिवारै यानी लगभग २,००० परिवारों के बसाने को 
व्यवस्था की गई है और इस नगर में गंगा खादर के क्षत्र से रहने वाले किसानो 
के देनिक जीवन और क्षषि के लिये आवदयक चीजों के वितरण और निर्माण 
तथा कृषि उपज की सफाई और इकट्ठा करने के काम मुख्य रूप से किये जाये 
वर्ष में इस उपनगर में एक बिजलीघर बनाया गया । 


१७७ 


भारत सरकार न इस राज्य में कस्टोडियन के संगठन पर होन वाले व्ययों 
के निमित्त ४२६ लाख रुपये का अश्दान दिया जिसके लिये १९५१-५२ ई० 
के बजट से ८,९०,८०० रु० की व्यवस्था कर दी गई थी । हष व्यय की पूर्ति 
निश्कान्त सम्पत्ति को आय के दस प्रतिशत से की गई । 


भारत सरकार न निष्कान्त सम्पत्ति की खोज के लिय भी एक विशेष असले 
की स्वीकृति दी । इन कर्मचारियों न लूगूभग १२,००० सम्पत्तियो का पता 
लगाया । ह 


वर्ष के दोरान में यू ० पी० सरकाश ने उन मसलमानो को सम्पत्ति वापस 
दिलाने के ४८२ प्रमाणपत्र जारी किय जो फरवरो, १९५० से मई, #&९५० 
ई० तक इस राज्य से फरदिचमी पाकिस्तान को चले गये थे और बाद में सरकार 
दास चलाये गय बचो में फिर लौट आये। भारत-पाकिस्तांन समझौता के 
अनसार भारत सरकार ने इस सामले मे किय गये निर्णय के अधीन उन मसलमसानो 
के नाम प्रमाण-पत्र जारी किय जो समझौता के अनसार निष्क्रान्त सम्पत्ति! को 
फिर से लेने के अधिकारी थे। अधिकांश लौटने वाले व्यक्तियों को, जो यहाँ 
से जा चुके थे, कठिनाइयो को देखते हुए फिर से वापस की जाने वाली 
रुम्पत्ति के लिये प्रत्येक आवेदन-पंत्र पर लगाई गई १० रुपये की कोर्ट फीस 
बसूल नही हुईै। कुछ ऐसी वधानिक कार्यवाहियो को, जिनसे निष्कांत सम्पत्ति 
के शीद्य लौदाने में बाधा पड़ती थी, हुटा दिया गया। 


आलोच्य वर्ष में भारत सरकार ने अपना ध्यान निष्कान्/ सम्पत्ति के 
विभाजन की समस्या की ओर भी दिया । सम्मिलित और बधक सम्पत्ति से 
निष्क्रान्त और गर-निष्कान्त सम्पत्ति दोनों ही सम्मिलित पाई गई'।  सम्मिलिस 
सम्पत्तियों म॑ निष्कान्त शोर गर-निष्कान्त सम्पत्ति अलग अलग करना है उचि३ 
समझा गया ताकि विस्थपिद व्यक्तियों को अडद्धं स्थायी रूप से बॉटने योग्य 
सम्पत्ति का ठीक ठीक पता लग सके'झौर यह भी महसूस किया गया कि बधक 
गृहीताओं के बंधक सम्पत्ति बेचने के अधिकारों को अनिश्चित समय तक 
रोकना संभव नहीं था, इसलिये केन्द्रीय सरक्कवार ने नवम्बर भें इवेक्वी इच्टरेस्ट 
सेपरेशन ऐक्ट, १९५१ ई० पारित किया। इस ऐक्ट के अर्धन एक ऐसे अफसर 
की नियुक्ति! की गई जिसने उत्तर प्रदेश में निष्कान्त सम्पत्ति के 
विभाजन का काम शरू किया। 


भारत मे जो निष्कान्त सम्पत्ति होष रह गई थी उसमें से विस्थे!पित व्यक्तियों 
को प्रतिकर देने के उहब्य से भारत सरकार ने इस राज्य के नागर क्षेत्रो 
और ग्रामीण क्षेत्रों से,, निष्कान्त सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिये एक योजना 
बनाई । वर्ष से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस योजना के अधीन 
काम किया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा कई स्थ(्नों पर 
इमारतों आदि का सल्याकन किया गया। 

विस्थापित व्यक्तियों को भरण-पोषण भत्ता की भगतैन करने के 
प्रयोजन से ८ लाख रुपये कौ धनराशि निष्कान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन के 
व्यक्तिगत खाते से भारत के ' निष्कर//(१ सम्पत्ति के कस्टोडियन जनरल के 
व्यक्तिगत खाते को संक्रमित क्र दी गई। 

डिस्पलेस्ड पसेन्स (डेद्स ऐडजस्टमेंट) ऐक्ट, १९५१ ई० ७ नवम्बर की प्रेसीडेन्ट 
द्वारा स्वीकृत किया गया और _ केन्द्रीय सरकाए ते १०,दिसम्बर, १६५१ 


निष्कांत 
सम्पत्ति 
(क) बजट 


(ख) निष्कान्त 
सम्पत्ति की 
खोज 


(ग) सम्पत्ति 
वापस दिलाने 
के प्रमाण-पत्र 


(घ) निष्कान्त 
स्स्पत्ति का 
विभाजन 


(8?) निष्कान्त 
सम्पत्ति और 
विस्थापित 
व्यक्ति 


डिस्पलेस्ल 
पसतस (डट 


ई० से उस ऐक्ट को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। -इस एक्ट का यह उद्देश्य « ऐजडस्टमेंट ) 


एक्ट, २६९४ 


कट 
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था कि विस्थापित व्यक्ति के पहली बार जाने के समय पर समस्त आध्िक उत्तर- 
दायित्वों के भुगतान को उसकी (क) “स्‌गतान करने की क्षमता! और (ख) 
प्रतिकर जो उसकी परदिचसी पाकिस्तान सें छोडी गई अचल सम्पति के सम्बन्ध में 
दिया जाय, से पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना था। 
इस ऐक्ट के लागू होने के एक वर्ष की अवधि में इस ऐक्ट ह।रा विस्थ।पित 
ऋषणियों (3००0073) को अपने दाताओ्रों ((/७१४४०४०) से ऋणों को कम करानो 
के लिग्रे आवेदन-पत्र देने का अधिकार मिला । इस प्रयोजन के लिये पहले से जाने 
वालो के समस्त दायित्वों को संग्रहीत किया गया, किन्तु यह विशेष प्रकार 
का प्रतिबन्ध था कि इस कानून के अर्धीन जो व्यक्ति सहायता प्रन्‍्त 
करने के लिये प्रार्थी होंगे, उन पर दिवालियेपन का दोष नहीं लागू होगा। 
विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं मे कुछ सहायताएं इस 
प्रकार है, यथा १५ अगस्त, १६४७ ई० क़े परचात्‌ ब्याज का कम्त करना, 
गिरफ्तार या सम्पत्ति की कुर्कों से मुक्त कर देता, पहिले से जाने वालो के 
उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में भरण-पोषण सम्बन्धी भत्ते में कमी करना, सम्मिलित 
ऋणों के सम्बन्ध सें उत्तरदायित्वों का विभाजन पहिले ही से निर्णय की गई डिपग्रियों 
को दुहराना, ताकि नयें विधनन आदि के अनुसार उनका भ्‌गतान हो सके। 
हु4 ऐक्ट की धरा ४ के द्वारा प्रदत्त अधिकारो को काम में लाकर सरकार 
ने सभी सिविल जजों और जहॉ सिविल जज नहीं थे वहा डिस्ट्रिक्ट जजी की 
इसलिये नियुक्ति की कि वे द्विब्युनल के रूप में अपने-अपने अधिकार-ल्षेत्रो में इस 
ऐक्ट के अधीन प्रदत्त अधिकारों को काम में ला सके। इस ऐक्ट ने ऋणो को 
निश्चित करने और कई अपीलों तथा रिवीजनो में होने वाली देर को दूर करने 
के सम्बन्ध में कायंविधि को अधिक सरल बनाने की व्यवस्था की । 
इस ऐक्ट ने डिस्पलेस्ड पसेन्स इन्स्टीट्यूशन आफ सूटस ऐंक्ट, १६४८ 
ई० और डिस्पलेस्ड पर्सन्‍्स लीगल प्रोसीडिग्स ऐक्ट, १९६४९ ई० को निर्वा'त 
किया। रु 
निष्क्रमणा- वर्ष में भारत सरकार के केन्द्रीय दावा संगठन ((४३0078) (00778 0792%07- 
चथियों के दावे ४४४00) से तसदीक के लिये झ्ाजकीय दावा संगठन (90306 (07708 
07247788/४००) ह्वारा भेजे गये ८७४ दावे आये जो प्रावीडेन्ट फन्‍ड त॑नख्वाह के 
बकाये, छुट्टियों के वेतन, जमानत की धनराशियों और सरकारी कमंचारियो, 
पहले की रियासततो के कमंचारियों तथा स्थानीय निकायों के उन कमंचारियों 
की पेन्द्नानो के रे में थे, जो पाकिस्तान चले गये थे। राजकीय दावा संगठन 
(86806 (0]9098 072378000 ४| ने उतनी ही अवधि में २,४३६ दावो को 
तसदीक' की और उन्हें भारत सरकार को लौदा दिया । मै 
विस्थापिल उद विस्थापित व्यक्तियों के मामले, जिन्‍्होने पाकिस्तान मे छूटी हुई अपनी 
व्यक्तियों. चल सम्पत्ति को फिर से वापत पाने के लिये आवेदनपत्र दिये थे, पाकिस्तान 
के दाव.. स्थित भारत के हाई कमिइनर या पाकिस्तान के उन पभ्रांतो के चौफ सेक्रेटरियो 
के हाथ में दिये गये*्जिनसे वे चल कर इस राज्य में आये थे । चूकि 
जून, १९५० ई० का चल सम्पत्ति का*समझौदा पाकिस्तान में कार्यान्वित 
नहीं हुआ, अतएबं इन सामलो को तबव्करने मेँ अधिक सफलता प्राप्त न॒हुई। 
फलस्वरूप इनम,से अधिकॉश सासलों की रिपोर्ट भारत सरकार को की 
गई, छाक्ति वह कोई उचित कार्यवाही करे। 
'निष्क्रमण - पाकिस्तान की प्रल्‍्तीय्र सरकारों के पास से निष्क्रमणार्थों सरकार 
थियो के सेंत्रा नौकरों के सेवा अभिलेखों इत्यादि के हस्तान्तरण करने की प्रार्थनाए 
अभिलेख आई और उन्हें सम्बन्धी प्रशासकीय विभाग के पास इस अनुदेश के साथ 
(संविस भेज दी गई कि के सीधे स्वयं इतको सबन्धित सरकारों के पास भेज दे । वर्ष 
'रेकार्डेंस) मेंकई सासलों के सम्बन्ध सें सेवा अभिनेख सप्लाई किये गये। 
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अध्याय ५-सरकारी राजस्व तथा वित्त 
४४--क न्द्रीब राजस्व 
उत्तर प्रदेश में आय कर देने वालों की कुल संखया १,० १,४६२ थी। १६५१- 
५२ ई० में इस सम्बन्ध में शुद्ध वसूलियाँ ६&/१७,१९,०६४ रू० हुई। विभिन्न 


वसूलियों के व्योरे थे हे :--. 9 
रु० , 
आय-कर मंडे "००. ठ, दे, १३,२६२ 
घारा १८-क के अन्तर्गत बसूलियों.. . »«. २,१४५, ६८,८०६ 
लनिगस-कर ,.._ *** १/०३,८६,६१३ 
उच्च आयनऋर 5 ४४ ९५, ९६/६४२ 
सरचाजें बे म ३१,६६,२५३ 
अधिक लाभ-कर ५,६७,०० १ 
व्यापार लाभ-कर दी ५,४६,४२३ 
युजी लाभ-कर ५० १,१६,७३६ 
पविविध ८,६१,०२५ 
योग . ... «०» ९,१७,१६,०९४ 
< ४५--राज्य क७ राजस्व 


१९५०-५१ इईं० के मूल बजट में ५, २२६ लाख रु० राजस्व प्राप्ति 
और ५,२२१ लाख रू० राजस्व व्यय का तखमीना रूगाया गया था, बजसका 
तात्पयें यह था कि५ लाख रु० की छोटी बचत हुई। वष की वास्तविक 
कार्यवाहियो से भी इस बात का पता चलता हे कि ५ लाख ₹० राजस्व की 
बचत हुईं, यद्यपि प्राप्तियां और व्यय दोनों घटकर ऋमदश: ५५१८९ लाख 
रू० और ५,१८४ लाख रू० हो गये 

५,१८९ लाख रु० की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ५१२६ लाख रु० मूल 
तखमीने की तुलना में ३७ ल्युख रू० कम हो गये! । एक प्रह्लेलनीय बात 
यह थी कि “अन्य कर तथा महसुलरू' के अन्त्गंत ९८ लारू रू० की “कर्मी हो 
गयी, जो मुख्यतया गन्ना कर तथा आय कर ब्लें कमी के कारण हुई थी । 
३८ लाख रु० की अन्य महत्वपूर्ण कमी “कृषि” के, अन्तैगत हुई । “'पत्ष 
चिकित्सा” के अन्तर्गत ३२६ लाख रु० की कमी हो गयी, क्योकि पहिले 
ईजतनी आशा की गयी थी उसकी अपेक्षा कम क्षेत्र में खती को गई 


१९५०-०५ १ 
ई० का बजट 
तथा उसके 
वास्तविक 
आंकड़े 


राजस्व" 
आ्राप्तियाँ 


राज स्व व्यय 
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और उन कुछ फार्मो मे, जहां सिचाई की सुविधा्ये नही है, मौसम प्रतिकल होने 
के कारण फसले अच्छी नही हुई | “विविध विभाग के जेन्तगंत १९ लाख 
रु० की जो कमी हुई थी उसका मुख्य कारण यह था कि सरकारी बस सेवाओ 
से अपेक्षाकुत॒ कम आय हुई | असामान्य प्रधप्तियों में ३६ लाख रु० की कमी 
का प्रधान कारण यह था कि “अधिक अन्न उपजाओ” योजनाओ के लिये 
केन्वैंय सरकार की जिस राज्य सहायता को मूल बजट में सस्सिलित 
किया गया था, वह प्राप्त नहीं हुई'॥ दूसरी ओर कृषि आयकर से अधिक 
प्राप्तियो तथा भारत सरकार से प्राप्त उच्चतर आयकर भाग के फलस्वरूप 
“कायकर” के अंतर्गत २० लाख रु० की वृद्धि हुई । “भू-राजस्व 

के अधोन भी ४१ लाख रु० की वृद्धि हुई, जो प्रधानतया विलीनी* 
कृत रियासतो में स्थित सरकारी आस्थानो से अतिरिवतत आय के कारण 
और अदात: मारूगुजारी की अच्छी वर्दूली के कारण हुई । अफीम और 
देशी स्थ्रिट को ऊची नीलाभ। बोलिण्गे तथा देशी स्थप्रिट पर बढ़े हुये महसुल 
एवं मदिरा स्प्रिट ओर दीं शराब से अधिक प्राप्ततोी के कारण राज्य 
आबकारी में ७० लाख रु० की वृद्धि हुई। गेर-अदालती स्टास्प की बिक्री 
से प्राप्तियां और न्याय शल्क स्टाम्प को विक्ली के कारण सस्टार्म्प' के अन्तर्गत 
१९" लाख रु० की वृद्धि हुई। वन प्राप्तियों मे २६ लाख ह० क॑ वृद्धि हुई, 
क्योहि इसारती लकर्ड, तथा अन्य वन उपज की अधिक मांग होग के फलस्वरूप 
उनसे प्राप्तियों की धनराधि बढ गई। प्र/रस्भिक पाठ्शालाओं से अधिक 
भर्तियों से अधिक प्राप्तियो और परीक्षार्थियों क॑ संख्या में वृद्धि के कारण 
“शिक्षा के अन्तर्गत १५ लाख २० की वृद्धि हुईं। “नागरिक निर्माण कार्यों! 
के अंतर्गत भी १७ लाख रु० की वृद्धि हुई। 


१९५०-५१ ई० में ५,२२१ लाख रु० के मूल तखमीने की तुलना 
में वास्तविक व्यय ३७ लाख रु० कम हुआ । २७ लाख रु० को सबसे 
बडी कमी 'शिक्षा' के अन्तगंत हुई) क्योंकि नयी पाठशालाओ मे पूरे क्मचारिवर्ग 
की तियक्ति नहीं की गयी । समस्त सरकारी प्रारम्भिक पाठशालाओ को 
डिस्ट्रक्ट बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया और प्रारस्भिक पाठशालाओं 
के भवन निर्माण के सबंध में धनराशि का पूरा पूरा उपयोग नही किया 
गया । “सिंचाई संबंधी निर्माण. कार्यों' पर २३ लाख रु० «क्ती कमी हुई, 
जिसका प्रधान कारण यह था कि खाद्य उत्पादन योजनाओ के लिये 
केन्द्रीय सरकार की राज्य सहायता बजठ मे ससाय्रेजित नहीं की गई। 
सिचाई संबंधी ब्याज के अन्तर्गत भी २३ लाख रु० की बचत हुई। “विविध 
दीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़ो मे २० छाख रु० की कमी हुई, क्योंकि 
विस्थापित ,व्यक्तियो के पुनर्वास पर कभ्त व्यय हुआ ओर अल्तक्षेत्रो के लिय 
व्यवस्थ। की गई घनराशि तथा शवकर अनुसंधान और श्रम गृह कोष के हेतु 
संकमित की गई धनराशि एवं भूतपूर्व संनिक की प्राविधिक तथा व्यावसायिक 
शिक्षा के लिये. केन्द्रीय सरकार को भशदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि 
का पूरा पूरा उपेयोग नहीं किया गयो। “कृषि# के अन्तगत १८ लाख रु० की 
बचत प्रध।नतया इस कारण हुई कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठ न यूनिटें देर से आई 
और भ्रक्‍्के कुये, गलाने तथा अन्य अर्थ व्यवस्थाओ परकम व्यय हुआ । 
“सावजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गंत व्यय में १६ लाख रु० की कमी हुई, जिसका 
प्रधान कारण यह था कि बहुत से जच्चा-बच्चा तथा शिक्ष हितकारी केन्र काम 
नहीं कर रहे थे । राज्य कमंचारी बीमा योजना को कार्यान्वित करने में विलस्ब 


. जज्ण घोर कोर्दड भीषण महामारी का प्रकोप नही हआ । दसरी ओर “सामान्य 
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प्रशासन” के अन्तर्गत व्यय में २३ लाख गा रु० की वृद्धि हुईं। इसका प्रधान 
कारण यह था कि बढी हुई दरों पर मे कस के लिये पर्याप्त कप 
नही थी। जमीदारी विनाश कौष की वसूलियों के लिये अधिक रवग 
की नियुक्ति की गयी और पंचायत सेचऋूरियो के वेतन के भुगतान के लिय 
गांव सभाओ को सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गयी । विविध विभाग 
के अन्तर्गत व्यय में ३६ लाख र० की वृद्धि हुई, क्योकि पेट्रोल, फूटकर पुर्जो तथा 
अन्य सहायक पुर्जो का मूल्य और परिवहज्ञ विभाग के रीजनल हेडक्वार्टरो 
के फ्टकर पुर्जों के स्टाक को बढ़ाने के संबंध मे किया गया व्यय बढ़ 
गया । ९ 8 

पु जी-व्यय ९४५ लाख रु० हुआ, जबकि मूल तखमोन मे १,१४८ 
हाख रू० की व्यवस्था क्री गयी थी । बजट के मूल तखमीनो से सप्लाई 
चऔजज़ाओं के लिये १०७ लाख रु० के शुद्ध व्यय की व्यवस्था की गयी 
थी, किस्तु वास्तव मे इन योजनाओं को कार्यान्वित करने पर ३५० रूख 
रु० की श॒द्ध आय हुई और इसी कारण व्यय मे ४६६ लाख रु० की कमी 
हुई । विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर पुजी व्यय १९३ लाख ₹ु० 
कस हो गया, जिसका प्रधान कारण यह था कि इन योजनाओ को वित्त 
पोषित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने छोटे छोटे ऋण दिये थे ओर भवन 
निर्माण संबंधी प्रयोजनों के लिये स्टाक की अधिक से अधिक साम्रग्रयां 
जारी की थी । “औद्योगिक विकास” के अन्तगंत ३८ छाख रु० को कमी 
हुई, जिसका सुख्य कारण यह था कि बिहार में उबंरक के कारखाने की 
स्थापना के लिय उत्तर प्रदेश सरकार ने ९० लाख रु० के अद्यदान की जो 
व्यवस्था की थी उसका उपयोग नहीं किया गया। “'जलरू-विद्युत्‌ निर्माण 
कार्या पर व्यय से ५८ राख रु० की कमी हुई । इन कसियो को तुलना 
में ४०० राख रु० की वृद्धि इस कारण हुई कि यह धनराश्षि प्र/सैंगिक 
कोष को संक्रसित कर दी गयी, जिसके लिये मूल बजट में कोई व्यवस्था 
नहीं थी। सिचाई संबधी निम/ण कार्य ” के अन्तगंत व्यय सें ५४ राख रु० की 
ओर “क्ृषि सुधार तथा अनुसंधान” के अन्तगंत व्यय में ४९ लाख रु० को भी 
वृद्धियां हुई । “सिंचाई संबधी निर्माण कार्य "के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि केवल 
इस बात से हुई कि “अधिक अन्न उपजाओ” योजनाओं के हस्नष्पादन से 
शीब्ता की गयो और “कृषि सुधार तथा अनुसधान" के अन्तगंत व्यय में 
व॒द्धि का कारण यह था कि बीज और उदंरक अधिक मात्रा मे खरीद 
गये और वेधन क्रियाओं के संबंध से वसूद्धियां कम हुई । 

१९५१-५२ ई० के बजट में ६,१२६ लाख रु० के राजस्व और ६,१५१ 
लाख रु० के व्यय कह अनुमान लगाया गया था, जिसका तात्पय यह था कि 
२५ राख रु० का घादा हुआ । १९५०-५१ ई० के तखमीनों की तुलना 
में १९५१-५२ ई० की अनुमानित राजस्व प्राप्तियो स ९२० लाख रु० 
को ओर अनुमानित राजस्व व्यय सें ९२९ लाख रु० की बृद्धि हुई । 


संभावित जमींदारी विनाद के काइण “भू-राजस्व” के अन्तगंत ६७९ लाख 
रु० को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण न्द्धि हुईं। यह सभावना थी कि “पंचायत 
निर्वाचनो” से प्राप्तियो में ७० राख रु७ की वृद्धि होगी । «इस बात की 
आशा की जाती थी कि १९५०-५१ ई० तथा १९५१:प९ ई० में भूमि- 
व्यवस्था कमिदनर की स्थापना का व्यय, जिससे ५० लाख रु० को वुईद्ट 
हुई थी, जूमोंदारी विनाश कोष से संक्रमित धनरोशि द्वाराक्म्रा हो ज्ञायगा। 
इस बात का अनुसान रूगाया गया था कि केन्द्रीय सड़क कोष से आय की 
अनराशि में ७७ लाख रु० की व॒द्धि होगी । बन प्राप्तियों के तखमीने मे भी 
हे२ लाख रु० की वृद्धि हुई। दूसरी ओर इस ब्रात की आशा को जाती थी 


प्‌ जी “व्यय 
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कि आय कर सबधी विभाज्य धनराशि में राज्य भाग के फलस्वरूप जो 
प्राप्तियां होगी उनमे ५२ रूख रु० की कमी हो जायगी । ऐसा अनमान 
था कि नहरों के निर्माण कार्य के व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप कृषि संबंधी प्राप्तियों 
में २० लाख रु० की शुद्ध कमी (होगी | यह भी तखमीना लगाया 
गया था कि खत्य उत्पादन योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 
होने वाली आथिक सहायता मे ३७ लाख रु० की कमी हो जायगी । व्यय 
पक्ष मे सर्वविद्िष्ट वृद्धि ज़मीदारी विनाश कोष में ४४३ लाख रु० 
संक्रसित करने के कारण हुई, क्योकि जसीदारी विनाश के फलस्वरूप अतिरिक्त 
आय होने की आशा थी। ६८ लाख रु० की अन्य वृद्धि उस व्यवस्था के 
कारण हुई, जो स्थानीय दरो के पुनभु गतान के सबध में डिस्ट्विट बोर्डो को 
अंदादान देने के लिये की गयो थी । स्थानीय निकायों के कमचारियो को 
देय महगाई भत्ते के संबंध में स्थानीय निकायो को जो अंशदान देना सरकारण० 


आओ था, उसके लिये २३ लाख रु० कौ-अतिरिक्‍्त धनराशिकी आवश्यकता 
हुई । 


निर्वाचन व्यय के सबध में राज्य सरकार को जो खर्च करना पडा उसमें 
भी ४४ लाख रु० की वृद्धि हुई। जमोदारो को देय प्रतिकर' निर्धारण के सबंध 
से प्रबंध करने और भूमिधरो से सीधे राजस्व वसूल करने के कारण व्यय 
में १७० लाख रु० की वृद्धि हुई । 


इस वर्ष की कृषि विकास सम्बन्धी कामों तथ! सार्वजनिक निर्माण विभाग 
द्वारा सडको की मरम्मत पर व्यय कस हुआ ॥ ह 


१६५१-५४ १९५१-५२ के संशोधित तखमीनों में प्राप्तियां घटकर ५,६६५ 
लिये. लाख रु० तक और व्यय ५,७०६ लाख 8० तक पहुच गया, जिससे ४१ लाख ₹ु० 
त की कशी प्रकट हुई, जिसकी पूर्ति राजस्व सुरक्षित कोष (+6 ७॥५6 
8०४०७7४० #'प४त) से एक समान धनराशि संक्रमित करके की गई। 
प्राप्तियो में संभावित कमी मुख्यतया भूर्सि के रूगान को वंसूलियों की मद 

के कारण हुई, जो वास्तविक तखमीनो के प्रत्याशित १,४०७ लाख रु० 

के वियरीत घटकर ७३५ लाख र० हो गई, क्योकि आशा के प्रतिकल प्रस्तुत 

वर्ष में ज््पीदारी विनादा अधिनियम के उपबन्ध निहित न हो सके । 
फार्म को उपज से प्राप्तियो में कमी अंशत: दर्षा के न होन और अंशत सिंचाई 

को सुविधाओ के अपर्थाप्त होने के कारण हुई । ग्राम सभाओ तथा पचायतों 

के सामान्य निर्वाचन के स्थगित हो, जाने के कारण प्राप्तियो मे बृहुत कमी हुई। 
मनोनयन-पत्रो इत्यादि के विक्रय से होने वाली आय वास्तविक तखमोने 

में प्रत्याशित ७२ लाख रु० के स्थान पर घटकर एकू, लाख रु० हो गई ॥ 
न्‍्यून फ्राप्तियो का सतुलन विभिन्‍न शीर्षको के अन्तर्गत होने वाली वृद्धियों 

से किया गया । भारत सरकार आय-कर में से राज्य को जो भाग देती 

है, उसमें १४१ लाख रु० की वृद्धि हुई, जबकि आबकारी की प्राप्तियों में 
राज्य सरकाए द्वारा "देशी स्पिरिट, शराब इत्यादि पर अधिक कर लगाये जाने 

के कारण ३१ लाख रु० की वृद्धि हुई १ “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन 

के सम्बन्ध में अधिक नहरो के निर्कुण हो जाने के कारण उत्पादक नहरो 

तथा द्यूबवेलो कै ५८ लाख रु० की वृद्धि हुई ७ व्यय में सामान्य प्रशासन 

के अन्तर्गत १३७ लाख रु० की तखमीनी बचन्नत हुई। यह बचत मुख्यतया इस 
कारण हुई कि ज़मींदारी विनक्म अधिनियम के अधीन निहित आज्ञा के अनुसार 
प्रतिकर' सूची तेयार करने तथा काइतकारों से सीधे लूगान वसुरू करने के 

लिये जो अमला रखा जान वाला था, वह नही रखा गया। जमीदारी विनाश 

कोष में सक्रमित करने के अभिप्राय से ४४३ लाख रु० की व्यवस्था और 
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डिस्टिक्ट बोर्डों' को स्थानीय दरो का भुगतान करने के अभिप्राय से ६८ लाख 
रु० की एक अन्य व्यवस्था का उपयोग नही किया जा सका, क्योकि प्रस्टुत 
वर्ष में जमीदारी विनाश अधिनियम, जिसके वर्ष में लागू होने की आशा थी, 
लागू न हो सका । पुलिस व्यय में १९ छाख रू० की कसी हुई, जिसका मुख्य 
कारण तीन प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के बटालियनों का व्यय था, जिनकी 
तीन मास के लिय विश ष कार्य के लिय भारत सरकार न मागा था ओर उसने 
उनका उस अवधि का व्यय भी बर्दाईत किया। इन कमियो के विपरोत 
“असाधारण व्यय' के अधीन व्यय में कैट्धि हुईै। इसका कारण यह था कि 
राजस्व से अन्न क्रय योजनाओं के अर्करन हुई हानियो के एक भाग को पूरा 
करने के लिये १०० लाख रु० संक्रमित किया गया। भारत सरकार से लिये 
गये ऋणो की बढ़ती हुई,सम्या का अपाकरण (॥0प708/४07 ) करने के प्रयौजन 
ने संशोधित तखमीत मे अधिक धनरातहि की व्यवस्था भी की गई थी । 


पूजी-व्यय में कमी हुई । मूल तखमीने के १,६७९ लाख रुपये से घट कर पुजी-व्यय 

सशोधित तखनीने में यह १,५३८ लाख रु० हो गया । इस कमी का मुख्य कारण 
यह था कि राज्य सरकार ने अमोनियम सल्फट फक्‍टरी, सिन्धरो के 
पुजी व्यय के लिये मूल तखमीने में जो ९० लाख रुपया की व्यवस्था 
की थी, उसका उपयोग नहीं किया गया तथा सीमेन्ट फेक्टरी प्रोजक्ट के 
सम्बन्ध में इसारत, सडक इत्यादि के बनाने के व्यय में बचत हुई । प्त्थर 
की खानो के यत्नीकरण का स्थगित हो जाना भी संशोधित तखमीने से थोडी 
बचत का कारण है। कुछ सडको और इमारतो के निर्माण मे जितनी धनराशि 
का अनुमान था, उससे ३२ लाख रु० कम व्यय होने की आशा थी । पुजी 
व्यय का यह तखमीना, जो विस्थापित व्यक्तियों के सकानो तथा दृकानों 
के निर्माण के लिये था, उसमें १९ लाख रु० की कमी हुई | शारदा जलविद्युत्‌ तथा 
पथरी प्रोजेक्ट के व्यय में ३६३ लाख रु० की बचत और सिचाई की विभिन्‍न 
नई योजनाओ के सम्बन्ध से १० राख रु० की बचत इस कारण होने को 
सम्भावना थो कि निर्माण कार्य में प्रगति कम थो और बाहर से मंगाये 
गये स्थिर यन्त्रो तथा मशीनों के प्राप्त होने में जितनी आशा थी, “उससे 
अधिक विरूम्ब हुआ । दूसरी ओर “अन्न सप्लाई योजना' क्वे व्यय के 
तखमीने मे १२५ राख रु० की वृद्धि हुई। जिसका मुख्य कारण यह था कि 
रबी की फसल नष्ट हो जाने तथा बड क्षत्र में सूखा पड जाने के कारण अधिक 
परिसाण से अन्न खरीदा गया। * 


डे 
बजट के तखमीने में ४०० लाख २० के अंकित मृल्य के एक स्थायी ऋण 


जे साव॑ जनिक 
लिए जाने की व्यवस्थ की गई थी; किन्तु केवल २०३ लाख रु० का ऋण लिया जा. ऋण 
सका । प्रारम्भ से ऋण सम्बन्धी ५०० रूख रु० के ट्जरी बिलो को 
जारी करने का विचार था, किन्तु उनकी आवश्यकता नहीं समझी गई 
और इस लिये दजरी बिल नहीं जारी किये गये। 
खो के 
अन्न सप्लाई योजना” व्यापार से संबंधित सभी योजनाओ में नि 
0 5 ४ रूरकार 

सबसे अधिक महत्वपृण रही,* आलोहुय वर्ष मे अधिक जनसंख्या वाले नगरो. व्यापर 
में पूर्ण राशनिग बनी रही, । किन्तु व्यौपक सूखे के कारण चावल की फसल योजना 


खराब हो गई, जिससे अन्न की उगाही मे पर्याप्त कझ्डी हुई और साथ ही सूखा 
वाले क्षत्रों में अत्या-हार योजना के लागू किए ७ जाने के कारण अधिक 'अज्न 
की आवश्यकता हुई । स्वभावतः कुछ राज्य के अन्दर ध्वरीद कषुके और 
कुछ आयात द्वारा पर्याप्त मात्रा में अन्न का स्टाक रखना पड़ा । पिछले 
वष की अपेक्षा इस वर्ष आयात किये गय गेहूं की दर अधिक ऊंची रही | 


विनियोग लेख 


वित्त लेखे 


सावजनिक 
लेखी 
समिति 


श्षड 


जबकि भारत सरकार ने कानपुर ओर लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्रों की 
खपत के लिए ९५,००० ठन गेहूं १३ र० १४ आ० प्रति मन की दर से 
सप्लाई किया, उसने झोष राज्यो की खपत के लिए बाकी गेहूं अधिक 
ऊंची दर पर अर्थात्‌ १८ रु० ६ आह प्रतिमन के हिसाब से दिया । बोसें 
का मूल्य भी अधिक चढ़ गया। ल्‍ 


इस वर्ष सम्पूर्ण व्यय ४,१३९.५३ लाख रु० हुआ | राज्य से देश 
के अन्य कमी वाले क्षेत्रों को म|ल भजा गया । खाद्यान्नों, बोरो इत्यादि 
की बिक्री से होने वाली प्राप्तियो का तखलभीना ३,६१५ ७९ लाख रु० था। अतः 
इस वर्ष उक्‍त योजना के अंतर्ग होने वाली शुद्ध कमी का तखमीता 
५२३ ७४ लाख रु० लगाया गया था, क्योकि शुद्ध दायित्व में से १ करोड़ 
रु० राजस्व के नासे लिख जाने के कारण तखमभीता “४२३७ लाखे रु० कम, 
हो गया था । 6 


उत्तर प्रदेश सरकार के १९४८-४९ ई० के विनियोग लेखे तथा १९५० 
ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल सहोदय के समक्ष प्रस्तुत करन 
के लिये भारत के कम्प्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल से १५ मां, १९५१ 
ई० को प्राप्त हुई। इस प्रकाशन में लेखा परीक्षा अनुसधान के फलस्वरूप 
आवश्यक समझी जाने वाली टीका-टठिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण 
के साथ १९४८-४९ ई० के कुल व्यय के परीक्षित लेखे, चाहे वे प्रत्येक 
अनुदान के भिन्‍न विनियोग लेखे के रूप में सतदेय या प्रभृत रहे हों, सम्मिलित. 
थे । इस खंड में लेखा परीक्षा प्राधिकारियों की वे ठीकाये व टिप्पणिया भी 
सम्मिलित थीं जो उन्होने व्यापार उत्पादन और हानि तथा लाभ सम्बन्धी 
सभो लेखों और सरकारी वाणिज्य एवं अद्धं-वाणिज्य सम्बन्धी व्यवसायों 
के हेकु रकखी जाने वाली रोकड़ बहियो पर दी थी । 


सरकार के १९४८ -४९ ई० के विकज्ष लेख और उन पर लेखा परीक्षा 
रिपोर्ट राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये कम्पट्रोलर तथा 
आडिट्रर जनरल से १९ मां, १९५१ ई० को प्राप्त हुईैं। इस संकलन में 
सरकार की १९४८-४९ ई० का प्राप्तियां ( ४०८७७४४ ) और व्यय 
के लेखों के साथ-साथ विभिन्‍न लेखो और दूसरे जांच के लिये आय हुये 
आकडो से प्रकट होने वाले वित्तीय परिणामों पर एक रिपोर्ट भी दी गई 
है, अर्थात्‌ राजस्व्न और पूजी के लेखे सरकारी ऋण के लेखे और राज्य सरकार 
के देने और पावने का विवरण दिया गया है । यह लेखा विनियोग लेखों 
के पुरकू के रूप में हे । 


राज्यपाल महोदय के आदेशो के अधोन १९४८-४९ ई० के विनियोग 
तथा वित्तीय लेखे और उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान सभा तथा 
विधान परिषद के समक्ष क्मशःर१ तथा २७ सा, १९५१ ई० को 
प्रस्तुत की गई। * 

वेभागिक अफसरों द्वारा प्रस्तुत की गई ज़ाक्षियों की दृष्टि से सरकार 
के विनियोग लछेम़ों पर विचार करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा 
को कार्यविधि के "नियमों के अधीन बनाई गई*१९५०-५१ ई० की सादं- 
जदिक लेखा समिति ब्े १९४८-४९ ई० के विनियोग लेखों तथा सम्बन्धित 
लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर मा्ष, १९५१ ई० में की गई बेठकों में विचार 
किया । समिति की सिफारिश एक रिपोर्ट में दर्ज है, जिस पर २८ 


सितम्बर, १९५१ ई० को विचार करन के बाद विधान सभा ने उसे मात 
लिया । 


(छू 


यू० पी० वेतन सम्तिति द्वारा अभिस्ताबित (सिफारिश किये गय) वेतनो में 
उन वेतन-क्रमो के सबंध सें, जिन्हे बहुत से सासमलों से गतवर्ष संशोधन 
कार्यात्वित किया जा चुका है, वर्ष ससाप्त होने तक कुछ प्रपोजीशन स्टेंटमेट 
स्वीकृत होने को रह गये थे। अतएथ संशोधित वेतत-क्रमो को चुनने के” 
लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकी । 


सहायक नियम १९९ से संशोधन किया गया और यह निर्धारित क्रायंविधियों 

किया गया था कि यदि किसी सरक्वारी कमंचारी के विरुद्ध गिरफ्तारी क्केविचारा- 

अथवा आपराधिक दोष/रोपण की कार्यवाही की जा रही हो तो उसे धीन रहन 

सुअत्तल समझा जायगा और उसे हिरासत, रोक लेन अथवा कद मे रहन की अवधि में 

को अवधि के लिये केवल निर्वाह भत्ता दिया जायगा । यह भी निर्धारित मुञत्तली 
«७ किया गया था कि ऐसे सरकारी कम्ंचारी की उस अवधि में, जिसमे 

उले वास्तव भ॑ हिरासत में न रखा गया हो याकद न किया हो, मुअत्तली 

के लिए विश आदेश जारी किये जान चाहिए, यदि उसके विरुद्ध रूगाये गय 

आरोपो या की गई का्यवाहियो का उसके सरकारी नौकर होने की हेसियत 

से संबंध हो या सरकारी कमंचारी की हेसियत से उसके करतंव्य पालन करन 

से इससे कठिनाई पेदा होने की सम्भावना हो अथवा वह नेतिक पतन का 

चोतक हो । 


यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकार के उन अफसरो को, जो सीनियर आई० ए० 

- आई० ए० एस ० या आई पी० एस० वेतन-क्रम से हे या स्थानापन्‍न रूप एस० तथा 
से पदों पर नियुक्त हे, महंगाई भत्ता दिया जायगा। तथापि यह आई० पी० 
स्पष्ट किया गया कि उन्हें इंस अवधि के लिये वह निजी वेतन नहीं दिया एस०अफसरों 


जायगा, जो उन्हे छोटे पदों पर रहन-सहन व्यय के रूप में मिला को मंहगाई 

करता था । ह भत्ता 
पहाड तथा जाडे के दिनो का भत्ता लेने के बारे से नीचे दिये गये पहाड़ - का 

सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे “- तथा जाड़े 


(क) वे सरकारी नौकर, जो इस भत्त को पा रहे है वे अपने क्वे दिनों 
पदों पर कास करने की अवधि से फकते रहेगे और उस समर्य तक क्र भत्ता 
जब तक कि निर्धारित वेतन सीसा के अनुसार उन्हे ये भैत्ते सिलने 
की अनुमति हो । 

(ख) नये पदो पर नियुक्त व्यक्तियों तथा पुराने पद पर नये भर्ती 
किये गयू व्यक्तियो को उन भत्तो के अतिरिक्त, जो नीचे खड (ग) में 
दिये गये हे, इन भत्तों से से कोई भत्ता पाने का अधिकार न होगा । 

(ग) उन सुरकारी नौकरो को, जिन्हे इन भत्तो में से कौई भी 
एक भत्ता सिलता रहा हो, ऐसी जगह जहां अब तक यह भत्ती सिल 
सकता हो, ससान पद पर स्थात्ान्तरित होने पर था ऐसी जगह उच्च 
पद पर उस पद से अवनति के पद पर जाने पर उस दर से भत्ता 
मिल सकेगा जिसके कि सिलने के अधिकारी हो, किश्तु इसकें साथ वेतन 
सोसा का ध्यान रखा जायगा जहां तक भत्ता मिल सकता है। 


है. 
४६--मुद्रांके (स्टास्प ) हि रु 
माल बोड्ड उत्तर प्रदेश का मुद्राक (स्टाम्प) विभाग मुंद्रक अ स्टाम्प)... संस्सन्‍्य 
दल्क और न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीस) से श्माप्त होने वाले राजस्व को 
'नियन्त्रित करता रहा। ग द 
चंकि हाल के वर्षो में सरकारी कार्यालयों की संख्या अधिक बढ़ गई थी 
और मुद्राक (स्टास्प) त्षया रजिस्ट्रशन का निरीक्षण कार्यालय सभस्त 


| 
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कार्यालयों का निरीक्षण करने मे असमर्थ था, इसलिये सरकार न सरकारी 

था स्थानीय निकायो के कार्यालयों में शुल्क तंथा कर कर जॉच करन 
के लिये दो विशेष सद्राक अधिकारियों के! नियक्ति के! । उक्त अधिकारियों: 
ने १ साउं, १९५१ ई० से कार्य करना «प्रारम्भ कर दिया। 


मद्रंक (स्टाम्प) शुल्क तथा न्यायालय फीस को सुगमाक में करने 
का प्रस्ताव, जिससे रुपया के विषम भाग चार आने (अर्थात्‌ चार आने, 
आठ आने, बारह आने और एक रु००) के सुगसॉंक में हो जाय, सरकार के 
विचा रार्धन था । इस प्रस्थाव का उद्दत्य यह था कि विभिन्न अ्रकित मल्य 
के सामान्य तथा न्यायालय फीस मद्रादगे की छपाई में बचत हो जाय श्रौर 
उनके ज्ञारं। करने तथ। लेख्यो १२ प्रयोग करने के सम्बन्ध में अफसरो का कार्य 
भी सरल हो जाय । 6 


प्राप्तियाँ म्द्ांकों से प्राप्ध कुल राजस्व १६५९-५१ ई० के २,३१,३१,६०० र₹ु० 
ओर व्यय से घटकर १६५१-५२ ई० म॑ २,२५,००,००० रु० हो गया । यह कर्मी 
सम ल्यत्या जमीन्दारी। विनाश योजना के कारण पचायर्त अदालतो की स्थापना 
के फलस्वरूप, जहाँ इस प्रकार के प्राथना-पत्रो पर कोई न्यायालय 
फीस नहीं लगती, दोवान, तथ। फोजदारी अदालतो में की जाने वाली शिकायतों 
था अन्य विविध प्र,र्थना-पत्रों की संख्या में कर्मी और माल अदालतो में विभिन्न 

प्रकार के मुकदमो के रुक जाने के कारण हुई । 


कुल व्यय १९५००५१ई० के ४,५१,७०० 6० से कम होकर १९५१-५२ « 
ई० में ४,४६,३०० रु० हो गया। अ लोच्य वर्ष में जालसाजं तथा गबन 


के कोई मामले नहीं हुए । 

कमियां तथा निरंक्षको हारा बताई गई कुल कमी २,५३,३१२ रु० की हुई। 

उगाहियों 

5 ४७--आबकारी 

आबकारी कलेन्डर वष १६५१ ई० में सम्पूर्ण आबकारी राजस्व का तखमीना 

राजस्व ६४३.६४ लाख रु० लगाया गया था, जब कि गत वर्ष सम(र्ण वास्तविक 
आय का €खर्माना ६६३-२० लाख रु० था। आय में यह अनमानित कमा 
चने क्षेत्रो म॒ देशी दराब पर महसल बढ़ जाने के फलस्वरूप, मादक 
वस्तुश्नो के सेवन में कमी, अफीस के निर्गंभ मल्य मे वद्धि, अफीम के सीमित 
निर्गममभन तथा दृकानों पर घटिया किस्म का गॉजा सप्लाई किये जाने के 
कारण हुई । 

खपत १९६४० ई० के 5,४०,८ंढ७ गलन की तुलना में आलोच्य वष मं 


(क) देशी ६/२२,७०२ गेलन देशी शराब की खप्त हुई और १६५० ई० (गत वर्ष) 
दद्ाब के १८,६५१ सेर अफीम की तुलना मे आलोच्य वर्ष में १४,६०१ सेर 
(ख) अफीस अफोम की खपत हुई॥। १९५० ई० के १,४६,५०१ सेर को तुलना में आलोच्य 
(ग) भाग वर्ष में १,५३१५७३ क्षेर भाग के खपत हुई और गॉजे की खपत १६५० 
(घ) गरेंजा ई० में ६,५५४ सेर की तुलना मे इस वर्ष ५,५९८ सेर हुई। 


ताड़ राजस्व डी से प्र'प्त होने वाला राजस्क्‌ २१.५ लाख रु० से बढ कर २२-३२ 
- लाख रु० हो गयश/। इस घनराशि में से १५.७लाख रु० व॒क्ष कर ओर 
अनुज्ञप्ति व्युल्को से 'प्रपप्पत हुआ और ६.३ लाख रु० “अन्य प्राप्तियो' से 
के १६५० ई० से इन ाषेकों के अन्तर्गत ऋमशः १५.० लाख रु० 
और ६-४ लाख रुपया अ्रप्त हुआ था। यह वृद्धि मुख्ययया नीलाम के 

सम्यय अच्छी प्रतियोगिता तथा अच्छे नियन्त्रण के कारण हुई । 
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नीरा बेचने के लिये लखनऊ मे प्रयोगात्मक आधार पर एक दूकान खोली नीरा 
गई और यह प्रस्ताव था कि यदि यह दूकान सर्वप्रिय सिद्ध हो तो ऐसी दूकाने 
आगे चल कर अन्य क्षेत्रों मे भी खोलो जाय॑ । 


आलोच्ष्य वर्ष मे एक्साइज डेन्जश्स डग्स तथा झोपीयम ऐक्टों क्े” आबकारी 
अधीन कुल ८,३१६ मामले पकड़े गये, ज्बकि १६५० ई० में ऐसे सासलों सम्बन्धी 
की संह्या १०,५९२ थी । १,४८४ मामले नाजायज तौर पर दाराब बनाने. अपराते 
के थे, जबकि विगत वर्ष इस प्रकार केण्मामलो की संख्या २,१११ थी 
आलोच्य वर्ष में दराब सम्बन्धी अन्य अपराधों की संतया १,४२५ थी, जबकि 
पिछले बर्ष उनकी सख्या १,७६० थी। ०भाॉग और गॉजा से सम्बन्धित मुकदमों 
की संख्या १,५७३ और अर्फाम से सम्बन्धित मकदमों की संख्या ७८५ थी, 
जबाब १९६५० ई० में ७एसे मकदमो की संख्या ऋमद्ः १,६८१ और १,५४० 
आ,। लाइसेन्सदारों द।रा लाइसेन्स की दर्तों के तोडने के १,५०४ बडे 
झोर २,४११ छोटे मामले पकडे गये भौरोरं उनके खिलाफ #कदमा चलाया गया 


नेपाल से चोरी से चरस ले आने और हाथ चरस, जोकि कुमाय 
डिवीजन के पर्वतीय क्षेत्रों में तेयार की जाने वाली एक देशी चरस है, 
के व्यापक उपयोग के कारण राज्य के पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी जिलों 
से चरस के आबकारी सम्बन्धी अपराधो की संख्या बढ़ गई। आहलोछुय वर्ष 
से ५ सन से अधिक गेरकाननी चरस उन जिलो मे पकडी गई, जहां नश्ञा- 
बन्दी लागू नहीं हे। बिहार राज्य से गांजा के महसूल में कमी हो जाने 
के फलस्वरूप उस राज्य तथा नेपाल से चोरी से गाजा ले आने के कारण 
अधिकारियो को चिन्ता बनी रही और इसको रोकने के लिये प्रत्येक 
प्रयत्त किया गया । १९५० ई० में नियुक्त विशेष कर्मचारिवर्ग समस्त 
प्रसूख घटनास्थलो पर इस प्रकार के उत्पात को दूर करने के लिये *अपनी 
सारी शक्ति लगा दी और विधिवत्‌ नियकक्‍त कमंचारिवर्ग को आबकारी सम्बन्धी 
अपराधो पर नियन्त्रण रखने के हेतु अधिक शक्तिशाली उपाय करने के लिये 
प्रोत्साहित किया गया । इसके अतिरिक्त डाक तथा रेलवे पासंलो के जरिये 
बिहार से चोरी से गांजा ले आने को रेकने के लिये डाक तथा रेलैवे के 
अधिकारियो तथा बिहार के समीपवर्ती जिलो के आबकाशे सम्बन्धी 
कमचारिवर्ग का सहयोग प्राप्त किया गया । इन उपायो के फलस्वरूप 
आलोच्य वर्ष मे उत्तर प्रदेश मे ८० सन गेरकाननी गांजा पकड गया। ३१ 
सा, १९५० ई० तक अफोम खाने को रोकने के लिये “भारत सरकार 
की नीति के अनुसार लाइसेन्स प्राप्त विक्राओ को जो विनियमित आधार 
पर अफीम का कोटा दिया गया, उससे पोस्ता के खेतिहरो को' चोरी 
से बेचने के लिय अफीस रोक रखने कं काफी लालच पेदा हों" गयी। 
इसके फलस्वरूप कच्ची अफीम से सम्बन्धित अपराध में ठद्धि हुई और 
उन जिलो में, जहा पोस्ता की खती होती है, मूल स्थान से इस उत्पात को दूर 
करने के लिये. अतिरिक्त कर्मंचारिवर्ग की नियक्ति करनी पड़ी । वर्ष सम 
७ सन से अधिक गेरकानूनी अफीम पकड़ी गई । कोकीन को चोरी से ले आन 
के मामले कम रहे। हर श 


चालक मच्यसार तैयार करैने की एक नयी भट्ठी (सरदृदारनगर में) चालू चालक मच- 
की गयी और पेय महछसार तेयार करने को डे भट्ठिया, जितका चलना सार (पावर 
गत वर्ष स्थगित हो गया था, आलोच्य वर्ष मे फिर जे काम करने लगी । १९५० ई० अलकोहल) 
में राज्य से पेय सच्यसार तेयार करने वाली ५ ओर चालंक मद्यसार तेयार करने ' 
वाली ११ भटिठयां थी । यह तखमीना रूगाया गया था कि यदि चालक 


आबकारी 
नियन्त्रण 
प्रयोगदाला 


शीरा/ 


श्व्ढ 


मद्यसार की । भठिठयां आदर्शयुर्ण परिस्थितियों से कार्य करती रहे तो उनकी 


कुल उत्पादक क्षमता १०७.१ लाख गेलन प्रति वर्ष होगी । चालक मदठ्सार 


तेयार करने की प्रक्रिया में उप-उत्पादन के रूप से लगभग २० प्रतिशत 
हेल्‍की स्प्रिट की गुंजाइद रख देने पर भी निकट भविष्य से लगभग ८२ 
लाख गेलन चालक मछसार के वाधिक उत्पादन की आशा की गई थी, यदि जीरा 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होता रहा । पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिये उपलब्ध 
चालक सद्यसार की सप्लाई से बद्धि हो जाने के फलस्वरूप इस बात 
की आशा की गई थी कि पेट्रोल में काफी बचत हो जायगी और साथ-साथ 
वेदेशिक विनिमय की भी बचत हो” जायगी । चालक मचसार के कुल 
उत्पादल का तखभीना (हल्की स्प्रिठ को छोड कर) १९५१ ई० में ४६.४७ 
लाख गेलन लगाया गया था, जबकि विगत वे में ३८.९९ राख गेलन का तखमीना 
लगाया गया था। न 


नये क्षेत्रों में चालक मद्यसार पेट्रोल सम्सिश्रण योजना के विस्तार में 
पर्याप्त प्रगति हुई । ऐसी डिपो की सख्या जहां सम्सिश्रण की कार्यवाहिया की 
जातो थों ४२ थी, जबकि १९५० ई० से उनकी सख्या १६ थी । ये डिपो रामपुर 
जिल तथा भ्रादाबाद जिले के एक भाग को छोड़ कर समस्त राज्य में अपना 
माल भूजत थे । वर्ष मे इस डिपो का सबसे बढा ग्राहक दिल्‍ली राज्य था, 
जिसकी चालक सद्यसार की सांग १.८ लाख गेलन प्रतिमास थी। 


१९५० ई० सें कानपुर मे स्थापित आबकारी नियन्त्रण प्रयोगशाला ने 
बहुत उपयोगी कार्य किया। चालक सद्यसार तथा पेय मद्यसार तेयार करने 
वाली भटिठयो को प्राविधिक सम्मिति दने के अतिरिक्त इस प्रयोगशाला 
ने वेभूगिक पदाधिकारियो को सद्यसार टेकनोलोजी में उच्च प्रशिक्षण 
दिया । 


भट्िठियो को नियसित रूप से सप्लाई करने के उद्देश्य से शोरे की 
बिक्री पर, जो सद्यसार उत्पादन के लिये एक प्रमुख कच्ची सामग्री है, 
नियन्क्र० जारी रहा। आबकारी कूमिइ्नर ने, जो १९५० ई० से इंडियन शुगर 
सिडीकेट के हृवगत अपाकृत हो जाने के समय से ही शीरा के नियन्त्रक के 
रूप में कार्य कर रहे थे, शीरा के वितरण और निस्तारण पर वर्ष भर नियन्त्रण 
रखा । सरकार को शीरे की बिक्री से होने वाली आय शुगर ऐन्ड अलकोहल 
इंडस्ट्री लेबर बेलफयर हाउसिंग एंन्ड रिस्न फन्‍ड के खाते में पूर्ववत्‌ 
जमा कर दी गई । ; हू 


४८--बिक्री-कर 


वर्ष में संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट तथा नियमों मे कुछ परिवतंत्र किये 
गये। भारत के सविधान के अनुच्छेद २८६ के उपबन्धों का समावेश करते 
हुए उक्त ऐक्ट' से एक"लयी धारा (धारा २७) बढ़ा दी गई । 


बिक्री कर से मुक्त होने को ३४ + कतस फ़रीस को ५०० रु० से बढाकर 
१,००० ₹० करू देने के सम्बन्ध में जो सशोधन किया गया था, उसे 
१ अप्रैल, १९५१ ई०,से लागू किया गया। हाथ के बुने हुए रेशम, कृत्रिम 
रेशभ्, लिनेन या पलेक्स या इनूसे से किसी कपड़े के सम्सिश्रण के बने और कपास 
अथवा उल के कपड़े को १ जुलाई, १९५१ ई० से बिता कोई झातें 
बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया और सज्ञीन से निर्चित उसी प्रकार के कपडे 
के कर का उत्तरदायित्व उसी तारीख से फुठकर बिक्रेता के बिक्तो स्थल 
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से हटाकर निर्माता या आयातकर्त्ता के बिक्री स्थल पर कर दिया गया। 

रेशम, कृत्रिम रेहाम और कच्चे सृत पर भी ६ पाई प्रति रूपया की दर से निर्माता 

अथवा आयातकर्ता के बिक्री स्थल पर कर लगा दियागया। , * 
श् 


वर्ष से लगभग ४०,५०० व्यवसायो ने कर अदा किया। उनमें से 
२१,५४१ (५३ प्रतिशत) व्यवसाथियों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया । 
फीस देने पर ७,७१८ व्यवसायियो को क़्र-मुक्त प्रमाण-पत्र दिये गये और 
४,५९१ कमीशन एजेन्टो को लाइसेंस दिये गये । 


१९५०-५१ ई० के वित्तीय वर्ष में बिक्री कर ऐक्ट के अधीन ४९३ 
लाख र₹० की प्राप्तियां हुई, जबकि १९४९-५० ई० के वित्तीय बर्ष में 
«७६१२ लाख रु० की प्राप्तियां हुई थीं। प्राप्तियों में यह कमी सबसे अधिक 
* कपास के कपडे (१७९ लाख रुपये से १४९ लाख र०); चमडे के सामान 
(११९ लाख से १०८ लाख रु०) ; शक्कर (६७ राख रु० से ३४ लाख रु० ); 
वनस्पति तेल (२३ लाख रु० से १२ लाख र₹०) और पीतल के बतंनों (१४ 
लाख रु० से ११ लाख रू० ) के सम्बन्ध में हुई। ये वस्तुये राज्य के निर्यात * 
व्यापार मे प्रमुख स्थान रखती हे । प्राप्तियो में कमी का कारण यह था कि 
भारत के संविधान के अनुच्छेद २८६ के खड (१) के अधीन, जो १९५०- 
५१ ई० में वर्ष भर प्रचलित रहा, अन्य राज्यो के उपभोग के निमित्त नियात को 
« जाने वाली वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जा सकता था। 


यह अनुमान रूगाया गया था कि १९५१-५२ ई० से रूगभग ४६० 
लाख रु० (१९५०-५१ ई० की प्राप्तियो की अपेक्षा लगभग ३३ लाख रूपया 
कम ) की प्राप्तियां होंगी । प्राप्तियों मे कम्री की संभावना प्रधानतया 
इस कारण की गई कि भारत के संविधान के अनुच्छेद २८६ का जो खंड 
(२) १ अप्रेल, १९५१ ई० से लागू किया गया था, उसके अधीन ऐसी दशा में 
किसी भी सामान के क्रय या विक्रय पर किसी भी राज्य को कर रूगाना 
निषेध था, जबकि क्रय या विक्रय अन्तर-राज्य व्यापार या व्यवसाय के सम्बन्ध 


में होता हो। 


चन्दौसी के बिक्री कर के सब सकिल आफिस को प्रशासन में कठिनाइयां 
होने के कारण -१ अप्रेल् से तोड़ दिया गया । 


अध्याय ६--जन-स्वास्थ्य, पशुपा लन तथा मत्स्य-पा रूम 
* ४९--सावजनिक स्वास्थ्य 


वर्ष के दौरा में देहरादुन, सहारनपुर, फर्दखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, 
इलाहाबाद, हमीरपुर, बॉदा, बनारस, रिरजापुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, 
घस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेल॑,, सश्तापुर, हुददोई, खीरी, फैजाबाद, 
गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी के जिलो से प्लेग की 
रिपोर्ट' मिलीं । इस रोग का सैबसे अश्विक प्रकोप मार के महीने में हुआ । जून 
के महँने में यह रोग कम हुआ और थम गया, परन्तु सितस्द्रे के महँने में यह 
फिर प्र(रम्भ हो गया और वर्ष के अन्त तक जारी रहा। * मं 


१२, ०८,१६१ से अधिक प्लेग के ट।के लगवाध गये। इलाहाबाद गोरखपुर, 
बस्ती, गोंडा, हरदोई, कानपुर, मिर्जापुर और संक्लौपुर के जिलों में प्लेग के* 


महामारी 


है जा-नि रो- 
घक वक्‍सीन 


मलेरिया 


ज+- 
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११ अस्थायी अस्पताल खोले गये जिनसे मरीजो के लिये १३४ पलंगों की व्यवस्था 
की गई। 

कई जिलों के उन क्षेत्रों में जहाँ महामारी थी, वर्ष भर चहों को नष्ठ करने 
के लिये उन्हे जाल में फसा कर या चारे के ह।रा या साइंनो गैस के हारा नष्ट 
करके उनके विरुद्ध आन्दोलन चलाया गया । डी० डी० ट॑/० का चहो के 
बिलों मे तथा घरों में छिडकाव करक़े पिस्सुओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया 
गया । है 

बहुत से जिलों से चेचक की बीक्वारो की रिपोर्टे धथिलों* जोकि वर्षभर 
बनी रही। सबंदा की भाति अप्रेल मास में सबसे अधिक व्यक्त चेचक से 
ग्रस्त हुए । मुरतेदी के साथ दीके लगाये गये । एपिडेसिक डिजीजेज ऐक्ट 
के अनुसार अनिवार्य रूप से टीका लगाने के आदेश को भी उन सभी स्थानो* 
में कार्यान्वित करता पडा जहाँ उसकी अश्वश्यकता थी । 


हैजा की बीमारी की रिपोर्टे तबसे पहले साथ के महीने में बहराइच और 
जौनपुर के जिलो से मिली। यह बीमारी साधारण रूप से नवम्बर के अन्त 
तक रही और उसके बाद पृ्णरूप से समाप्त हो गयी । ६,८१,३८७ से ऊपर 
हैजे के टीके लगाये गये; 

राज्य में होने वाले वाषिक मेले और त्योहार विना किसी महामारी के 
प्रकोप से समाप्ठ हो गये। 

गोंडा जिले के देवी पाठन के मेले में, बहराइच के सेयद सालार मेले और 
अयोध्या के रामनवमों तथा सावन में झूला के सेलो के सम्बन्ध में प्रवेश के 
लिये अनिवाय रूप से हैजे का टैका लगाने की दाते लागू की गई। यह 
उपाय झ्फल रदा, क्योंकि किसी सेल से हेजे की बीभारी नहीं हुई। 


इस वर्ष २३,७९,८०० ख्राक हेजा-निरोधक बेक्सीन तेयार की गई, जबकि 
पिछले वर्ष ३०,३०,५४४ खूराक हु! तेयार की गई थी । 


सहारनपुर, शाहजहॉपुर श्रौर&्वीरी के जिलो के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों 
में न्‍्यूनाधिक रूप से सहामारी के रूप में सलेरिया फेलने की रिपोर्ट मिलीं। 
अन्य जिलो में मलेरिया की दह्ाये साधारण रहो । इन जिलों में उदारता से 
पेलड्न की गोलियों बींटी गयीं । 

कुछ स्थानों में मलेरिया से सम्बस्लित बातों की जॉच और किरीक्षण किया 
गया और प्रत्येक दक्षा में आवश्यक सिफारिशें क। गयी। इस वर्ष निम्नलिखित 
मलेरिया-नियंत्रक यूनिटो ने काम किया :--- 


( १) २ प्रान्तीय यूनि्दे--एक झांसी जिले से ललितपुर स्थान पर 
और दूसरी बिजनौर जिले में नगोना स्थान पर; 

(२) नैनीताज़ तराई के किछा क्षेत्र और मेरठ जिले के गगासादर 
में उपनिवेशन योजना के सम्बन्ध सें रूयूनियें स्थापित की गयीं; ५ 

(३) विद्व स्वास्थ्य सस्था (डल्ल्यू० फत्र० ओ० यू० एंन० जाई० सौ० 
ई० एफ०) केसंत्वावधलन में नैनीताल तराई के लिये मलेरिया कन्ट्रोल डिसा- 
स्स्ट्रेशनू को एक टीस काम करने लग; के ३ 
* (४) एक यूनिट, जियुकी स्थापना जिला नेर्न'ताल के लोहिया हैंड 
नामक स्थान पर शारदा जल-विद्युत्त के निर्माण के सम्बन्ध में की गई ५; 

(५) एक मलेरिया-निरोधक यूनिठ, जिसका व्यय आई० सीं० एम० 
आर० और इस राज्य ने सिलकर वहन किया और जो काशापुर, जिला 
ननीताल के उपनिवेद्यान क्षेत्र से काये करती रही । 
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राज्य के पूर्वी जिलों में काला आजार के १० यूनिट जिनके साथ. सचल 
ओषधालयों की व्यवस्था की गई थी, पडताल और परिचर्या का कार्ट 
करते रहे। 

वर्ष के दौरान मं बी० सी० जी० के दौके लगाने वाली €टीमोंने काम किया 
और बनारस, फिरोजाबाद, कानपुर, मेरठ, शाहजहाँपुर, झार्सी, मथुरा, रामपुर, 
अरल(गढ, फजाबाद, टॉडा, हाथरस, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, उन्नाव, 
हा५ड़, इंदावा और रुड़की के टाउनो ज्षयी टेहरी-गढ़वाल, कानपुर, अलीगढ़, 
और मेरठ के देहाती क्षेत्रों में काम हुआ । प्रत्येक टीम मे ६ विशेषज्ञों (टेक- 
नीसियन्श) को नौकर रखकर उनको वदाक्ति इसलिये बढा दीं गई दाकि 
बड़ पंसाने पर कास हो. सके। ६,५१,१०० से अधिक ब्यक्तियों की जरेंच की 
छाई और उनमें से १,६७,२६० व्यक्तियों के टं।के लगाये गये। 

ठ्यवरक्‍्लोसिस सीलों की बिक्री का आन्दोलन, जो जनता को दयवरक्लोौसिस 
शिक्षा देने के' उद्देश्य से कुछ वर्षो से अन्य देशों में और अक्टबर, १६५० 
ई० से भारत में प्र'रम्भ किया गया था, जारी रहा। इस आन्दोलन का सुख्य 
कास यह था कि व्यक्तिगत रूप से मभनुष्यों से भेट को जाय और उनसे 
एक आने की कौसत वाली सीलों के सोल लेने का आग्रह करने के साथ-साथ 
उन्हें टयवरक्लोसिस से सम्बन्धित अन्य उपयोगी सचना भी दे दी जाय + , उत्तर 
प्रदेश मे इस आन्दोलन के हारा १६५०-५१ ई० में २३६,४०० रु० इकठठे 
ईकये गये और यह तय हुआ कि पहिले से सरकार ने जो व्यवस्था की हे उसके 
अतिरिक्त स्थानीय दयूवरक्लोसिस-निरोधक योजना को उन्नति के लिये य 
एकत्रित धनराक्षि वितरित की जाय । 

समस्त स्थनित्तियलिटियों और नोदीफाइड और टाउन एरियाओं में 
प्रिवेन्ञान आफ फूड एडल्ट्रेशान ऐक्ट लागू था। पब्लिक एनालिस्ट को २६,२०० 
खाद्य के नम॒ने प्राप्त हुए, जिससे से ६,१०० नसमूनों में मिलावट पाई गई । दूध 
सें ४५४ प्रतिश#/ की सबसे अधिक मिलावट रही जिसके बाद आढब्य और 
दालों में (३५-७६ प्रतिशत) सिलावटठ पाई गई। 

झोषधियों के बताने और बेचने पर कठोर देखभाल रक़्ती गयी । 


जिन निर्माणकर्त्ताश्नों की औषधियो का स्टेन्डड निम्तकोटि का याया गया 
उनकी आऔवधियो को स्टेन्डडं तक लाने के लिये अवसर दिया गया । थदि 
कभी अन्य राज्यों या विदेशी औषधि निर्माणकर्त्ता की निम्न कोडि की स्टन्डर्ड की 
आऔषधियां य० पी० में बेची जाती थी। तब भैन्‍्य राज्यो और भारत सरकार के 
डुग्त कन्‍्दोलर का इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया जिन ओषद्ियों से 
अंशतः आयवेंदिक और अंद्तः एलोपथिक के अंश पाय जाते थ॑ उच्च पेटेन्ट 
और प्रोग्राइटरी औषधियों के निर्माण करने वालों को य॒० पा० ड्ृग्स 
रुल्स के अधीन लाइसेंस लेना आवश्यक था। आयुर्वेदिक और होमियो- 
पेथिक इन्जेक्शनों के निर्माण करने वालों को भी बायोलाब्रिकल (जीव विज्ञान) 
सम्बन्धी वस्तुओं के तेयार करने से सम्धन्धित नियमों के उपबन्धों के अनुसार 
लाइसेंस लेना आवश्यक था। नकली दब्ाइयों के व्यापार पर रोक थास की 
गई और प्राण-रक्षक मख्य , औवबधियों पर नियन्त्रण जाई! रकक्‍ला गया । 

रासायनिक विश्लेषण के लिये आये हुए पानी, खाद्यवदाथे," कीटाण- 
नाशक वस्तुओं तथा व्यापार चलाने वाली चीजो हत्यादि के ३१२ नमूनों 


वेक्टीरिया सम्बन्धी! विइलेषण के लिये आये हुये ०१,६५४ नमूत्तो का 
विश्लेषणे. किया गया । म्पुनिसिपल पानी समलाई की शुद्धता पर 


नियन्त्रण पूर्ववत्‌ जारी रहा । 


काला आजार 


ब।० सी० 
जी० के टीके 


क्षय की सीलें 
(दय बर- 
क्लोसिस 
साल्स ) 


भोजन तथ 
आऔषधियो 
में मिलावट 


जल अरैर खाने 

की चीजों 
आदि का 
विव्लेषण 
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पोषक तत्व मेरठ, मुजफ्फरनगर, बलिया, फरुंखाबाद, उन्नाव और गाजी पुर 
जिलों के देहात क्षेत्रों में स्कूल के बच्चो को पोषित करने वाले तत्वों की जॉंच 
की गई। २३ स्कलों के २,४४० से अधिक लडकों की जॉच की गई। उनमें 
से लगभग ३.३ प्रतिशत अधिक अच्छी स्वास्थ्य और ५३.३ प्रतिशत लगभग 
अच्छे स्वास्थ्य के पाये गये । शेष में ३७.३ प्रतिदत लड़कों का स्वास्थ्य 
खराब और ६.१ प्रध्िशत लड़कों का स्वास्थ्य बहुत ही! खराब था। साधारण 
रूप से विटेसिन 'ए? की कसी पाई शई,। कानपुर स्थित फंक्टरियों में भी इसी 
प्रकार की जांच की गई और वहाँ भी ऐसे हूं! फल प्राप्त हुए। 


जनता को पोषकत्त्वों के सम्बंध में शिक्षा देने के लिये विभिन्न प्रकार की 
पुस्तिकाये लिखी गयी, जिनमें स्कूल के बच्चों के लिमे एक विशेष पुस्तिका 
थी ओर इससे सम्बन्धितबड़े बड़ इच्धहार बॉट गये और प्रदर्शनियां की गयी (” 
यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रुन एसरजेस्सी फन्‍ड द्वारा उत्तर प्रदेश के १२ वर्ष से छोटे 
अपर्याप्णत और संतुलित पोषक तत्वों को खाने वाले बच्चो तथा गर्भवती और 
दूध पिलाने वाली माताओं को ४,६०,००० पौन्ड स्किम सिल्क पाउडर 
बित्तरित किया गया । प्रत्धिदिन विभिन्न स्थननों पर लगभग ३०,००० 
लाभाथियों को दृध बॉटा गया, जिसके फलस्वरूप प्रत्णेक को फिर से बनाया 
गया ८ औन्‍्स स्किस मिल्क सिला, जिससे ४० ग्रास स्किस सिल्क का पाउडर 
सम्मिलित था। 


लखनऊ वहर के प्राइमरी स्कलों में राज्य सरकार से वित्तपोषित दूर्घ 
योजना को जारी रखा गयां। इस योजना के अधीन नाममसात्र का मूल्य २ 
आने प्रति सेर विद्यार्थी को ८ औस दूध दिया गया । स्युनिसिपल बोर्ड 
ने उत्त, लड़को के लिये भुगतान किया जो इतना धन भी चुकाने में असमर्थ थे। 
कई हायर सेकन्डरी स्कूलों और कालेजो से ऋतु के अनूसार चुने हुए चावल, 
अंकुरित चने, दूध या फलों क॑ सप्लाई चालू की गई। 


उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (यू० प१० पब्लिक हेल्‍थ स्विस) 
के एक अधिकारी को पोषक़ तत्व रुस्ब॒न्ध। विषय के अध्ययन के लिये यूनाइटेड 
किगडस भेजा गया था । 


सकल वो बसों: ... मु पूर्रंचत्‌ ढंग से के के बच्चों को जे स्वास्थ्य को परीक्षा जारी रही । 
को परीक्षा 'लों हिन्दुस्तान, स्कूलों में विरतृत रूप से स्वास्थ्य की परीक्षा लीगई। १४ बडे 
बड़े नगरों के सकल क्लिनिकों में छात्रों के इलाज को व्यवस्था को गई । 
बल गिक स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों (सेडिकल अफसर आफ 
स्वास्थ्य... हैंल्य $ ने अपने अपने क्षेत्रों में कारखानों के इन्स्पेक्टरों का काम किया 
विज्ञान ओर चिकित्सा तथा सफाई सम्बन्धी मामलो में सलाह दी। 
जनवरी, १९५१ ई० में नियुक्त किये गये औद्योगिक हाइजीन अफसर ने 
१४७ से ऊजधिक #_फंक्टरियों की जॉच की और विभिन्न काम में लगे हुए 
२,२०० से अधिक सजदूरों की दाशरीरिक जॉच की गई। कानपुर स्थित॑ 
चसड़े की कमाई और स्टं.छ: सोड़रे के कारखाने, मिर्जापुर 
के चपडे के “,उद्योग और मुरादाबाद के धातु पर पालिश करने 
वाले कारखानों में काम करने वालो की विज्ञेष रूप से स्वास्थ्य और कार्य 
सम्बन्धी दद्याओं की जॉच कही गई। स्वास्थ्य और रक्षा को प्रभावित करने 
वाली दकीओं और परिस्थितियों के सुधार के लिये सिफारिशें की गई झौर जहाँ 
कहीं भी आवद्यकत्ता हुई वहॉ पेशे के रोगों और क्षति की ओर ध्यान दिया 
गया। भोजन देने के प्रबन्ध में भी सुधार करने का सुझाव दिया गया। 


१६३ 


लोगो की स्वास्थ्य-शिक्षा का आयोजन पूर्व की भांति सचित्र पोस्टरों के स्वास्थ्य- 

भ्रदर्शनों, प्रदर्शिनियो , मैजिक लैन्दनं के साथ दिये जाने वाले भाषणों तथा शिक्षा 
सिनेमा चित्रों की सहायता से किया गया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग 
ने क्षय रोग के कारण और उस रोग को फैलाने वाली परिस्थितियो के विवेचनारथ 
जो ट्रेलर के रूप में फिल्‍म तेयार की थी, उसे पिनेसाघरों में दिखाया गया ॥ 
क्षय रोग से सम्बन्धित ४,६०० से अधिक पुस्तिकायें स्कूलों के जूनियर रेडकऋ्रास 
श्रूपों में बॉटी गई । ७ 

* १,५४,६०० से अधिक बच्चों को जूनियर रेड ऋस के सदस्यो के रूप सें 
भर्ती किया गया और लगभग २,२०० बच्चे प्राथमिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य 
विज्ञान के मेकेजी सकल को पढ़ने लगे। 
>> ५,८०० से अधिक व्यक्तियों ने फर्स्ट एंड होम नर्सिंग और अन्य सें< ज्ञॉन 
एम्बुलेंस एसोसियेशन के विषयों मे ट्रेंचिंग प्राप्त की । कई ज़िलो के रोडवेज्ञ 
के कर्मचारियों ने भी फर्स्ट एड से देनिग प्राप्त की । प्लानिंग इन्सपेक्टरों और 
अन्य विभिन्न कार्यकर्त्ताओं, जिनमें महिला हितकारी केन्द्रों की कार्य करने वाली 
स्त्रियों भी सम्मिलित है, को जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर भाषण दिये गये। 

प्रतापगढ़ जिले की स्वास्थ्य सम्बन्धी यूनिट में रोगों से बचने के उपाय और  अतापगढ़ 

सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान के सबंध में प्रगाढ़ रूप से काम होता रहा)] इस स्वास्थ्य 
यूनिट के एक कमरे में संग्रहालय और मेदान मे प्रदर्शन क्षेत्र का कार्य चलता रहा. यूनिट 

र दृठी से १०वी कक्षाओं के स्कूल के बच्चों के लिये विशेषरूप से स्वास्थ्य 
सबधी शिक्षा का आन्दोलन चलाया गया । पोषक तत्वो, सहामारी और छआछत 
की बीमारियों, वेबक्तिक स्वास्थ्य विज्ञान और सामान्य सफ़ाई पर भाषण दिये 
गये और प्रदर्शनों का भी संगठन किया गया । लगभग १,५०० लड़के, और 
लडकियों ने इस पाठ्यक्रम को पढ और सामान्य स्वास्थ्य को निया पी" [. 
के विषय में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त छिया । बड़ी-बर्डी तीन प्रदाशनियों लग 
गई और ५ गांवों से संडास ( 80766 प्लन00७ 7,96४068 ), पशुशालायें, 
सोकेज पिट और स्वच्छ कुयें बनवाये गये। स्वास्थ्य संबंधी यूनिट ने निवास अ्षथवा 
गृह संबंधी धात्री-सेव के लिये स्वास्थ्य निरीक्षकों' का देख-भाल में चार 
जच्चा-बच्चा केन्द्र और धात्रियों ( एशवेज्ाए०8 ) की देख भाल में आठ - 
जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले। इन केन्द्रों में क्लिनिकें भी रखी गई, जहां देहाती 
दाइयों को भी ट्रेनिंग दी गई । प्रसव से पूर्व स्त्रियों को रजिस्टर किया गया और 
प्रसति-काल में" देखभाल की गई १ प्रसव के र्रचात्‌ स्त्रियों पर शिशुओं की भी 
देखभाल पर अधिक जोर दिया गया । जिन देहाती क्षेत्रो में आनेजाने की सुविधा 
कम थी वहां के कुल २,९५४ जन्म सम्बन्धी मासलों से से १,५३८ सासलों की देख- 
भाल हुई। उस क्षेत्र के €० प्रतिशत बच्चों को चेचक से बचाया गया । 


उन क्षेत्रों के लिये जो अब तक टेहरी और बनारस रियासतों में थे, आठ जच्चा-बच्चा 
नये जच्चा-बच्चा और शिकश्षु कल्याण केन्द्र स्वीकृत्त हुये । "पूर्व से स्वीकृति पाये... तथा शिक्षु- 
हुये लगभग २०० सरकारो केठद्रों ने. वर्ष भर उत्तर प्रदेश के शेष भाग में काम कल्पाण 
किया। जो केस्द्र अस्पतालों और औक्ष्धालयों के निकट स्थित थे उनको 5 
घात्रियों के काम और असाधर्रण मामलों की देखरेख के लिएे अस्पतालो और 
झषधालपों से सम्बद्ध कर दिया गया। है ध् 

ग्रामीण जच्चा-बच्चा केन्द्रों की लगभग २५० देंशी दाइयों को ट्रेनिंग दी गई 

यूनाइटेड नेशन्त चित्ड़ेन एमरजेसी फंड ने इस राज्य को जच्चा-बच्चा 
तया शिक्ष स्वास्थ्य सम्बन्धी सज्जा और जच्चा-बंच्चा के लिये उपयोगी बक्स 
दिये और उनका बड़े-बड़े केन्द्रों में प्रयोग हुआ । 


संतति नियो« 
जन 


फाहर के कूड़ा*« 
करकट से 
मिलवा खाद 
बनाना 
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इंडियन रेडक्रास सोसाइटी की उत्तर प्रदेश की शाखा ने मा, १९४१ ई० 
में संतति नियोजन के संबंध में सलाह देने का निश्चय किया । प्रारम्भ में यह्‌ 
काम केवल लखनऊ में ही सीमित रह& परन्तु बाद से इस काम को द॒रू करन 
के लिये इस संगठन ने बाहर के २४ अस्पतालों को सहायता प्रदान की। इस 
का मे राज्य सरकार ने रेडक्नास को १०,००० २० का एक प्रतीक अनुदान 
दया ॥ 6 


लखनऊ नगर के विभिन्न भागों (सेक्टरों) में स्त्रियों को सलाह देने के 
लिये क्लीनिको का संगठन किया गया औ्और योग्य डाक्टरों ने मुफ्त सलाह दौ। 
बादल्से पुरुषों को भी सलाह देने के लिये दो सुसज्जित क्लीनिक संगठित किये 
गये । इन क्लीनिकों में केवल लागत के मूल्य पर जनता को साहित्य और अन्य 
साधान सिलता था। सलाह देने के संबंध में माँ की आयु और स्वास्थ्यन्त्दी 
उससे उत्पन्न बच्चों और उनम से जीवित पदा किये गये बच्चे और जीवित बच्चों 
की संख्या का ध्यान रखा गया । जुलाई, १६५१ ई० से, जब काम प्रारम्भ हुआ, 
दिसम्बर तक इन क्लीनिफों में १,००० व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति आये और 
उन्होंने सलाह ली। 

स्वास्थ्य निरीक्षकों और धात्रियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र मे इसका प्रचार 
किया और बड़े-बड़े कार्यालयों तथा संस्थाश्रों म वहाँ कास करन वालों के लाभ 
के लिये भाषणों की व्यवस्था की गई । 


यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश के दो अन्य बड़े शहरों में भी लखनऊ के आधार 
पर काम का विस्थार किया जाय॥ फिर भी यह माना गया कि इस संबंध 
में देहात, क्षेत्रों की जनता को शिक्षित करन पर जन-संख्या में प्रभावशील कमो 
नह सकैगी । यह बात भी स्पष्ट थी कि ऐसे क्षत्रों के लिय एक विभिन्न उपाय 
आवश्यकता होगी । तदनुसार सरकार ने लखनऊ विद्वविद्यालय के 
सेमाज शास्त्र और भानवीय-सम्बन्ध स्थापित कराने वाले विभाग (700/क- 
77606 07 #0००0०00४8ए थ्य्े म्पाा॥70 86/08007877) को गाँवों में संभव 
तरीकों पर काम करन के उपाय«वोजने के लिये एक अनुदान दिया । 


दाहर के कूड़ा-करकठ से कृषि योग्य मिलवा खाद बनाने की योजना जारी 
रही और २३ नए मिलवा खाद के केन्द्र खोले गये । वर्ष भर में ३,३८,४०० टन 
मिलवा खाद तेयार को गई, जबकि गत वर्ष ३,१४,४१४ टन खाद तेयार हुईं 
थी। कुल खाद का ६४ प्रतिशतु से अधिक भाग बच दिया गया। 


फ़रस्भिक विभिन्न कठिनाइयों के कारण कानपुर में एक छोटे पमाने पर 
बूचड़लाने के कूड़े-करकट से खून को खाद तथार करने का काम प्रारम्भ किया 
जा सका। यह खाद काफी लाभप्रद प्रभाणित हुई और हापड़ जसे दूर स्थानों 
से किसान इसको ७ रुपये प्रतिभन की दर से खरीदने के लिये आये। 

५०राजकीय हेल्‍थ बोडड 

१६५१ ई० में राजकीय हेल्‍थ बोर्ड को दो बैठकें हुईं । बोर्ड को छोटे-छोटे 
स्वास्थ्य संबंधी, कार्यों के लिप सहापिक अनुदान के रूप में ५,६०,००० ₹० 
की धनराशि निर्थत की गई। इसके लिये तियतर्धनरादि का पूर्णरूप से उपयोग 
हुआ और बोर्ड ने पानी सप्लाई के सुधार, गन्दे पानी के निकास को नालियों, गौहत॑ 
के बाड़ारों और,कीलघरों” ( 88प7270७/ म्ृ०प्5०४ ) तथा सफाई से 
संबंधित विभिन्न मदों भें अनुदान स्वीकृत किये। प्रत्येक मांसले में साधनों 
और परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय चन्दों की व्यवस्था करने को भी 
कहा गया । कुछ विशेष मामलों में जसे हरिजनों के लिये कुओं के बनाने में 
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बोर्ड ते स्थानीय निकायों दारा तेयार की गई स्वास्थ्य संबंधी योजनाश्रों की 
छानबीन की और इस बात को सिफारिश की कि ऋण के रूप में कुल' लागत 
की कितनी धनराशि अनुदान के रूप में और कितनी ऋण के रूप में दी जाथ । 
आलोच्य वर्ष में कई बड़ी योजनाओं को छानबीन की गई । स्वास्थ्य विभाग 
संबंधी प्रशासन से संबंधित नौति के कुछ मामले भी बोर्ड को सलाह के लिये 
भजे गये । है 

राजकीय हेल्‍थ कोन्सिल की भ॑। दो बेठके हुई ॥ अन्य मामले जिन पर राज्य 
स्वास्थ्य कोन्सिल ने विचार किया वे प्ले हे :--.- 


राज्य में अस्पतालों का प्रान्तीयकरण, बायोलाजिकल ठथा पदार्थों के फ़िर्माण 

का स्तरीकरण, वंच्ों आर हकीमों हारा सलफ़ा औषधियों (870/8 |)7प8+) , 

पैन्कलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन का दिया जाना, शऔषधि अनुसंधान, निश्नन्त्रण 

शोर एककरण करते के लिये राज्य हारा एक संगठन, नर्संग के लिये एक 

पाठ्यक्रम और डाक्टरों के लिये एक अल्पकालन अनिवायं सेनिक शिक्षा के 
पाठ्य-क्रमो की व्यवस्था करना ॥ 


५ १--चिकित्सा-स्‌ विधा ये 
(क) एल्लो पेथिक प्रणालो 
इस वर्ष राज्य में चिकित्सा-सुविधायें बढाने की सरकारी योजनाओं के 
संबंध से और अधिक प्रगति हुई। 
ग्रामीण जनता मे और अधिक लोगों को चिकित्सा संबंधी सहायता देने की गांवों में 
व्यवस्था करने के उद्देश्य से १७ नये अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी गई । चिकित्सा 
इस वर्ष ८८ राज्य सहायता प्राप्त एलोपेथिक अस्पताल भी चाल रहे यद्यम्मि इसी संबंधी सहा- 
प्रकार चिकित्सको को राज्य सहायता देकर चिकित्सा सहायता बढ़ाने की योजना. यता 
पूरी तरह कार्यान्वित न हो सकी, क्योकि चिकित्सक गांवों में बसने के लिये अन्यमनस्क 
थ। १९५१-५२ ई० में केवल २० यूनिटों में काम हुआ, जबकि ८२ यूनिटों 
की स्वीकृति सिली थी। उस योजना को, ,जिसे १९४८ ई० में ग्रामीण-क्षेत्रों 
में बसने के लिये इच्छुक विस्थापित चिकित्सको को राज्य सहायता देब्ने के निमित्त 
अस्थायी रूप से प्रारम्भ किया गया था, छोड़ देता पड़ा। 


जिला परामहंदात्री समितियों के बनाने का काम, जो १६५० ई० में इसलिये 
प्रारम्भ किया, गया था कि ग्रामीण चिकित्सा यूनिट ठीक से काम करें, पूरा 
किया गया। 


बलरामपुर राज 'के सात अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया गया ओर इस 
प्रकार प्रान्तीयकरण किये गये कुल अस्पतालों की संख्या १६ हो गई। 

भवन निर्माण संबंधी कार्यक् की ओर भी समुचित ध्यात्त दिया गया । अस्पतालों में 
देहरादून में अस्पताल की इमारते काफी बढ़ा दी गई और युद्धोत्तर्‌ पुत्निर्माण सुधार 
पोजना के अंतर्गत कस्पाउन्डरों के लियेत्जो ९० क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव किया - 
गया था उनमें से ५९ क्वार्टर १६५१ ई५ के अंत तक बनाकर पूरे किये गये । 

बनारस के किंग एडवर्ड,सप्तम अस्पताल की विस्तृत रूप" से मरस्मत को 
गई और बरेली के मस्तिष्क रोगो के अस्पताल के वार्ड न॑० ४ और ९ का पुऔन्निर्माण 
किया गया और इन पर ऋसद्यः १,८४,००० और, १,५३,५०० रु० खर्च हुए ' 
मेडिकल कालेज, लखनऊ के विस्तार, रायबरेली और देवरिया'सें नये अच्त्पताल? 
पी० एल० शर्मा अस्पताल, मेरठ में सुधार और आगरा प्रेडिकल कालेज में प्लश 
लेट्रन बनाने के काम होते रहे। डाक पाथर (जिला देहरादून) में टी ० बी० 


परिचारक 
सेवा 

00५ 84 

86/"०7088 


सेंट्रल मेडिकल 
स्टोर्स डिपो 


शुल्क 
विरुजालय 
29ए (/7770 
महिलाओ 
को चिकित्सा 
सहायता 


पक्षु-चिक्ति- 
त्सा के लिये 
सहायता 


क्षय रोग 
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सेनेटोरियम के भवन से परिवर्तत ओर परिवर्धन का काम और बलरामपुर 
अस्पताल, लखनऊ में व्याधिकीय प्रयोगशाला (पेथेल जिकल लंबोरेटरी) का 
निर्माण कार्य हाथ में लिया गंया । ७ 


नर्सों की कुछ कमी होते हुये भो रोगियों के लाभ के लिये चालू परि- 
चारक सेवा योजना ( पेपाआशठ् 567"ए70०७४ 50009 ) संतोषजनक 
रूप से चलती रही । फिर भी यह देखा गया कि कुछ अच्छी शिक्षित और 
प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियां पर्रिचारक-वृत्ति (नसिग प्रोफेशन) के लिये 
आने लगीं और यह आशा की गई कि८्इससे ट्रेनिंग पाई हुई नसों कौ कमी की 
समस्या हल हो जायगी। 

सदा की भांति आकस्मिक सांगपन्न मिलने पर सेन्दुल सेडिकलू स्टोर्स डिपो 
राज्य में स्थित अस्पतालों और औषधालयों को भेषज और औषधियां सप्लाई 
करता था। लगभग २५ लाख रुपये की लागत पर अस्पतालों के साज-सामान 
की व्यवस्था, जिसमें फ्र कवर टेबुल, हाइड्रोलिक आपरेशन टेबुल, अल्द्रावाइलेट 
और इनफ्रारेड यंत्र, दौडोलेस लेस्प शामिल है, विभिन्न अस्पतालों के लिये को 
गई। ६ अस्पतालो में पुरानी एक्स-रे सज्ञीनों के बदले नई सशीनें रूगाई गई । 

राज्य के कुछ महत्वपूर्ण जिला अस्पतालों में जो शुल्क विरजालय (787 
(770) स्थापित किये गये वे चांलू रहे। उत्तको अधिक जन-प्रिय बनाने के 
प्रस्ताव की जांच की जा रही है । 


इस वर्ष सहिलाओ के लिये उत्तर प्रदेश में राजकीय अस्पतालों कौ उंस्या 
बढ़कर १०४ हो गई । 


। 


सहिलाओं के लिये जो नए राजकीय अस्पताल भी खोले गये और रतिज 
रोगों के उपचार तथा अन्य प्रयोजनों के लिये गर-सरकारी महिला औषधालयो 
के लिये कुल सिलाकर ४२,००० रु० के अनुदान स्वीकार किये गये । 


साताओं की स्वास्थ्य-रक्षा तथा और अधिक स्वस्थ सन्‍्तान की उत्पत्ति 
करने के विचार से लखनऊ में एक प्लान्ड पेरेन्टहुड स्कीस चालू की गई। इस 
योजना के अधीन साता-पिता, पति या पत्नी को निःशुल्क यह राय॑ दी जाती 
थी कि बच्चे क्रित क्रम से पेदा किये जाय॑। कृत्रिम उयायो से सल्तानों- 
त्पत्ति रोकने की वस्तुये कम कीमत पर जनता को मिलने लगी 7” 


रूांधो आई हास्पिटल, अलीगढ़; गांधो मेमोरियल ऐंड एसोसियेटेड हास्पिटल, 
लखनडथः; एस० एन० हास्पिटल, आगरा; सीतापुर आई हास्पिटछ; सिझक आई 
हास्पिदल तथा खेरण्बाद आई हास्पिटल ने राज्य में चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता 
का कास किया। इस प्रकार का काम करने के लिये कई जिलो में चक्षु सबंधी 
चिकित्सा सहायता कझ्लंस्थाओ का संगठन किया गया। १९५१-५२ ई० में 
चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता-कार्य के लिये सरकार ने ५०,००० ₹० का अनुदान 
दिया, जबकि पिछले वर्ष ३०,००० रुक दिया झया था। देहरादून में जौनसार- 
बाबर के पिछड़ 5ए भागो और कुसायूं डिवोजन मे न्रक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता 
का काय, चलान के “लिये विशेष अनुदान दिये गये। अलीगढ़ के गांधी आई 
हस्पिटल में आई बेक की क्लार्यवाहियां यथावत्‌ चालू रही। 

क्षव रोग से पीड़ित व्यक्तियो के उपचार के लिये अधिकतर सुविधाओ की 
व्यवस्था करने के निमित्त एक ऐसा क्षय रोगियों का सेनीटोरियम डाक पायर, 
देहराइन में स्थापित किया गया, जिसमें ८८ बिस्तर हे। किंग एडवर्ड सप्तम 
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सेनिटोरियम, भुवाली में रोगियों को रखने की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा 
करन के उद्देश्य से भुवाली के बिलकुल पास भूमियाधर में, इसी सैनिटोरियम से 
संयोजित एक और उप-सेनिटोरियम खोला गया । लाला लाजपतराय हास्पिटल, 
कानपुर में क्षय रोगियों के लिये २२ चशरपाई वाला एक वार्ड खोला गया। 
टी० बी० सीौल्स के विक्रय से प्राप्त धन मे से कुल मिलाकर १,८६,००० रु० का 
अनुदान राज्य के क्षयरोग विरुजालयों (क्लीनिक्स ) के पुनस्संगठन और अतिरिक्त 
विरुजालयों की स्थापना के लिये दिया गुयान 


इस वर्ष राज्य में १५ कुष्ठ रोग चिक्रित्सालय थे जिनमे कुल १,१७४ रोगियो. क्रुष्ठ रोग 
के रहने का प्रबंध था। गोरखपुर जिले मे, गोरखपुर जोन में, जिसमे गोरखपुर, 
गोडा, बहराइच और देबरिया जिले शामिल हे, १९५० ई० से जो कुष्ठ-निरोधक 
बट खोला गया था उसने कुष्ठ रोग का सर्वे करने और संक्रामित रोगियों को 
चुन-चुन कर तिकटतस केन्द्र में उपचार के लिये भेजने का काम बराबर संतोषजनक 
ढंग से किया। 


आलोच्य वर्ष मे चकराता (जिला देहरादून) और दूधी (जिला मिर्जापुर) रतिज रोग 
दोनो ही मे रतिज रोग विरुजालय स्थापित किये गये | कू॥ _ _ लि आम 
कार्यक्रम के अनुसार मेडिकल लाइसेसियेटों की पदोन्नति करने के लिये '्चकित्सा 

“आप लाइसेसियेटो को, जिनमे १९ निजी तौर पर चिकित्सा करने वाले डाक्टर कंदंधी शिक्षा 
भी शासिलू थे और जो स्थानीय बोर्डो में नौकर थे, सरोजिनी नायडू मेडिकल 
कालेज, आगरा और मे डिकल कालेज, लखनऊ में एम ०बी ०, बी० एस० का हिवर्षीय 
संक्षिप्त पाठ्यक्रम पुरा करने के लिये भर्ती किया गया । १९५१ ई० में सात 
सर्विस डाक्टरों का एक जत्था उच्च शिक्ष। के लिये विदेश भेजा गया औरू इसी 
वर्ष सात डाक्टर विदेशों में उच्च शिक्षा समाप्ति के बाद वापस लौट आये। 
जो तीन डाक्टर पिछले वर्ष भेज गय थे वे अपने अध्ययन में लूगे रहे। काउन्टेस 
आफ डफरिन फंड, यू० पी० की प्रान्तीय समिति चिकित्सा छात्राओ को छात्र- 
वेतन देती रही । इस वर्ष छात्र-वेतन पाने ह्लालो छात्राओ की कुल संख्या १० 


|| हे 


दो सात्रिकाओ और एक सिस्टर ने कालेज आफ नंसिग, नई दिल्‍लों में 
प्रतयासव सबंध पाठयक्रम सफलतापूर्वक सम्लाप्त किया। एक"सिस्टर ने इसी 
संस्था! में सिस्टर ट्यूटर का पाठ्यक्रम पूरा किया। प्रशासकीय पाठ्यक्रम के 
लिये दो मात्रिकाये अलेर सिस्टर ट्यूटर के पाठ्यक्रम के लिये एक सिस्टर देहली 
कालेज में भेज दी गई । 


कानपुर मे नर्सो की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये सेन्ट्रल स्कूल की इमारत का 
निर्माण पूरा हो-गया था, किन्तु वर्ष समाप्त होने तक उसमें शोचालेय, पानी और 
बिजली के प्रबंध का कार्य शेष रुह गया था। 
६. 


१ 
राजकीय अस्पतालों में कोम करने वाली मात्रिकाओं मे से ऐक एन० सी० ई० 
एफ० फेलोशिप के अंतर्गत तेनात की गयी। फलोशिप अस्पताल प्रशायन 
के स्नातकोत्तर ट्रेनिंग तथा विद्येष रूप से नसि ग ट्रेनिंग के, लिये ब्लड हेल्‍थ 
आगनाइजशन द्वश्रा प्रदान की गई है। के 
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आलोच्य वर्ष मे यू० पी० स्टेट सेडिकल फैकल्टी ने निम्नलिखित परीक्षायें 


लीं!--- 
४ उत्तीर्ण 
ऋ ०-सं० परीक्षा का नाम उस्प्रीदवारों 
की संख्या 
शी 

१ डिप्लोमा प्राप्त नर्स हु ४58 ९७ 
२ प्रसाण-पन्न प्राप्त नसे 6 २९ 
३. डिप्लोमा प्राप्त सात्रिकाएं ; दें 
४. प्रसाण-पन्न प्राप्त सात्रिकाएं _ ५२ 
५ , हेल्‍थ विजिटसे बज ३७ का 
६ कम्पाउन्डर और ड्रसर्स संटिफिकेट इकक्‍्जासिनेशन (भाग २) ३६ 





« किंग एडबर्ड सप्तम सैतोटोरियस, भुवाली के सुपरिन्ठेडेंट को क्रिश्चियन 
मेडिकल कालेज हास्पिटल, बेल्लौर के औरस विभाग (7%078०७ 70690 ) में 
उस अस्पताल से की जाने वाली औरस शल्य चिकित्सा की कला का ज्ञान प्राप्त 
करने के निमित्त दो महीने के लिये भेजा गया। बेल्लोर से वापस आते पर 
भुवाली सैनिटोरियम में औरस शल्य चिकित्सा आरंभ कर दी गई। यह भी 
निदचय किया गया कि १ जनवरी, १९५२ ई० से औरस शुल्क चिकित्सा के 
२ साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिय एक पी० एस० एस० (प्रथम) अफसर 
को क्रिदिचयन सेडिकल कालेज हास्पिटल, वेल्लोर भेजा जाय । 


एक पी० एम० एस० (प्रथम) अफसर देहली विश्वविद्यालय के डो०टी० 
डी० का पाठ्यक्रम पूरा करके लौटा है और आलोच्य वर्ष मे दो अन्य अफसर 
इसी पाठ्यक्रम के लिये भेजे गये। 
लखनऊ विश्वविद्यालय की संरक्षता में दन्‍्त चिकित्सा की शिक्षा देने के 
लिये लखनऊ मे एक डेन्टलक् कालेज लोला गया । डेन्टल कालेज ओर अस्पताल 
की इमारतों की बनान का खाका और तखमीना अंतिम रूप से तेयार किया गया 
, और इस वर्ष इस कार्य का अधिकतर भाग पूरा हो चुका हे । 
शिशु-जन्म पूर्व सन्‌ १९४४ ई० में एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा में धात्री विज्ञाव 
संबंधी और और स्त्री चिकित्सा मे चिकित्सा छात्रों को ट्रनिग देने के लिये भो शिशु-जन्म 
शिशु अ पु्व॑ संबंधी और शिशु हितकारी केन्द्र खोले गय थे, वे उपयोगी कार्य करते रहे । 
अजय ० (ख) देशी चिकित्सा-प्रणालों | 
सामीन्य इस वर्ष इस राज्य मे ५१४ राजकीय औषधालय भ्र्थात्‌ ४३३ आयुर्वेदिक 
और ८१ यनानी औषधालय चलते रहे। इनमे से ६७ आयुवदिक रा यूनानी 
औषधालय कुर्छ रियाधतो और अन्तक्षत्रों के उत्तर प्रदेश मे वि्ीन होने के फल- 
स्वरूप प्रबंध में ले लिये गये। इनके अतिरिक्त हिला बोर्ड गाँवों में २१९ 
आयुवदिक और ९० यूनानी औषधालयों को, जाँ उनके ही नियंत्रण में थे, चलाते 
और उनका खर्च देते रहे। तागरिक क्षेत्रो से स्यूतनीसिपल बोर्डो ने १५ आयु- 
वदिक और १२ यनत्री औषधालयो को चलाया और तत्सम्बन्धी खर्च क्या । 
जिला बोडों के राज्य सहायतःप्राप्त औषधालयो की संख्या ७७ (६० आयुर्वेदिक 
और १७ यूनानी) थी ओर राज्य सहायता पाने वाले चिकित्सकों (प्रैक्टिशनस ) 
की सख्या २८ (१८ आयुवदिक और १० यूनानी) थी । इनमे ११ राज्य सहायता 
पाने वाले उदवासित चिकित्सक शामिल नही हे । 
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सरकारी और वित्तीय सहायता पाने वाले औषधालयों का समय-समय 
थर निरीक्षण यह सुनिश्चित करत के लिये किया गया था कि उनका काम ठीक 
चलता रहे। २० आयुर्वेदिक और ४ यूनानी राजकीय औषधालय, जो उपयुक्त 
स्थानों पर और अच्छ मकानों में नही थ, अच्छी जगहो पर ले जाये गये और उनके 
लिये अच्छे मकानों की व्यवस्था को गई। २५१ राजकीय औषधालयों के लिये 
किराये पर समुचित इमारतों की व्यवस्था की गईं। सरकारी औषधालयो 
में आवश्यक सज्जा और फर्नीचर और राजुकीय औषधि निर्माणशाल् में तैयार 
को गई असली औषधियां पर्याप्त मात्रा बे सप्लाई करके उनकी दशा में सुधार 
किया गया। कई औदषधालूयों को चिकित्सकों के उपयोग के लिये उपयोगी 
सचिकित्सा सबंधी पुस्तके प्रदान की गई । 


उपसंचालक (आयदेंद में एक एसे पुस्तकालय की स्थाँपना 
के कार्य मे प्रगति के गई का दब जस्सो संबंधों और वज्ञानिक पुस्त॒कों 
और पत्र-पत्रिकाओं (जनल्स) से सुसज्जित हो । है । 
.__'>घुटरी संस्था के रूप में बोर्ड आफ इंडियन सेडिसन का अपने जीवन का यह बोर्ड आफ 
पीचव वषे है। आलोच्य बष सें बोर्ड की तीन आस बेठके हुईं। विभिन्च॒ इंडियन सेडि- 
अरामशदात्री समितियों की भी, जिनका संबध रजिस्ट्रेशन, शिक्षा और वित्त से सिन, उत्तर 
हैं जेंठह हु६। २,७२८ वेच्यो और ५१५ हकीमो की रजिस्ट्री की गई और बोर्ड प्रदेश 
की आयुर्वेदिक और यूनानी परीक्षाओं में ९९१ परीक्षार्थी बेठे । _ इनमें से*७४४ 
“हू रीक्षा्ों सफल हुये। निस्नलिखित सस्याओ का सबध-विच्छेद किया गया 
ओर बद किय गये व अम 


,_लेखराम आयुवदिक कालेज, दौरली, मेरठ । आयुर्वेदिक विद्यालय, पचपोखरा, 
'हरेखाबाद। गांधी आयुर्वेदिक विद्यालय, हरदोई । सम्ब-उल-तिब्ब कालेज, लखनऊ । 
राज्य सहायता श्राप्त (स्टेट एडेड) यूनानी सेडिकल कालेज, लखनऊ। 
तिब्बिया कालेज, सहारतपुर। जंगदस्बा आयुवदिक विद्यालय, बनारस । 
नरेन्द्र विद्यासन्दिर, किरोली, आगरा । वृजभूषण सरस्वती आयु दिक विद्यालय, 
फालउर। द्विवेदी आयुवद विद्यालय, कज्पुर। | 


5 शेड दी 

मध्यभारत गवर्नसेट आयुवेंदिक कालेज, ग्वालियर को बोड से संलग्न किया 
गया। एक्सपर्ट कम्रेटी ने बी० आई० एस० एस० सहायक वच्च, गृह स्वास्थ्य 
विज्ञारद और सहायक हकोसों के पाठ्यक्रम के लिये, जो पठुच विषयावली 
बनाई थी, उसका बोर्ड ने सहोधन किया और यह निश्चय किया गया कि आगामी 
सत्र से उसे चलाया जाय। यौग्यता के आधार पर २६ छात्रव॒त्तियां और 
निर्धन और योग्य छांत्रो को, जिनमें छात्राये भी थी, छात्रवृत्तिया दी गई । 
छात्रवृत्तियों मे कुल ४,६५० रु० की धनराशि दी गई । बोर्ड ने ३६,२०० रु० 
का सरकारी अनुदान ११ अ/युवदिक और यूनानी कालिजो से सबधित अस्पतालो, 
२६ सावंजनिक औषधालयों और ३९ आयुवदिक और श्रूतरानी (चिकित्सकों में 
बांद दिया। १,५०० रु० की धनरशि रायपुरी, चुनार (ज़िला मिर्जापुर) 
के श्री हकीम दलजीत सिह कोब्छक आयुर्वेदिक कोष के प्रकाहन के लिये दिया 
गया । के 


शि 8. 
धत की कमी होते हुये भी सरकार ने विश्वविद्योलय को और सलृग्न कालेज़ों को 
कालेजो को भी आ्थिक सहायता देन से गत वर्ष की अपेक्षा अधिक उदारता अनुदान 
दिखलाई । १३ आयुव्वेदिक और यूनानी कालेजो के लिये ३,८८,३५५ रु० का _ 
कुल सहायक अनदान स्वीकृत किया गया । 


विकास कार्य 


मेनुअल की 
तेयारी 


मसाघ मेला 
झौर अन्य 
मेलों में 
कार्य 


भेषज-संहिता 
समिति 


राजकीय 
औषधि 
निर्माणशाला 


भूमि-दान 


* फ्लु-चिकित्सा 


२०० 


माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनके द्वारा व्यय करने के लिये निर्धारित की गई 
धनराशि मे से कुल २५,००० रु० के सहायक अनुदान का वितरण आयवेंदिक 
और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये योग्य संस्थाओं और 
व्यक्तियों में किया। 


4 
सरकार ने एक ऐसे मैनुअल को तैयार करने के लिये, जो विभाग के नियमों 
और विनियमों का सग्रह हो, एक विशेष कार्याधिकारी को नियुक्त करने की 
स्वीकृति दी । आलोच्य वर्ष में उम्न संबंध में कार्य की प्रगति होती रही। 


प्रयाग में साथ मेला क्षेत्र मे एक अस्थायों आयुर्वेदिक यूनिट की स्थापना की 
गई। इस यूनिट में लगभग ७,००० शीगियों की चिकित्सा हुई। 


रामनवमी और अन्य मेलो में सार्वजनिक स्वास्थ्य काये करने के लिये लगभग 
१०० वेद्य और हकीम भी नियुक्त किये गये । 


भेषज-सहिता समिति की दो बेठकें हुई' और आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों 
की एक प्रमाणिक भंषज सहिता तेय।र करने से सबंधित विभिन्न बातो पर विचार- 
विसर्श किया गया। एक प्रदनावली जारी की गई और इस देदश 
के” भिन्न-भिन्न भागो मे रूगभग २५० प्रख्यात वेद्यो और हकीमो में उसे 
इसलिये बांदा गया कि इस समस्या के टेक्निकल पहलओ पर उनकी राय मालूम 
हो प्षके,। जो उत्तर प्राप्त हुए हे उनको इस वर्ष की समाप्ति तक सकलित किया 
जाता रहा और साथ ही उनकी जाच-पह़्ताल भी होती रही। आयुवदिक 
सिश्रणो पर तोन सो निबधो का भी संकलन किया गया। सख्यातिप्राप्त आयुर्वेदिक« 
और यूनानी फा्से सियो से अपने यहां तैयार की गई प्रः्माणिक औषधियों और 
औषधि तत्वो के नमूनों को भजने के लिये अनुरोध किया गया। 


लखनऊ की स्टेट फार्सेसी आफ आयुर्वे दिक ऐड यूनानी मेडिसिन्स (आयुर्वेदिक 
तथा यूनौनी औषधियो की राजकीय निर्माणशाला) ने ५१४ राजकीय औषधालयों 
ओर गाँवों के लिये ५,३०० औषधि पेटियों के लिये विशुद्ध आयुर्वेदिक और 
यूनानी ओषधियो को तेयार करने और देने के कार्य को हाथ म लिया और उसे 
पूरा किया। उन क्षेत्रों में जहां औषधियों की कमी थी ग:वों के लिये औषधि 
पेटियों में [फिर से दवाइयां भरकर गांव पंचायतों के चार्ज मे रख दी गईं। 
रिपोर्टोी' से यह पता चला कि इन पेटियो की औषधियों का उपयोग करके गांवों, 
के लोगो ने बहुत लाभ उठाया। 


निम्नलिखित,स्थानों मे जनता ने राजकीय औषध।लरूय खोलने के लिये उदारतड़ 
से भूमि और इमारते दान मे दो :*-. ह 

« चन्‍्दोसी (जिला अलीगढ़ ) । 

# गोकुलपुरा (जिला आजमगढ़) । 
पौजानिया ( जिला बिजनौर) । 
पौनगला (जिला बरेली ) । 
खिरसू (जिला गढ़वाल) । 
देवाल (जिला गढ़वाल )। 
करदहा (जिला उन्नाव )। ५ 


४... ५२-पशु-पालन 
द्ओस वर्ष राज्य में २२८ पशु चिकित्सालय थे, इनमें से २१ अस्पतालों 


रुबंधी सहा- का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा और दब का स्थानीय निकायों द्वारा होता था ४ 
यता - “वर्ष केअंत में विभाग मे ९९८ वेटरिनिटी असिस्‍टेंट सजंच और ६९४ स्टाकमन 


काम कर रहे थे । वेटरिनरी अस्पतालों में और उनके बाहर 
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९,८६,००० मवेशियों का इलाज किया गया और १ 2२२/००० ऐसे मवेशियों 
को औषधि सप्लाई की गयी, जो वास्तव में अस्पतालों में नहीं राय गय थे। 


विभिन्न संक्रामक रोगों, जैसे रिन्‍्डरपेस्ट्र, हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया, ब्लैक 
क्वार्टर इत्यादि से बचाने के लिये २९,३६,००० भवेशियों को सुइयां रूगाई 
गयी। अन्य विकास विभागों के संयोजित फील्ड कार्यकर्ताओं की फोल्ड 
ट्रेनिय के लिये प्रबंध किये गये। विशेष संदेशवाहकों हारा बायोल्गुजिकल 
प्रोडक्ट्स की सप्लाई और जिला हेडक्वार्ट्सन्पर कोल्ड स्टोरेज संबंधी सुविधाओं 
से सौरा और वेक्सीन की श्ञींघ सप्लाई ऐँवं संक्रामक रोगो के नियंत्रण मे पर्याप्त 
सहायता मिली । सचल पशु-चिकित्स$ यूनिट को मेरठ भज दिया गया और 
उस जिले में पश्ञुओं की प्रगाढ़ रूप से नस्‍्लकशी करन में इस यूनिट से कुफी 
लाभ हुआ । इंडियन कौसिल आफ एप्रीकल्चरल रिसर्च तथा राज्य सरकार 
रहैं आधे आधे पर संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजना के अधोन नवसुबर, 
१९५१ ई० में एक असिस्देट डिजीज "कन्ट्रोल अफसर (भेड़े और बकरियां) की 
नियुक्ति को गयी। विभिन्न मुर्गो-पालन रोगों, जैसे रानीखेत रोग, फाउल 
पाक्स और फाउल होलस को रोकने के लिये वर्ष मे लगभग ३४,६५९ चिड़ियो को 
सुइया लगायी गयी ।॥ 
वर्ष मे बायोलाजिकल प्राडक्ट सेक्शन का विस्तार हो रहा था। वर्ष मे फोल्ड 
कमंचारिवर्ग को निम्नलिखित परिसाण में बायोलाजिकल प्राडक्ट (जंशतः 
इंडियन वेटरिनरी रिसचं इन्स्टीट्यूट से प्राप्त) सप्लाई क्थि गये :-- 


खूराक 

(१) ऐंटी-रिन्डरपेंस्ट सीरम (साधारण) २,२८,१५० 
(२) ऐटी-रिन्डरपेस्ट सीरम (विशेष ) ४६ ६,४५० 
(३) एच० एस० सौरम .. री ५९,५०० 
(४) ऐन्थरेक्स सीरम ना " १३ २४,८०० 
(५) ब्लैक क्वाटंर सीरस ..« हे ३२,४०० 
(६) रिन्डरपेस्ट गोट टिशू वीरस (डसीकेटेड) .. १०,६१/७०० 
(७) एच० एस० कस्पोजिट बेक्सीन -». २५७२,७५० 


_देशी स्टाक के स्तर को ऊंचा करने के लिये स्वीकृत स्तर के सांड तेयार 
करने के उद्देश्य से राज्य से प्रचारा््थ स्वीकृत किये गये विभिन्न नस्ल के विशुद्ध 
आधारभूत स्टाक का रख-रखाव राज्य पशुधन-नस्लकज्ञी फार्मो मे किया जाता 
रहा । है हि 
१९५१ ई०७ मे राज्य फार्मों मे रक्‍्खा गय्भ स्टाक निम्नलिखित था *-- 
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क्र पशुओं की 
संख्या जम ट संख्या 
१ साहीवाल के हक २८७ 
२ सिन्‍्धी ब सै प्‌ 
३ हरियाना 3. .. छ्रए१० 
४ केनकेथा ५ + मु ७९ 
५  गंगतरी 467. हर १५१ 
६ थरपारकर पं ४७ ६७ 
७ पवार हे १३७ 
८ कर ०9४ ** ० १<२ 
९ मुर्रा कर हा ७९५ 
१० भदवारी हे 2६ ७९ 
११ तराई की भेसे ६ ३० 


रोग-निरो- 
धक ला 


बायोला[-« 


प्राडक्ट 


पशु-संवर्द्धन 


कुधशाला 
विकास 


4? 


है. 


र्ण्य 


सरकार ने कालसी (देहरादून जिले) में एक ऐसे पशु-तस्लकशी तथा 
डुग्धशाला फासं की स्थापना के लिये स्वीकृति दी, जिसमें सिधी गायें और भर्सा 
भें रक्खो जायं । यह आशा की गयु कि राज्य के पर्वतीय जिलो के लिये जिस 
पशु-नस्लकद्दयी फार्म की आवश्यकता बहुत दिलों से प्रतीत हो रही थी उसकी 
'पूति इस प्रस्तावित योजना से हो जायगी । 

निजी ससस्‍्थाओ द्वारा विशुद्ध नस्ल के सांड तेयार करने के लिये प्रोत्साहन 
देने की योजनाये चालू रही । विज्वुद्ध नस्ल के साहीवाल पशुओ के पालन-पोषण 
के लिये बेंती (प्रतापगढ जिले) के पशु फास के मालिक को ३६,००० रु० की 
एक आवतंक राज्य-सहायता दी गयी और विशुद्ध नस्ू के सिधी साड उत्पन्न 
करने के लिये एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद के साथ जो प्रबन्ध किये 
गये थे वे इस वर्ष भी जारी रहे। जनता को दूध सप्लाई करने के अतिरिक्त 
विशुद्ध नस्ल के हरियाना सांड उत्पन्न करने के लिये स्वीकृत गौशालाओहमें " 
हरियाना पशुओ का पालन-पोषण होता रहा। 


राज्य में विशुद्ध नस्ल के सांडो की कमी दूर करने के लिये पंजाब, इडियन 
शग्नोकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्‍ली, विभिन्न सेनिक दुग्धशाला फार्मों 
और केन्द्रीय सरकार के अन्य कारोबार से २२८ सांड और ७५ भेसे खरीदे गये। 
आहलोच्य वर्ष में राज्य में विभिन्न मांगपत्र भेजनवालो को ३० रु० प्रति साड के 
नामसमात्र के अंशदान पर लगभग ९०० विशुद्ध नस के साड दिये गये । 


प्रमुख ग्राम' योजना सेरठ जिले के ७५ चुन हुए गावो मे संतोषजनक रूप से 
चाल रहो । उक्त योजना के अधीन १९५१ ई० में विशुद्ध नस्छ के ११ सांड 
और बविशुद्ध नस्ल के ३ मुर्रा भेसे सप्लाई किये गये। छाता (मथुरा जिले) 
में पाइलट प्रमुख ग्राम' योजना के अधीन, जिसे इडियन कौसिल आफ एप्रीकल्चरल 
रिसचे की वित्तीय सहायता से १९५० ई० में प्रारम्भ किया गया था और जो कोौसिल 
द्वारा वित्त-पोषित प्राचीव पशु सम्बद्धन योजना का पुनस्‍्संगठित रूप थी, कृत्रिम 
रूप से गर्भाधान कराने के केन्द्र पर ४ सांडो का पालन-पोषण किया गया और 
योजना से सम्मिलित निकटवर्त्ती गाँवों को २९ सांड सप्लाई किये गये । 


प्रमुख गांवः योजना हे संबंध”मे, जो पशु सुधार आंदोलन को तेजी और 
ज़ोर से चलाने के लिय उत्कृष्ट प्रणाली समझी जाती थी, भारत सरकार ने सहायता 
दी और प्रत्यक ब्लाक में क्रत्रिम गर्भाधान केन्द्र के साथ १४ अतिरिक्त प्रमुख 
ग्राम ब्लाको की स्थापना के लिय वित्तीय सहायता दी गयी। वर्ष में 
इन केख्रो के लिय सज्जा तथा ओज्यार खरीदे गये, आवश्यक कम्लंचारिवर्ग को 
उपयुक्त ट्रेनिंग दी गयी और समस्त अन्य प्रारस्भिक्त कार्य पुरे किये गये । 

लखनऊ (भदरुक ), मेरठ, देवरिया, इटावा (महोब्व) ओर गाजीपुर के 
कृत्रिस गर्भाधान केन्द्र सतोषज्ञनक रूप से कार्य करते रहे और जनप्रिय हो गये। 
गाजियाबाद (मेरठ जिले) में भी एक क्ृत्रिस गर्भाधान उप-केस्ध की स्थापना 
की गयी। इसके अतिरिक्त बाबूगढ़ (मेरठ), भरारी (झांसी), माधुरीकुड 
(मथुरा) और बेंती (प्रतापगढ़) फार्मों,मे चार कृत्रिम गर्भाधान-केन्ध चल 
रहे थे । ही 

विभाग के छूथे नियंत्रण में केवल दो सरकारी दुग्धशालाये थी अर्थात्‌ 
लखनऊ की भवदरुक-दुग्धशाला और अलोगढ का केन्द्रीय दुग्यशाला फार्स । 


'भदक दु्घाशाला इंडियन सेन्ट्रल सुगरकेन रिसर्च स्टेशन; भवदरुक के भू- 
गृहादि में ययावत्‌ स्थित* रही, किन्तु इसे चक-ग्जेरिया के यंत्री कृत राज्य फार्म 


(१) सरकारी सम स्थापित करन का प्रबन्ध किया जा रहा था । भदरुक दुग्वशाला में अच्छे 
दग्धदालाय प्रकार का दूध निकलता रहा तथा दूध की अच्छ प्रकार की अन्य चौज्ञें भी बनती 
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रहीं और इत सब की सॉग बढ़ गयी । इस दुग्धशाला में प्रतिदिन के दूध के 
उत्पादन का औसत लगभग ४३ १/२ सन था। नस्‍लकशी का एक कार्यक्रम 
सेयार किया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि जिस अवधि में भेसें और गाय 
गाभिन नहीं रहतीं और इध नहीं देती, उस अवधि में भी वे नियमित रूप से 
गाभिन रहें और दृध देने लगें, जिससे दृध का उत्पादन और उसकी सप्लाई 
वर्ष भर समान रूप से होती रहे। ४ 


इस उद्देश्य से कि भविध्य में कम से ऋम क्षति हो, सितव्ययता के कडे उपाय 
किये गये, जिससे १६५० ई० में २,६२,१८८ रु० १४ आना ४ पाई का जो 
नकसान हुआ था, वहु घट कर १६५१ ई० से १,१२,६८२ रु० २ आना ८ पाई 
हो गया। इस बात की आज्ञा की गयी कि चक-गंजेरिया में दुग्धशाला 
'छे जाने और पर्याप्त परिमाण में फाम में तैयार किया गया हरा चारा प्राप्त करने 
के लिये बढ़ी हुई सुविधाप्रो से कारोबार को स्वय वित्तपोषित करना अन्ततोगैत्वा 
सम्भव हो जायगा। अलीगढ़ के केन्द्रीय दृग्धशाला फार्स का प्रबन्ध उसके 
डेनिश मैनेजर, श्री ई० ज॑(० बोरम के हाथ में पूर्वंबत्‌ बना रहा और उससे 
तेयार की जाने वाली चीज्तों को केवल' उत्तर प्रदेश में ही। जनप्रिय बनाने के 
लिये नही वरन्‌ बाहर और भारत यूनियन की अन्य प्रमुख बाजारों से भी जनप्रिय 
बनाने के लिये प्रयत्न किये गये। 


आलोच्य वर्ष से केन्द्रीय दुग्धशाला फार्स से लगभग १,५७,१०६ पौड सक्‍्खन, 
“३,२५,६६३ पोड़ दूध और १,५२,६३३ पौड घी निकाला गया और ३, १२,८४५ 
पौड सुअरबाड़े से प्राप्त होने वाली चीज़े तेयार की गयी । यह घी विशेषकर 
इस राज्य में जनप्रिय था, क्योंकि निजी संस्थाओं दृतरा विशुद्ध घी प्राप्त करने 
मे कठिनाइयाँ पड़ती थो। ५ 
सुअर के मांस की फैक्ट्री देश में विभिन्न बाज्ञारो की आवश्यकता पूरी करने 
लिये सुअर का सांस, हेम, पोको सासेज तथा लार्ड (सुअर की चर्बो) 
तेयार करती रही । दुग्धशाला ने जनता के लिये दृग्धशाला संबंधी उपकरण 
भी तेयार किये। 


कक 
् कु 


निजी दुग्धशालाओ से प्रतिदिन के दूध के उत्पादन का औसत १५ मन था । 
निजी दुः्धशालाओं को तकावी बॉटने के लिये आलोच्य वर्ष के बजट में ७५,००० 
रु० को एक छोटी व्यवस्था की गयी । विभिन्न प्रयोजनो, जैसे हृधारू मवेशियों 
या दुग्धशाला ब्संबधी उपकरणों की खरीद> शेडों के निर्माण इत्यादि के लिये 
तकावी ऋण के अनुदान के संबंध सें बहुत से प्र(र्थंवा-पत्र आय और उत्त पर ५ विचार 
किया जा रहा था, जबकि वर्ष समाप्त हो गया । रे 


स्वीकृत गौशालाओं को दूथ की सप्लाई बढ़ाने के निमित्त और स्वीकृत 
स्तर के सॉड तेयार करने के लिये १९४८ ई०, १९४६ ई० और १६५० ई० 
में जो २४६ हरियाना गाये सप्लाई की गयी थी, उनका रुख-रखांव होता रहा । 
इन गौशालाझ में प्रतिदिन के दृध के उत्पादन का औसत ४४ सन था। 
विभाग ने गौशालाझो द्वारा तैया* किये गे ४ चने हुये विशुद्ध नस्ल के सॉड उनके 
बाजारू भाव के दो-तिहाई मुह्य पर खरीदा । के 

बड़पचपेड़ा (पीलीभीत), गढमुक्तेश्वर (मेरठ) और इमोलया ९ जाल्ैन) 
में निजी गौशालाओं हरा खोले गये कस्सेन्ट्रेशनी कैस्पों (पमाहार, शिविरों) 


(२)निजी 
दुग्धशालाये 


गौदगालच्यों 
का विकास 


का रख-रखाव होता रहा। बड़ापचपेडा और गाज़ियश्वाद में दूध न देने वाले « 


अवेशियों के लिये जो पशु-रक्षक केन्द्र (सालवेज सेस्टर) खोले गये थे, वे भी कार्य 
करते रहे । 


घोड़ो और 
खच्चरो की 
पत्स्लकदी 


भड़ों की 
नस्लकश्ी 


बकरियों की 
* श्स्लकरार 


ब्‌५्४ 


मेरठ, अलीगढ़, बुलन्ददाहुर और स्‌ृजफ्फरनगर के ज़िलों से जिन सरकारी 
सॉड़-घोड़ो (वीजाइवो) को हस्तान्तरित कर दिया गया था, उनका रख-रखाव 
मथ्रा, सेनपुरी, जिजनौर, इटावा, सहारनपुर, एटा और कानपुर के नय चुन 
हुये जिलों में किया गया । १६५० ई० में कूच से जो पॉच काठियावाड़ी घोडियाँ 
और दो काठियावाड़ी सॉड-घोड़े (वं'जाइव) खरीदे गये थे, उनका रख-रखाब 
मुरादाबाद के सॉड-घोड़ो (वीजाइवों) के डिपो में किया गया। यह निर्णय 
किया गया कि इन घोडियो से जो बछुड पदा हो उनको राज्य के पूर्वी जिलो मे देशी 
घोडो का स्तर ऊंचा उठाने के लिये उपयोग किया जा५ और जो बछेडिया पैदा 
हों उनका नसलकशी का स्टाक बढाने के" लिये उपयोग किया जाय । लखनऊ, 
में करठियाबार्डी स्टाक के लिये उपयुक्त अस्तबल का निर्माण करने के निमित्त 
भी प्रबन्ध हाथ में ले लिया गया। * 


ता 

आलोच्य वर्ष मे राज्य में ४३ सॉड-घोड़ों (बं।जाइवोी) और ८ सॉडणहहों' 
(वीज गर्दभो ) का रख-रखाव किया गया। 

पूर्व -की भाति फुलाही (इलाहाबाद), रतनपुर (फतेहपुर), भुलावन' 
(गोरखपुर) और शिवपुर (बनारस) में सरकारी सॉड-भेडा केन्द्रों का रख- 
रखाव होता रहा। भेडों पर परजीवियो का नियंत्रण करने के लिये भेडो के 
बाल काटने और उनको घोने तथा नहलाने, ऊन को श्रेणीवद्ध करने इत्यादि के 
संबंध म इन केन्द्रों में शॉववालो में प्रदर्शन किये गये । विशुद्ध नस्ल के सफद 
बिकानेरी सॉड-भड़ों की श्रणीवद्ध संतति से, जिसका रख-रखाव विभाग ने इक 
केन्द्रों में किया था, उपादित ऊन सें उसके प्रकार तथा परिमाण दोनों की दृष्टि 
से पर्याप्त सुधार दिखाई दिया। फुलाही में जहाँ श्रेणीवद्ध भेंडो की पॉचवी 
पीढ़ी थी, संत्तति में वस्तुतः विश द्धतस्ल की सफेद बीकानेरी भेंडो के समस्त गुण 
पाये गये ।  निकटवर्ती क्षेत्रों की स्थानीय भेड़ों का सुधार करने के लिये विभाग 
ने इस क्षेत्र से चनी हुई श्रेणी के २३ सॉड-भेंड खरीदे । एक विशुद्ध नस्ल के 
सफेद बीकानेरी सॉड-भेडा सहित विशुद्ध नस्ल की ५० सफेद बीकानेरी भेडियों 
के जिस गल्ले को सथुरा जिले में एक निजी नसलक् करने वाले को आधी कौमत 
पर दे दिया गया था, वर्ष झ्ें उसक? भी रख-रखाव किया गया । 

उरई (जालौन), ग्वाल्डम और पीपलकोटी (गढ़वाल) के भेड़-नस्लकशी 
फारमों और भरार! (झासी), माधुर/कुंड (मथुरा), बाबगढ (मेरठ) तथा 
दुग्धशाला प्रदर्शन फामे, सथुरा की भेंड-तसलकर्दा! की युनिटों की कायवाहियाँ 
जारी रहीं । राज्य के पर्वतीय क्षेत्रो> में स्थानीय भेड़ों का सुधारन्करन के लिय 
विशुद्ध नस्ल के रामपुर विशेर सॉड-भेडे पंदा करने के उद्देदय से ग्वाल्डम तथा 
पीपलकोटी के भेंड के फार्मों में रामपुर विद्देर सेषियों रक्‍ी गयीं, जब तक कि 
यहाँ की जलवायू के अनुकूल बनाये गये मेरिनों सॉड-भेंडे न तेयार ही जाय । 
संयक्‍त-राष्ट्र से विशुद्ध नस्ल की १० सेरिनों मेषियों और विद्ुद्ध नस्ल के ६ मेरिनों 
सॉड-मेंडों के झ्ञायात का प्रबन्ध किया जा रहा था। 

विभाग ने १९५१ ई० से नसलकदाी करने वाले ग्रामीणों को ५ २० प्रति साँड 
भेंडा के सामान्य अंददान पर विद्ुद्ध चूल्ल के ०१५५ सॉड-मेंड़े बॉटे। 


इटावा जिले के चाकर नगर क्षेत्र में जमुनाफरी बकरियों और बकरों के 
रखरखाव के लिये राज्य सहायता देने की योजना जारी रही । इस_ योजना 
के अधीन ख़र्ष में १६५ बकर्रियों और ३० बकरों के रख-रखाव के लिये राज्य 


* सहायता दी गयी । कह योजना लाभप्रद सिद्ध हुई और क्षेत्र में अच्छे 


प्रकार के कुछ मवेद! पेंदा किये गये। प्रति बकरी ने प्रति दिन ६ सेर दूध 
दिया ! अठा, उरई ओर साध्रोकंड के फार्मो तथा केखीय वबश्धगाला 


| 
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अलौोगढ में जम॒नापारी बकरियों की यूनिटों का भी रख-रखाव किया गया 
क्रेन्द्रीय दुग्धशाला फार्म की जमुनापारी बकरियों को अन्ततोगत्वा दुग्धशाला 
प्रदर्शन फामम, सथुरा को स्थानान्तरित कर दिया गया, क्योंकि केन्द्रीय दुग्धशाला 
फार्म में, जोकि एंक व्यावसायिक यूनिट था, जिन परिस्थितियों में पालन-पोषण 
होता था, वे इन बकरियों के लिये अनुकूल नहीं सिद्ध हुई । 


बारबरी बकरियों का युनिट दुग्धशाला झदर्गान फास, मथुरा से भलोभांति 
उन्नति नहीं कर सका और इसलिये उसे ब्मिश्न फासं, एटा को पुनः स्थानान्तरित 
क्र दिया गया । राज्य ने विभिन्न साँप्रपत्र भेजनेवालों को ५ र० प्रति बकरे 
के नाममात्र के अंशदान पर शद्ध नस्ल के ७६ जम॒नापारी और श॒द्ध नस्ल के ६ 
बारबरी बकरे सप्लाई (किया 


» अलीगढ़ का केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म, जहों कि देश का सबसे अच्छा और 
बडा सुअरबाड़ा था, राज्य में देशी सुजैरों की तसल सुधारने के लिये सॉड-सुअरों 
की सप्लाई करता रहा । १० २० प्रति सुअर के हिसाब से नामसात्र की धनराशि 
लेकर निजी रूप से सुअरो की नस्लकदी करने वालों को इस फारस के शुद्ध नस्ल 
के सिडिलि हवाइट यार्कशायर नर-सुअर दिये गये । आलोच्य वर्ष के अंत में 
राज्य में १३३ सुभर बाड़े में नसलकशी के प्रयोजन के लिये रक्‍्खे गये थे । 


९६,४९० बडी और म॒र्गियो २,०७२ मर्गी के बच्चों के अतिरिक्त ३८,४५० 
से अधिक अंडे, जिनसे बच्चे पेदा हो सकते थे, राज्य सें नव स्थापित विकास ब्लाकों 
क्र राज्य सहायता प्राप्त मुर्गी फार्मो को दिये गये । इसके अतिरिक्त ५१,४५६ 
श्र और १,५५८ चिड़ियाँ उपभोग के प्रयोजनो के लिये बेची गयी । 


वर्ष में खाल उत्तारन वाले चार गहतोी दलों ने दो शहरी क्षेत्रों में और 
दो ग्रासीण क्षेत्रों म हाइड डेकलपसंट अफसर के प्रयप्रदर्शन में कार्य किया 
दलों ने १०६ ग्रामीण खाल निकालने वालों को और १०९६ कसाइयों को 
ऋमदाः स्वभावतः सत्य को प्राप्त और बध किये गये जानवरों की खाल 
उतारने की कला से दूनिंग दी । खाल उतारने के सुधरे तरीकों का प्रयोग 
करने के लिय प्रोत्साहन देने के उद्देश्य कल टोनिंग प्राप्त खाल उतरने 
वालों को खाल उत्तारने के अच्छे किस्म के १९९ औजार और केनियाँ 
किस्स के लकड़ी के७० ढांचे दिये गयेऔर जो खाले बहुत अच्छे तरीके से 
निकाली गयी थी उन्तके लिये 5२६ रु० १० आ० के पारितोषिक बाँटे गये । 


विभाग के एक पदाधिकारी संयकत सुष्ट सें सर्गोपालन की टोॉनिंग के 
लिये अध्ययन अवकाश पर रहे । पशु चिकित्सा के एक असिस्टेंट सर्जन 
को पद चिकित्सा विज्ञान से उच्च दनिंग प्राप्त करने के लिये सनीला 
में फिलीपाइन्स के विश्वविद्यालय में भेज दिया गया । विश्लाग के योग्य 
कर्मचारियों को इन्डियन वेटरिनरी रिस्े इन्स्टीट्यट द्वारा संचालित पोस्ट- 
ग्रेजुएट तथा एडवान्स पाठयक्रत पूरा करने के लिये भेज दिया गया ॥ 
पद्ष॒ चिकित्सा अस्पतालों से जो बिना ह८निग प्राप्त कस्पोउन्डर काम 
कर रहे थे उनके लाभार्थ मरादाबौद में कम्पाउन्डरों की टोनिग के लिये 
याठयक्रस खोले गये । १५ स्मीदवावरों ने राज्य मर्गीपालन फासों से 
६ सप्ताह को नियमित व्या्नहारिक टनिग पाठ्यक्रम प्रा किया और 
पश्ञ चिकित्सा, कृषि तथा अन्य संस्थाओं से विद्यार्थियों के लिये प्रदर्श्नों तथ्रा 
अल्पकालीन दे निग का भी आयोजन किया गया" 


एक दिन कौ कई पश्‌ संबंधी जिला प्रदर्शनियाँ भर प्रदेशिक प्रदर्श- 
नियाँ की गयीं और विभिन्‍न श्रेणी के प्रदर्शनों के लिये कई पारितोषिक 


सुअरों को 
नस्लकशी 


स॒गियों की 
चस्लकश्ी 


खाल उतारने 
के धंधे का 
बिकास 


कर्मचारियों 
की ट्रेनिंग 


ब्क 


प्रवार, मेडे 
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में आगरा में की गयी । विभाग ने “आप की सेवा में पशु-पालच 
तथा मत्स्यपालन विभाग” की वेभागिक बुलेटिन का हिन्दी रूयान्तर निकाला? 
जनता में फोल्ड कर्मचारिवर्ग के जरिये विशेष कर प्रदर्शनियों में विभिन्‍न 
वेभागिक पर्चों त्या बुलेटिनों की प्रतियाँ बॉटी गयी । 

भसथरा स्थित सथुरा स्थित उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान कालेज और पशपन 


्क 


छा 


शिक्षण, अनु- अनुसंधानशाला ६था जिला दुग्धू्ञाला प्रदर्शन फार्म के अस्तित्व का 

संधान ओर पॉँचवा वर्ष था। इस कालेज में »विद्यरथियो को कुल संख्या १७४ थी। 

प्रदर्शन सस्था इस कालेज के प्रेजुएटों को प्र;प्त वेशल-क्रम १२०-२५० ₹० से 
बढाकर २००-३५० रु० कर दिया गया और यह अनृभव किया गया कि 
भर्विष्य में इस ससस्‍्था में भर्ती के लिये अधिक उर्टर्मदवार आयेंगे । यह 
कालेज आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहा और गो-सेवको तथा स्टाकई 
समेनों को पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान में शिक्षण देने के अतिरिक्त 
पक्ष चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन (बी० बी० एस० सं!० और ए० एच०) 
की बोौ० ए० डिग्री के लिये विद्यार्थी तैयार करता रहा। आलोच्य वर्ष में 
इस कालेज से १९ विद्याथियों का पहला समूह निकला । 


कोठारी पशु चिकित्सालय जो नवम्बर, १६४६ ई० में आधुनिक साज- 
सामान के साथ, जिसमें एक्स-रे का सुविधायें भी सम्मिलित हे, खोला 
गया था और भी जनप्रिय बन गया। 


पशुधन अनु सध/त्तदाला के पशु प्रजचन, पशु पोषण ८था रोग श्ौर घालई 
महामारियों के उपविभाग पशुधन की उन्नति के विभिन्‍न पहलुझों से संबंधित 
महत्व कं! तात्कालिक समस्याओं को हल करते रहे । पशु प्रजनन उपविभाग 
ने पश्ु चिकित्सा के २१ असिस्‍टेंट सर्जनोी और पशु पालन विभाग के 
३३ स्टाकसनों को कृन्रिस गर्माधान की प्रविधि में भी शिक्षण दिया। 


मथुरा स्थित जिला दुग्धशाला प्रदर्शर्न फार्म ने विकास संबंधी कार्यवाहियाँ 
करते रहने के अतिरिक्त छात्रों तथा कर्मचारिवर्ग के लिये शिक्षा तथा 
अनुर्सधान संबंधी, आवब्यूक सुक्धिश्रों की भी व्यवस्था की। विकास संबंधी 
कार्यवाहियों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी -- 

। नसलकशी के प्रयोजनों के लिये स्वीकृत स्तर के सॉड-बकरे, सॉड- 
भेंडे, मुर्गी, बतख इत्यादि सप्लाई करना और (२) ताजा और शुद्ध दृध 
पदा करता श्रीर उसे जिला सहुकार संघ के जरिये मथुरा की जनता 
को बेचना । * 

यंत्री कृत सर... प्विंगल वर्ष को भांति पशुपालल विभाग के सिम्नंत्रण में १२ यंत्रीकृत 
काटी फार्म सरकारों फार्म थे। लगभग कुल १२,००० एकड़ भूमि में खेती को गये। 
आलोच्य वर्ष कृषि की दृष्टि से बहुत खराब रहा । अपर्याप्त वर्षा होने के 
कारण खरीफ़ की (फसल को बहुत अधिक क्षत्ति पहुंचे! और रबी की फसल 

भी न तो ठीक तरह से बोई जा सकी,और न भलीभाति जम ही सको। 


इन फारमों ने किसानों को कृषि ,विभागर” के जरिये बॉटने के लिये अच्छे 
किस्म के बौज"पेदा करने के संबंध में सहायुता दी और अच्छी नस्ल के 
पेशुंधत मालन के “लिये प्रमुत साधव के रूंप में भी सेवायें की । खाद 
की, अनुकूलतम सात्रा और७डाईफार्सिंग की सबसे उपयुक्त प्रणालियों का 
पता लगीतने के दिंचार ,से प्रयोग किये ग़ये । » 


ऊसर भूमि को तोड़ कर खेती योग्य बताने के संबंध में भो कुछ कार्य 
किया गया । इन फार्सों के कृत्रिम ्र्भाधाव' केस्ठों ने गाँवों के अंगठित 


का 
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समू हो मे पशुधन सुध,र क॑। “प्रमुख गॉव”? योजना में भी आवश्यक सहयोग 
दिया । 

जिस समय फार्मो को यन्त्र करण य्बेजना के अधीन लाया गया, उस समय 
विभिन्‍न फार्सों में पज्ञओं और भसों की कुल संख्या ४,५१७ थी, जबकि 
उनको कुल संख्या १ जुलाई, १९४८ ई० को २,३११ थी। इन पृशओो में 
हरियाना, सिर, पनवार, खेरीगढ़, केनकाथर, थरपारकर, साहीवाल और गंगातेरी 
मवेश्ी और तराई मुर्रा तथा भदवारी भेसें थीं। भरारी, बाबगढ 
झोर माधुराकुंड फार्मो में बढ़ती हुई भीड़ कम करने के उह्देश्य से आलोच्य 
वर्ष में कुछ मवेशी सँंदपुर, निबलेट और अदेशनगर फर्सों को स्थाना- 
>> नॉन्तेरित कर दिये क्रये । सभी सिधों गायों को साधुरीकुंड फार्स से 
दुश्यशाला प्रदर्शन फास, सथ्रा को स्थानान्‍्तरित कर दिया गंया । ज्ुनाव 
कर नसस्‍्लकशी करके जमुनापारी” बकरियाँ और बीकानरी भेंडें रखने तथा 
भेंडों और बकरियों की स्थानीय नस्ल में सुधःर करने के लिये दहर के 
पास-पडोस में वितरण करने के वास्ते यहाँ को जलवाय्‌ के आदी बनाये 
गये सॉड-भेड़ और बकरे उत्पस्न करने के उद्देश्य से भेड़ों भर बकरियों 
के गल्‍्ले (सब सिलाकर 5८१५४ मवेशी) का भी बाबूगढ, भरारी और भाधुरी- 
कुंड के फास्सें में रख-रखाव किया गया। ० 

मुगियों, हृ।इट लेगहानं, ब्लेक माइनोर्का और रोड आइलेड की लाल 
म्‌ृर्गी, बत्त इत्यादि चिड़ियो का रख-रखाव बाबूगठ, भरारी और मंझरा 
फार्सो से किया गया । मुर्गी, बतेख इत्यादि चिड़ियो की कुल संख्या 
५,४२१ थी । 

इन यंत्रीकृत सरकारी फामों ने जुलाई,१६४८ई० से १९४०-५१ ई० के 
अन्त तक रे२१ साँड और १४३ सॉइ-भेंडे बॉटे और १५,८०८ मन दूध, 
५१,७२७ अडों तथा १५० भेंड्रों के! बिक्ती की | इस अवधि में बेंची अथवा 
बॉटी गयी मुर्गी, बतख इत्यादि चिड़ियो की सख्या ३,५३३ थौ। 

हरा चारा पंदा करने के संबंध में" पशु-पालन बोर्ड की सिफारिशों 
पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गयी। निम्नलिखित तालिका में यह*दिखाया गया 
है कि विभिन्‍न फार्सो में कितने एकड क्षेत्र से हरा चारा पदा किया गया 
झोर कितने एकड़ क्षेत्र से चरागाह था :-- 


5... 


... कुल क्षेत्र, क्षेत्र, जिसमे 
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ऋष- » कुल क्षेत्र जिसमें खेती हरा चारा 0 जिससे 
संख्या की गयी बोया गया हे हिआओ 
एकड एकड़ एकड़ एकड़ 
१ बाबूगढ ८५६ ८५० भ्द8 | २०० 
२ भरारों २,१२५ ६०० 2३८३ १,००० 
३ माध्रीकुंड १, रे कक ८५० ५१७ ५०० 
है हेमपुर प्र,२३४५ 3३,३०० ३३९ १,२०० 
प्र॒मंजझरा ९५० ७०० ९४.७ २५० 
६ आराजी लाइन्स १,०३० ५०० २०३ कान 
७ अंदेशनसर १, १४४ 8६०० “ १३५ ३५० 
द सेदपुर १,००४ ६०० ” २१७ 7०० 
६ निबले८ 8६०२ २५० १६५ पू०० 


श्ब्ट 


५३--मत्स्य-पालन 


तालाबों से वर्ष से २०,१७६*६ एकड़ क्षेत्र के, १,६३८ तालाबों की पेसाइश की गयी 
सछलियो का झौर मत्स्य संवर्द्धन के' प्रयोजन के लिये तालाब मालिकों से समझौते 
स्टाक तेयार के आधार पर ३८१२ एकड़ क्षेत्र के २३५ तालाब प्राप्त किये गये । 
करना शोर १५३. एकड़ क्षेत्र के १९२ तालाबों की सफाई की गयी। ३०८८२ एकड 
उनका वि- क्षेत्र के २५२ तालाबों मे मछलियों का स्टाक रक्‍्खा गया और १७३२ 
कास करना एकड़ क्षेत्र के १२२ तालाबों को फिर से भरा गया । 


रिसर्च स्टेशन ने मत्स्य उत्पादन के लिये समझौते के आधार पर लगभग 
२३२ एकड का पानी भी लिया और १०२ एकड़ के«पानी मे १,८5७,०६६ 
छोटी, मछलियो का स्टाक रक्‍खा गया । इसके अतिरिक्त शारदा नहर की*” 
प्रतापगढ विस्तार शाखा में १७,५७५ छोटी मछलियो का स्टाक रक्‍ख़ा गया। 


मिरर कार्प की छोटी सछलियां और १६४७ ई० में भुवाली हंचरी में 
नये सिरे से रकखी गयी तेजी से बढ़ने वाली विदेशी सछलियां उपलब्ध 
थीं और ये हवालबाग तथा बैजनाथ तालाबों सें रक्खी गयो । यह निर्णय 
किया गया कि उन्हें अन्ततोगत्वा प्रदेश के चुने हुये. तालाबों में नये 
सिरे से रकक्‍खा जाय । मिरर कार्प को नये सिरे से रखने के लिये नोकुचिया 
ताल के ९ छोटे तालाबो में से प्रत्यके को अलग करने के लिये पत्थर की 
एक पतली दीवाल बनायी गय,॥ 


टेंहरी-गढवाल में कालदेयानी द्वराउठः हैचरी, जो अब तक वन 
विभाग के नियंत्रण से थी, मत्स्य पालन विभाग को ह॒स्तान्तरित कर दी 
गयी, लिससे कि सत्स्य-पालन विभाग राज्य के कुमायूं तथा अन्य पव॑तोय 
भागो से ट्राउठ सछलियो को ऊचे स्तर पर उत्पन्त करने सें समर्थ हो सके॥ 


अनुसंधान लखनऊ की केन्द्रीय मत्स्य-पालन अनुसंघान प्रयोगशाला और रामपुर, 

हु बनारस, भूवाली और मिर्जापुर मे नव-स्थापित अनुसंधान के ४ सब-स्टेशनों 

से यह ज्ञात करने के लिय «लेकटाधिक अध्ययन और भौतिक तथा रासायनिक 

विहलेषण जारी रहे कि किन उत्कृष्ट वातावरणो में मछलियों के अनुक्ल- 

तम वद्धि हो सकती हे। ज्ञोनो में मछलियो के वितरण के अध्ययन की सुविधा 

के लिये प्रत्येक केखत्न मे एक म्यूजियम की स्थापना की गयी श्रौर अधिक 

संख्या सें स्थानीय सछलियां इकट्ढ्रा की गयो। तालाबों की छझ्ूवंरता बढाने 

के उद्देदय से खाद संबंधी प्रयोग किय गये और लाने, ले जाने तथा 

तालाबों, मे रखन पर फाई तथा छोटी सछलियो के “जीवित रहन, मछ- 

लियो के बचे हुये भाग से भोजन तैयार करने से सबंधित सससस्‍्यायें 

परीक्षाधीन थी । १ अप्रैल, १९५१ ई० से २४ उस्मीदवारो को व्यावहारिक 
सत्स्य-प्लान मूँ दुनिग दी गयी। 


साक्षाजिक इलाहाबाद में गंगा रोक मछुझो को एक सहकारी समिति उत्तर प्रदेश 

और आथिक सहकारी विभाग द्वारा रजिस्टडें की गयो औौक्क- उपयुक्त उप-विधियां बनाई 
[. छा छठ 

क्काय गयीं। ह 


अध्याय ७--शिक्षा तथा कला - 
,. ७५४--शिक्षा 


हई १६५१ ई० में शिक्षा की प्रायः सभी दिशाझो में महत्वपूर्ण प्रगति 
> हे) 


६२०९ 


उत्तर प्रदेश की ८६ नगरपालिकाओं में ६ से ११ वर्ष तक की आय के. प्रारंभिक 
लड़को के लिये प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशलक थी ॥ २४ (प्र) 
नवनिरसित नगरपालिकाओो में अनिवायं शिक्षा को लाग करने के सम्बन्ध. शिक्षा 
में प्रारंभिक कार्यवाहियां की गई ।॥ - 


२६ डिस्टिक्ट बोड़ों के ३५७ ग्रामीण क्षेत्रों के लड़को के लिए 
प्रारंभिक शिक्षा अनिवायं थी। १६५१ ई० में इस योजना के अंतर्गत नए क्षत्र 
सम्सिलित नहीं किए जा सके । २३ संचरेटड (8%&0प7७/८( ) जिलो मं से सभो 
में अनिवार्य शिक्षा संबंधी आवद्यकताझो को पूरा करने के लिए पर्याप्त 
सुविधाएं उपलब्ध थीं, यद्यपि उन जिलों में प्रारंभिक शिक्षा अब तक 
अनिवाय नहीं की गई थी । 


तोन नगरपालिक्पमप्रों में प्रारम्भिक शिक्ष/ पहले से अनिवार्य थी, उनके 
जअतिरिक्त आलोच्य वर्ष में'७ और नगरपालिकाओो में लडकियों के लिए 
अनिवाय प्रारभिक शिक्षा प्रारंभ को गई- इस प्रकार यह योजना “ १० 
नगरपालिकाशो में चल रही थी । इस वर्ष इसम २ ग्रामीण क्षेत्र सम्सि- 
लित किए गए । 


जलाई, १६९४८ ई० से पिछले वर्ष तक प्रारभिक शिक्षायोजना के अन्तर्गत 

जो सरकारी प्रारंभिक सकल खोले गए थे लवम्बर, १९५० ई० में डिस्टिक्ट 

बोर्ड के अधिकार में दे दिए गए । १९५१ ई० में डिस्टिक्ट९ बो्ड 
हि की सिपुदंगी में ५५० नए स्कूल खोले गए । 


वर्ष के अन्त में प्रारभिक स्कूलों की कुल संख्या ३२ ००० थी, अध्यापकों 
की संख्या ७०,००० से अधिक थी और लड़को की सख्या ८ लाख से भी 
अधिक हो गई । 


ट्रेनिंग के सचल दस्ते (8धु०७०५७), जिनकी संख्या ५० थी, “रामपुर 
के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों में कार्य करते रहे और तेजी से बढते 
हुए प्रारंभिक स्कूलों को नामल स्कलो के दन्‍्ड अध्यापक सप्लाई करने 
के कास से हाथ बंदाया । १९५१ ई० मे कुल ११,५७० अध्यापको को 
एच० दी० सी० तया जे० ठी० सी० (०७ १' 0.) की देनिंग दी गई । 


जुलाई, १९५० ई० में जूनियर हाई स्कूलो में नई आठवीं कक्षा खोली 
गई। नई योजना के अन्तर्गत, जिसमे उभयनिष्ठ पाठय-विषय (0०0777708 
890&0००७) की व्यवस्था की गई थी, १९५१ ई० में पहले बेच में जनियर 
हाई स्कूल की परीक्षा दी । एसे विद्यार्थियों की कुल संख्या, जो कोर 
पुरा कर रहे थ, लगभग एक लाख थी 


१६४१ ई० मे ११२ अन्य स्कूलों सें सामान्य विज्ञान की कक्षाएं 
खोली गई । इस प्रकार ऐसे स्कलो की कुल संख्या, जिनमें सामान्य 
विज्ञान की शिक्षा को सुविधाएं थी, २३७ तक पहुच गई । सरकार ने 
सज्जा तथा उपकरणो कः खरीद के लिए १,१२९,०००« ६० उपस्कर 
(फर्नीचर) की खरीद के लिए $३,००० ० और सामान्य विज्ञप्त के 
अध्यापको के बेतन के लिएल४१,३०, १०० रु० की स्वीकृति दी । 


७ सरकारी नामंल«स्कलो, लड़ाकेयो के १२ जूनियर हाई स्कलो 
श्र लड़को के १५ सरकारी माडल स्कलों मे भी इस विषय क्ली कक्षाए 
खोली गई । सरकार ने इस दिद्या में ४०,०७० रु० का अनावेंक, व्यय 
किया ओर ऐसी प्रत्यक छिक्षा शच्या के लिए इसे वियकी के एक 
अ६ पक की व्यवस्था की। 


जूनियर हाई 
सकल इत्यादि 


उच्च साध्य- 

मिक स्‍कूल 

(हायर सेके- 
डरी स्कल्स ) 


विद्वविद्या- 


लयों 
शिक्षा 


की 
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सभी नाल 2380 में एक अनिवाये विषय के रूप में कृषि की कक्षाएं 
खोली गई । लडकियों के नार्मल स्कूलों सें कृषि के स्थान पर गहविज्ञान 
(9००४७ 072६ ) की शिक्षा दी गई । हे 


१९५१ ई० में उच्च साध्यसिक शिक्ष्त से विशेष प्रगति हुई। लडकों की 
१६८ और लड़कियों की १० शिक्षा संस्थाओं में ११वीं कक्षा खोलो गई। 
जिन शिक्षा संस्थाश्रों मे इंटरमीडिए४ की कक्षाएं थी और जिसमें नहीं थीं 
उनकी संख्या क्रमदा: ५०९६ और १,००० थी। 


जो विद्यार्थी यू० पी० बोर्ड की हाई स्कूल झौर इंटरमीडिएट (कृषि 
तथा वाणिब्य मे इंटरमीडिएट की परीक्षा को सम्मिलित करके ) की 


परीक्षा ,में बैठे थे उनकी संख्या ऋमश* १५१०,५०१ और ४१,१०९ थी। 


इस अंकों में उन विद्यार्थियों की संख्या नहीं सम्मिलित है, जो बनारत 
और जलीगढ़ के विश्वविद्यालयों तथा प्रयाग महिला विद्यपीठ जैसी अर्च्य 
संस्थाओ्रों हारा ली जाने वाली समकक्ष परीक्षाओं में बेठे थे । 

सरकारी शिक्षा संस्थाओं ने उन विषयों के पढ़ाने सें अधिक जोर 
दिया जो गेर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं अधिक खर्चे के कारण पढ़ाने में 
असमर्थ थी । अतएवं पिथौरागढ, भनपुरी, फतेहपुर, फ्तेहगढ, हमीरपुर 
ओर रायबरेली के सरकारी हाथर सेकेन्डरी स्कूलो में भौनिक विज्ञान, 
रसायन विज्ञ]न हथा गणित की, पीलीभीत और टदेहरी में जीव विज्ञान 
( बायोलाजी ) की, पीलीभीत से कृषि की और इलाहाबाद के लड़कियों 
के सरकारी हायर सेक्रेग्डरी स्कूलों में वर्ग गा! के विषयों की ११ वी कक्षाएं 
खोली गई । इलाहाबाद के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल मे औद्यो- 
गिक रसायन तथा कुम्हारी जिद्या ( 0००४०००8४ ) पढ़ाने और बनारस 
में औद्या्शिगक रसायन के पढ,ने की व्यवस्था की गई । इन विषयों के 
पढ़ाई पर ऋमदा ३३,६०० रु० और २३,५०० २० के आवत्तंक तथा 
अनावत्तंक सरकारी व्यय होने का अनुसारक लगाया गया था और सरकार 
ने उक्त प्रयोजन से गेर-तरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान ( आवत्तंक 
और अमावसेक ) दिए । हर 


आलोच्य“्वर्ष में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की जिग्री 
तथा पोर८-ग्रैजुएछड क॒क्षाप्रों के विद्वन्थियों की कुल संख्या २६,८२९ थी, 
जबकि पिछले वर्ण बहु केवल २४,१४१ यी। इससे २३५ प्रतिशत की 
व॒द्धि का पता चलता है। यह बुद्धि (विश्वविद्यालय के सभो विभागों में हुई, 
केवल कृषि विभाग इसका अपवाद रहा, जिसमें उक्त संख्या ६४४५ से घटकर 
६२५ रह गई । इस सख्या में ओदस विभाग में ए८-८ प्रतिशत की, 
विज्ञान विभाग सें २५.८ की, वाणिज्य विभाग में १७ प्रतिशत की श्र 
विधि (7.8७) विभाग में ८२३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

” उन क्षेशे में जहाँ सल्तोषप्रद व्यवस्था नहीं की गई थी जनता के लिए 
उच्च शिक्षा सुगम कर“दीं गई। सरकार न ने्नाताल तथा ज्ञानपुर (बनारस) 
में डिग्री कालेज खोले । इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बाी० एस-सी० 
डिग्री की शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन से कायस्थ पाठशाला के 
प्रबंध में चौधरी “महादेव प्रसाद कालेज नामक एक नयी शिक्षा संस्था 
बोली, गयी १ आलोच्यच वर्ष में इसकी बं!० एस-सं!० ' प्रथम वर्ष की कक्षा 
में ६० विद्यार्थी थे। उरई के! डी० ए० बं१० कालेज, हापड़ के सरस्वती 
"विद्यालय कौलेज, फजाबद के साकेत महाविद्यालय कालेज, नैनीताल के 
स्टेंट डिग्री कालेज ओर ज्ञानपुर (बनारस) के वी० एच० कालेज, आगरा 
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डिग्री कालेजों को. उनके सामने अ्रंकित विययों में शिक्षा के लिए सम्बद 
किया गया :--- 


(१) वीमेन्स दनिग कालेज, दयालबाग , ब"० ए० की 
(२) बराहसेनी कालेज, अलीगढ़” । डिग्री) के 
(३) सहाराणा प्रताप कालेज, गोरखपुर लिए 
(४) कारोनेशन हिन्दू कालेज, मुरादाबाद बी)० एस-सौ० की 
७ डिग्री! के लिए 
(५) राधास्वामी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा बी० ० डिग्री, 
(६) डी० ए० वी० कालेज, देहरादुन | के लिए 


__ पूर्व की भाँति शासकीय आज्ञश्नो के अनुसार इलाहाबाद ओर लखनऊ 

के बवदवविद्यालयों दथा डिग्री कालेजोी के १० प्रतिशत विद्यार्थियों» की 
फीस साफ कर दी गई और १५ प्रैत्तिशित विद्याथियो की फीस आधी कर 
दी गई। इसके अधिरिक्श परिगणित जाति के विद्याथियों की फीस साफ कर 
दी गईं। विभिन्‍न शिक्षा संस्थक्यो में विभिन्‍त साधनों से नाता प्रकार की छ त्र- 
वृत्तियों भी उपलब्ध थी । उत्तर प्रदेश सरकार ने परववेर्ताय प्रदेशों में कुछ अधिक 
छात्रवृत्तियाँ देने के अतिरिक्त डिग्री की कक्षत्त्रों के बहुत से विद्याथियों को 
२० र० प्रधिमास की और पोल्ट-प्रेजएट कक्षाओं के विद्याथियों का प्रति 
विद्यार्थी ३० र० की छात्रवरतिया दीं, राज्य के पश्चिमी भशग के कालेजो के 
"बहुत से विस्थापिद विद्यार्थों सरकार के और से छत्रवृतियाँपा रहे थे। 
परिगणित जाति के विद्यार्थी केन्द्रेथ तथ, राज्य सरक्षार दोनो हूँ! से १६ रु० 
आऔर २० रु० से लेकर ४० रु०, ५० रु० और ५५ र० प्रतिमास दक्क की 
छात्रव॒ृतियाँ पा रहे थे । जूलाई , १६५१ ई० से सरकार ने इलाहाबाद और 
लखनऊ के विश्वविद्यालयों और आगरा विद्वंविद्यलय से सम्बद्ध कालेजो 
के निर्धन तथा प्रतिभावान विद्यप्नथेयों को छात्रवत्तियों तथा पुस्तकों के 
अनुदान दे रही हु । इन छ त्रवृत्तियों की सख्या इस प्रकार से है :-- 





इलाहाबाद इबवविद्यालय «०० ४ है «०५ ६० 
लखनऊ विद्वविद्य.लय के ६० 
आगरा विश्वविद्ध,लय की दे ८० 
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छ.त्रवत्तियो का मूल्य. वर्ष में १० भास तक १०० रु० प्रतिभास से 
अधिक न होना चाहिए। इस काम के लिये १,५०,००० रु० का #नुदान 
दिया गया । के 0 


चूंकि सरकार इमारतों के सम्बन्ध में अनुदान देने सें बिल्कुल असभर्थ 
थी, नई इमारतों का निर्माण बहुत सोसित रहा। इसके अतिरक्िति भवन 
निर्माण सामग्री अधिक अन्न उपन्ञाओ योजना सम्बन्ध, सिर्भाण-कार्थों के 
लिये सुरक्षित रखी गयी थी। इस वर्ष विश्वविद्यालयों तथा कालेजो ने 
अपने निर्ज, कोष तथा! पु्ंण्णी अनुदानों से रुपया बचाकर कुछ निर्माण 
कार्य किया । ४ 


वैज्ञानिक अनुसंध,त समिति की सिफारिश पर सरकार ने विश्वब्ध,ल्‍्यों 
तथा डिग्री कालेजो के अनसंघ त-कार्य के लिये कुल १,२७,४४० रु० के अनदेन 


दिये । विव्वविद्यालयों के अतिरिष्त विभिन्न टेक्विक्षल (व। अन्य शिक्षा 
संस्थाओं के अत्संधदन कार्य के लिये भी ५२,२३६ रू० उक के. प्लाजा 





शत ल्‍्क 


विदवविद्य[- 
लय अनुदान 
समिति 


प्रौद्द शिक्षा 


अस्वस्थ तथा 
अद्वक्‍्त बच्चों 
की शिक्षा 


सेनिक शिक्षा 


छा 
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उत्तर प्रदेश की विश्वविद्यालय अनुदान समिति ने बहुत सी बातों के 
सेम्बन्ध सिफारिशें कीं जिनमें से कुछ, जिनके सम्बन्ध में सरकार ने 
स्वीकृति प्रदान की, वे ये हे :-- विज्ञान की शिक्षा तथा लखनऊ विद्वविद्यलय 
के कुछ अतिरक्षित अध्यापकों के पद) जिसमें भूनार्भ शास्त्र के अध्यापक 
का पद भी सम्मिलित है, के लिये प्रस्तुत व्यवस्था का विस्तार करना। सरकार 
ने प्रशिक्षण संस्था्रोी के अध्यापकों तथा विद्याथियो की योग्यता 
को बढ़ाने की आवद्यकता को, जिसके सम्बन्ध में समिति ने अपनी सम्भति 
प्रकट की थं,, स्वीकार कर लिया और इसे बातों की देखभाल करने के प्रयोजन 
से एक डिप्टी डाइरेक्टर आफ ट्रेनिंग क#नियुक्ति की । 


स्फ्रर्ण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के १,३१७ सरकार! पुस्तकालयों 
(जिनमें से ४० महिलाओं के लिये) श्रौर ३,६०० वाचनॉलयों का सरकार द्वारा, 
रखरखाव किया गया और इन संस्थाशो के लिये पुस्तकों, पत्रिकाओं हथा 
सामयिक पत्रों की खरीद के प्रयोजन से ७५,००० ० की व्यवस्था की गई। 
पुस्तकालयों तथा वाचनालयों ने पग्राशीण क्षेत्रों में ज्ञान की वद्धि में योग देने 
तया उन व्यक्तियों को, जिनके पास इसके अतिरिक्त पढ़ने का कोई अन्य 


साधन न था, पुनः पढ़ना, लिखना भूल जाने, से बचाकर पठनीय सामग्नी की 
व्यवस्था की । 


शिक्षा सम्बन्धी फिल्म बनाने के लिये एक फिल्म विभाग चलाया जारहा 
था। जनता को दिखाने और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा मेलो इत्यादि मे प्रचार, 
करने के लिये ५ सिनेसा गाडियाँ थीं, जिनमे प्रोजेक्टर, रेडियो सेट, लाउडस्पीकर 


इत्यादि लगे हुए थे। ५ सिनेसा वान थी, जो प्रोजेक्टरो इत्यादि से सुसज्जित 
थी। 


राष्य में मस्तिष्क तथा दारीर से अस्वस्थ बच्चों के लिये कुल १२९ स्कूल 
चल रहे थे। नवम्बर, १९५१ ई० में सरकार ने बरेली में एक नया स्कूल 
खोला। इलाहाबाद, ललबऊ, अलीगढ़, बर्तारस और मैनपुरी में सरकारी शिक्षा 
संस्थाओं का काम चालू थ। । 


यू० फौ० एजुकेशन कोर और'ेशनतल कैडेट कोर दोनों का काम सुचारू 
रूप से चलता रहा। १६९५१ ई० में १८ शहरों में इन्टरभंडियेट को कक्षाग्रों 
के विद्याथियों के लिये अनिवार्य सेनिक शिक्षा योजना चल रही थी। यह 
योजना १६४८ ई० में ११ शहरो से नवयुवकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी! ऐसे 
कार्यों में भाग लेने का अबपसर देने के उद्देदय से प्रारम्भ की गई थी, जिससे 
विज्येषतया आत्म-विशध्वास, विचार की स्वतन्त्रता, स्वभाव की सरलता, 
आत्मसंयम, स्वृअनुशासन, टीम में सिलकर काम करू की भावना तथा 
सहिष्णुता जेसे व्यवित्व को ऊंचा उठाने के गुणों को प्राप्त करन से सहायक 
हो। इस वर्ष 4ह कि अन्य नये शहर में. नहीं चालू की गई । 

इस वर्ष नैज्ञीताल के शिक्षकों के. प्रशिक्षण शिविर में. १३४ वये शिक्षकों 
को अनिवार्य सनिक देोतनिंग दी गई, जबकि पिछले वर्ष फंजाबाद में १० 
शिक्षकों को दुनिग दी गई थी। जित्‌ कालेज में सैनिक शिक्ष, दी जाती थीं 
उनकी कुल सख्यय ९० से बढ़ाकर १९४ हो गई और प्रशिक्षण पाने वाले 
कडेटो की, कुल सैंख्शा २६,४५० थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या २२,००० 
थी ७ प्रत्येक नगर में नेशनल कैडेट कोर के विशेष प्रशिक्षण का पबस्त 
किया गज । ७ है 

प्रत्येक केन्द्र पर जिले की प्रतियोगिताओं तथा साप्ताहिक शिविरों क! 
आयोजन किया गया और सर्वश्रेष्ठ कैडेशो को पाश्मिष्चिक वितरण किये 
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राज्य के नवयुवकों कौ तृतीय रेली लखनऊ में १५ और १६ दिसम्बर 
१६५१६० को हुई और १६ दिसम्बर को १,०५० कडेटों ने परेड में भाग लिया। 
भारत सरकार के गृह मन्‍त्री डाक्टर कलाश नाथ काटजू ने परेड का निरीक्षण 
किया और सलामी ली। उच्होंने कैडेटो के एक सामूहिक व्यायाम प्रशिक्षण 
प्रदर्शन को' भी देखा और विभिन्न यूनिटों को पारिद्रोषिक वितरण किये। 
इसमें एक बाए जो विशेष थीं, वह यहु थी कि पंरे्ड के समय सभन्‍्कडेटों के 
पास सर्विस राइफिले थीं और एक कंड्डेट हारा सम्पूर्ण परेड करायी गयी थी। 

जिलों से प्राप्त होते बालो रिपोर्टो से यह प्रकट हुआ कि यह योजना लोक" 
प्रिय हो रही थी और जिन शिक्षा संस्याञ्रो में यह चाल थो उनके सामान्य 
अन्‌ शासन में सुध(र, हुआ । हे 

० शिक्षा अधिकारियों का ध्यान नेतिक शिक्षा की ओर भें गया | हाई नेतिक विक्षा 

स्कूल तथा इन्दरमीडियेट शिक्ष। धोर्ड ने इसका शिक्षा संस्थाओं मे बिना 
परीक्षा के एक अनिवायें विषय के रूप में चालू किया जाना स्वीकार कर लिय। 
आर राज्य में नेतिक शिक्षा के सम्बन्ध में उपयुक्त साहित्य रचना का कार्य 
प्रारम्भ किया गया । यह अनुभव किया गया कि शिक्षकों द्वारा अच्छा आददों 
प्रस्तुत किया जाना, इस विषय में शिक्षा देने का एक बहुत प्रभावद्ञाली साधन 
होगा और इस विषय के सम्बन्ध में सेद्धां तिक ज्ञान की अपेक्षा क्रियात्मक ज्ञान 
अधिक महत्वपूर्ण हे । 


कांस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज, जो इलाहाबाद में विभिन्न इभारतो में (जिनमें कांस्ट्रक्टिव 

से कुछ किराये कं! थी) स्थित था, १९५१ ई० में लखनऊ में स्थानातरित ट्रेनिंग कालेज 
किया गया और इसके विस्तार को सुगम करने के लिये इसे एम उपयुक्त 

सरकारी इमारत में स्थावित किया गया । गवर्नमेंट हायर सेकेन्ड्रो स्कूल, 

लखनऊ में, जहाँ इसको ट्रेनिंग पाने वाले विद्यार्थी प्रेक्टिस करते थे, औद्योगिक 

रसायन, कृषि, पुस्तक दाला( 30002 (४७॥0), घत्तुकला और कताई तथा बुनाई 

के काप्त को शिक्षा नवी कक्षा में प्र-रम्भ की गई। इस कालेज में ग्रेजुएट और 

अन्डर ग्रेजुएट दोनों प्रकार के अध्यापक्लो को ट्रेनिंग दी जाती थी १ १९६५१ 

ई० मे कृषि, कुम्हारं! विद्या (सेरामिक्स) श्ौद्योगिक स्सार्यन, पुस्तक- 

कला, धातुकला और कताई तथा बुनाई की कक्षञ्रो में कुल ५३ नये 

विद्यर्थी दविंग के लिये भर्ती किये गये। 


इलाहुबाद का सवोविज्ञान का ब्यूरो मनोविज्ञान के सम्बन्ध में नियमित प्तनोविज्ञान 
रूप से पथ-प्रदर्शन करता रहा। ५ प्रदेशों में से प्रत्येक में एक सनोविज्ञान का ब्यरों 
का शिक्षा केन्द्र खोलने के उद्देश्य से ५ मनोवेज्ञानिकों तथा ५४ सहायक 
सनोवज्ञानिकों को उच्च-सनोविज्ञान की सेद्धांतिक तथा "क्रिपात्मक 
दोनों प्रकार की प्रगाढ़ रूप से द्रोनिंग दी गई । 

अनुसंध,न सम्बन्धित कार्य, जिसमे सनोवेज्ञानिक जॉच तथा खेलों द्वारा 
चिकित्सा (॥009 70७०७७००) सम्मिलित है, जारी” रखा गया। अमुर्संघतन 
सम्बन्धी € पर्च प्रकाशित छिये गया और भारत की दिल्‍ली, इलाहाबाद, 
लखनऊ, पठना और बम्बई की उस"प्रकार की दिक्षा सुस्थाओ्रो और बाहर 
की शिक्षा संस्थाओं से सम्धेत्ध स्थापित किया गया और घनिष्ठता बढ़ाई गई। _' 

इलाहाबाद के पेडागागिकल इच्स्टीद्यूदू ने जूनियर हाई स्कूतों के सेन्द्रैल पेडागा- 
हिन्दी, गणित , भूगोल, सामान्य विज्ञान तथः अग्रेजी क्े अध्याक्कों के लिये, गिकल 
पुस्तक. ( पथाते/०0४8 ) तैयार कौं। गैरे-सरकारी शिक्षा संस्थाक्ी इन्‍्स्टीद्यूट 
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इस दिक्षा संस्था ने १९५१ ई० में निम्नलिखित पदों प्रकाशित किये :..... 


(१) प्र।इमर स्कूलों का पःठयक्रम । 

(२) लड्कों हरा नक्शे कछ अध्ययन । 

(३) विज्ञन का अध्यापन । 

(४) इलाहाबाद के स्कूलों म॑ छठी कक्षा को व्यवस्था । 

(५) बेसिक स्कूलों के पाठदढकस का आलेख्य । 

(६) प्राइमरी शिक्ष। की केन्द्रीय समस्था-अनेक कक्षाओं की शिक्ष। । 
(७) इसिहास क॑ शिक्ष। के सम्कन्ध में अध्यापको के लिये एक (हैस्ड- 


बुक) पुस्तक । 


ह 
शारीरिक- इलाहाबाद का दार्रारिक शिक्ष / का कालेज शिक्षकों को (पुरुषों और महिलाओं" 
संबन दोनोकों) शारीशिक शिक्षा को ट्रेनिंग देवान्‍्जारी रख। और यह राज्य मे अपने 
कालेज. किस्म के एक हौ सरकारी शिक्षा ससथा थ।। १६५१ ई० में शिक्षा्थियों 
की संख्या ६६ थी (जिसमें ५४ पुरुष और १२ महिलाये थी ) । 
महिलाओं के इलाहाबाद का गृह विज्ञान तथा कला का कालेज, जो १६४३ ई० में गह 
गृह विज्ञन विज्ञ,न की अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग देने के प्रयोजन से स्थापित “किया गया 
तथा कंला था, संज्योषजनक ढंग से कार्य करता रहा। इस वर्ष जिन शिक्षथियों ने प्रमाण-पत्र' 
का कालेज. सम्बन्ध पाठ्य विषय ((छपाह७) लिया था उनकी संख्या ११५ थी और 
जिन्होने डिप्लोमा, सम्बन्ध! पाठ्य विषय लिया था उनकी संख्या १७ थीं। * 


नर्सरी ट्रेनिंग नसेर। ट्रेनिंग कालेज ने (जिसमें अध्यापन्र के अभ्यास के लिये एक नर्सरी 

कालेज स्कूल सम्बद्ध थ। ) अध्यापको को इस उद्देश्य से ट्रेनिंग दना जार रखा 
कि वे छूटे अच्चों मे अपने विचार प्रक& करने की ल्षम्तता तथा व्यक्तित्व का 
विकास करने क॑ दृष्टि से उन्हे शिक्षः देने भें विशेष रू५ से समर्थ हो और 
समचित योग्यता के अध्यापको को तेयार करके बच्चो के एक अधिक प्रभाव- 
पृर्ण शिक्ष। प्रणाल! का तेयार किया जाना जारी रखा। 


पूर्व क। भ।ति दिक्ष। नामक त्रेन्नासिक पत्र शिक्ष। विभग से प्रकाशित होता 
रहा और यह6शिक्ष। सम्बन्ध! अनुसंधाम के तथा विभ.ग द्वारा किये गये 
कार्यों के प्रकाशन सम उपयोगी था । 


पुस्तको के हिन्द! में, जो केवल राष्द भाषा हैं। नही थी अपितु उत्तर प्रदेश में शिक्षा का 

लिये पारि.. साध्यम थं, अच्छी पुरफा की रचना को प्रोत्साहित करने के उद्श्य से ३१ 

तोषिक लेखकों को विभिन्न विषयों पर अच्छे, पुस्तकें लिखने के लिये. कुल २५,७०० 
रु० के धम्राशि के पारितोषिक विशरण किये गए। न 


अध्यापको के गेर-पप्कार। शिक्ष' संस्थाओं के अध्यापकों की दक्षाओं गे सुधार करने 
लिए सुविधाय, और सम्बन्धि+ असले के सेम्बरो के एक सछझूल से दूसरे स्कूल सें अव्यवस्थित 
रूप से जा» को रोकने के उद्देशश से सरणार उनके लिये कुछ शासकीय 
बेतनकप पहले ही से निर्धारित कर चुकूं। थ।। १६४१ ई० में अध्यापकों 
को जो और सहाय दी गई बह यह थी रि,जो अध्यापक बहुत वर्षो से. 
अध्यापन कार्य कर रहे थे उनके वेतन झएक या दो अग्रिम वेसत-बद्धि की गई, 
जसे १० साल के सेवा पर एक वेतन-बृद्धि । शिक्ष/ विभ.ग के लिये एक 
क्षय शोग को चिकित्सालय के योजना भी प्र:रम्भ की गई और उन अध्यापकों 
ठथा उनके,आाशथितों के लिये, जो दुर्भाग्यवश क्षय रोग से ग्रस्त हो जाय, सेनी- 
“कोरियम में चिक्त्सा की व्यवस्था करने के प्रयोजन से योजना को आगे बढाया 
गया। लोगों बे उदारतापर्वक लहायता दी और १५ लाख रु० से अधिक 
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इस वर्ष की एक सह॒त्वपूर्ण घटना दिसम्बर मास'की लखनऊ की अ्रंतर्राष्द्रीय 
खिलौना प्रदर्शनी थी जो छिक्षा को अधिक आकर्षक बनाने को योजना में 
स्फूरति पंदा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसमें भारत के सभी 
भागों से तथा बाहुर के कई देशो से मेगाये गये खिलौनों का प्रदर्शन किया 
गया था। इस प्रदर्शनी को बहुत से शिक्षा विद्येषश्षे तथा जनता ने देखा। 
खिलौने, की प्रदर्शनी से केवल मनोरंजन ही नहीं हुआ, बल्कि खिलौना का शिक्षा 
सम्बन्धी विशेष सूल्य तथा कला औद खैल के हारा! अभिव्यक्तित का महत्व 
प्रकट हुआ । * इसके अतिरिक्त इसने भारत के खिलौना बनाने वालों को भी 
स्फति प्रदान किया । 


० (५ ५..रुडकी विश्वविद्यालय 


मई, १६५१० में जो प्रवेशिका परीक्षा लीगई थी उसके परीक्षककल के 
परिण स्वरूप इन्जीनिरयरिग में ( सिविल से ३५, बिजली में १९ और 
सेकेनिकल इन्जीनिर्थारग में (८ ) ७२, झोवरसियरी में ७० और नक्‍शा- 
नव व ( डू पटमेन ) को कक्षा में १२ प्रविष्ठ किये गय। हिन्द एशिया, 
बर्मा और पूर्वी अफोका से भी इन्जीनियरी कक्षा में ५ विद्यार्थी भर्ती किये 
गये ॥ जो तीन विद्यप्थी असफल रहे उन्हें फिर से पाठय-क्रम पढने को कहा 
गया। प्रवेशिका परोक्षः मे कोई भी सहिला उम्मीदवार नहीं बेठः ) विदव- 
विद्यालय का सन्न १७ अक्टूबर से प्र रम्भ हुआ। 

१६५२-५३ ई० ने विभिन्न ज्विवविद्यललयों से उत्तीर्ण छात्रों में से 
सार्वजनिक निर्माण कार्यो, भू-तिचन' और बिजली विभाग की द्वेनिग के लिये 
चने गये २६ इंजीनियर छात्रों को छात्र वृत्ति देने की सरकार ने स्वीकृति दी। इस 
वर्ष सेकेनिकल इंजीनियरिंग (रेफीजरेशन), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल 
इंजीनिर्यारेंग (कांकरीट ठेकनालाजी) के अल्पकालीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये 
गये। छुट्टियों सें प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों को विश्वविद्यालय में 
व्यावहारिक ट्रेनिंग देने की प्रथा जारी रखी गई । विश्वविद्यालय में ऐसे सिनेमा 
की व्यवस्था करके, जिसमें शिक्षात्मक औश् सनोरंज़्क फिल्म दिखलाये "जाते थे, 
मनोविनोद की सुविधाओं से सुधार किया गया। 9 


विद्याथियो के अनुशासन और स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान दिया 
गया । 
७ 


सिविल इजीनिर्यारण सेक्शन में स्वायल ( <०. ) इंजीनिर्यारिंग 
लेबो रेटरी ( प्रयोगशाला ), कक्रीठ लेबोरेटरी और हाइड्रालिक्स लेबो रेटरी, सेकेनिकल 
ईंजी निय रिंग सेक्शन मे रेफीजरेशन लेबोरेटरी, सीनयर टेकनालाजिकल्कलेबोरे2 री, 
कम्यूनिकेशन लेबोरेहरी, इलेक्ट्रकिल इंजीमियरिंग सेक्शन में सेजरमेट लेबोरेटरी 
साल भर चालू रही । प्रयोगगालाओ को आधुनिक ढग से सुसज्जित करने के 
लिए बहुत सा ताज-सामान प्राप्स हुआ और उसे यथास्थान ठीछरू कर दिया गया । 


इलेक्ट्रिकल इजोनिर्यारिय्यु,, लेबोरे टरी के लिए एक पृथक ब्लाक, जिसके बन 
' जाने से सिविल और मेकेनिकल इजपनिर्यारण विभागों मे स्थात को संकोर्णता 
दूर होकर उसके विस्तार की गुंजाबश हो जायगो, बनाते की व्यवस्था करने 
के संबंध में जो योजना बनाई जा रही थी, उप्तमे वर्ष के अन्त सें काफी गति 
हो-चूकी थी। 


अन्तर्राष्ट्री 
खिलौना 
प्रदर्शनी 
(70077& 
परणाओं 
प0एछ प्िद/ 
॥_7970909) 


प्रवेश 


छात्र-वत्ति है 


अन्य कार्यें- 


वाहियाँ 


प्रयोगशालाएँ 


हज 
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१९५१ ई० में विकास और नियोजन समितियों भी सिडोकेट को राय देने 
के लिए बनाई गई। 

विध्वविद्यालय के नियम और विनियस बनाने का काम सिडीकेट की 
पाण्ड्लेख उपससिति को सौपा गया और सिडीकेट ने इसकी रिपोर्ट पर विचार 
किया और इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया। 


इस ब्ष प्रोफेसरों और लेक्चररो का वेतनक्रम बढ़ाया गया । 


उप-कुलपति (वाइस-चांसलर ), ड्जक़्टर सी० ए० हा को भारत सरकार 
का प्रतिनिधि बनाकर अगस्त में 5 ब्रपेल्स में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय जियोडेंटिक 
( 5००१००७० ) तथा फिज्विकलल ( (0७०४5४४५७/ ) की 


८वीं सामान्य बेठक मे और सितम्बर में लन्दन में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय भव्नती 


अनुसंधान सम्मेलन में भाग छेने के लिये "भेजा गया। 


दीक्षान्त समारोह के पुराने हाल को नये नमूने पर बनाया गया, जिससे अब 
उसमे ९०० व्यक्तियों को बठन के लिए व्यवस्था हो गई है, जबकि पहिले उसमें 
केवल ६५० के लिए ही स्थान था । 


सेन्ट्रल बिल्डिग रिसर्च इन्स्टीद्यूटथ की इमारत के लिए काउंसिल आफ 


साइन्टिफिक ऐण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च को १० एकड़ का एक भू-खण्ड (प्लाट) 
दिया गया और इसारत का निर्माण कार्य हो रहा है । 


५६--साहित्यिक प्रकाशन 
१६५१ ई० सें जो प्रकाशन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए, उनको कुल 
संख्या ९,३९६ थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या १,०२९ थी। इस वर्ष 
के प्रकाशन से भी सबसे अधिक संख्या हिन्दी पुस्तकों (६११) की रही। शेष 
पुस्तकों में से १८३ पुस्तकें विभिन्न भाषाश्रों में लिखी हुई, १३२ अंग्रेज़ी की, ४८ 


उर्दू की, २२ संस्कृत की, बंगाली और गुजराती प्रत्येक की दो-दो श्रौर १ अरबी " 


की थी। १० पत्रिकाओ में से प्रत्युक्ष कई भाषाश्रो तथा भ्रंग्रेज्ञी में लिखी हुई शोर 
५ हिन्दी”की, पत्रिकाएं थीं। पद्च के प्रकाहनों की संख्या सबसे अधिक अर्थात्‌ 
है आप थी। अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाशित पुस्तको की संख्या इस प्रकार 


धर्म ९ 2 *« १७० ' 
साहित्य हा १११ 
“शिक्षा कर १०२ 
“उपन्यास न ४०४ १०२ 
नाटक 95 हा डद 
इतिहास 5 मा डंद 
विधि” १३३ ड१, 
भूग्रोल पर ३६ 
गणित ५ है ३१ 
राजनीति, का २६ 
जीवन-चरित्र (जिसमे संस्मरण सम्मिलित हे) .... २६ 


नागरिक दास्त्र # ... 8 २६ 
घिज्ञान (जिसमें औतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पशु- 
.. विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि सम्मिलित हे) श्र 
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सभी विषयों में नई पुस्तक आई । हिन्दी, उर्दू और बंगा रा कौ पुस्तकें 
अत्यधिक जनप्रिय रही। उपन्यास, इतिहास, समाज-श्ञास्त्र और दर्शन की 
« पुस्तकों का सबसे अधिक पठन किया«गया । 


५८--सूचना ओर प्रख्यापत 


सामान्य सूचना डायरेक्टरेट पहले की #रह लोगों को सरकार की नीतियों, कार्यवाहियों 
और योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना देता रहा और सरकार को भी इस बाह 
से अवगत कराता रहा कि विभिन्न दिशाओं में उसने जो कार्यवाहियों की, उनके 
बारे, से जनमत क्‍्याथा और उसकी फरतिक्रियायें क्‍या थी। 


अगस्स के महीने से सूचना विभ,ग के सचिव ने सूचना संचालक के क्ुए 
मे भी कार्य किया। डायरेक्टरेट की (क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से न्‍चर्ष 
में उसको पुचस्संगठित करने के प्रदय पर विचार किया गया | 


फीहड प्रस्यापन यूनिटो 6? आयोजित प्रकाशन: जिनमे पत्र-पत्रिकायें, 
पचियों आदि, प्रेस नो, प्रेस को भेजे गये समाचार, फिल्‍म और फोठोग्राफ, 
रेडियो तथा व्याख्यान सम्मिलित हे, प्रस्यापन के मुख्य साधन बने रहे। सूचनात्मक 
र्पाचि ३ केश लेखों को और अधिक छुपाने के लिये प्रभावपूर्ण कार्थवाहियाँ 
की गयी । 


सरकारी प्रकाशन, जिनमें से बहुतो का मूल्य रखा गधा, डायरेव्टरेटकें 
सूचना ब्यूरो हर जार! रक्‍खे गये । समूल्य प्रकादानों को व्यावसायिक 
आध!र पर बेंचने के लिये विगत वर्ष जो निर्णय किया गया था, उसके अनुसार 
ब्यूरो,को १ अप्रैल, १६४५१ ई० से व्यावसायिक कारोबार घोषित कर दिया 
गया । 


पन्न-पत्निकायें.._ पेर्ष के आरम्भ से “यू० पी० इन्फार्मशन” तथा “इत्तेलात” को' उनके आकार 
में बिना कोई परिवर्तेन किये हुए ४८ पृ८ठ के मासिक समाचार-पत्नों में परिर्वातित 
कर दिया गया। हिन्दी #समाचारि और “नवय॒ग” को भी, जिसके साथ हिरदी 
भासिक हल” सिला लिया गया था, बन्द कर दिये गये और इनके स्थान 
पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य एक नया हिन्दी पाक्षिक निकाला गया, 
जो आकार तथा विस्तार में अपेक्षाकृत बहुत अधिक था। प्रत्येक पक्ष में 
इस नथे पत्र के जितनी प्रतियों निकाली जाती थीं, उनकी स्रंट्या ४०,००० 
थी। कुछ व्यक्तियों को छोड़कर इस पतन्न को उत्तर प्रदेश में सभी गाँव 
सभाये और बहुत सी पचायती अदालतें मूल्य देकर «खरीदती थीं। पू० 
पी० इन्फार्सदन तथा “इस्तेलात” के इस प्रकार के ऋमद्ः ४५० और २२२ 
ग्राहक थे। वर्ष में प्रकाशित 'यू० पी० इन्फा्सेशर्ता की प्रतियो की कुल संख्या 
३४,८२६ थी और “इत्तेलात” की ३६,४५३ थी। इन दीलों पत्रो से स्वतन्त्रता 
दिवस, गॉर्थ। जयंती तथा जनतन्‍्त्र दिवत के अवसर पर विद्येषक निकालें। 


पचें, पुस्ति-..._ पे, पुस्तिकाएं आदि के नियमित, विरचलतथा प्रकाशन के लिये एक सुस्पष्ट 
काए आदि. कार्यक्रम बनायग़या और डायरेक्टरठ तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों 
के बीच अधिक साल्उजस्प स्थापित करने के उद्देश्य से विभागों के साथ सम्पक 

बनाये रखने और पतियों के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने का काये 

पत्रकारश्की एकश्टीस को सोपा गया। वर्ष में इस प्रबन्ध के अधीन बहुत सी 

समूल्य पचियाँ और पुस्तिकायें प्रकाशित की गयी । परचियों का मूल्य इतना 

कम रकक्‍खा गया कि प्रत्येक व्यवित उसे आसानी से खरीद सके | समूल्य 

प्रकादनों के अतिरिक्त निःशुल्क वितरण के लिये सरकारी कार्यवाहियों से 
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सबधित पर्चिया निकाली गई',। इतमें निम्नलिखित ग्रन्थ-मालायें भों 
सम्मिलित थी :--- 
(१) उत्तर प्रदेश में (हिंदी) ० 
(२) उत्तर प्रदेश में (उद्‌ )॥ 
(३) प्रोग्नेसिव उत्तर प्रदेश (अंग्रेजी )। 
(४) प्रगतिशील उत्तर प्रदेश (हिल्हा) । , 
(५) यू० प० त्रक्‍की की राहपर (उद्‌) । 
राज्य के ग्रमःण क्षेत्रो में पचों की चखितनी प्रतियों प्रकाशित करके निःशुल्क 
बॉर्ट। गयी उनकी कुल संख्या लगभग ११ लाख थी। ० 
* » - डायरेक्टरेट की तीनों पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञपनों से १९११ ई० के आय 
कडेन्डर वर्ष में २,६६१ रु० की जाय हुई । पत्र-पत्रिकाओं को सिलाफैर 
समस्त समूल्य प्रकाशनो से कुल १,६६।२९४३ र० (सुगमाँक) की आय हुई ।' 
प्रेसों को सरकारी कार्यग्हियों के सम्बन्ध में सूचना देते के अभिप्र/य से ध्प्राचार- 
विभिन्न समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रिकाओं के लिये ६०० से पत्रों द्वाश 
अधिक प्रेस नोट और अन्य आइटम जारी किये गये। साप्ताहिक संवाद- ब्रर्यापन 
पत्र जारी रहा और इस प्रकार के ५१ सवाद-पत्र, जिनसे विभिन्न सच्कारी 
विभागों की कार्यवाहियों का दयान था, प्रकाशन के लिये दिये गये। राज्य में 
० झ्माचार-पत्रो को सरकारी नदस्पो के व्यास्थ्तो, रेडियों भाषणों के अतिरिवेंतें 
कई विशेष लेख भी भेजे गये। 
डायरेक्टरेह के फोटोग्राफिक सेक्शन ने राष्ट्र-निर्माण के सम्बन्ध सें 
सरकार की विभिन्न कार्यवाहियो का फोटोग्रफ लिया और प्रेरक कों फोटोप्राफ 


५,००० से अधिक फोटोग्राफ दिये गये । सरकारी पत्नन्पत्रिकाशों में भी कई 5 लता” 
फोटोग्रफो का उपयोग किया गया । * पन 

राज्य में १९५१ ई० में ५२ फील्ड पब्लिसिटी यनिटो ने कार्य किया । ” ब्ल 
इनमें से ५१ यूनिट जिलो के हे-क्शटेरों पर ” तैनात को गयी और एक यूनिट हक सं 


डायरेक्टरेट के हे डक्वार्टर पर तेनात की गयी । कामपुर, इलाहाबाद, बनारस, 
आगरा और लखनऊ के पॉच बडे बड़े शहरों में से प्रतोक शहर के जिला सूचना 
अधिकारियों के अतिश्कित एक अतिरिक्त जिला सूचना अधिकार, क्षी था। जुलाई, 
१६५१ ई० में जिला सुचना अधिकारियों और अतिरिक्त जिला सुचना अधिकारियों 
के १४ पद खाल थे, क्योकि इन पदो के अधिकॉश अधिकारियों ने इत् [प्व' दे 
दिया था। इन खाली जगहों को चुनाव सर्मिति, जिसके अध्यक्ष #विध,न 
सभा के सदस्य, श्री कमलापति त्रिषाठा थे, हारा चुसावों के आधार पर भर 
दिया रुया। 

प्रस्यापन संम्कप्थ कार्यवादियों भे सयोजन के विचार से, जिल्‍्ो में स्थापित 
जिला प्रस्यापन साम्रतियों और कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और 
लखनऊ घगरों थे बनायी गर्य नत्ऋप्रस्यापन+. समितियों दृगरा फील्ड प्रस्यापत 
कार्य में पहले गैर-सरकार। व्यक्तियों की रफ्य भान्य समूझी जात॑ थी, 
किम्त यह देखा गयर कि. ये सैभितियाँ ठोक दरह६ कार्य नही कर रही भरी और 
इनमें से एक समिति डणिले में जो काम करती थी.वही काम्त अधिकतर दूसरे 
समिति भी करती थी। १६५० ई० के अत्त मे शचना जिभ ग सेअसम्बद्ध 
स्थार्य, सर्मिति ने प्रण।ल। में उपयुक्त परिवर्तन के लिये सुझाव दिये और 
१६५१-५२ ई० के वित्तीय बर्य में जिला तया संगर प्रस्यापत समितियों को 
तोड दिया गया । उनके स्थान पर ज़िला मेजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता मे जिला 


जिलों तथा. 
मेलों में 
प्रस्यापन 
कार्य 


मोटर गाडियाँ 

तथा पब्लिक 
ऐडरस 

एक्विपमेंट सेट 


सिनेमा को 
यत्रितें * 
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निषोजन स्ितियाँ बनायी गयी । जिला नियोजन समितियों को प्रस्यापन 
कार्य के लिये ६०० रु० से लेकर ६०० रु० तक की धनराशि दीं गयी, 
जैसी कि जिला प्रद्यापत समितियों के ईलिये दी जात॑ थी । 
फील्ड प्रस्यापत यूतिटे सरकार! कार्यवाहियो पर व्याख्यान आयोजित 
करती रहीं और जिले में. अन्य प्रसख्यापन कार्य भी करती रही । इन यूनिटों 
ने ठिडिडियों को नष्ठ करने, क्ृल्ति संरक्षण, सहिला हिंतकारोीं योजना, 
साम्प्रदायिक शाँति अपराधशील जातियों के उत्थशन, वयस्क जनो के प्र/विधिक 
तथा व्यावसायिक शिक्षण, जमीनदारी! विल्ञाश कोष की दसूली, जन-गणता इत्यादि 
पर विदेष ध्यान दिया । फातिकी पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न जिलों में 
आयोजिए। गंगा के मेलो तथा विभिन्न अन्य मेलो में क॑र्ययात्रियों को जनता के 
सुध्यरार्थ सरकार द्वारा फिये गये विभिन्न उपायों के लाभ से अवगत कुरने 
के लिये प्रवाढ रुप से प्रस्थायन किये गये। निम्नलिखित मेलो में प्रस्यापन 
कार्य किये गये :--- 
गढ़सुक्तेदवर (मेरठ), ददरी (बलिया); ककोरा (बदाय); अनुपशहर 
(बुलन्द्महर), राजघाट (बुलन्दशहर ); बिठ्र (कानपुर); अयोध्या (फेजाबाद]; 
डलमऊ (रायबरेली): गंज (बिजनोर), दिगरी (मुरादाबाद); शिवराजपुर 
(फर्तेहपुर) ; १रियारघ,ट (उल्चाव); नानसऊ (उच्च); गोवरधननाथ 
(हमीरपुर); धाईघाट (शाहजहाँपुर ); (धत्षिघी रामपुर (फर्रेसबाद); मकनपुर 
(कानपुर) ; लकड़मन्‍्डी घट (गोडा) और चोचकपुर (गाजीपुर)॥ . 7” 
हरबीईं तथा बिजनौर जिले को छोड़कर वर्ष समाप्त होने के समय समस्त 
जिलो के पाप्त प्रस्यापन कार्य के लिये. सोदर गाड़ियाँ थों! हरदोई तथा 


बिजनौर जिले की दो मोटर गाडियो की कानपुर के सेन्द्रल वर्कशाप में भारी 
मरम्मत की जा रही थी । “ 


डायरेक्टरेट के पास २२ पिक-अप (जिनमें से एक बेकार थी), १० लन्ड 
रोवर और २६ बाब थी। २० सोटर गाडियाँ नवम्बर, १६५१ ई० में 
स्वीकृत की गये थीं और १८ शेचरलेट पिक-अप और २ इन्टर नेशनल पिक-अप 
नवम्बर, १६५१ ई० में खरीदी गयी थी। जो पिक-अप और लेन्ड रोबर १६४६ 
ई० मे खरीदी गयी थीं और अधिक इस्तेमाल के कारण टू८-फू& गयी थीं, 
उनकी मरम्मत रोडबेज वरकेशाप में की गयी । 

रामपुर और टेहरी-गढवालन्के अतिरिक्त प्रत्येक जिले को एक पब्लिक 
ऐडरेस, इक्विपमेंट सेट दिया गया, किन्तु इनमें से बहुत से सेट पुराने थे 
झौर उनकी जगह नये संट हे ने पड़े । सब सिलाकर #&€५१ ई० मे ४६,५०४ 
रु० १४ आए की कुल लागत पर आधुनिक प्रकार के २३ नये सेद खरीदे 
गय। 

वर्ष के-अन्त हें २३ जिलों के पास १६ मिलीमी>र कौ साउन्ड यूनिद 
थी, किन्तु प्रत्येक से० से दो सम्भेषवर्ती जिलों में कार्य लिया गया। 
अल्मोड़ा जिले के पास १६ सिलोप्नीटर कह एक साइलन्‍्ट प्रोजेक्टर था। 
नियोजन विभाधदू को इठावा पाइलेट प्रोजेक्ड स्कू स के सम्बन्ध मे १६ मिली- 
मोटर क्रा एक साखन्‍ड प्रोजेक्टर दिया गया । १० जिलों के पास कुछ समय 
तंकूु ३५ सिलीमीटर के फ्रेजेक्टर थे, परन्तु बहुत भारी होने की वजह से 
इन्हें ऑफ्टूबर-नधम्बर; १६५१ ई० से वापस ले लिया गया (किस्तु इटावा 
जिले मे ३५ सिलोमीटर का प्रोजेड्टर रहने दिया गया और वहाँ इसके अतिरिक्त 
१६ सिलोमीटर का भी एक सेट थ?)। आगासी वित्तीय वर्ष मे १६ 
सिलीमींटर की. ३० सिनेसा मशीनों को खरीदने का निर्णय किया गया » 
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“मच्छरों का उत्पात फिल्‍म की तीन प्रतियाँ, लोक तन्‍्त्रप्रवर्तन” फिल्म 
की ६ प्रतियों और “समुदाय, “दिश” तथा “माँ” फिल्‍मो की एक एक प्रतियाँ 
भारत सरकार से खरीदी गयीं श्रौर इन फिल्मो को उन जिलों में दिखाया गया, 
जहाँ १६ मिलोमी4र की मशाने थीं। “अपराध निरोधक अधिकार” (भाग 
१,२)३ और ४) की एक अन्य फिल्म इगलेन्ड से खरीदी गय,। भारत सरकार से 
जो फिल्में मिलों, उन्हें जिला सूचना अधिकारियों के पास भेज दिया*« गया, 
ताकि वे उन फिल्मों फो अपने जिलों में बुरा”बारी दिलायें। सब मिलाकर १६ 
मिलीमीटर आकार की ७० फिल्में भारत सरकार से प्र.प्त हुईं और १२ 
फिल्में खरीदी गयीं । ह 


जनता के लाभ करे लिये डायरेक्टरेट द्वारा चलायी। गयी सामूहिक *रूप 
रेडियो सुनने कौ योजनां जनप्रिय सिद्ध हुई भर ग्र,मीण क्षेत्रों में रेडियो 
से लगान के लिये कई माँगें आयीं,। चूंकि अण्किाँश गाँवों में बिजरल नैहीं 
थी, इसलिये बे5री द्वारा चालित रेडियो सेटों की अधिक भाँग हुई । इस 
सॉग को पूरा करने के अभिप्राय से डायरेक्टरेट ने बेटरी हरा चालित सेठों 
को ग्रामीण क्षेत्रों में बाँटने के लिये इकट्ठा करने के सम्बन्ध में लखनऊ 
की सरकार। सूक्ष्म यन्त्र फंक्ट्री से प्रबन्ध किया । इसके अतिरक््ति वर्ष में 
विभिन्न जिलों में लगभग ८० रेडियो सेठ लगाये गये भ्ौर उन्सूमें से 
अधिकाँश रेडियों सेट न लौदाये जाने वाले प्रंशदान के आध(र पर उधार 
दे,दिये गये । प्रारम्भ सें अंशदान की धनराशि २०० रु० प्रति सेट निर्धा- 
रित की गयी थी, परन्तु बाद में उसे घटाकर १२९५ र₹० प्रति सेट 
कर दिया गया । 


सरकार को उसकी नीतियों और कार्यवाहियों को प्रतिक्रि] तथा जनमत 
से अवगत कराने के लिये बहुत से समाचार-पत्रों श्रौर नियतकौलिक 
पत्रिका की परीक्षा की गयी और लगभग ७८,००० कटिंग सरकार के 
समक्ष प्रस्तुत की गयी। कई मामलों में सम्बन्धित समाचार-पत्नों का ध्यान 
झूठ रिपोर्टो की ओर आकर्षित किया गया और उनसे इस प्रकार की रिपोर्टो 
का खेंडन' करने या उनको सही-सही छापने का अनुरोध किया गया १ सर- 
कारी सदस्यों को सुचना के लिये समाचार-पत्रों की प्रमुख विषयों पर 
आलोचनाओं के साप्ताहिक तथा पाक्षिक रिव्यू भी तैयार किये गये । 

उत्तर प्रदेश प्रेत परामशदात्री सभिति, जो १९४९ ई० में बो वर्ष के लिये 
फिर से बनाय॑? गयी थीं, का कार्यकाल ३९ सार्च, १९५१ ई० को समाप्त हो 
गया। समिति का कार्यकाल ३१ मा, १९५१ ई० से ६ महीने के लिये 
और बढा दिया गया औरेइसके बाद उसके फिर से बनाये जाने का प्रदन विचध्राधीन 
था। सर्मिति को जिन बातो का निर्देश किया गया था।, सरकार ने उनके सम्बन्ध 
में समिति के सुझावों को साधारणहया स्वीकार कर लिया। सरकार और 
सझिति के सम्बन्ध दर्ष भर अच्छु बने रहे । ».. + * 


आलोच्य वर्ष में सरकार ने,क़्सी भ' समाचार-पत्र के विरुद्ध जमानत सॉगने 
झौर/अथवा जब्त करने की कोई कायवाही नही के, किन्तु राप्षपुर के उर्दू साप्दाहिक 
“आजाद और आगरा के हिन्दी देलिक सर्विक का नाम वरर बार अइर्लील बातों" 
को प्रकाशित करने के कारण. दुर्नाभावलि” में दर्ज कर दिया गया) जाक्ि 
उनको अदालत नोटिसें जारी की जा सकें । उ्के साप्याहिक “आजाद न्को 
एक आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के लिये चतावनी दी गयी। आगरा के 
“सैनिक का नाम प्रेत परामशंदात्! समिति की सिफारिशों पर अन्ततोगत्वा 
“सदनामावलि ' में फिर से दर्जे कर लिया गया। 


फिल्म 


सामूहिक रूप 
से रेडियो 
सुनने की 
योजना 


समाचार 
पत्रों की 
छानबीन 


उत्तर प्रदेश 
प्रेस परा- 
सशंदात्री 
समिद्धि 


समाचार- 
पत्रों के 
ध्विर्द्ध 
कायवाही 


शररुर 


अध्याय ८-विविध 
५६--स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग 


|... 
इस वर्ष जन-स्वास्थ्य इछ्जीनिर्धारंण विभष का नाथ बदल कर स्थानोए 
स्वगासन इञ्जीनिर्यारग विभाग रखा गधा । स्थानीय निकायों ने उन अधिक 
ऋणों से, जो उन्तके लिये उपलब्ध किये गये थ, बहुत सी योजनाओं को प्रारम्भ 
किया। इसके फलस्वरूप विभाग की*कार्यवाहियों में काफी वृद्धि हुई। को 
की कमी को कारण इन योजनाश्रो का कार्यान्वरित किया जाना स्थणित्त कर 
दिया गया था। 


विभाग ने ५३ जल सप्लाई योजनाओं (१४०.८४बल/स रु० की लागत की, 
जो बई तथा पुनस्सगठित योजनायें है), ६०८२ लाख रु० की लागत की ॥१९/ 
पानी निकास की ग्लोजनाओं, २३-३० लाख”रु० की लागत की ४ बिजली सप्लाई 
योजनाओं और १३-१३ लाख रु० की लागत के रे स्वास्थ्य-कार्य हाथ में 
लिया । इसके अतिरिक। ४० जल सम्लाई सम्बन्ध, सबिस्तर योजनाएं, 
१२ जल सप्लाई सम्बन्धी सश्योधि6त तखमभीणें, १४ पानी के निकास की 
योजनाएं, ४ पादी के निकास के संशोधित सखमीने, १३ बिजली सप्लाई तथा 
स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं, उक्त निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एक संशोधित 
तखमीना और १७ लागन के पूर्वानसान (जिसके लिये २६९.१२ 
लाख रु० की धनराशि अपेक्षित थे) तेयार किये गये और स्थानीय 
लिकायो को भेजें गये । 


विभ।ग फे पथ-प्रदर्शन मे कानपुर से पानी के सप्लाई के विस्तार की 
तैवाषिक योजना, जिससे २२.५ लाख रु० का व्यय होगा तेयार की गई । 
इस सम्बन्ध में पाइय लाइन को आई्डिनेन्स फैक्ट्री तक बढ़ाने के प्रयोजन से 
सरकार ने कानपुर विकास बोर्ड को ५ लाख्ब रू० का ऋण दिया। विभाग 
नें जल सप्लाई को चकेरी हवाई अडडे के क्षत्र तक बढ़ान के सम्प्नन्ध में होने 
वाली व्लागत का एक पुर्वानसान द्वुव/र_किया और उसी प्रकार से उसे कानपुर 
के गोविदनगह तक बढाने के सम्बन्ध में पेमाइदा की । कानपुर विकास बोर्ड 
को कानपुर गलीज उपयोग योजना के पहिले दौर के सरंबन्ध में विभाग के एक 
अफसर की सेवायें अपित की गयी थी । इस योजना को कानपुर विकास 
बोर्ड ने प्रा कियि, इसके कार्यान्वित होने के फलस्वरूप वर्ष के अन्त तक ३८० 
एकड भूमि में खेती की गयी थी । ५ 

स्थी[नीय स्वशासन इन्जीनिर्यारिग विभाग द्वारा किये गूये कुछ अधिक महत्व- 
पूर्ण निर्माण कार्यों का विवरण नीचे दिया हुआ है :-- 


सम्पादित (१) जल सप्लाई--जिला गढ़वाल मे रतुरा, डूंगरी तथा कांडई नामक 
निर्माण-कार्य तीन गॉवों मे तथा जिला सहारनपुर के कस्बा ज्वालापुर में जल सप्लाई 
” योजनाओं का कास पूरा किया गया। ” हर 

राबद सरगंज , (जिला सिर्जापुर) कौ जल सप्लाई योजनों के काम में भी 

काफी प्रगति हुई (इस वर्ष फिल्टेशन प्लान्ड न अए सका और इसके कारण इस 

निर्याण कार्य के - सम्बन्ध में कुछ अस्थायी प्रबन्ध करने की आवश्यकता हुई । 

वेहरादून-छें बंदलभेह् की दोहरी लाइन बनाने का काम पूरा कियाँ गया। इसी 

' प्रकार सछोदरी दथ। सिकरौल (बनारस) ट्पूबबेल्स के पर्म्पाणि स्टेशनों का 

निर्माण कार्य और लखनऊ के डिस्ट्रिकट तया सेन्द्रल जेल में जल सप्लाई का 

प्रबन्ध पूरा क्रिया गया । झरड़की, झासी, हरदोई, बॉदा, अल्मोडा, आगरा 


२२३ 


(था इलाहाबाद की औद्योगिक बस्ती नेनी (इलाहाबाद ) की अनेक योजनाएं 
गति के विभिन्न स्तर पर थीं। जल की सप्लाई को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य 
कै कुछ नगरो में ६० ट्यूबवबेलों का निर्माण कार्य चलता रहा ( इनमें से 
२५ बनकर तयथार हो गये ओर सरब% स्थानीय प्राधिकारियों के सुपुर्7ए कर वियें 
पे थे। 

(२) बिजली लगाने की योजनाएं--उन्नाव में जहां एक बिजलीघर का निर्भाण 
कया गया था और मई, १९५० ई० में चाल किया गया था सब-्टदानों में 
तै २०० किलोबाह के और दो १०० किलोवाट के द्रान्सफा्सर लगाये गये और 
२४ घंटे बिजली देने का कॉस प्रारम्भ किश गया । वर्ष के अन्त में अल्मोडा सें 
बजली-घर की - सज्जा परिपूर्ण की जा रही थी। नंगर में घरेलू तभा 
प्रौद्योगिक प्रयोजनों के लियेर्बजली दिन के १६ घंदे तक दी जाती थी। हलदानी 
में अधिकांश निर्माण पूरा हो गया था और तगर को २४ छंदे बिजली दी जाती 
थी। ' ५ 

(३) पानी के निकास की योजनाएं--बर्ष के अस्त में अमरोहा में 
लगभग ४४ प्रतिशत निर्माण कार्य पुरा हो चका था। हाथरस में पादी के 
लिकास की योजना दो भागों में विभाजित कर दी गयी थी। वर्ष के दौरान 
में पहला भाग लगभग पुरा हो गया था। उच्तरा खंड के तीथंयातन्रियों की सुविधा 
के लिये गरम पानी नामक स्थान पर एक यात्री शाला बनाते का कॉस भी 
प्रा हो गया था। 

हे ६०--स्थानोीय कोष लेखे , * 

स्थानीय कोष लेखा पराक्षा विभाग ने कुल ३,०६१ लेखों को जॉचा, जबकि 
पिछले वर्ष २,८२७ ही लेख जाँचे गये थें । इसके अतिरिक्त मभ्यनिश्तिपल 
तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लेखों में सम्मिलित किये गये अनेक घर्मदाय 
टूस्ट कोष भी थे । कूल लेखों में से २,३८३ लेखों की लेखा-परीक्षा 


[& 


निह लक की गयी । ह 


गजनह अफसरों हारा किये गये निरीक्षणों क संख्या पिछले वर्ष की १५१४१ 
से बढ़कर इस वर्ष १,३७५ हो गयी। इनके अतिरिक्त अधिकांद निरीक्षण 
रेण्ज कार्यालयों से सम्बद्ध लेखा परीक्षक हृ (रा किये गणे। 


समस्त स्थानीय निकायो और अन्य संस्थाञ्रों तथा कोषो की कुलआय आय और 
झौर व्यय जिनकी जाच-पड़ताल को गई ऋसशुः २०,४०,६६,००० रु० और व्यय जिनकी 
२०,६९,९२,००० रू थे, जबकि पिछले वर्ष २०,४१,१७,३०० रु० और जांच-पड़-- 
१८,१३,२३,२०० रु० थे| कुल व्यय में २ १/२ करोड़ रुपये से अधिक बुद्धि. ताल हो 
। चुकी हे 
स्थानीय निकायो की सामान्यतः वित्तीय दशा संतोषजनक नहीं थी । ७३ स्थानीय 
बोड अपने व्यय को अपनी वाषिक आय के अनुसार सीमित नहीं ,रख सके निकायों 
श्र २३ बोर्डो के दायित्व उनकी पूजी से बुत अधिक बढ़ गये । अधिकांश में लेखो का. 
बो्डों को अपनी बचत की धनराशि का सहारा लेना पडा। लेखों के देखने से. वित्तीय 
यह रुष्पट है कि बो्डों को अपनी वित्तोय स्थिति सुधारने के लिये आपने व्यय से तथा 
कमी करने के अतिरिक्त बकाया की वसूलियो के मामले से कड़ाई "बलंनी पड़ेगी सामान्य 
भौर चुगी तथा सीमांत कर के कर्मचारिवर्ग के कार्य पर कड़ी देख-रेख एवं जांच दक्ष, 
क़रनी पडेगी। लेखा परीक्षा रिपोर्टो पर भलीभांति ध्यान नही, दिया ्लात 
रहा और लेखा परीक्षा की खास खास आपत्तियों को दूर करने से अधकत्तर 
बिलस्व॒ किया गया । 


जहां तक डिस्ट्रक्ट बोर्डों का सम्बन्ध है, ३५ बोर्डो के लेखो की दशा या 


निरीक्षण 


गबन तथा 
जालसाजी 
के मासले 


विद्येष लेखा 
परीक्षा 


पाकिस्तान 
को प्रब्न॑जन 
करने वाले 
स्थानीय मि- 
कायों के 
कर्मचारियों 
के दावे 
लेखा-पालों 
की परीक्षा 


बब्छ 


के समान डिस्ट्रिक्ट. बोर्डों की वित्तेय स्थिति पर, सामान्यत+ उनके 
कर्मचारियों के संशोधित वतन-क्रम के लागू हो जाने के फलस्वरूप बुरा प्रभाव 
पड! । कुछ बोर्डों ने तो अपने व्यय को पूरा करने के लिये सरकार से अल्प- 
कालीन ऋण की सांग की । चवाजिबू छूटे उदारतापूर्वक दी गयी और करों 
की वसूली के सस्बन्ध में, जिनका बकाया प्रतिवर्ष बढ़ रहा था, सख्त कानूनी 
कार्यवाहियां नही की गयी । अधिकाहश बोडों ले पिछली लेखा परीक्षा आपत्तियों 
पर ध्यान नही दिया । ग 


गबन तथा दुरुपयोग के सामलों में अधिक वृद्धि हुई ; देख-रेख में 
असावधानी तथा नियमो के ८॑ पालक किये जाने के कारण व्यपहरण हुए । 
लेख़ो की हालत के लगातार बिगड़ने का प्रमुख कारण यह था कि अपराधियों के 
साथ सख्ती नही बरती गयी । ७ 


“ छेखा परीक्षा के समय इटावा, अतरोली, तिलहर, मिर्जापुर, मुरा्बीरदे, 

मसुरी, कासगंज, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बनारस भदोही, हरद्वार, 
इलाहाबाद, कोसी झौर लखनऊ की स्पृनिसिर्ये विदियो और इलाहाबाद, आगरा, 
बाराबकी, इटावा, एटा, देवरिया, फरुंखाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव, सीतापुर, 
बरेली, आजमगढ, जौनपुर तथा नेनीताल के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में गबन तथा दुरुपयोग 
के फलस्वरूप हानिया पाई गयी । लखनऊ म्यूनिसिन्‍लिटी से लगभग 
१ लाख रुपये के गबस का पता लगाया गया और इलाह/बाद तथा आगरा के 
डिस्ट्रकठ बोड्डों में पु्वॉषाई कोष लेख! में भारी गबन के मासले पकडे गये । 
सिश्चिख तथा तींससार और अहरोरा की नोटीफाइड एरिया से और इलाहाबाद, 
बरेली, हरदोई, झांसी तथा गाजीपुर की टाउन एरिया में भी गबत के मामले 
हुए । देवरिया और गोडा में कोट आफ वाइस छेखें में व्यपहरण पाये गये | 


*अतरोली, कानपुर तथा चन्दोसी के म्यूनिसिपल बोड्ों, बनारस के डिस्ट्रक्ट 
बोर्ड, के० डी० ई० एम० इन्टरमीडियेट कालेज, बरेली, सेन्ट ऐन्ड्यूज कालेज, 
गोरखपुर, गांधी मेमोरियल ऐन्ड एसीसियेटेड हास्पिहल, लखनऊ, बनारस 
के 82 आफिस तथा कलेक्टोरेट के लेखों की भी विशेष लेखा परीक्षायें 
को गग्नी । 


पाकिस्तान उपनिवेश तथा भारत संघ के बीच समझौता हो जाने के 
फलस्वरूप स्थानीय निकायो के उन भूतपूर्व कर्मचारियों के दावों के सत्यापन 
के अधिकाश "मामलों की जांच की गयी, जिन्‍्होने पाकिस्तान को भ्रत्रजत 
किया था और सच सरकार को सम्रय समय पर उनके परिशाम भेजे गये । 
यह आशा की गयी थी कि समस्त दावों का सूत्यायल १६५२ ई० के 
'भ सें ही पुरा हो जायगा। 


म्थु निसिपल तथा डिस्ट्रक्ट बोर्ड लेख|-पालो की परी त्ञायें पूर्व की भाति दिस- 
म्व॒र में हुई । किन्तु परीक्षाफल बहुत ही असब्तोषजनक रहा « म्युनिसिपल 
बोर्ड लेखापाल की परीक्षा में २७ 5म्सीदवारों मे से केवल दो उम्मीदवार 
सफल हुए और डिस्ट्रिक्ट बोड लेज्ञापाल “दी परीक्षा में २४ उम्मीदवारों में 
से ६ उम्मीदर्क्षर सफल हुए । 


६३६--भमिशोक्षण कार्याछृय 


आलोच्य वर्ष »में विलीवीकृत राज्यो में सरकारी कार्यालयों के 
अतिरिक्त दीवानी अदालत के ३०० कार्यालय निरीक्षण कार्यालय की 
अधिकार सीमा में रखखे श्े । 


श२४ 2 


विगत वर्षों की भांति निरीक्षण कार्यालय प्रमुख रूप से विभागाध्यक्षकों 
को उनके अधीनस्थ विभागों की कार्यविधि के नियमों को बनाने तथा उनमें 
संशोधन करने के सम्बन्ध में _ परामश एवं सहायता देता रहा। उक्त 828 
विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्य को सरल बनाने के उपाय बतलाने, 
की कार्यविधि में दोषों को दूर करने श्नौर सरकारी कार्यालयों में जनता के मामलों 
का निपटारा फरने के सम्बन्ध में और अधिक क्षमता लाने पर विदेष "ध्यान 
देता रहा । नर 

वर्ष में ७५७ कार्यालयों का निरुक्षण किया गया और कर्सचारिवर्ग के 
सम्बन्ध सें ६७ मामलों की विशेषरूप से जांच की गयी। निरीक्षण 
कार्यालय ने माल बोड़, डिवीजनों के कमिदनरों, भूमि-व्यवस्था कर्मिइ्नर 


इत्यादि के बीच कर्मंचारिवर्ग का फिर से बंटवारा करने के सम्बन्ध में सहायता 


जकत- 


प्रदान की, जो कतिपय कार्यालयों के कार्यों के पुनस्संगठन की दृष्टि से आवश्यक 
हो गया था और कार्यालय के विभिन्न मेनुअलो में भी आगे पारिणासिक संशोधन 
करने में सहायता दी । 


&२--उत्तर प्रदेश तथा बिहार का शुगर कमीशन 


पहले की भांति उत्तर प्रदेश तथा बिहार के शुगर कमीशन ने चोनी 
तथा गच्ने के मूल्य औौर चीनी मिलों के वर्तमान स्थिर यन्‍्त्रों (097॥93) में 


40000 तथा परिवर्द्धन से सम्बन्धित सभी सासलों में सरकार को परासमर्द 
7 


१६५०-५१ के गन्ना पेरने के मौसम में अनेक समस्‍यायें उपस्थित हुयों। चीनी उत्पा- 


देक्ष में चीनी को अभाव था। गुड़ और खंडसारी के मूल्य अधिक ऊंचे थे और 
यह समझा जाता था कि इन वस्तुओं के बनाये जाने से अधिक मात्रा में 
गन्ने की खपत होगी । दानेदार शबर की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य 
सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनो इस बात को इच्छुक थीं कि शकर का 
उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा सें कियाजाय । , यह तभी संभव,हो सकता 
था जबकि उद्योग को कोई प्रलोभन दिया जाय । अतएव भारेत सरकार ने 
यह उद्घोषित किया कि पिछले वर्ष तेयार की गई दकर से १०७ प्रतिद्ञत से 
अधिक जितनी शकर तैयार की जायगी उसे चीनी मिलें खुले बाजार में बेच 
सकती हे । ,,इस सुविधा के दिये जाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति हुई और 
बाजार में गुड़ तथा खंडसारी शकर के मुल्य चढ़े होने पर भी दानेदार शकर का 
उत्पादन १६५०-५१, के पेराई के मौसम में १९४६-४० के ४,६७,२०३ 
टन से बढ़कर ५,६३,३३७ टन' हो गया । है 


इस मोसम के लिये गन्‍नते का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा १२० 
१५ आ० प्रति भव की दर से निर्धारित किया गया था, और उस पर 
अबवाब (0688) हे आना प्रति सन के हिसाब से' लागू रक्खा गया | 
पिछले वर्षों के विपरीत इसू ,्ष शकर का मूल्य प्रादेशिक आधार पर 
निर्धारित किया गया और उक्त प्रयोजन से राज्य को पूश्चिमी तथा पूर्वी 
दो भागों में विभाजित वीर दिया गया। पश्चिमी प्रदेश" के चीनी के सिलों 
में जो शकर तेय/र की गई उस पर मिल के बा हुर ३० रु० ८ आ० प्रविसन 
की दर से निर्धारित किया गया जबकि पूर्वी प्रदेश के ,चीनी केनमलों में 
तैयार की गई दशकर का मूल्य ३२ रु० प्रति मन कौ दर से निर्धारित किया" 
गया । है इन मूल्यों के निर्धारित करने में दोनों प्रदेशों में शकर के उत्पादन 
प्र होने बाली लागत का सम्‌ृचित रूप से ध्यान रखा गया था । 


दन के बढ़ाने 
के उपाय 


चीनी का 
म्ल्य 


श्र 


शक्कर उद्योग. राज्य में विशेषतः राज्य के पुर्वी जिलों में शक्कर उद्योग के सुदृढ़ कंरने 
का विकास का प्रश्न कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। इस उद्देश्य से 
““*“क्ल भविष्य में इस उद्योग के संबंध सें किस प्रकार से योजनाये बनाई जाय॑ श्रौर 

इसका विकास किया जाय मसा्चे, १९५१ ई० में राज्य सरकार द्वारा उत्तर 

प्रदेश स दावकर उद्योग की जॉच पडताल करने तथा इसके विकास के 

लिये उपयुक्त सिफारिश करने के, प्रयोजत से एक समिति नियुक्त की गई 

जिसमें तत्सबंधी विभिन्‍न “हित सम्स्नलित थे । बर्ष समाप्लत होने के पूर्व 

सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई और समिति जिन निष्कर्षों 

पर पहुंची थी सरकार प्रायः उन सबसे सहसत' थी । विश्ेषतः जिन बातो 

से सरकार सहमत थी, वे ये हैः- 


* (१) पूर्वी जिलों में कारखानों के अत्यधिक इकटठे होने के कार्रणी 5. 


इस क्षत्र के कारखानों को पर्याप्त मात्री में गस्‍ना नहीं सप्लाई हो पाता 
है । उद्योग के हिल में ग्रह आवश्यक हैँ कि इन जिलो के कुछ कारखानो को राज्य 
के अन्दर अधिक उपयुक्त स्थानो में हुटा दिया जाय । 


(२) शक्कर उद्योग को जिन बढ़ती हुई कठिनाइयों का सामना 
करना पडा उसमें प्रति एकड़ गनन की उपज का कस होना सबसे मुख्य 
कठिनाई है श्लौर यह उपज की कसी तथा गन्ने की कस सप्लाई सिचाई 
की सुविधा विशेष कर पूर्वी जिलों में कम होने के कारण है और यह 
उर्वरकों की सप्लाई में कठिनाई तथा यातायात की कमी के कारण है। 


समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में सरकार द्वारा 
कार्यवाहियों की गई और यह प्रस्ताव किया गया कि प्रदेश में चोनी उद्योग 
के विकास तथा सुधार के प्रयोजन से आगामी पाँच वर्षों के लिये एक योजना 
बनाई जाय । 


१६४१-५२ के मौसम में आरत सरक्वार द्वारा गन्ने का न्यूनतम मूल्य 
१ रु० १२७प्रति सन को दर से निर्धारित किया गया झौर उस पर 
लगने वाला अबवाब ((0०४४) दे आ० प्रति भन की दर से ही लागू रहा। 
पद्चिमी रोजन (प्रदेश) ही मिलों में तेयार की जाने वाली शबकर का सिल 
के बाहर मूल्ये! ३० रु० ८ आ० प्रति मन को दर से और पूर्वी रीजन 
(प्रदेश) को मिलो में तैयार की जीने वाली दाक्कर का मूल्य ३१ 5० ८ आ० 
प्रह्ति धन की दर से निर्धारित किया गया । जहाँ तक १६५१-५२ की पेराई 
के से शपम का संबंध है शक्कर के वितरण पर किए जाने वाले आशिक 
अथवा विशिष्ट नियंत्रण में उदारता बरती गई । केन्द्रीय सरकार ने यह 
निश्चित किया कि १९४८-४६ और १६४६-५० के मौसमों म होन वाली प्रत्यक 
मिल से तैयार किये ल्ञाने वाले श्रौसेत परिसाण मिल के सल कोटे के रूप में 
निर्धारित किगे जायंगे और प्रत्येक मिल के मूल कोटे से अधिक उपज का अधधा भाग 
खुले ब्राजार में बेंचा जायगा और आध्यु भाग मूल कोटे के साथ नियंत्रित मूल्य पर 
वितरण किये ऊाने के लिये सुरक्षित रखा ज्ञायगा । यह भी निद्चिचत 
क्विया गया कि पे 288 पड़ने पर सप्लाई को बराबर बनाए रखने तंथा 
मूल्य'ूँ, अनुचित व॒द्धि को रकने के प्रयोजन से समस्त चीनी मिलो के 


उत्पादन का अधिक,से अधिक ५ प्रतिशत तक मुक्त की जानी चाहिए। 


9० पु 


कारखाने से बगेर नियन्त्रण के बेचने के लिए इस प्रकार मुक्त किया गया 


है है 


कुल परिसाण का उस कोर में समाधान कर लिया जायगा जिसे पेराई के 


मौसम के बाद उस कारखाने को खुले बाजार में बेचेन का अधिका होगा। 


जन 


ड्र्ज 


इस नीति का उद्देश्य थेँह थां कि ड्ाक्कर के बढ़े हुए उत्पादन को और अधिक 
प्रोत्ताहन दिया जाय । - 


| ६३--सुद्रण तथा«लेखन सामग्री ॥ 


सरकार के प्राय सभी विभागों के कामों में वृद्धि होने के कारण छपाई 
के काम में भी लगातार वृद्धि होती गई । सरकारी छापखाने ने, शजिसन 
अपने हाथ में काम देश बहुत बडा हक लिया"था, अपनी पूरी शक्ति भर काम 
किया । श्रम जाँ: समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकारी छापेखाने 
में ठेके पर कोम करने (पीस वर्क) के स्थान पर नियत समय में काम 
करन (टास्क सिस्टम) की प्रणाली चलाई गई। $ 


कई टिेबाग, लखनऊ में नये सरकारी मे छापेखाने की भुझ्य इमारत का निर्माण 
कार्य पुरा हो। गया और यूनाइटेड किगडप से संगाई गई अन्य मशीनों के 
आन तथा लगायें जाने की प्रतीक्षा की जा रही थी । गदिगटन म स्थित्त 
कॉग्रेसनल प्रेस के आधार पर छापेखाने म विधान मंडल की कायंबाहियों की 
छपाई के लिए एक आत्म-निर्भर यूनिह की अलग व्यवस्था कर दो गई। 


१६५०-५१ ई० के वित्तीय वर्ष में सरकार के विभिन्‍न विभागों को ल्याभग 
४५,००,००० रु० को लागत की लेखन-सामग्रीं सप्लाई की गई । 


) ६४--अर्थ तथा संख्या हू, 


अर्थे तथा संख्या विभाग ने.पूर्व की भांति कृषि तथा उद्योग संबंधी बह्तुओं 
झ्ौर दनिक उपयोग को वस्तुओं औरेंपशुवन दया उ्नेसेसिलेन वाली वस्तुश्रों 
के मूल्यों के जाकड़ों को एकत्र तथा संकलित किया। मूल्यों की सूचियोँ तैयार 
की गईं और उनके आधार पर मूल्यों के चढाव-उतार के संबंध में समोक्षाएं 
तैयार की गईं ॥ हि 


एक हाल के आधारवर्ष के आँक़ड़ों के द्वाधार पर कृषि संबंधी वस्तुओं के 
थोक मूल्यों की तथा उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की' सूचियों के प्रृंगोँधन का 
काम हाथ में लिया गया । एक हाल के आधारवष के आकड़ों के आधार पर 
श्ौद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों को सूचियाँ तथा श्रौद्योगिक उत्पादन के ऑकडे 
तयार करन का भी प्रयत्न किया गया । 


उत्तर प्रदेश के वाह्य व्यापार की प्रवृत्ति को समझन के विचार से विभाग 
ने राज्य के शुद्ध निर्यादे, केअ कड़े तेयार करने का काम हाथ में लिया,र्णजसमें 
राज्य की शुद्ध निर्यात के रूप से भजी जान वाली कुछ विद्यष वस्तुओं कै पृथक 
पृथक तथा सामूहिक रूप से परिमाणों के अंतर दखलाय गये । यह निश्चित 
किया गया था कि इन सु्चियों को विभाग द्वारा निकाल जाने वाली ऑकड़ों' 
के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाय। ०. ४१ ' 

कृषि को उपज और तत्संबंधी, मूल्य के आंकडे तैयार करने का 'काम कृषि 
उपज के परिसाण तथा सलल्‍य की विभिर शैसा को निर्धारित करुने के काम को 
सुकर बनाने के प्रयोजन से हा में लिया गया । यह निर्चिचत बैंकया गया है कि 
इन्हें भी ऑकुड़ों के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित क्र दिया जाय । * 












तड्लि 
आलोच्य वर्ष इस राज्य में इंडस्ट्यल स्टेटिस्टिक्स एक्ट, १६४२ ई० के 
लागू होने का छठवों वर्ष था । कारखानो से जो आऑकड़े संग्रह किए गए थे 
उनसे उनकी पुजी की व्यवस्था, काम पर लगाये गय श्रमिकों को संख्या, 


मूल्यों के 
आऑकड़े 


व्यापारिक 
आंकड़े 


क्षि को 
उपज ओह 
तत्सम्बन्धी 
मूल्य * के 
आंकड़े 
* ग्रौद्योगिक 
आऑकड़े 


प्रधाधन 


जांच और 
अनुसं चान 


श्र 


उपयोग किए गए कच्चे माल तथा ई'धन और तैयार किए जाने वाले माल 
के परिमाण तथा मूल्य का पता चलता है। . 

आँकड़े की सासिक बुलेटिन का नियसित रूप से निकलना जारी रहा । इस 
बेर्ष विभाग द्वारा जो अन्य बुलेटिन निकाली गई' वे ये है--(१) “ग्रोथ 
आफ फंक्ट्रीज इन यू० पी० ऐल्ड त्तीड फार देयर प्लान्ड डेवलपमेन्ड', (२ 
दु क्डस ए बेटर एकानमी भ्रौर (३) 'ए गाइड दु करेन्‍्द आफीशियल 

स्टेटिस्टिकल पब्लिकेदान्स! । 

(१) पारिवारिक बजट को जॉच-:-इस राज्य के १५ चुने हुए नगरो में संग्रह 
किए गए पत्रकारों के पारिवारिक व्यय संबंधी ऑकरडों को संकलित करने" 
का काम पूरा किया गया। अध्यायनत, वकालत और चिकित्सा संबंधी तीन अन्य 
पेशों के संबंध में उसी प्रकार के आँकड़े पहले ही संग्रह किए जा चुके थे 4 


(२) फछलो को पेदा करने में हौने वाली लागत के संबंध में जाँच-... 
इस संबध में संग्रह, किए गये आकड़ो के संबंध सें तालिका तैयार की जा 
रही थी । “हमारा किसान क्या खाता है ?? शीर्षक के प्रंतर्गत एक टिप्पणी 
प्रकाशित की गईं, जिसकी झोर बहुत से लोगों का ध्यान आकृष्ठ हुआ। सहकारी 
तथा यन्त्रीकृ+ कृषि के अनुसार खती करने में होन वाली लागत को तुलना- 
कर का करने के उद्देश्य से तीन नए गाँवों में जाँच-पड़ताल जारी 
रखी गई। 


(३) गॉव संबंधी जॉच--अधिकोश ऑकड़े जो वर्ष के अन्त में इस जाँच के 
अन्तगंत संग्रह किए गए थे वे रिपोर्ट तैयार करने के प्रारंभ्थिक कार्य के 
रूप में सकलित किए जा चुके थे और उनके संबंध में तालिका बनाई जा चुको 
र्थ! १ 

(४) मजदूरी के संबंध में जॉच--गाँवों और शहरो में मजद्री के 
संबंध से जो जाँच की गई थी उसका! रिपोर्ट तेयार करने का काम पूरा 
किय्ना गया । 


(५)९ रुई संबंधी आँकडे--३१ अगस्त, १६५१ ई० को व्यापारियों के 
पास रुई का जितना स्टाक था उसके ऑकड़े यू० पी० काटन स्टेटिस्टिक्स ऐकट, 
१९४७ ई० के अधोन प्राप्त किए गए और सब आँकड़ों का एक संकलित 
विवरण-पत्र इंडियन सेन्ट्ल काटन कमेटी, बस्बई को भेजा गया । 


(६) जिला आर्थिक जॉच--जिला आर्थिक जाँच के संबंध में राज्य के 
सभी जिलों से आँकड़े एकन्न करने तथा उन्हें अ्रंत्षिम कप से संकलित करने के 
उहेश्य से उनकी छानबीन करने का काम जारी रहा । 


(७) राज्य की राष्ट्रीय आय--१९६४६-४७ ई० से १९४६-५० ई० 
तक को चार वर्षोष्की अवधि के लिए राज्य में प्रति व्यक्ति आय का तंखमीना 
लगाया जया । 


लगभग ४०० गाँवों में नमूने कै तौर पर जाँच-पड़ताल करके राज्य के 
गाँवों से होने वफ्ली आय का तखमीना लगाने के लिए एक योजना तेयार 
की झई ( इच्छानुकूल नूमने के आधार पर गाँव चुने गए झौर नमूने के 
प्रत्येकेक्ाॉंव मेंढपरिवारों की (पूर्णरए््प से गणना कौ गई । प्रत्येक परिवार 
से उसके पेशे, कुर्टरे उद्योग इत्यादि के संबंध में विवरण एकत्र किए गए। 
नमूने के परिवार चने ग़ये और एक पाइलट जॉच-पड़ताल का कास प्ररः 
किया गया ३, 


श्२६ 


(८) नौकरी संबंधी ऑकडे--राज्य सरकार तथा अन्य सार्वजनिक 
लिकयो हरा दी गई नोकरियों के सबब में सखमीना तैयार करने के लिए 
प्रथत्त किया गया । प्र.रम्भ में राज्य कर्मचारियों के संबध में उनके वेतनों 
क॑। श्रेणियों के अनुसार हर«छ' महं'ने बाद ऑकडे तेयार क्र और 
इन अस्थ,यों ऑकड़ो को ऑकड़ो की बुलेटिन (बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स) 
से प्रकाशित किया गया । 

&५-- रेडमिनिस्ट्रेर जनरल तथा आफिशल टूस्टी, यू० पी० का 
कार्य्यालय 


एंडसिनिस्टूटर जनरल और आफिदशल दूस्दी के प्रशासन, के अधीम २३ 
टुस्ट और २१० रिवापतें थी और इनसे लगभग ३०,००० रुपये कौ आसदनी 
थों। कुल विक्रवन लगभग १२ लाख रुपये था। 

हाई कोर्र ढ(रा लेट्स आफ एंडसिनिस्टू शन' स्वीकृत करने के कारण 
हहु। सो रियासत प्रशासन के अन्तर्गन आगईं और अन्य रियासतें उत्तराधि- 
कारियों तया रिक्थसाधको ( ०5००प०,४ ) के प्रार्थना पर और 
ऐडमिनिस्टूटर जतरल्स ऐक्ट की धारा २५ के कारण प्रशासन के अंदर्गतत 
आगई । 

२,००० रुपये की भालिउत तक के 'प्रशासन तया उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र 
देने के अधिकार का प्रयोग करके ऐंडमिनिस्टटर जनरल तथा आफिश्ल 
टुस्‍्टी। ने इस वर्ष ३५ प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये। 

विभाग के राजस्व में काफी वृद्धि हुई | ,.बहुत, से दोवों का फैसला 
किया केंदा और लंनेफोंँ भुगतान किया गया । कुछ रियाज़तों को, जिनके 
कोई उत्तराधिकारी नहीं थे या जिनके उत्तराधिकारियों का पता नहीं लगाया 
-जा सका, सरकार ने जूत कर लिया । 


